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 लोक  सभा  वाद-विवाद
 स्तन न

 24  1990/2  1912

 लोक  सभा  11.03  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन

 निधन  संबंधी  उल्लेख

 -

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सदन  को  अपने  भूतपूर्व  सहयोगी  श्री  मुल्की  राज  सैनी  के  दुःखद
 की  सूचना  देनी  है  |  श्री  मुल्की  राज  सैनी  उत्तर  प्रदेश  के  देहरादून  निर्वाचन  क्षेत्र  से  वर्ष  1971
 की  अवधि  के  दौरान  पाँचवी  लोक  सभा  के  सदस्य  रहे  ।  इससे  पहले  वह  1967-68  के  दौरान
 उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  के  सदस्य  रहें  ।

 हैं

 श्री  सैनी  एक  प्रमुख  स्वतंत्रता  सैनानी  और  सक्रिय  सांमाजिक  और  राजनैतिक  कार्यकर्ता  होने श्री
 के  साथ-साथ  कई  सामाजिक  और  शैक्षणिक  संस्थाओं  से  सम्बद्ध  कृषि  में  भी  उनकी  गहरी  रुचि
 बह  एक  योग्य  सांसद  थे  और  सभा  की  कायंवाही  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लेते  थे  और  इसमें  उन्होंने
 महत्वपूर्ण  योगदान  भी  किया  था  ।

 श्री  सैनी  का  निधन  78  वर्ष  की  आयु  में  15  1990  को  सहारनपुर  में  हुआ  ।

 हम  अपने  इस  मित्र  के  निधन  पर  गहरा  शोक  व्यक्त  करते  हैं  ओर  मुझे  विश्वास  है  कि  शोक
 संतप्त  परिवार के  प्रति  संवेदना  व्यक्त  करने  में  सदन  मेरे  साथ  है

 अब  सदस्यथगण  थोडी  देर  के  लिए  दिवंगत  आत्मः  के  प्रति  सम्मान  स्वरूप  थोड़ी  देर  के  लिए
 मौन  खड़े  हों  ।

 सदस्यगण  थोड़ी  बेर  भोन  एड़े  रहे  ।)

 ]
 श्रो  सत्यनारायण  जठिया  :  अध्यक्ष  दिल्ली  के  रास्ते  सारे  बंद  लोग  कैसे

 आएंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  सवाल-जवाब  का  समय  है  ।  ठीक  वह  तो  बाद  में  कर  लेंगे  ।

 भरी  सेफुद्दोन  चोधरी  :  अध्यक्ष  लोग  यहां  कैस  सारे  रास्ते  बंद

 A



 निधन  संबंधी  उल्लेख  24  1990

 अध्यक्ष  महोदय  :  चौघरी  हम  जानते  प्रश्न-काल  को  तो  चलने  दीजिए  ।

 )
 श्री  सत्यनारायण  जटिया  :  अध्यक्ष  संसद्‌  सदस्यों  को  यहां  तक  आने  ही  नहीं  दिया

 जा  रहा  उनको  यहां  पहुचने  की  भी  सुविधा  नहीं  है  ।

 श्री  संफुदीन  चौधरी  :  अध्यक्ष  सस्कार  को  सीस्फ्सिश्ली  नोट  करना  चाहिए  और
 बत/ना  चाहिए  कि  इस  बारे  में  क्या  पॉलिसी

 अनुवाद  ]
 कोई  भी  किसी  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपके  साथ  सहमत  लेकिन  सवाल  इस  बात  का  है  कि  कहती  तो
 काल  को  चलने  दीजिए  ।

 न  )

 अर  निर्मल  कांन्ति  चटर्जो  :  महोदय  वित्त  मंत्री  भी  इस  बात  का  गवं  करते  हैं  कि  यदि  वे  यहाँ
 तो  ऐसे  विवाद  उत्पन्न  नहीं  होते  और  जो  होते  वह  उनकी  सहायतत  सेਂ  सुलझ  जाते  अब  वे

 यहाँ  उपस्थित  हैं  ।  आपके  हारा  हम  विष  मंत्री  से  अनुरोध  करते  हैं  कि  वे  भी  दखल  दें  और  यह
 सुनिश्चित  करें  कि  विवाद  का  कैसला  कमंचारियों  के  पक्ष  में  हो  |  )

 श्री  सत्यनांरायण  जटिया  :  अध्यक्ष  आने-जाने  का  कोई  साधन  महीं  मुश्किल  से
 घर  पहुंच  पाते  हैं  भोर  यहाँ  ससय  पर  आ  ही  नहीं  पाते  स्व  रास्ते  दिल्ली  में  दंद  छिए  हुए

 ]

 घी  संझूहन  छोघ्रो  :  में  रिफे  यही  प्रार्थता  करू  कि  यह  ब्आांदोलव  ओर  वहीं  चलना
 चाहिए  ।  इसे  सुलझाने  के  लिए  वार्ता  होनी  चाहिए  ।  इसके  बहुत  खतरनाक  परिणाम  हो  सकते  हैं  मैं
 सरकार  से  अनुरोध  करूँगा  कि  वे  सभी  दलों  को  बुलाकर  एक  तरह  की  आपसी  समझ  बनाने  का
 प्रथास  करें  ।  हम  इसे  अधिक  समय  तक  जारी  रहने  कहीं  दे  सकशेਂ  हमें  तुरन्त  जरूरी  उपाय
 करने  '  )

 अध्यकश  महोदय  :  चौधरी  आप  किसके  बारे  सें  कह  रहे  दया  अल  इण्डिया
 इंस्टीट्यूट  के  बारे  में  कह  रहे  हैं  ?

 श्री  सत्यनारायण  जटियां  :  अध्यक्ष  कुछ  न  कुछ  व्यवस्था  तो  होनी  चाहिए  ।  यहां  तक
 आने के  लिए  मुझे भी  10  बजे  नोटिस  डालने  के  लिए  बस  और  रिक्शा  पकड़  कर  बहूत  मुश्किल  ते
 आया  हूं  और

 बद  जाकर मैं  यहां  सोटिस  डाल  प्राय



 2  1912  मौरस्चिक  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  क्वश्चन-ऑवर  चलने  दीजिए  जटिया  साहब  ।  12  बजे  के  अक्‍्द

 देखेंगे  ।  आप  बैठ  जाएं  ।  अब  आप  अपना  प्रश्न  पूृछिए  ।

 )

 श्रो  कमल  चोधरी  :  सदस्य  संसद  भवन  में  किस  प्रकार  संसद  भवन  के  मुख्य
 प्रवेश  द्वार  पर  आँसू  गैस  के  गोले  छोड़े  जा  रहे  हैंਂ  आप  सदस्यों  से  लोक  सभा  में  आने  की
 आशा  कैसे  कर  सकते  हैं  ?  यही  सवाल  है  ।

 श्री  संफुदीन  चोधरो  :  हम  मूक  दशक  कैसे  बने  रह  सदते  हैं  ?

 ]
 अल्यक्ष  महोदय  :  आप  तो  आ

 चुके
 हैं  ।

 थी  संत्यनारंयण  लजटिया  :  अध्यक्ष  इसके  लिए  कुछ  होना  प॑म्बर
 परलियामेन्ट  तक  पहुंच  ही  नहीं  पा  रहे  सारे  रास्ते  बंद

 अध्यक्ष  मल्लेदय  :  आप  लोग  बैठ  मैं  खड़ा  हूं
 |  आप  लोग  बैठ  जाएं  ।

 सवाल  यह  है  कि  दो  बातें  एक  साथ  उठा  रहे  मैं  मानता  हूं  कि  बाहर  कुछ  दिक्कतें

 हैं  ।  मैंम्बर  पालिया  मेंट  में  नहीं  आ  पा  रहे  यह  बात  क्वश्चन-आवर  के  बाद  उठाएंगे  ।  लेकित
 सफ  दीन  भोधरी  साहब  का  सबाल  दूसरा  इसलिए  मेरा  कहना  यह  है  कि  पहले  क्वश्चन-आवर  को
 चलने  ढीजिए  ।  सरकार  इसके  बारे  में  कुछ  सोचे  और  बोले  हम  कक्‍्वश्चन-आवर  को  क्‍यों  रोकें  ।

 इसलिए जटिया आप अपना प्रश्न पूछिए । प्रइनों के सोखिक उतर म० पु० राष्ट्रीय नेटवर्क कार्यक्रम में हिन्दी और अंग्रेजी के कार्यक्रम १224. आर शब्यनासायण जटियां : क्या सूचना और प्रसॉरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : से तक दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क कयंक्रम के अंतर्गत हिन्दी और अंग्रेजी के कार्यक्रमों को प्रतिदिन औसतन कितना समय दिया क्या राष्ट्रीय मेटवर्क के अंतर्गत कार्यक्रमों के प्रसारण समय में और हिन्दी फीचर फिल्मों के दिनों में कोई परिवर्तन किया गया है अथवा करने का विचार और यदि तो इसके क्या कारण हैं ?
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 ह॒

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्री  पौ०  :  दूरदर्शन  के

 राष्ट्रीय  और  नेटवर्क  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  के  अंतर्गत  हिन्दी  के  कार्यक्रमों  को  औसतन  47  प्रतिशत
 ओर  अंग्रेजी  के  कार्यक्रमों  को  42  प्रतिशत  समय  दिया  गया

 ओर  हां  ।  यह  अनिवाये  रूप  दूरदर्शन  के  कार्यक्रमों  की  समय
 सूची  देश  के  विभिन्‍न  भागों  के  दर्शकों  की  आवश्यकताओं  और  अनुकूल  बनाने  के  लिए  लिया
 गया  था  ।

 श्री  सत्यताराण्ण  जटिया  :  माननीय  अध्यक्ष  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने

 जवाब  में  कहा  है  कि  दूरदर्शन  के  राष्ट्रीय  और  नेटवर्क  कार्यक्रमों  के  प्रसारण  में  47  प्रतिशत  हिन्दी  के  कार्य
 क्रम  और  42  प्रतिशत  अंग्रेजी  के  कार्यक्रमों  को समय  दिया  गया  अध्यक्ष  हिन्दी  देश  <

 जनभाषा  है  और  इस  दृष्टि  से  कायंतक्रमों  के  अंदर  हिन्दी  को  ज्यादा  महत्ता  दी  जानी  लेकिन
 कार्यक्रमों  के  अंदर  42  प्रतिशत  स्थान  अंग्रेजी  को  मिला  हमारा  यह  कहना  है  अंग्रेजी  को  स्थान
 मिलने  से  विरोध  नहीं  है  किन्तु  हमारी  स्थानीय  भाषाओं  को  अधिक  से  अधिक  समय  मिलना  चाहिए
 और  उस  दृष्टि  से  क्या  सरकार  कोई  ऐसी  नीति  बना  रही  है  जिससे  प्रांतीय  भाषाओं  क्षेत्रीय
 भाषाओं  को  प्रोत्साहन  मिले  ?  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  यह  जो  अनुपात  दिया  गया  क्या  यह  वास्तविक
 अनुपात  के  अनुकूल  है  ?  यदि  नहीं  है  तो  मंत्री  जी  क्या  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  पी०  उपेन्द्र  :  सदस्य  जानते  हैं  कि  राष्ट्रीय  नेटवर्क  कार्यक्रम  सभी
 प्रसारित  होता  है  और  विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्‍न  भाषाएँ  लगभग  14  भाषाएं  य Gt
 नेटवर्क  कार्यक्रम  में  सभी  भाषाओं  के  साथ-साथ  न्याय  करना  संभव  नहीं  राष्ट्रीय  नेटवर्क  कार्यक्रम  में
 हँम  अंग्रेजी  और  हिन्दी  भाषाओं  के  कार्यक्रमों  को लगभग  बराबर  समय  देते  और  हम  प्रादेशिक  केन्द्रों
 से  प्रादेशिक  भाषाओं  के  कार्येक्रमों  को  भी  महत्व  देते  वास्तव  में  जब  से  नई  सरकार  ने  कार्यभार
 संभाला  तब  से  प्रादेशिक  केन्द्रों  के समय  में  एक  घण्टे  की  वृद्धि  की  गई  है  ।

 थ्रो  सत्यनांरायण  जाटिया  :  अध्यक्ष  जैसा  कहा  है  कि  हम  क्षेत्रीय  भाषाओं  को
 प्रोत्साहन  देना  चाहते  पर  बिना  स्टूडियो  कायम  किए  हुए  कवरेज  नहीं  होता  मध्य  प्रदेश  का
 प्रतिनिधित्व  नहीं  हो  पाता  है  क्योंकि  वहां  कोई  स्टूडिश्रो  की  व्यवस्था  नहीं  इसलिए  में  जानना
 चाहता  हूं  कि  क्षेत्रीय  दृष्टि  से  प्रतिनिधित्व  समाचारों  में  हो सेके  और  अन्य  सारी  कार्यवाहियों  में  भी
 हो  इस  दृष्टि  से  मध्य  प्रदेश  और  अन्य  प्रदेशों  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  कायम  करने रने

 के  लिए  सरकार
 क्या  कोई  कारयक्रम  निर्धारित  करने  जा  रही

 श्री  पो०  उपेन्द्र  :  कुछ  दिन  पहले  मैं  मध्य  प्रदेश  गया  था  और  वहां  के  रेडियो  के  बारे
 में  विवरण  भी  मांगा  अभी  भोपाल  में  एक  स्टूडियो  बन  रहा  जब  भोपाल  में  स्टूडियों  बन
 जाएगा  तो  भध्य  प्रदेश  में  और  ज्यादा  से  ज्यादा  कार्य  क्रम  बनाने  के  लिए  सुविधा  हो  जाएगी  ।

 श्री  रमेश  चेन्नीयाला  :  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  जानेंती  है  कि

 4°
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 मलयाली  फिल्‍मों  को  उतना  समय  नहीं  दिया  जा  रहा  जितना  अन्य  प्रादेशिक  भाषाओं  के  कार्यक्रम  को
 दिया  जा  रहा  है  ।  अगर  हां  क्या  मंत्री  इसके  लिए  उचित  कार्यवाही  करेंगे  ?

 श्री  पी०  उपेन्ध्र  :  मुझे  यह  कहते  हुए  प्रसन्‍नता  है  कि  हमें  मलयाली  फिल्मों  से  कई  प्रस्ताव  मिले
 हैं  क्योंकि  उन्होंने  कई  राष्ट्रीय  पुरस्कार  जीते  हैं  और  उनमें नमें  से  कई  प्रतीक्षा  सुची  में  भी  हम  मलयाली
 फिल्मों  के  साथ  न्याय  कर  रहे  हैं  ।  मैं  उन्हें  लिखित  में  राष्ट्रीय  नेटवक  कार्यक्रम  में  दिखाई  गई  मलयालम
 फिल्मों  की  प्रतिशतता  भी  बता  सकता  हूं  ।

 श्रीमती  उम्रा  गजपति  राज  :  अध्यक्ष  आजकल  भाषा  एक  बहुत  संवेदनशील  मुद्दा
 मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछना  चाहूंगी  कि  वे  दक्षिण  भारत  के  संसद  सदस्यों  जो  हर  समथ  भाषा
 मुद्दा  उठाते  रहते  हैं  आश्वासन  दें  कि  हिन्दी  के  साथ-साथ  अंग्रेजी  को  भी  राष्ट्रीय  नेटवर्क  कार्यक्रम  में
 समय  दिया  जाए

 श्री  पी०  उपेन्द्र  :  उत्तर  से  स्पष्ट  है  कि  राष्ट्रीय  नेटवर्क  कार्यक्रम  में  सौ  प्रतिशत  में  से
 47  प्रतिशत  कार्यक्रम  हिन्दी  के  42  प्रतिशत  अंग्रेजी  के  लिए  और  प्रतिशत  अन्य  भाषाओं  के
 लिए  है  ।  मैं  ऐसा  नहीं  सोचता  कि  अंग्रेजी  को  कुछ  कम  समय  मिल  रहा  है  ।

 |  हिन्दी

 श्री  आरिफ  बेग  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  महोदय  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि सी  .  ~ a  «  “
 हम  परे  देश  में  42  वर्षों  की  आजादी  में  एक  ऐसी  परिस्थिति  पदा  नहीं  कर  पाए  कि  दक्षिण  में  हम
 नार्थ  की  भाषाओं  का  प्रचार  कर  सके  और  उत्तरी  क्षेत्र  में  दक्षिणी  भाषाओं  का  प्रचार  कर  सकें  |  क्‍या
 हम  दूरदर्शन  के  माध्यम  से  ऐसा  कोई  कार्यक्रम  शुरू  नहीं  कर  सकते  जिससे  पूरे  देश  में  एकता  स्थापित

 हो  जाए  और  भाषा  का  मसला  जो  बड़ा  गंभीर  होता  चला  जाता  उसे  रोकने  में  दूरदर्शन  सफलता
 के  साथ  आगे  बढ़े

 |

 करी  पी०  उपेस््  :  राष्ट्रीय  नेटवर्क  कार्यक्रम  में  हम  विशेषकर  संगीत  नृत्य  और

 दूसरे  ऐसे  विषयों  पर  कार्यक्रभ  देते  हैंजो  पूरे  भारत  में  पसंद  किए  जाते  वे  दक्षिण  के  साथ-साथ

 उत्तर  भारत  से  भी  होते  हैं  ओर  सारे  राज्यों  के  लोग  इन  कार्मक्रमों  को  देखते  हैं  ।

 विभिन्‍न  राज्यों  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  को  दिखा  कर  अपनी  ओर से  राष्ट्रीय  एकता  बढ़ाने  की  पूरी  कोशिश
 कर  रहे  हैं  ।  हम  सभी  राज्यों  के  कार्यक्रम  दिखा  रहे  हैं  ।

 वित्त  मंत्री  मु  :  कुछ  ऐसे  कार्य  क्रम  भी  होते  हैं  जिनमें  भाषा  की  जरूरत  ही
 नहीं  होती  ।

 ह

 श्री  कड़ियां  मुष्डा  :  हमारे  देश  की  राजभाषा  हिन्दी  है  ।  दूरदर्शन  में  जो  समाचार  उद्धोषक  होते
 हैं  वे  ऐसी  हिन्दी  बोलते  हैं

 कि  लगता  है  कि  अंग्रेजी  का  मिला-जुला  बोल  रहे  हों  ।  ऐसा  लगता है  कि
 हम  हिन्दी का  अपमान  कर

 रहे  हैं  ।  क्‍या  मंत्री  महोदय  इस  अशुद्ध  हिन्दी  को  शुद्ध  करने  की  ओर  कदम

 उठाएँगे  ?

 श्री  पो०  उपेग्द्र  :  ऐसी  हिन्दी  प्रयोग  करेंगे  जो  सब  समझ  सकें  ।  पूरी  संस्कृत  मिली हुई  हिन्दी
 प्रंयोग  करेंगे  तो  सब  लोग  समझ  नहीं  सकेंगे  ।

 *..  अध्यक्ष  महोदय  :  हिन्दी  के  बजाए  हिन्दुस्तान  कहिए  तो  समाधान  हो  जाएगा  ।
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 श्री  निर्मल  कांति  चटजों  :  वास्तव  में  देखा  जाए  अगर  अशुद्ध  हिन्दी  बोली  जाए  यह
 उड़िया  और  बंगाली  दोनों  के  बहुत  पास  आ  जाती

 श्री  पो०  उपेन्द्र  :  हिन्दी  भी  कई  तरीके  की  होती  है  ।  दक्षिण  के  लोग  श्क  हिन्दी  बोलते
 बंगाल  वाले  दूसरी  तरह  की  हिन्दी  बोलते  हैं  ।  हिन्दुस्तान  में  अंग्रेजी  भाषा  ऐसे  ही  है  ।

 हमें  इसी  तरह  आगे  बढ़ना  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  इसमें  कुछ  गलत  नहीं  हैं  ।

 श्री  पी०  ऑर०  कुमांरमंगलम  :  आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  सुचना  और  प्रसारण
 मंत्री  से  एक  मलभत  विषय  पर  पूछना  चाहेगा  ।  हमने  देखा  है  कि  जो  प्रादेशिक  भाषा  के  कार्यक्रम  होते
 हैं  वे  सिफ  स्थानीय  द्वितीय  चैनल  पर  आते  विशेषतौर  पर  तमिलनाडु  में  ।  हम  जानते  हैं  कि  हमारे |  में

 हिन्दी  के  अतिरिक्त  जितनी  अन्य  राष्ट्रीय  भाषाएं  उनके  लिए  सिफ  11  मिनट  का  समय
 दिया  गया  जैसा  कि  अभी-अभी  मंत्री  जी  ने  कहा  है  ।  यह  प्रतिशतता  बहुत  कम  अगर  हम  वास्त
 में  राष्ट्रीण  एकता  चाहते  हैं  हमारी  अनुसूची  में  दी  हुई  इन  राष्ट्रीय  भाषाओं  के  समय  में  वद्धि  की
 जरनी  चाहिए  और  जब  तक  इनका  समय  बढ़ाया  नहीं  तब  तक  भाषा  की  यह  स  मस्या  बनी
 रहेगी  ।

 क्यो  मंत्री  महोदय  इस  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  करेंगे  ?

 श्री  पी०  उपेन्द्र  :  जब  से  हम  आए  हैं  दूरदर्शन  के  क्षेत्रीय  केन्द्रों  के  लिए  जोकि से
 क्षेत्रीय  कार्यक्रम  प्रसारित  करते  उसमें  एक  घंटे  की  वृद्धि  कर  दी  गई  इससे

 क्रम  6.30  बजे  से  शुरू  हुआ  करते  थे  अब  हम  इन्हें  5.30  बजे  से  शुरू  कर  रहे  हैं

 जहां  तक  मंद्रास  केन्द्र  का  सम्बन्ध  अब  चैनल  |  क्षेत्रीय  तंभिल  कार्यक्रम  5.30  बजे  से
 शुरू  होकर  9  बजे  तक  जारी  रहते  हैं  अर्थात  यह  हिन्दी  में  राष्ट्रीय  समाचारों  के  समाप्त  तक  जारी

 ते  इसके  अलावा  चैनल  2  में  तमिल  कार्यक्रम  8.40  पर  शुरू  होते  हैं  और  10.30  बजे  तंक  जारी
 रहते  हैं  ।  इसका  अर्थ  है  कि  तमिल  कार्यक्रम  चाहे  चैनल  पर  हो  अथंबा  चैनल  2  यह  सौय॑

 ६  30  बजे  से  रात्रि  10.30  बजे  तक  जारी  रहते  वास्तव  मद्रास  में  हमने  तमिल  कार्यक्रमों  में

 वॉड्धि  की  है  ।

 श्री  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :  अध्यक्ष  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  को  बिल्कुल  नहीं  समझा  है  ।
 मेरे  प्रश्न  को  प्री  तरह  से  अलग  कर  दिया  गया  हम  मद्रास  क्षेत्रीय  केन्द्र  के  बारे  में  बात  नहीं  कर
 रहे  हैं  ।  हम  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  के  बारे  में  बात  कर  रहे  हम  कह  रहे  हैं  जो  समय  आप

 राष्ट्रीय  भाषांओं  के  लिए  देते  हैं  अथवा  जि-हें  आप  क्षेत्रीय  भाषाएं  पुकारते  वह  बहुत  ही  सीमित  हैं  ।
 क्या  आप  इसके  लिए  अधिक  समय  देंगे  ताकि  राष्ट्रीय  एकता  पर  उसका  प्रभाव  पड़े  ?  मैं  क्षेत्रीय  केन्द्रों
 के  बारे  में  बात  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 अली  पी०  उपेन्द्र  :  क्षेत्रीय  कार्यक्रम  यहां  केवल  क्षेत्रीय  फिल्मों  के  रूप  में  हैं  और  कभी-कभी

 अन्य  कार्यक्रम  महीने  में  एक  बार  होते  हैं  ।  यहां  संगीत  और  नृत्य  के  कार्यक्रम  भी  हैं  जिन्हें  हमने  यहां
 11  प्रतिशत  में  हिसाब  में  नहीं  लिया  है  ।  वे  काय॑  क्रम  भी  लेकिन  उनमें  भाषा  की  आवश्यकता  महीं

 है  क्योंकि  यदां  संगीत  वा  कार्येक्रम
 है  और  नृत्य  का  कार्यक्रम  अतः

 वे  भी  किसी
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 भाषा  किशेष  में  होते  हैं  |  अभी  इस  प्रतिशत  में  बृद्धि  करना  संभव  नहीं  है  या  तो  हमें  इसके  लिए
 हन्‍दी  अथवा  अंग्रेजी  को  त्याग  करना  होगा  जो  कि  वांछनीय  नहीं  है  ।

 ]

 प्रो०  महादेव  शिवनकर  :  अध्यक्ष  राष्ट्रीय  एकात्मकता  की  दृष्टि  से  हिन्दी  के  प्रोग्राम

 अ्रमीण  इलाकों  में  विशेष  रूप  से  पिछड़े  इलाकों  में  पहाड़ों  और  जंगलों  के  बनवासी  उतको

 सुन  सकें  इसके  लिए  क्या  आप  कोई  व्यवस्था  करने  जा  रहे  हैं  ?  महाराष्ट्र  के  गढ़चिरोली  और  चद्धपुर
 जिसों  में  यह  कार्यक्रम  सुनायी  दे  सकें  क्या  ऐसी  कोई  व्यवस्था  आप  करने  जा  रहे  हैं  ?  ब्रह्मपुरी  में  एक

 श्लि  सेंटर  स्थापित  करने  की  कई  दिनों  से  लोगों  की  मांग  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  का  कष्ट

 करेंचे  कि  सन्द्रपुर  जिले  में  ब्रह्मपुरी  में  रिले  सेंटर  स्थापित  करने  पर  शासन  जल्दी  विचार  करेगा  ?  इसके

 साथ-साथ  अकोला  में  रिले  सेंटर  जो  मातनीय  मंत्री  महोद्वव  के  उद्घाटन  की  इन्तजार  कर  रहा  है  क्‍या

 इसका  उदघाटन  मंत्री  महोदय  शीघ्र  करेंगे  ।

 अनुवाव  ]

 श्री  पी०  उपेन्द्र  :  हमें  दूरदर्शन  के  लिए  नए  रिले  केन्द्र  तथा  स्थानीय  आकाशवाणी  केन्द्र  खोलने

 के  लिए  बहुत  से  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ।  हमने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  पहले  ही  कुछ  योजनाओं
 को  अस्थाई  रूप  से  अग्तिम  रूप  दे  दिया  है  और  योजना  आपोम  से  अन्तिश्न  स्वीकृति  की  श्रक्तीक्षा  कर  रहे

 जैसे  ही  हमें  योजना  आयोग  से  धन  राशि  प्राप्त  हम  इसे  अल्तिम  रूप  दे  वेंगे  और  इन  केष्द्रों
 की  भी  घोषणा  कर  ब्रहपुरी  भी  उन  केन्द्रों  में  स्र ेएक  है  ।  वास्तव  में  अकोला  केन्‍द्र  सितम्बर  अचचा

 अक्तूबर  शक  स्थापित  कर  दिया  ।  हम  इसे  स्थापित  करेंगे  ।

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्थ  :  मेरा  प्रश्न  श्री  कुमारमंगलम  द्वारा  पूछे  गए  प्रश्न  के  क्रम  में  है  ।
 क्योंकि  राष्ट्रीय  सम्पूर्ण  देश  के  लिए  है  ।  मैं  नहों  समझती  कि  अन्य  राष्ट्रीय  भाषाओं  को  भी

 कुछ  समानता  देने  में  क्या  आपत्ति  ताकि  कम  से  कम  राष्ट्रीय  नेटवर्क  पर  अन्य  क्षेत्रीय  कार्यक्रमों  को
 एक  तिहाई  समय  दिया  जा  सकता

 थ्री  पी०  सपेन्‍्द्र  :  जी  जैसाकि  मैंने  क्षेत्रीय  भाषाओं  के  लिए  इस  समय  11  प्रतिशत
 समय  पहले  ही  निर्धारित  है  ।  इसफे  संगीत  और  नृत्य  का  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  भी  यदि  आप
 उसमें  इसे  भी  जोड़  तो  इस  प्रतिशत  में  काफ़ी  वद्धि  हो  लेकिन  मैं  नही  समझता  कि  इस
 प्रतिशत  में  अभी  वृद्धि  करना  संभव  है  ।

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  इससे  पहले  कि  प्रसार  भारती  विधेयक  पारित  हो
 हमें  उपेन्द्र  भारती  दूरदर्शन  से  काम  चलाना  उन्होंने  बहुत  ही  सही  क्ञा  है  कि  क्षेत्रीय  स्तर
 पर  क्षेत्रीय  भाषाओं  पर  भी  बल  दिया  गया  है  ।  इसी  को  उद्देश्य  मानते  पिछली  सरकार  ने
 कर  बंगलादेश  और  पाकिस्तान  के  सीमावर्शो  क्षेत्रों  में  ऐसा  किया--जिसका  आप  भी  पालन  कर  रहे

 आपने  दूरदर्शन  तथा  आकाशबाणी  नेटवर्क  को  मजबूत  करने  का  भी  प्रयास  और  हाल ही
 आपने  अमृतसर  और  अन्य  केन्द्रों  को  मजबूत  करने  के  लिए  पंजाब  झें  कुछ  योजनाओं  की  घोषणा  की

 जिसकी  सभी  ने  बहुत  ही  प्रशंसा  की  थी  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  प्रसार  भारती  विधेयक  को
 पारित  किये  जाने  के  आप  यही  व्यवस्था  बनाए  रखेंगे  ।

 शिलांग  और  सिलचर  जैसे  कुछ  स्टूडियो  जो  कि  शुरू  किये  गए  थे  और  जिनके  बारे  में
 वह  माना  गया  था  कि  वे  1989  तक  पूरे  हो  वे  तैयार  क्या  कारण  है  कि  आप  उनका  उद्घाटन
 तहीं  कर  रहे  हैं  ;  और  इस  प्रकार  इन  दूरदर्शन  स्टूडियो  के  माध्यम  से  लोगों  को  उतकी  क्षेत्रीय  संस्कृति

 हि
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 दिखाए  जाने  से  वंचित  रखा  जा  रहा  है  ?  इन  स्टूडियो  का  बहुत  शीघ्र  उद्घाटन  करने  के  लिए  आप
 क्या  कार्यवाही  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  पी०  उपेन्द्र  :  जैसाकि  श्री  संतोष  मोहन  देव  ने  ठीक  ही  कहा  हम  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में
 ट्रांसमिशन  सुविधाओं  को  बहुत  महत्त्व  दे  रहे  हैं  ।  हम  इसे  जारी  रखेंगे  ।

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  विगत  में  बहुत  सी  योजनाएं  शुरू  की  गई  वे  अपने
 अन्तिम  चरणों  में  है  अथवा  पहले  ही  पूरी  हो  चुकी  हैं  ।  वास्तव  मैं  कार्यक्रमों  और  पृर्वोत्त  र  क्षेत्र  में

 सुविधाओं  की  समीक्षा  करने  के  कल  गुवाहाटी  जा  रहा  जितना  शीघ्र  संभव  हो  सकेगा  इसका

 उद्घाटन  कर  दिया  जाएगा  ।  हम  कर्मचारियों  की  तैनाती  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  इसके  लिए
 चारियों  की  मंजूरी  दे  दी  गई  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  भर्ती  की  प्रक्रिया  पूरी  नहीं  की
 गई  है  ।  मैंने  संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  भी  बातचीत  की  और  उन्हें  चयन  कार्य  को  शीघ्र  पूरा  करने
 का  अनुरोध  किया  है  ।  यदि  वे  इसे  समय  पर  पूरा  नहीं  कर  हम  उनसे  एक  बार  छूट  देने  के  लिए
 कहेंगे  ताकि  हम  सीधी  भर्ती  कर  सकें  ।  जैसे  ही  हमें  कमेंचारी  मिल  हम  उन्हें  भी  शुरू  कर
 5
 दंगे  ।

 श्रो  कपिल  देव  शास्त्री  :  आदरणीय  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  जैसा  कुमारमंगलम्‌  जी  ने  दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  को  उत्तरी  क्षेत्र  में  उतना
 महत्व  नहीं  जितना  अंग्रेजी  को  मिलता  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  से  मह  प्रार्थना
 करता  हूं  कि  दक्षिण  भारतीय  भाषाएँ  गुजराती  और  मराठी
 को  उतना  ही  महत्व  मिलना  जितना  हिन्दी  को  मिलना  चाहिए  उनका  स्थान  अ  ग्रेजी  के
 कोटे  से  काट  लिया  जाय  और  सब  भाषाओं  को  बराबर  कर  दिया  जाय  |  दक्षिण  भारतीय  भाषाओं  को
 महत्व  मिलना  ही  चाहिए  ।

 की  पाल  आर०  भन्‍्टोष  :  दूरदशेन  पर  जो  अ ग्रेजी  भाषा  बोली  जाती  है  उसमें  इस  प्रकार  की
 शब्दावली  का  प्रयोग  किया  जाता  है  कि  आम  लोग  उसे  समझ  नहीं  सकते  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  दूरदर्शन
 में  प्रयोग  की  जाने  वाली  भाषा  के  लिए  शब्दसंग्रह  2000  अथवा  3000  शब्दों  तक  सीमित  रखा
 जिससे  कि  सामान्य  लोग  भी  इसे  समझ  सकें  ।

 श्री  पी०  उपेन्द्र  :  मैं  इस  सुझाव  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  श्री  सनत  कुमार  मंडल  ।

 आंवकर  ओर  उत्पांद  शुल्क  को  बकाया  राशि

 $225.  श्री  सनत  कूमार  मंडल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उन  हिन्दू  अविभाजित  परिवारों  तथा  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके
 विरुद्ध  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  एक  करोड़  और  इससे  अधिक  राशि  का  आयक्र्‌
 बकाया
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 उन  फर्मों  और  कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिसके  विरुद्ध  ।  199)  की  स्थिति
 के  अनुसार  एक  करोड़  और  इससे  अधिक  राशि  का  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  बकाया  था  ;  और

 करों  की  इस  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  क्या  प्रभावी  कदम  उठाये  गये  अथवा
 उठाये  जा  रहे  हैं  तथा  यदि  कुछ  मामले  विभिन्‍न  न्यायालथों  में  विचाराधीन  हैं  तो  उनके  शीघ्न  निपटान &
 के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित  मंत्रो  मघु  :

 555  व्यक्तिगत  फर्मो  और  अविभाजित  हिन्दू  परिवार  ऐसे  हैं  जिनके  पास
 में  दिए  गए  विस्तृत  ब्यौरे  के  अनुसार  31.3.90  को  एक  करोड़  र०  तथा  उससे  अधिक  की

 आयकर  की  राशि  बकाया  है  |

 140  फर्म  और  कम्पनियाँ  ऐसी  हैं  जिनके  पास  में  दिए  गए  विस्तृत  ब्यौरे
 के  अनसार  1.7.90  को  एक  करोड़  रु०  लगा  उससे  अधिक  की  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  राशि
 बकाया

 उपर्यक्त  प्रशासनिक  विधिक  और  आवश्यक  समझे  जाने  वाले  अन्य  कदम  उठाए  जाते  हैं  ।
 अदालतों  में  अनिर्णीत  पड़े  मामलों  पर  शीघ्र  सुनवाई  करने  तथा  वपुली  के  खिलाफ  स्थगन  आदेओं  को
 रह  करने  के  प्रयास  भी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 कंपनियों  वयक्षितयों  फर्मों  हिन्दू  अविभाजित  परिवारों  को  सूबां  जिनके  विरुद्ध  31-3-1990
 की  स्थिति  के  अनुसार  एक  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  आयकर  बकांयां

 ऋ०सं०  कर  निर्धारिती  का  नाम  बकाया  राशि  ऋ"०सं०  कर  निर्धारितो  का  नाम

 पालीस्टील  मैं०  अहमदाबाद
 2.  रुस्तम  भिल्स  एण्ड  इंडस्ट्रीज  रिंग  एण्ड  के  लिको  प्रिंटिय

 लि०  226.51 10.  कम्पनी  लि०  249.32

 3.  मै०  मेहस।ना  डिस्ट्रिक्ट  इंडकान
 भाक  टिंग  कंपनी

 कोआपरेटिव  मिल्स  प्रोडक्ट्स  लि०
 ह

 131.52

 कार्पो०  1827.55  12.  मेँ  अर्वीण  ona श  फैमिली

 4  मै०  रेप्रोपक  प्रा०  लि०  125.48  8  द्र्स्ट  175.19

 5.  मं०  कालिंदी  13,  श्री  एन०  आई०  पटेल  335.28

 लि०  299.62  14,  श्री  एन०  आई०  पटेल  212  13
 6.  श्री  एच०  आर०  त्रिवेदी  594.10  15.  श्री  मोहम्मद  अख्तर  112.91
 7.  आर०  एन०  थौफ  नाडियाड  186.18  16.  अल्कापुरी  इन्वेस्टमेंट
 8.  श्रो  जी०  आर०  103.32  लि०  353  40

 9.  मै०  इण्डियन  पेट्रोकेमिकल्स  17,  श्री  एन०  आई०  पटेल  और
 कृर्पोरेशन  लि०  247-13  अन्य  हैं  1412.79

 ॥
 9



 मौखिक  उत्तर

 ऋ०सं०  कर  निर्धघारितो  का  नांम  बकाया  राशि

 18.  श्रो  जीवाभाई  ए०  पटेल

 19,  श्री  अंबालाल  वी०  पटेल

 20.  श्री  शांतिलाल  नायरदास

 सुपारीवाला
 21.  मै०  सूरत  इलैक्ट्रिसिटी  क०

 लि०

 22.  श्री  कांतिलाल  एच०  माली

 23,  श्री  वी०  सी०  श्रोफ

 24,  श्री  पोपटलाल  कांजी

 छेलानी
 25.  दिलीप  कुम।र  हंसराज

 26.  श्री  ज्योतेन्द्र  सिहुजी  विक्रम

 सिहजी  जाडेजा

 27.  मैं०  सनराइज  टाइल्स
 लि०

 28.  श्री  एस  ०  एन०  वाडियार

 29.  मै०  कर्नाटक  स्टेट  फूड  एड

 सिविल  सप्लाइज  कार्पो०
 लि०

 30  हेगड़े  एण्ड  गोले  लि०

 31,  श्री  वी०  टी०  शं*र  हेगड़े
 32  मै०  कर्नाटक  एग्रोका्न

 प्रोडक्ट्स  लिमिटेड
 लेक्टानिक्स  शमी

 निक्स 33  मैं०  भारत  इलेक्ट्रानि
 लि०  बंगलोर

 34.  में०  बी०  ई०  एम०  एल

 35.  मैं०  एस्मार  शिविए  लि  6

 36.  मैं०  पायथोयो रस
 निकेशंस  सिस्टम्स  लि०

 37.  मैं०  बेटामेटैक्स  लि०

 58.  मै०  बर्नाटक  स्टेट  इंडस्ट्रि
 यल  इन्वेस्टमेंट  डेवलपमेंट
 कार्पो ०

 10

 130.33
 139,82

 199.79

 182.57

 122.6

 302.02

 )।  6.62

 989,39

 338.79

 24  1990

 ऋ०सं०  कर  निर्धारितोी  का  नाम  बकांयां  राशि

 39.  श्री  वासुमल  भगवान  दास  131.37

 40,  श्री  वासुमल
 भगवान  दास  316,58

 41.  में०  इंडियन  टे
 इंड०  लि०  1305.00

 42.  मै  एस्केएफ  लि०
 बंगलौर  167  00

 43.  श्री  पी०  आर०  मेटरानी  132.86

 44.  में०  वी०  एस०  डांपो  एंड
 कंपनी  प्रा०  लि०  575.86

 45,  श्री  ए०  विश्वनाथ  431.80

 46.  सेसां  गाँव  लिमिटेड  192.55

 47.  मै०  डेम्पो  माइनिय  कार्पो०
 लि०  111.21

 48.

 49.  49.  मै०  मेघजी  गिरधारीलाल  163.09

 50.  नंदलाल  भंडारी  एंड  संस
 प्रा०  लि०  120.26

 51,  कल्याण  सःल्वेंट  एक्स्ट्रेक्शन
 लि०  144,21

 52  मै०  आइशर  मोटसे
 इंदौर  100.16

 53.  मै०  नेशनल  न्यूजप्रिट
 एण्ड  पेपर  लिमिटेड  197.25

 54.  जी  एण्ड  एच  सेक्रान  इलेक्ट्रोड्स
 लिमिटेड  209.39

 55.  मै०  विजय  कुमार  राजेन्द्र

 कुमार  एण्ड  कं०  152.35

 56.  मै०  एम०  पी०  फाइनेंशियल

 कार्पो०  127.18

 57.  मै०  जौरा  सुगर  मिल्स  लिए  111.24

 58.  श्री  लोकूमल  सी०  विरमानी  268.04



 2  1912  मौखिक  उत्तर
 त्ता

 ह  एन

 ऋ०सं०  कर  निर्धारिती  का  नाम  बकाया  राशि  ऋ्र०सं०  कर  निर्धारिती  का  नाम  बकाया  राशि

 77.  मै  प्रीमियर  आटोमोबाइल्स 59.  मै०  राम  कुमार  जालाना  527.55  |

 लि०
 571.00 60.  मे०  कन्डोई  ब्रदर्स  334.30

 कं  के 78.  मै०  काटन  ०  आफ
 61  महाबीर  प्रसाद  आर०

 इण्डिया  121.00
 कन्होई  102.64  *

 हि
 79.  आन्ध्रा  वेली  पावर

 62.  मै

 वाद
 इ

 कई
 एण्ड  सप्लाई  क्‌०  679.00

 रिजाइंस  लि०  167.00

 63.  मै०  टेल्को  लि०  2193.00  80.  टाटा  हाइड्रो  इलेक्ट्रिक
 सप्लाई  क०  517.00

 य  64.  मं
 ०

 टाटा  आयल  मिल्स  81.
 मै०

 सचिन
 दां

 क०  लि०  559.00
 1.  में०  सचिन  ट्रांस०  )

 लि०  129.00
 65.  म ै०  टाटा  सन्‍्स  273.00

 82.  श्री  अजित  के०  मेहता  197.00
 66  मै०  माधव  लाल  एण्ड  क०  83.  मैं०  एस०  एम०

 लि०  178  59  कल्स  लि०  346.00
 67.  मै  ०  इण्डियन  एक्सप्रेस  84.  मै०  कानाकम्बार  इन्वेस्टमेंट

 न्यूज  पेपर्स  प्र०  एण्ड  ट्रेडिंग  क०  लि०  200.00

 लि०
 1228.48  85.  मै०  अडवानी

 68.  मैं०  इण्ड़ि  यन  हुम  पाइप  ि  लि०  195,00
 क०  लि०  179  00  86.  सेरल  लि०  267.30

 69  वालचन्द  नागर  इंडस्ट्रीज  87.  इण्डियन  सीविंग  मर्श
 लि०  277.63  क०  लि०  138.00

 10.  मै०  इंडियन  होटल्स  क०  हु  88.  मै०  टाटा  आइरन  एण्ड
 लिमिटेड  129.00  स्टील  क०  लि०  584.00

 71.  मै०  नेशनल  रेडियो  89.  श्री  राजेश  खन्‍ना  115.12

 इलेक्ट्रिक  क0०  लि०  125.39  90.  मै  ०  कमल  विजय  प्रोडक्शंस  120.77

 72.  मै०  वोल्टास  लि०  532.00  91.  श्री  अर्जुन  हिंगोरानी  280.71

 73.  मै०बेस्टने  इण्डिया  एसपीजी  92.  मे०  नवरंग  सिने  सेंटर  प्रा०
 क०  लि०  187.00  लि०  575.97

 74.  मै०  पूना  इलेक्ट्रिकल्स  93.  लेट  श्री  सायाजीराव

 75.  मै०  टाटा  हाऊर्सिंग  ॥  94.  श्री  अमजद  खान  186.29
 मेंट  कार्पो०  .  95.  मै०  टाटा  पावर

 46.  मै०  होक्स्‍्ट  इण्डिया  लि०  158.00 95.  लि०



 मौखिक  उत्तर

 96.

 97.

 98.

 99.

 100.

 101.

 102.

 103.

 104.

 105.

 106.

 107.

 108.  .

 nn  i  तन  सीन  नी  दी  दल  a  7-5  तन

 ऋ०सं०  कर  निर्धारिती  का  नाम  बकाया  राशि

 मे०  जोली  मेकर  प्रीमिसेज
 को-आपरेटिव  सोसायटी

 लि०  212.95

 मै०  पटेल  प्रा०

 लि०  352.10

 इण्डियन  आयल  कार्पो०
 4692.00

 मै०  नेशनल  ओरगनिक
 केमिकल्स  इंडस्ट्रीज  लि०  2285.10

 मैं०  पारिक  मार्कोटिग
 लि०  123.29

 मै०  पोलियोलोफिन

 स्ट्रीज  लि०  277.84

 मैं०  हिन्दुस्तान  लीवर

 लि०  1367.08

 मै०  मफतलाल  इंडस्ट्रीज

 लि०  208.95

 मे०  निलेनि  सेंथेटिक्स

 फाईबर्स  एण्ड  केमिकल्स

 लि०  835.48

 सुरज  डाइमण्ड

 लि०  100.56

 इण्टरनेशनल  कम्प्यूटर्स
 मार्केट  243.06

 मै०  इंडियन  ओरगनिक
 केमिकल्स  157.52

 मै०  बिलिमोरिया

 कंस्ट्रक्शन  154.73

 इंडियन  डाइस्टफ

 इण्डस्ट्रीज  लि०  ,  117.05

 मै०  भारत  पेट्रोलियम
 कार्पो७  लि  2  1696.00

 24  1990

 ऋ०सं०  कर  निर्धारितो  का  नाम  बक्कायां  राशि

 111.

 112.

 113.

 114.

 115.

 116.

 117.

 118.

 119.

 120.

 121.

 122.

 123.

 124.

 125.

 126.

 127.

 मै०  इंडिया  सुगर
 नरीज  लि०  123.51

 डा०  सी०  बी०  जैन  156.39

 मै०  नेशनल  बिल्डिग
 कार्पो०  लि०  145.66

 मै०  आटोमोबाइल  पीउगट

 फ्रांस  104.43

 मितसुबिशी  इलेक्ट्रिक
 काबों०  109.79

 में०  नोवा  एस८  पी०  ए०
 ओफिसिंग  एण्ड  मेटल

 मशींस  114.18

 मे०  टेलर  डाइविंग  कार्पो०
 लि०  180.93

 मै०  भाटिया

 प्राइजेज  184.51

 श्री  विनोद  भाटिया  139.12

 अमेरिकन  एवसीस  बंक  1140.53

 मै०  ओरसन
 निक्‍स  लि०  144.00

 मै०  आई०  सी०  आई०
 सी०  आई०  लि०  1906.17

 मै०  इंण्टरएक्निक

 कसल्टेंट्स  लिए  244.27

 मै०  कास्टल  राक  सी
 लिमिटेड  205.03

 मै०  मकर  डिवलपमेंट
 सबिस  लिमिटेड  1094.00

 मै०  लेंडी  ए  0  1147.74

 मै ०  न्यू  ईरा  फैबरिक  ॥
 लिमिटेड  189.47
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 ऋण्सं०  कर  निर्धारितो  का  नाम  बकायां  राशि

 128.  मैँ०  मैकर

 129.

 130.

 131.

 132.

 133.

 134.

 135.

 136.

 137.

 138.

 139.

 140.

 141.

 142,

 143.

 144.

 लिमिटेड  152.00

 मे  एक्सलो
 लिमिटेड  112.00

 मे»  जीतपान  होल्डिग्स
 लिमिटेड  819.00

 मै  बाम्स  होल्डिग्स  )
 लिसि८्ड  787.00

 मैँ७  आरतीलाल  चैमुक्स
 लिः  136.00

 मे  औरसी  होल्डिग्स
 )  लिमिटेड  819.00

 मैं०  मामन  होल्डिग्स

 लिमिटेड  383.00

 मौ०  यूनियन  बेंक  आफ

 इण्डिया  1005.94"

 मे०  स्टेन्डर्ड  चार्टंड  430.00
 लिमिटेड

 मै०  एस०  बी०  एम७
 इंजीनियरिंग  प्रोडक्स

 लिमिटेड  147.00

 मै०  कंनरा  इलेक्ट्रीक्स
 -  सविस  क०  लिमिटेड  218.00

 श्री  डी0०  एम०  पवार  174.86

 मै०  महेन्द्रा  एण्ड  महेन्द्र

 लिमिटेड  259.94

 मै  वैनीलाल  एक्सपोर्ट स
 हाउस  लिमिटेंड  104.32

 एसोसेटेड  सीमेंट  zy

 लिमिटेड  119.66

 डी०  सी०  दमनी  104.36

 एच०  सी०  दमनी  108.68

 145.

 146.

 163.

 164.

 .  में०  साई  इंटरप्राइज्स
 -  मैं०  अलमांडीना

 मै०  जे०  बी०  बोद  एण्ड
 लिमिटेड  130.12

 मै  महेन्द्रा  उजीन  एण्ड
 स्टील  क०

 लिमिटेड  252.43
 -  मे०  ओटिस  एलीवेटर्स  क०

 332.52
 -  भंवर  लाल  बो«  जन  252.47

 .  इंदरमल  मनजी  229.80
 -  स्टेट  आफ  श्री  महेन्द्रा

 सिह  126.52
 -  श्रीमती  विजय  कनवरब

 आफ  भोरवी  125.70

 .  श्री  सी७  देकी  .  119.62

 -  श्री  शांतिलाल  पी ७  जैन  136.03

 श्री  मयूरध्वज  सिंह
 एल०  एच०  श्रीमती  विजय
 कनबर्स  आफ  मोरबवी  108.68

 श्रीमती  गीतेश  बंसल  125.06
 6.  श्री  निखल  ए७  डोलका  1213.87

 मै  मूस  कम्बूनि -  मै०  सत्यमस
 केशन्स  346.94

 156.71

 क्टिग  इस्टेबलीस्टमेंट  148.83
 -  मै०  छाबड़ा  इन्टरनेशनल  148.83

 .  श्री  एल७  अरोडा  117.78
 श्री  एस७  के०  सूद  184.58

 श्री  सतीश  सूरी  130.20
 165.  श्री  ब्िशोरील:ल  रामडी  165.37

 13



 मौखिक  उत्तरं

 ऋ०“सं०  कर  निर्धारितो का  नाम  बकायां  राशि

 199.

 167.

 169.

 170.

 171.

 172.

 173.

 174.

 175.

 176.

 177.

 178.

 179.

 180.

 181.

 182.

 183.

 14

 मै०  नागपाल  स्टेनलैस  स्टील
 लिमिटेड  680.29

 इचजे  इन्डस्ट्रीज
 लिमिटेड  138.00

 मै०  इण्डियन  प्लाई  उड
 लिमिटेड  627.45

 मै०  दुर्गाप्रसाद  रामचंद्रन
 लिमिटेड  171.62

 मै०  वीरेन्दर  केनोल  142.61

 मे०  जोन  संस  एण्ड  जोन  संस

 लिमिटेड  139.00
 मैं०  क्रांपटन  ग्रीव्स  एण्ड
 क०  लिमिटेड  452.55

 मै०  एक्वेटियस  एजेंसी
 लिमिटेड  410.49

 मै०  ज्योप्रे  मैनसं  एण्ड
 क०  लिमिटेड  118.00

 श्री  एस०  राजन  आर०
 राजन  एंड  श्री  कृष्ण  पी०
 जिन्दल  का०  ओ०

 पी०  135.56

 .  मै०  इ०  डब्ल्यू०  सी०
 सलोरस  लिमिटेड  196.27

 मे०  देसा  स्टील  लिमिटेड  150.00

 मै०  लैब्रटीज  एक्सपो्ट्स
 लिमिटेड  107.00
 मै०  गैमोन  इंडिया

 |  420.00

 मै०  पारीख  ब्रदर्स  1168.38

 मैं०  गिलन्डिया  लिमिटेड  167.20

 मै०  जीलिक  लिमिटेड  138.01

 श्री०  आर०  के०  पारीख  696.62
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 184.  श्री  एन०  के०  658.75

 185.  मै०  एक्सपो  टेड्स  क०  445.50

 186.  मै०  जीस्स  इंजीनियरिंग
 कण  113.04

 .  मै०  निकोलसं  लेब्रोटीज
 लिमिटेड  क०  116.56

 188.  इंडियन  रेयर  अर्थंस

 लिमिटेड  470.39

 189.  कपाड़िया  कंन्स०  क०
 लिमिटेड  .29

 मैं०  इंटरनेशनल  टाटा
 मैनेजमेंट  लिमिटेड  173.52

 192.
 मै०

 ब्लू  स्टार  लिमिटेड  106.57

 193.  मै०  रायल  वैस्टन  1100.50

 194.  महाराष्ट्रा  स्टील  रोड

 ट्रांसपोर्ट  कारपोरेशन

 मै०  राष्ट्रीय  कंमीकल्स  एंड

 95.  श्री  एस०  आर०  मोरका

 -  मैं०  इनजरसल शैड

 फर्टीलाइजर  लिमिटेड  177.45

 95.  मै०  यूनीवसल  फरो

 एड  एलाई  क०

 लिसिटेड  फोरजिग्स
 .  मै०  इन्डेन  इंडस्ट्रीज  लिए  100.77

 7.  मै०  डैनेमेंटीक  फोरजिग्स
 लिमिटेड  133.42

 -  मैं०  माथुर  प्लेट०

 108.61

 195.68

 लि०  इन्वेस्टमेंट

 -  गोवर्धन  इन्वेस्टमेंट

 क०
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 ऋण्सं०

 202.  म॑ं०  के०  रहिजां  कंस्ट्रक्सन

 लि०  145.98

 203.  जे०  बी०  ए०  प्रिटिंग  इंक्स

 लिमिटेड  1108.13

 204.  मै०आई०  ए०  ई०  सी

 लि०  21.36

 205.  मै०  रिलाइंस  इंड७
 1248.62

 206.  मै०  सीमेन्स  इंडिया  लि०  1157.90

 207.  मै०  धर्मेजी  मोरारजी

 कल्स  क०  लिमिटेड  .85

 208.  मै०  कैनोन  ड्रीकले  एंड
 209.  क०  लि०  288.24

 209.  मै०  सैंफारी  इंडस्ट्रीज  लिं०  132.33

 211.  मैं०  वी०  आई०  पौ०

 इंडस्ट्रीज  लि०  184.10

 213.  मैं०  लक्ष्मी  चन्द  भागजी

 मै०  बुश  इंडिया  लिमिटेड  249.98

 214.  केबल  कारपोरेशन  आप

 इंडिया  लि०  249.98

 216.  मैं०  जैनियथ  टिन  वक्‍से

 -  श्री  एस०  कपाड़िया  128.34

 217.  मैं७  डोंरा  कैडिया
 मेंट क०  लिमिटेड  128.35

 28  बेननेट  कौलमैन  एंड
 क०  लि०  122.59

 टार
 लिए  224.08

 221.  मै  सोहल  इंजी०  वर्स॑  118.07

 220.  श्री  भूषट  रे  के०  सेठ  522.78

 श्री  मनसुख  एम०  जगदे  बकाया

 222.  श्री  जे०  बी०  522.78

 कर  निर्धारिता  कां  नाम  बकाया  राशि  ऋण्स०

 दा

 हः

 मौखिक  उत्तर

 कर  निर्धा  रितो  का  नाम  बकांया  राशि

 223.  मै०  मशीनरी  मैनुफंक्चरसं
 कारपो >  लि०  178.76

 224.  मै०  दामोदर  वैली

 कारपो०  106.40
 225.  मै०  बादलीपुर  टी

 लि०  11607  07

 226.  मै०  जी०ए  सी०

 लिए
 227.  मै०  ऋषि  गस

 लिए  एंड

 228.  मै  पीको  इलैक्ट्रीकल्स  एंड
 इलैक्ट्रोनिकल्स  लि०  203.68

 229.  श्री  मेजर  देवदत्त  203.68

 (230.  मै०  पेपर  मिल्स

 लिए  |

 मै०  ब्रुक  बांड  इंडिया

 लि०  इंडिया

 232.  मै०  मैकलीड  रूसल  इंडिया

 लि०
 233.  म॑  ,  मैकनील  एंड

 182.29

 “234.  मै०  ग्रुडरेक  ग्रुप  148.52

 235.  तोश  एंड  संस  839.60

 236.  श्री  हरिदास  मुन्द्रा  839.60

 237.  श्रीਂ  रामनाथ  बजोरा  217.88  53

 न

 क्लिक
 बड़  वर्स

 562.46
 239.  ईस्ट  इंडिया  होटल्स  लि०  562.46

 240.  मं  इलाहाबाद  165.99
 242.  मै०  बंगाल  लैम्प्स

 242.  जी०  अटवाल
 एंड  क०



 मौखिक  उत्तर

 ऋ"्सं०  कर  निर्धारितो  का नाम  बकांया  राशि

 243.

 244.

 245.

 246.

 247.

 247.

 249.

 250.

 251.

 252.

 253.

 254.-

 255.

 256.

 257.

 258.

 259.

 260.

 261.
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 श्री  चन्द्र  नाथ  बनिक  267.06

 मै»  सीता  कास्टींग
 लि०

 मै०  फेवरेट  स्माल  इंवेस्टमेंट
 लि०  195.09

 मै  थूनाइटेड  इंडस्ट्रियल
 बेंक  लि०  158.32

 मै०  कपारी  होम  प्रोडक्ट्स
 लिए  ।  00  267.51

 मै०  न्यू  तबैको  कार्पो०

 लि०  1142.50

 मै०  यूनाइटेड  बेंक  आफ

 इं०  187.36

 मै०  बाटा  इॉडया  एंड

 मै०  जैमेक  134.11

 मै०  जी०  एस०  पटवाल  एंड
 कं०  असनशोल  188.78

 ग्रेट  ईस्टर्न  होट  आथो०

 लि०  185.06

 मै०  ओबराय  होटल

 लि०  136.81
 मै०  संचयिता  इंवेस्टमेंट
 मै०  लक्ष्मीदास  671.18

 मै०  गणपति  एक्सपर्टस
 लि०  107.58

 मै०  बी०  एन०  ईलास
 कं०  लि०  182.88

 मै०  डाबर  इं०  लि०
 एस०  के०  315.82

 मै०  पोहार  ब्रादसे

 मै०  सूरज  मल  नागर  मल
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 262.

 263.

 279.

 280.

 मै०  माशंल  संस  एंड  कं०

 लि०  160.66

 मोती  लाल  मालपानी
 एल०/एच०  नंदकिशोर

 मालपानी  110.22

 .  डिसीरगढ़  पावर  सप्लाई
 कं०  लि०  102.15

 .  श्री  काशी  नाथ  राय  683.83

 श्री  लक्ष्मीनारायण  खेमका  200.03

 .  श्री  हरीराम  अग्रवाल  164.60

 -  मै०  केरल  स्टेट  सिविल

 सप्लाईस  क०  लि७  266.21

 मै०  भगीरथ  इंजी०
 कं०  लि०  292.07

 .  ट्रावनकोर  इल०  केमी०  इंड०

 लि०  150.21

 «.  आर"ण०  भारथन  127.35

 नि  मै०  जोसफ  मिचेल  एंड
 ब्रा०  165.02

 .  श्री  कुन्जु  161.54

 .  इंडियन  रेलवे
 कं०  लि०  284.14

 .  मै०  गणेश  फ्लोर  मि.लि०  260.58

 .  डा०  जे०  डि०  धर्मा

 .  मैं७  इंडियन  टूरिज्म  डि०

 कार्पो०  309  .05

 .  मै०  के०  फिल्मस

 लि०  121.13

 महर्षि  इंस्टी०  आफ  क्रिएटिव

 इंटेलीजेंस  190.57

 धर्मा  प्रतिष्ठानम  721.00
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 ०  कर  निर्धारितों  का  नाम  अकफाया  राशि

 281.  ख्तीमती  गायत्री  देंबी  10947

 282.  श्री  जगत  सिंह  164.00

 283.  उर्वशी  देवी  108.90

 284.

 £285.

 286.

 287.

 288.

 289.

 290.

 291.

 292.

 293

 294.

 295.

 296.

 297

 धर्मा  सिंह  सम  -  सिंह
 मो  131.89

 ट्रेड  फेयर  आथो०  आप

 इं०  लि  462.78

 मै०  बर्मठ
 197.42

 एन०  टो०  पी०  लि०  111.24

 मै०  इंडियन  कम्यूनिकेशन
 नेटवर्क  लि०  141

 मै  एरो  लेदर

 लि०
 मे०  इंटरनेशनल  एयरपोर्ट
 आथो०  आफ  ईण्डिया

 क्त्०  3076.56

 मै०  भारत  हैबी  इले०
 लि०  4737.43

 हाइड़ो
 कार्पो०ण  :  ¢109.73

 श्री ओ०  पी०  मुप्ता  100:99
 मे०  एसोसियेटिय

 *रल  डिवलपमेंट  फाउंडेशन
 सोसायटो  143.9.0

 मै0प  इंडस्ट्रीज
 लि०  "150.68

 बंसल  एक्सपोर्टूस
 लि०  1020.86 6

 व्मै०  ऐलेनबेरी  एंड
 लि०  147.87

 मौखिक  उत्तर

 ऋ०सं०ਂ  कर  निर्धारितो का  नाम  बकायां  राशि

 298.  भारत  यूनियन  छुजेंसीज
 लि०  140.30

 299.  श्रीओ०  पी०  अरोडा  :218.43

 300.  प्रोजेक्ट  एड  इक्वीपमेंट
 कार्पो०  आफ  लि०  122.62

 301.  मै०  एमपको  इंडिया  लि०

 -

 302.  मै०  एन०  पी०  सी०  सी०  205.45

 403.  भै०  रोजर  इंटरप्राइसिस  .265.64

 404.  मौ०  दिव्या  इंटनेशनल  360.17

 305.  मै०  दिल्ली  आटोमोबा

 इ््ल्स  742.90
 306.  दिक्षां  होल्डिग  110.80

 307.  श्री  एन०  चड़ा  4262

 308.  इंडियन  एअरलाइंस  852.935

 309.  मै०  भारत  होटल  676.11

 310.  कैम्पा  ब्रीव्र जिस  -171.01

 311.  भारत  एल्यूम्िनिय्म
 कं०  लि०  136.69

 312.  बी०  जी०  फाईनेंस

 147,34

 313.  मंगेप्वर  लि०  280.97

 314.  श्री  प्रीतपाल  सिंह  >241.80

 315.  राजस्थान  मरकंटाइल
 कं०  लिमिटेड  233-32

 316.  प्रेस  स्टील एंड  फेब्रीकेशन

 लि०  107.56

 317.  मै०  इलैक्ट्रोनिक्स  का्पो०
 ..

 ऑफ  इंडिया  लि०  216.57

 318.

 17



 मौखिक  उत्तर  -

 ऋण०सं०  कर  निर्धारितो  का  नाम  बकाया  राशि

 319.

 320.

 321.

 322.

 323.

 324.

 325.

 326.

 327.

 328.

 329.

 330.

 331.

 332.

 333.

 334.

 18

 मै०  लिक्वर्स  इंडिया

 लि०
 204.82

 मैं०  नजीम  सप्लीमेंट  ज्वेलरी

 द्र्स्ट
 181.02

 बद्राचलम  पेपस  120.15

 मै०  फिलो  फाम

 लि०  114.93

 ए०  पी०  स्टेट  सिविल

 सप्लाई  कार्पो०  1683.00

 मै०  ए०  पी०  स्टेट  एसेन्शियल
 कमोडिटीज  कार्पोरोशणन  443.25

 इंडियन  ओशियन  अलाइनमेंट
 प्रा०  लि०

 हु

 ..  बाद  557.56

 मै०  सिंह  पॉल्यूटरी  ०)
 109.71

 मै०  आंधा  बैंक  184.88

 सेंट  जोसफ्स  एजुकेशन

 सोसावटी
 104.8  9

 मै०  आंध्रा  स्टील  ए  ड  हार्डवेयर
 कार्पो०  328.50

 राजेन्द्र  प्लास्टिक

 इंडस्ट्रीज  111.44

 श्री  ग्रिधारी  लाल

 गुप्ता  155.75

 सर्राफ  टैक्स्टाइल्स  मिल्स

 लि०  320.60

 श्री  हेमचन्द

 जयपुर  370.25

 24  1990

 ऋ०सं०  कर  निर्धारितो  का  नाम  बकांया  राशि

 335.

 .  श्री  नामीचंद  वर्णाक्त

 मै०  ओम  मेटल  एंड  मिनिरल
 लि०  291.27

 144.00

 श्रीमती  पुष्पा  देवी  ठाक

 एच  ऑफ  लेट  बालकिशन
 टाक  209.45

 338.  मै०  रजा  टैक्‍्स्टाइल्स  लि०
 रामपुर  284.94

 339.  श्रीमती  दर्शनी  देवी  खुराना
 झांसी  102.77

 340.  मै०  गिरि  लाल  मामचंद  एंड

 कंपनी  105.04

 341.  मै०  डरमोट  इंटर०  इंका
 कंपनी  .49

 342.  मै०  सुमिटोमों  हेवी  इंड०
 कंपनी  92

 343.  ब्राउन  एंड  रूट  इंद०
 कंपनी  1813.40

 344.  गलल्‍फ  फ्लीट  मेरीन

 रेशन
 345.  पी०  जे०  डी०  सी०  143.5

 346.  ओकानाकन  हेलीकोप्टर्स

 347.  मेकालेंड  इंट0०  इन्का०  1303.52

 348.  अटवुड  602.28

 349.  स्वायर  पैसेपिक पैक  ऑफशो री  र  303.52

 350.  ई०  ठी०  पी०  इंका० To  9001.01

 निष्पोन केशन के० के० जापान 352. साडको इंका० ए०



 2  1912

 कर  निर्धारितो  का  नाम  बकाया  राशि

 353.  वाइक्रिंग  आफशोर  114.49

 354.  स्कलंबरगर  फार-ईस्ट  641.98

 355.  हुंडई  कार्पो०  एंड  एच०  एच०

 डी०  3669.23

 356.  जियोफिजिकल  सर्विस

 इंटरनेशनल  174.88

 357.  डॉवेल  स्कलंबरगर  107.82

 358.  हैलीबटंन  ऑफशोर

 डायरेक्ट  366.10

 359.  ऑयल  एंड  नेचुरल  गंस

 कमीशन  13428.94

 360.  मैससं  य्र०  पी०  स्टेट  ब्रिज
 कारपोरेशन  533.70

 361.  अपट्रान  इण्डिया लि  108.75

 362.  यू०  पी०  राजकीय  निर्माण
 निगम  लिमिटेड  349.63

 363.  मैसस  मुरादाबाद
 सिन्टेक्स  लिमिटेड  135.82

 364.  घामपुर  शुगर  मिल्स  लि०  167.65

 365.  मेससे  पी०  आई०  सी०  य०
 पी०  लखनऊ  158.92

 366.  मंससं  इन्डो  गल्फ
 इज  एण्ड  केमीकल

 कारपोरेशन  137.32

 367.  मैसस  यू०  पी०  स्टेट  मिनरल
 डिवेलपमेंट  कारपोरेशन  118.00

 368.  मैससे  यू०  पी०  स्टेट

 इलेक्ट्रिसिटी  बोड  33914.52:

 369.  मैससे  जे०  पी०
 इन्डस्ट्रीज  लि०  425.50

 tg  ॒$ै्‌  २  स  सफफफफफकक  सन  -->  सडफफउफअससफफफून्‍फसनस  तन»  --  फकषकफइेा  फकषकफइेा  +
 मौखिक  उत्तर

 ऋण०सं०  कर  निर्धारितो  का  नाम  बकाया  राशि

 370.

 371

 372

 373

 मैससे  हरिजन  एण्ड
 ब्रंगं  आवास  निगम  ०  176.00

 मे  हेन्डलम  इन्टेन्सिव
 डिवेलपमेंट  प्रोजेक्ट  131.37

 तमिलनाड  इन्डस्ट्रियल
 104.61 डिवेलपमेंट  कारपोरेशन

 मं  ०  तमिलनाडु  इन्डस्ट्रियल
 इन्बेस्टमेंट  कारपोरेशन  1388.94

 .  मे  लंदन  रबर  कम्पनी
 207.93 इण्डिया  )  लिमिटेड

 376.

 377.  मै०  एक्सप्रेस  न्यूजपेपर
 लिमिटेड  326.03

 378.  मै०  एग्लों  फ्रेंच  टेक्सटटाइल
 लिमिटेड  394.31

 379.  मै०  चागलरयाम  को-ओप ०
 शुगर  मिलस  118.29

 380.  मै०  लक्ष्मी  बिलास  बेंक
 लिमिटेड  138.12

 381.  में०  इण्डियन  एक्सप्रेस
 लि०

 382.  मैँ०  बालाजी  डिस्टिरीज

 लिमिटेड  167.56

 383.  डा०  के०  जगदेशन  हाई
 ह

 रोड  मद्रास  107.40
 384.  मै०  विजया  प्रोडक्ट

 लिमिटेड  623.10
 385.  मै०  टी०  एन०  स्टेट

 मार्कोटेग  कारपोरेशन

 लिमिटेड  738.47
 386.  स्ै०  चोरदिया  ब्रद्स  105.46

 387.  मै०  मार्शल  संस  कंपनी

 लिमिटेड  207.74
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 388.  मै०  इस्सर  गुजारं  लि०  1695.45  407.  मै०  श्री
 छत्रपति

 शक्कर

 389.  श्री  एस०  ए०  124.78
 कारखाना  लिमिटेड  106.64

 390.  मद्रास  फटिलाइज्न॑  153.26  408.  सोहकारी  सहकारी  शक्कर

 391.  इष्डिया  भीटर्स  लि०  106.16
 कारखाना  लिमिटेड  219.19

 |  409.  श्री  भगवती  सहकार्र
 392.

 ककया
 आर०  एफ०

 505.98
 शक्कर  कारखाना  लि०  166.92

 410.  बालारपुर  इन्डस्ट्रीज  लि०  114.
 393.  श्री  एस०  अहमद  यासीन  103.89

 411.  श्री  श्रीकृष्णा  जानकी

 गा

 394.  में  जनता  जनता  स्कीम  लाबंद  152:43
 सरहिंद  591.66  412.  मै०  आर०  वी०  श्रीराम

 395.  पंजाब  आनन्द  बैटरी  लि०  127.63  दुर्गा  एण्ड  फतह

 396.  मैं०  इन्डस्ट्रियल  केवल्स
 चंद  मेरिन्दर  323.17

 कब  413.  मैँ०  आर०  बी०  श्रीराम
 152.46

 दुर्गा  प्रसाद  234.33
 397.  मै०  सोमानी  पिलिगटन  414.

 284.4
 हु

 लिमिटेड
 शा

 415.  मैं०  अशोका  मा्किटिंग
 398:  मै०  न्यूसम  प्लास्टिक

 |  लिमिटेड  106.45
 लि०  251.24  416.  मैं०  वाल्टर

 399:  मै०  बिहार  स्टेट  फोरेस्ट  लिमिटेड  128:82 2
 डिबलेय०

 कारपोरेशन  417.  मै०  टी०  किंग
 400.

 मै०
 एस०  सी०  सी०  एल०

 न्‍ढ  418.  श्री  चैनरूप  143.56

 रांची  136.87
 419.  मुरलीघर  एण्ड  कम्पनी

 401.  म०  मेकन  लिए  189.30  एक्सपोर्ट  138.80

 402.  मँ०  उड़ीसा  फारेस्ट  420.  मै०  डनलप  इण्डिया

 कारपोरेशन  203.62  421.  मै०  फिलिप्स  कार्बन
 ब्लैक  लिमिटेड  229.41

 403:  मैं०  नेशनल  अल्मूनियम  ः
 कम्पनी  लिमिटेड  198:51

 422.  श्री  चन्द्रा  कान्ता
 सेठ

 136.15

 ह  423.  श्री  सुगमः  चंद  अग्रवाल
 404.  मै०प्रदीप  फोस्फेट  लिमिटेड  182.57

 एण्ड  कम्पनी  119.65
 405.  मै०  जार्ज

 tems  ४4  2
 424,  मैं०  डंकन  एग्रो

 10.36
 इन्डस्ट्रिज  706.43

 406.  मैं०  ए०  वी०  सी०  425.  मै०  कान्टीनेंटल

 इण्डिया  लिमिटेड  158.03  कस्ट०  लिमिटेड  447045
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 426.

 427.

 428.

 429.

 430.

 431.

 432.

 433.

 434.

 435.

 436.

 437.

 438.

 439.

 440.

 441.

 442.

 443.

 444:

 डालमिया  सिमेंट
 भारत  लिमिटेड  1145.03

 डोी०  एस०  कन्स्ट्र  ०

 )  लिमिटेड  1488.71

 दिल्‍ली  आटोमोबाइल
 लिमिटेड  503:24

 मैं  एस्काटर्स  ट्रेक्टर
 लिमिटेड  1306.72

 डालमिया  डेरी

 इल्डस्ट्रीज  316.33

 ई०  सी०  ई०  इन्डस्ट्रीज  |
 लिमिप्ड  507:94

 मैं०  एस्कार्ट्स  3253:87

 गोटजे  इण्डिया  लि०ग  644:62

 मैं०  गुड  इयर  इण्डिया
 लिमिटेड  181.51

 हरप्रसाद  एण्ड  कम्पनी

 लिमिटेड  289.91

 मै०  निकिताशा
 लिमिटेड  360.46

 मं०  सुपर  कंसेट  इन्डस्ट्रोज
 लिमिटेड  117.23

 मै०  एस्कार्ट्स  जे०
 सी०  बी०  लिमिटेड  211.92

 श्री  पी०पी०  गुप्ता  230.31

 उड़ीसा  सीमेंट  लि०  552.28

 स्वदेशी  पोलीटेक्स  103.17

 कापरी  इन्टरनेशनल
 लिमिटेड  162.25

 जे०  के०  सिन्थेंटिक  लि०  4421.60

 मै०  राजस्थान  वूल्स

 इन्डस्ट्रीज  112.26

 मौखिक  उत्तर

 क्र०>सं०  कर  निर्धारिती  का  नाम  बकाया  राशि

 445.  डायर-इन्टरनेशनल

 लिमिटेड  267.87

 446.  कॉनटीमेन्टल  स्सकिटिस
 लिमिट्ड  141.97

 447.  मे०  जे०  इंजीनिमरिग
 वकक्‍्स  लिमिटेड  190.32

 448.  श्री  नरेन्द्र  आनन्द  103.12

 449.  म॑०  श्री  राम  पिस्टन  एण्ड
 रिग्स  लिमिटेड  124.39

 450.  में०  ऊषा  रेक्टीफायर
 कारपोरेशन

 451.  मोदी  इन्डस्ट्रियल  1197.99

 452:  में०
 लिमिटेड  1454,22

 453.  मोदी  पान  लिमिटेड  28

 454:  मदन  मोहन  लाल
 श्रीराम  लिमिटेड  357.23

 455.  मै०  वेस्टन  इलेक्टोनिक

 लिमिटेड  694.00

 456.  सी०  लि०  694:00

 457:  उषा  माइक्रो

 सेन्ट्रल  लिमिटेड  4014.11

 458:  मोदी  रबर  लिमिटेड  166.66

 459.  इस्टरनेशनल  लिए  296.06

 460.  खेम्का  एविएऐशन  लिए  296.06

 462.  एन०  एल०  मल्होत्रा

 462.  मै०  किशन  चण्द  एण्ड
 463.  फ्मृपनी  इन्डस्ट्रीज  361.23

 463.  मं०  प्योर  ड्िक्‍स  लिए  1192.28

 464.  मै०  प्योर  ड्िक्स
 लिमिटेड  21
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 465,  प्योर  ड़िक्‍स  लि०  114.75

 466.  श्री  सुधीर  एम०  जावेरी  154.89

 467.  मै०  ओरके  सिल्क  मिल्स

 लिमिटेड  1865.19

 468.  मै०  जी०  टी०  सी०

 जे  लिमिटेड  10435.46

 469.  मै०  नारंग  होटल
 लिसिव्ड  3  38.49

 470.  श्री  ओ०  पी०  114.69

 श्री  अमिताभ  बच्चन  281.63

 472.  ब्ोम  सदन  लि०ए  487.75

 473.  मै०  वेस्ट  कोस्ट  बिल्डर्स
 लिमिटेड  233.80

 474.  श्री  एम०  एल०  गुप्ता  291.96

 475.  मै०  क्रीसेन्ट  बिलड्स

 (sto)  लिमिटेड  179.51

 476.  श्री  ओ०  पी०  177.42

 477.  मं०  इंडस्ट्रीयल  मीटर्स
 -

 लिमिटेड  155.47

 478.  श्री  जी०  एम०  राय  161.55

 «79.  श्री  प्रकाश  मेहरा  181.07

 480.  मं०  ओम  बिलडर्र्स
 -  *

 लिमिटेड  237.96

 481.  श्री  बी०  जिन्क  के०  जेन  135.91

 482.  मै०  पारी  कन्सट्रक्शन
 _  लिए  322.13

 483.  मेँ०  विकास  परमिसिस  514.75

 484.  मे०  अमोरटेक्स  ऐजेन्सी
 ॥  लिमिटेड  *176.33

 485.  मै०  वलिया  कैमीकल्स  एण्ड

 दरें डिग  लि०  574.61
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 486.  मै०  सौराष्ट्र  बाल  पैन
 लिमिटे फिटंड  204.25

 487.  मे०  डागा  फ़ाइबर्स
 लिमिटेड  111.04

 488.  श्री  भमंल  लोढा  124.66

 489.  श्री  घनश्याम  दास

 490.  अम्बालाल  साराभाई

 इन्टरप्राइजेज  fo  557.58

 491.  श्री  सुकर  नारायण
 बखिया  2624.93

 492.  मै०  बिनॉय  एजेन्सी  161.44

 493.  श्री  के०  बी०  वर्मा  208.11

 494.  श्री  भानाभाई  के०  पटेल  359.47

 495.  मै०  वल्लभ  ग्लास  वक्‍्स
 लिमिटेड  100.32

 49  6  नरमा  कीमीकल्स  बक्से

 लिमिटेड  600.15

 497.  निरमा  स्पेसिफिक  फैमि

 ट्र्स्ट  292.73

 498.  सी०  ए०  तकतवाला  170.78

 499.  पटेल  स्पेसिफिक  फंमिली

 ट्रस्ट  118.36

 500.  के०  कछारादास  पटेल
 फैमिली  ट्रस्ट  180.80

 502.

 503.

 -  मैं०  हाईनप  फूड  एण्ड  ऑयल

 इन्डस्ट्रीज  लिए  182.80

 मै०  हरिसिद्ध  स्पेसिफिक

 फैमिली  ट्रस्ट  535.40

 अभ्बिका  स्पेसिफिक

 फैमिली  ट्रस्ट  187.35
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 504.  एस०  के०  पटेल  फैमिली

 ट्र्स्ट  163.28

 505.  मै०  इलैकॉन  इन्जीनिर्यारिंग
 कम्पनी  लिमिटेड  147.5

 506.  श्री  पी०  जे०  फर्नांडिज

 बंगलौर  137.98

 507.  मँ०  के०  सी०  पी०  लि०  152.83

 508.  ए०  पी०  पेपर  मिल्स  लि०  247.68

 509.  श्री  एम०  सुब्बारामी  रेई

 एल०  एच०  ऑफ  राधव

 रेड्डी
 165.80

 510.  मै०  के०  एस०
 बंगलौर  132.00

 511.  श्री  एम०  श्रीतिवायुत्‌  17.85

 512.  मै०  अरविन्द  परिमाला

 मैसूर  152.73

 513.  मै०  मैक्डोवेल  एण्ड
 बंगलौर  679.33

 514.  प्रोग्रेसिव
 लि०  134.28

 515.  दीपक  रोडलाइन्स  576.87

 516.  इण्डियन  न्यूमैटिक  रॉक  ॥
 ड्ल्स  लिमिटेड  248.28

 517.  मै०  के०  वेंकटेश

 बंगलौर  150.08

 518.  मै०  दीपक  ट्रांसपोर्ट

 एजेन्सीज  407.57

 519.  डंकन  टोबैको  लि०  1111.86

 520.  मै०  काठमन्डरामी

 रेड्डीनैल्लोर  178.10

 521.  मै०  आन्ध्र  शुगर्म  fo |  285.74

 ऋ०सं०  कर  निर्धारितो  का  नाम  बकाया  राशि
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 522.  श्री  एस०  सेवक  170

 523.  मै०  अरुणा  इन्टरनेशनल
 लिमिटेड  355.62

 524.  मैं०  सुजाता  फिल्म्स

 लिमिटेड

 525.  श्री  के०  महनोत  610.46

 526.  श्री  सी०  सी०  186.80

 527.  जी०  वेन्टाटेश्रम  190.47

 528.  श्री  के०  सुक्रामणियन
 अय्यर  114.77

 529.  श्री  विनोद  कुमार

 दिघवानिया  4166.62

 530.  श्रो  अनुपम  कुमार

 दिधवानिया  323.75

 531.  दीन  दयाला  दिधवानिया  317.80

 532.  पवन  कृमार  दिघवानिया  558.81

 533.  अनिल  कुमार  दिधवानिया  953.43

 34.  रतन  लाल  दिधवानिया  400.95

 535.  इन्डो  स्टील  प्रॉढक्ट्स
 लिमिटेड  194.15

 मनोज  कुमार  दिघवानिया  201.70

 1.  साउथ  इन्डिया  ऑयरन

 एण्ड  स्टील  कम्पनी  168.03

 538.  हैदर  इन्टरप्राइजेज  233.64

 539.  श्री  पी०  गोविन्दस्वामी  165.61

 540.  आर०  लक्ष्मणदास  177.80

 541.  पी०  के०  117.42

 542.  मै०  बी०  जी०  पी०
 *ਂ  हाउसिग  लि०  168.90

 543.  रयाला  कार०  लि०  153.78  3.78
 ५०
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 544.  श्रोमती  आर०  जयाप्रंदा  162.81

 545.  मै०  श्रो  रंगनाथन  एस्ड

 कम्पनी  132.62

 546.  श्री  एम०  पी०  पुरुषोत्मम  111.09

 547.  श्री ए०  थाँगम  147.62

 548.  आर०  एल०  घनबाला  159.09

 549.  मै०  सर्दन  पैट्रो-कैमीकल
 इण्डिया  कारपोरेशन

 लि०  491.54

 550.  श्री  एस०  सुन्दरम  पिल्‍ले  104.51

 551.  म०  इन्डो  नेशनल  लि०ए  149.17

 552.  द  थान्‍यी  ट्रस्ट  266.50
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 553.  मै०  कोरोमन्डल  इन्डेंग
 इण्डिया

 लिमिटेड  !86.40

 554.  मै०  मोहन  ब्रोवरीज  एण्ड

 डिस्टिलरीज  236.84

 555.  मै०  डायताविजन  लिए  139.79

 556.  मै०  सॉउथ  इण्डियन  कार०
 264:87

 एण्ड  डिस्टिलरीज  लिए  313.91

 558.  मै०  त्रिची  एवरेस्ट
 मोबाइल्स  लिए  111.27

 559.  श्रो  एस०  बालासुब्रामणियम  104.13
 560.  श्री  ए०  बालासुत्रामणिधम  167.83

 नोट  1.  क्रम सं०  48,  318  375,  376  तथा  414  की  प्रविष्टियों  को  काट  दिया  गया

 नोट  2.  मैस्स  आई०  टी०  सी०  लि०  के  मामले  में  लगभग  64.58  करोड़  रुपये  की  माँग  की
 गई  थी  परन्तु  इससे  पहले  कि  उन्हें  मांग  का  नोटिस  भेजा  कलकत्ता  उच्च
 न्यायालय  ने  अंतरिम  निषेधादेश  जारी  करते  हुए  विभाग  को  कर-निर्धारण  आदेश
 तथा  मांग  नोटिस  जारी  करने  में  रोक  लगा  दी  ।  इस  मांग  को  नहीं  दर्गा  या
 गपा  है  ।

 -

 उन  कम्पनियों  को  सवा  जिनके  पास  की  स्थिति  के  अनस्तार  एक  करोड़  रुपये
 तथा  उससे  अधिक  को  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  को  राशि  बकाया  है  ।

 सं०  कम्पनी  का  मस्‍स  राशि
 ।  लाख  रुपये

 ए०  सी०  सी०  लिमिटेड

 2.  अहमदाबाद  श्री  रामा  कृष्णा

 फिल्स
 कंट्रोल  एण्ड  केमिकल्स

 4.  एलकोब्रेक्स  मेटल्स

 लिमिटेड  598.24
 5.  अमरपाली  स्ट्रक्‍्चर्स

 क्र०  सं०  कम्पनों  का  नांस  राशि

 रुपये

 6.  अम्बिका  मिल्स  215.61
 7.  अरुणा  मिल्स  लिमिटेड  112.50
 8.  अरविन्द  मिलस  लिमिटेड  283.50
 9.  अशोक  लेलेंड  लिमिटेड  254.81

 10.  अशोक  मिल्स
 11.  एशियन  पेंटस  160.00
 12.  एम्परो  फूड  प्रोडेक्स  लिमि!ड  278.87
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 क्०  सं०  कम्पनी का  राशि  कऋ०  सं०  कस्पनों  का  तांस  राशि

 र०  ०

 13.  आलविन  लिमिटेड  1031.78  38.  गरवारे  पोलिएस्टर  एण्ड  |

 14.  बजाज  आटो  लिमिटेड  306.81  कम्पनी  322.68

 15.  बंगाल  पेपर  मिल  वर्क्स  39.  गाडफारए  फिलिप्स

 लिमिटेड  233.27  लिमिटेड  347.00

 16.  ब्रेमेल  रबरस  215.47  40.  गोदरेज  सोप्स  लिमिटेड  430.00
 ॥

 17.  बाटा  इंडिया  लिमिटेड  115.94  41.  गुडइयर  202.57
 18.  बम्बई  टायर  इंटरनेशनल  42.  गुजरात  मशीनियरी

 मिटेड  1223.00  फेक्चरिंग  लिमिटेड  118.03

 19.  ब्रेलको  मेटल  इंडस्ट्रीज  212.00  43.  गुजरात  प्लास्टिक  इंडस्ट्रीज  210.00  .

 20.  सीम  इलेक्ट्रोनिक्स  284.00  44,  जी०  एस०  एफ०  सी०

 21.  सीएट  टायसं  477.07  लिमिटेड  117.00

 22.  कालिको  मिल्स  146.84  45.  जी०  एन०  एफ०  सी०
 हि

 23.  केंटरीडस  लिमिटेड  285.76  लिमिटेड  |
 380.00  <

 हि  .  46.  हिन्दुस्तान  कम्प्यूट्स
 24.

 ॒
 शयल  अहमदाबाद

 मिल्स
 266.00

 लिमिटेड
 “

 560:79  -
 25.  कंट्रेल  पल्‍्प  मिलस  लिमिटेड  118.00  47.  हिल्टन  टोबेको  7145.00
 26.  सेन्चूयरी  इनका  लिमिटेड  133.80  48.  हिमेटिक  मोटर्स  प्रा०
 27.  कोरामेंडल  सिगरेट  कम्पनी  133.85  लिमिटेड  210.00
 28.  दुर्गापुर  सीमेंट  वक्‍्स  500.00  49.  हिन्दुस्तान  लिवर  लिमिटेड  492.53

 29.  डनलप  इंडिया  लिमिटेड  101.93  50.  हिन्दुस्तान  पिलकिगटन  ग्लास

 30.  डा०  बैंक  एण्ड  कम्पनी  132.28  वक्‍्से  लिमिटेड  222.50

 31.  डाई-इची  174.38  51.  आई०  सी०  लिमिटेड  11800.00

 32.  इलेकोन  इंजी०  कम्पनी  52.  काटन  मिल्स  163.22  -

 लिमिटेड  गे  212.08  53  जे०  के०  इंडस्ट्  124.82°  7

 33.  54.  जैन  स्पिनसे  लिमिटेड  110.81  *

 55.  जयपुर  सिनटेक्रस  180.62  - 34.  फेबरं  137.00
 35.  फरीक  लिमिटेड  391.15  56.  जयपुर  उद्योग  829.66  ,

 36.  गेनन  डंकरले  एण्ड  कम्पनी
 57.  जानसन  एण्ड  जाससन  182.00
 58.  जय  इंजीनियरिंग  वर्क्स  173.74

 लिमिटेड
 139.79

 59.  जगदीश  आयल  इंडिया
 37.  गरवारे  पेन्टस  208.00  लिमिटेड  149.00
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 ०

 60.  जे०  के०  सिन्थेटिक्स

 लिमिटेड  102.00

 61.  जे०  के०  स्टेप्ल  एण्ड  122.18

 62.  काईवान  कारमेटिक  642.00

 63.  केसेट  केमिकल्स  195.03

 64.  लखनपाल  नेशनल  लिमिटेड  151.00

 65.  एल०  डी०  टेक्सटाइल्स  171.00

 66.  एल०  एल०  फाइबर  436.00

 67.  एम०  एम०  रबर  कम्पनी  133.75

 68.  एम०  आर०  एफ०  लिमिटेड  453.7

 69.  मद्रास  शीट  ग्लास  117.10

 70.  महिन्दरा  एण्ड  महिन्दय  379.05
 171.  भेन्यूफेक्च  री

 इंडिया  )  152.76
 72.  मे  एण्ड  बेकर  121.00

 73.  मेटल  बाक्स
 लिमिटेड  -  328.76

 74.  मेटल  फोरजिग्स

 लिमिटेड  193.55

 75.  माइको  लिमिटेड  343.31
 76.  मिहिर  टेक्सटाइल  440.10
 77.  माडने  सिनटेक्स  120.48

 78.  मोदी  क्‍्लाथ  मिल्स  117.00
 79.  मोदी  जेरोक्स  लिमिटेड  313.10

 80.  मोदीपन  लिमिटेड  1178.00
 81.  मफतलाल  फाइन  स्पिनिंग

 एण्ड  मेन्युफैक्चरिंग  कम्पनी

 लि०  130.00

 सं०

 24  1990

 कम्पनो  का  नास  राशि

 रु»

 -  मरकरी  पलास्टर  155.00

 .  महिन्द्रा  सिन्डड  लि०  164.13

 84.  माघवानगर  मिल्स  126,94

 85.  महालक्ष्मी  ग्लास  वक्‍से॑  1170.00

 86.  नोसिल  501.00

 87.  नेशनल  कार्बन  कम्पनी  115.00

 87.  नवसारी  कोटन  एण्ड
 सिल्क  मिल्स  109.00

 89.  ओ०  आर०  जी०  सिसटम्स  298  .00
 90.  ओरियन्ट  पेपर  मिल्स  180.61

 पी०  डी०  ई०  एल०  183.00

 92.  पीको  इलैक्ट्रोनिक्स  133.80

 93.  पनामा  220.45

 94.  पारले  प्रोडक्ट्स
 लि०  180.00

 95.  इन्डस्ट्रीज  334.86

 96.  प्रीमियर  टायसं  220.80

 97.  पुनालूर पेपर  मिल्स  773.23

 98.  पंजाब  नेशनल  फर्टिलाइजस

 लि०  181.66

 99.  क्आड्रोमेटिक  इंजिनियारिंग
 प्रा०  लि०  110.00

 100.  रलायन्स  कंमोटेक्स

 इंडस्ट्रीज  110.50

 101.  राधा  डाइंग  348.00

 102.  रैलिस  मशीन  लि०  144.00

 103.  रैलिफैन  172.00

 104.  रैलिवोल्फ  218.00
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 ऋ"०सं०  कम्पनो  का  नाम  राशि  क०सं०  कम्पनो  का  नाम  राशि
 २०  र»

 105,  राम  गोपाल  प्रा०  लिए  386.00  122.  टिन  प्लेट  कम्पनी

 लि०  178.00
 106.  रोहतास  इंडस्ट्रोज  195.77

 123.  थर्मेक्स  लि०  100.49
 107.  रूस्तम  मिल्स  एण्ड  124.  टैक्सन  रबर  प्रोडटस  24.63

 इंडस्ट्रीज  138.00
 का  240
 125.  टीटागढ़  पेपर  मिल्स  581.00

 108.  शार्प  भ्रिन्ट्स  152.96  126.  यूनिवसंल  हाइड़ो  कार्बन  115.00
 109.  श्री  वललभ  ग्लास  वर्स  1137.83  127.  अपर  इण्डिया  पोलीमर्स  322.46

 110.  सर  सिल्क  लि०  221.10
 (26.

 अद्भान
 डिजिटल

 सिस्टम्स  147.63
 111.  सरपुर  पेपर  मिल्स  700.15  129.  यूटिलिटी  इन्जिनियरिंग
 112.  सोमानी  पिलकिंगटन्स  लि०  1147.00

 लि०  166.31  130.  विजय  सिन्थटिक्स  प्रिट्स  264.00
 113.  स्पैरर  इक्वपमैंट  113.00  131.  विक्रांत  टायस  लि०  115.39

 114.  स्पेशल  स्टील  लि०  187.00  132.  वोल्टास  लि०  238.00

 115.  स्ट्रैँच  फाइबस  133.  विजया  प्रोड  469.00

 लिमिटेड  48.90  134.  बी०  एल  »  इंडिया

 116.  सुनील  प्लास्टिक्स  410.89  लि०  101.00

 117.  श्री  मारोली  विभाग  खंड  135.  विद्‌रूर  ग्लास  2554.00

 उद्योग  मण्डली  132.00  136.  वज्जीर  सुल्तान  टोबाक्को  921.43
 118.  श्री  रायलसीमा  पेपर  137.  वाटर  डंवलपमैंट

 मिल्स  लि०  764.83  सोसाइटी  330.50
 119.  स्वर्ण  टोबाको  प्रोडक्ट्स  138.  विन्डो  ग्लास  लि०  219.84

 लि०  1395.39  139.  विप्रो  इन्फोरमेशन
 120.  सेवा  पेपर  लि०  101.00  टै  क्नोलोजी  लि०  304.58
 121.  टिसको  542.00  .00  140.  वूड  पेपर  लि०  128.0

 तप  वी

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  क्या  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  क्‍या  यह
 सच  है  कि  इस  प्रकार  आयकर  और  उत्पाद  शल्क  की  आमदनी  न  करने  के  कारणों  में  से  एक  मुख्य
 कारण  यह  है  कि  चूक  करने  वाले  इन  व्यक्तियों  के  पास  धन  और  राजनीतिक  सम्बन्ध  है  जैसे  असीमित
 संसाधन  विद्यमान  हैं  और  वे  न्यायालयों  में  चले  जाते  हैं  और  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  लेते  हैं  जिससे  वे
 सरकार  को  लम्बे  समय  तक  चलने  वाले  मुकदमों  में  शामिल  कर  लेते  हैं  जोकि  कई  वर्षों  तक  चलते
 यदि  तो  इन  चूक  करने  वालों  को  उच्य  न्यायालयों  में  न्यायिक  कार्यवाहियां शुरू  करने  और  इस
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 प्रकार  कई  वर्षों  तक  अदायगी  न  किये  जाने  को  रौकते  के  लिए  वर्तमान  विधान  में  संशोधन  करने  के  लिए
 के

 सरकार  द्वारा  क्या
 कदम  उठाने  का

 विचार ...<र्््<ः

 च्रो०

 हे  गह  इही

 मझे  रे
 वासन  देने  द॑  जिए  कि ते  :  आपके  मा६

 श  बकाया  राशि  उनके  राजनीतिव  सम्बन्ध  र
 |  अथवा  उस  प्रकार  की  किसी  बात  से  बिल्कुल  कुछ  लेना-देना

 ४;

 रह

 केवल  इस  बात  से  लेना-देना  है  कि  उन्हें  कितनी  राशि  देय  है  और  जहां  पर  अनियमितताएं  हुई
 कितनी  धनराशि  की  अदायगी  कर  चके  मैंने  500  कम्पनियों  और  व्यक्तियों  की  सम्पूर्ण  सूर्च
 दी  है  तथा  140  फर्मो  की  एक  सूची  भी  दी  है  जिनके  जिनके  पास  धनराशि  बकाया  तक
 सस्‍्थगन  आदेश  और  अन्य  प्रक्रिया  का  रश्यन्ध  यह  न्‍्यायायय  के  हाथ  में  में  नहीं  समझ  ताकि  इस

 जो  बात  आवश्यक  है  वह  यह  है
 कि  जो

 मैं  आपको  आश्वासन  दे  स
 कता  हूँ  कि  7

 ह
 स्तर  पर  कानून  में  कोई  परिवर्तन  की  अ
 प्रक्रिया  उपलब्ध  है  उसे  प्रभावी  ढंग  रे

 हम  जो  भी  संभव  होगा  हम  अपनी  ओर  से  करने  का  पूरा  प्रयास  करेंगे  ।  ः

 श्री  सनत  क्‌मार  मंडल  :  ऐसे  बड़े  चूक  करने  वालों  के  मामले  क्या

 ्

 | ध्रमणों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  देने  स ेमना  नए  आय  कर  लाइसेंस  (आई/एल०  जारी  करने

 और  वर्तमान  कानूनों  और  आदेशों  को  कड़ाई  से  लागू  करने  प  |  जिससे  कि  उन्हें  करों
 की  चोरी  आदि  असामाजिक  और  राष्ट्र  विरोधी  कार्यों  के  लिए  दण्ड  दिया  जा

 रे
 ,  जिनकी  वजह  से

 ..
 राज

 कोपकोलु
 को  ष्॒  को  नुकसान  हो  रहा  हे  ?

 ः

 बंक  खाते  जब्त  करने  तथा  उनकी सम्पत्ति  जब्त  हे  और  उनके  विरुद्ध
 ने  जैसे  विभिन्‍न  प्रकार  के  दण्ड  की  पहले  ही  इसःे

 ।

 गन  के  लिए  इन  सभी  तरीकों  को  इस्तेमाल

 जनाएं पहले  ही  शुरू  कर  दी  हम  देखते  हैं  कि  कुछ  हि

 कर  की अदायगी नहीं  की  गई  हमने  इस  सम्बन्ध  में  बड़े  पैमाने  पर  छापे रख

 1  तक  पिछले  महीनों  के
 |

 par  बारे  में  आंकड़े  नहीं  दे  सकता

 '
 लेकिन  मैं  इन  आंकड़ों

 ।

 ।

 रा

 ।

 हल
 7

 रेड्डी  :  अध्य
 माननीय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 मद  के  तहत  कितनी  रकम  वसूल  हें)गी  और  तमाम  लोगों  से  कितना  टोटल  अमाउँट  कलेक्ट  होना  है  ।

 प्रो०  भधु  दण्डवते  :  जहां  तक  इनकम  टैक्स  का  सवाल  बकाया  अभी  तक  6495  करोड़  है  ।
 हे

 श्री  राम  नाईक  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  जवाब  में  बताया  है  कि  बेंक  अकाउंट्स  फ्रीज  कर

 लेकिन लिस्ट देखने से पता लगता है कि कई नेशनलाइज दंवस जेसे इलाहाबाद यूनाइटेड 28
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 आफ  इंडस्टियल  आंध्रा  अमेरिकन  एक्सप्रेस  बंके  और  कई  केन्द्रीय  सरकार  के  संस्थान

 जैसे  इंटरनेशनल  एयरपोर्ट  ट्रेड  फेयर  बी०  एच०  ई०  एल०  आदि  पर  बहुत  बड़े
 पैमाने  पर  एरियर्स

 बकाया
 करोड़ों  रुदया  आना  बाकी  है  ।  मेरा  कहना  है  कि  कम  से  कम  राज्य  तथा

 केन्द्र  सरकार  के

 गा

 अंडरटेकिग्स उददी  तरफ
 से  तो  एरियर्स  जल्दी  मिलने  क्या  इसके  लिए

 का

 वनिीओ
 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्‍्य

 आ्नायेजनता  जाता  है  काश
 हर

 ्््ि
 सरकार

 का

 5

 ।
 दि

 उसकी
 रूपरेखा  ह

 सर  :  अध्यक्ष  बंक  अकाउंठ  फ्रीज  करने

 नेक  कर

 प्राव  धरा  घ  हँस
 हम

 लोगों के  पास
 नहीं फिर  '

 भी  आपने  ठीक  क

 कतः  व  कई  सार्वजनिक

 न

 , उनकी  फहरिस्त  मैंने  यहां  पेश  की  है  और  बकाया  वसूली  के

 ही
 हैं

 ।
 मैं  समझता  हूं  कि  इन  सारे  संस्थानों  को  केन्द्र  सरकार  की  सहायता

 के

 वश्यकता  होती  तो  हम  उनको  बताने  वाले  हैं  कि अगर  बकाया  नहीं  दिया

 जाता  तो  सहायता  देते  समय  हम  लोगों  को  भी  विचार  करना  जब  आप  सुविधाएं  हम  लोगों  के

 पास  से  पाते  तो
 बकाया

 को  देखते  हुए  किस  हृद  तक  सुविधा  प्रदान  करनी  इस  पर  भी  विचार

 करना  होगा  ।  रररर<-जकरखजखजखज+आठलआञजञआ5जञयर-जयखख-जजरजरख़खः

 ः

 ररर<-ज-र्ख-ख-खजख-ख-|-|रर
 ्ि

 ः

 Be रा
 च

 ः

 ः
 श्री  रूपचन्द्र पाल  :  वक्तव्य  में  दी  गई  सूची  से  हमें  पता  चलया है  कि  आय  कर  का

 की  दूसरी  सुची  में  भी  बड़े
 घराने  हैं  और  बड़े  गा  नों  ने  राष्ट्रीयक्ृत  वित्तीय  संस्थाओं तथा  अच्य  को  देय  राशियों  की  अदायगी

 ॥  ॥
 चाहता  हूं  कि क्या  उन

 बड़े  घरानों  का  पता  लगाने  के  लिए
 राशियों  की  समय  पर  अदायगी  करने  में  विफल

 ः

 ०  भधु  दण्डवते  :  माननीय  सदस्य  सही  कह  रहे  हैं

 ः

 ।  पर  गौर  करें  तो  इसमें  हमने  मौटे  तौर  पर  जो  कु  या  है  उससे  त्रल्कुल

 हा

 हे

 का  कथन  सही
 है  ।  कम  आय  वालों  का  आय  कर  भी  कम  होता  है  और  उनकी  तरफ  बव्

 कम  लेकिन  हम  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एहतियाती  कदम  उठा  रहे
 ना  लगाया  जाए  और  अभिग्रोग  चलाया  जाए  और  अन्य  कदम  उठाए  जाएं  तो

 राशि  बकाया  है  उन  पर  ध्यान  केन्द्रित  किया  जाय  और  हमें  इससे  कुछ  अच्छे  परिण।म
 ।  न  ः  जप

 न
 ह

 हि

 ता

 ः  ः श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  अध्यक्ष  क्या  मंत्री  महोदय  सा

 के गए  नोटिसों  की  तुलना  में  आयकर  की  वसुली  का  प्रतिशत  कितन
 हा  |  कर  |

 है  और  उसके  बाद  मांग-तोटिस  जारी  किया  जाता  है  ।  इस  वसूली का  प्रतिशत  क्या  क्‍या
 या  30  प्रतिशत  ही  नह  म्बन्ध  में  तुरन्त  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  और

 नोठिसों टिसों  की
 रा

 ता  में  वसूली  री  प्रतिशत  में  व॒  सुनिश्चित  कः चत  करने  के  लिए  इस फरने  के  लिए  इस  विशेष  समस्या  पर
 हे

 क्या  कोई  तीब्र  अभियान  चलाया  जाएगा  ? कक  की  लानत

 प्रो०  मधु
 दण्डबवते  जहां  तक  1990-91  के  मौजूदा  तजट  में  अमुसानित  आयकर  वसुली  का

 सम्बन्ध  मोटे  तौर  पर  यह  लगभग  5000  करोड़  झपये  है  ।  i

 मैं  यह  अच्छी  तरह  से  कह  सकता  हूं  कि  यह  लगदग  25  से  30  प्रतिगत  आपका  यह
 मान  सही  हूं  ।  मेरे  विचार  से  यह  अधिक  सन्तोषजनक  प्रतिशत  नहीं  है  ।  यही  कारण  है  कि
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 श्री  जी०  एम०  बन(तवाला  :  यह  आश्चयंजनक  बात  है

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  कुछ  लोग  कम  प्रतिशत  से  भी  हैरान  नहीं  होते  ।  यह  आपके  हैरान  होने  की
 संवेदनशोलता  पर  निर्भर  करता  फिर  मैं  मानता  हूं

 कि  यह  सन्‍्तोषजनक  प्रतिशत  नहीं  है  और
 कुछ  बड़े  घरानों  पर  छापों  सहित  हमारे  विभिन्‍न  प्रयास  बेहतर  प्रतिशत  प्राप्त  करने  के  लिए  ही  मैं
 आपको  आश्वस्त  करता  हूं  कि  धीरे-धीरे  आवकर  और  उत्पाद  शूल्क  की  वसुली  में  वृद्धि  हो  रही

 मैं  आपको  विश्वास  दिलाता  हुं  कि  हम  आगामी  वर्ष  भी  अपने  निर्धारित  लक्ष्य  को  प्राप्त  कर  लें

 श्री  निर्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  अपना  अनुपूरक  प्रश्न  करने  से  पूर्व  मैं  आपसे  एक  अनुरोध
 करना  चाहता  हूं  ।  राज्य  सभा  में  हमें  प्रश्नों  के  उत्तर  भेजे  जाते  थे  ।  यहां  पर  केवल  पांच  या  प्रतियाँ

 हैं  और  लोग  इन  पृष्ठों  को  ले  जात  इससे  हम  उत्तर  नहीं  देख  पाते  |  यदि  हमें  उत्तर  भेजने  की
 व्यवस्था  की  जाए  तो  यह  हमारे  लिए  सहायक  होगी  ।

 इस  सूची  जहां  तक  मैं  देख  सबसे  बड़ी  दोषी  जिसका  माननीय  वित्त  मंत्री  ने

 उल्लेख  नहीं  किया  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  है उसकी  तरफ  150  करोड़  रुपये  बकाया  हैं  ।  600
 करोड़  रुपये  की  बकाया  राशि  में  से  इन  पर  लगभग  150  करोड़  रुपये  बकाया  हैं  ।  यह  बहुत  आश्चरयंजनक
 स्थिति  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाई  इंडियन  टेलीफोन  इंडस्ट्रीज  सबसे  बड़ी  दोषी  कम्पनी  है  ।  कर  विभाग
 तथा  सरकारी  क्षेत्र  की  इकाई  के  बीच  सम्बन्ध  बड़े  कौतृहल  भरे  वे  अदालत  में  भी  जाते  हैं  और

 भूल  जाते  हैं  कि  दोनों  ही  भारत  सरकार  को  स्पष्टीकरण  देने  के  लिए  उत्त  रदायी  हैं  ।  क्या  यह  सुनिश्चित
 करना  वित्त  मंत्रालय  का  कार्य  है  कि  भविष्य  में  ऐसी  घटना  न  घटे  और  ऐसे  मामलों  में  प्रत्यक्ष  रूप  में
 समझौता  हो  जाए  ?  यह  मेरे  प्रश्न  का  भाग  है

 मेरे  प्रश्न  का  भाग  यह  है  |  आपके  मुताबिक  यह  कुल  बकाया  है  ।  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
 ने  भी  इसका  उल्लेख  किया  है  ।  प्रत्यक्ष  करों  के  रूप  में  6000  करोड़  रुपये  की  राशि  बकाया  क्या
 मंत्री  महोदय  ने  बजट  घाटा  तैयार  करते  सनय  इस  राशि  को  भी  लिया  है  अथवा  क्‍या  उन्होंने  यह

 पूर्वानुमान  लगाया  है  कि  इस  राशि  का  पचास  या  साठ  प्रतिशत  वसूल  किया  जाएगा  और  इतना  घाटा
 कम  हो  जाएगा  ?

 प्रो०  मघ  दण्डवते  :  उन्होंने  भाग  और  ग  प्रश्न  किए  वह  भूल  गए  कि  प्रारम्भ  में
 उन्होंने  केवल  प्रश्न  क  पूछा  था  ।

 उनके  प्रश्न  का  भाग  क  यह  था  कि  अनेक  कम्पनियां  तथा  संस्थाएं  इसमें  शामिल  हैं  और
 उन्हें  इसकी  पूरी  सूची  प्राप्त  होगी  ।  पूरी  सूची  57  पृष्ठों  में  है  ।  मैं  इस  बारे  में  प्रसन्‍न  नहीं  हूं  ।  लेकिन

 सूची  बहुत  बड़ी  होने  के कारण  उपलब्ध  मेरे  विचार  से  यह  प्रश्न  के  उत्तर  के  साथ  भी  संलग्न
 यह  पहले  से  ही  है  )

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  हम  और  अधिक  प्रतियाँ  चाहते  हैं  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  मैं  शुद्धि  के  अध्यधीन  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करता  हूं  कि  इस
 57  पृष्ठ  के  दस्तावेज  की  500  प्रतियां  पहले  ही  तैयार  हैं  और  ये  नोटिस  आफिस  को  दे  दी  गयी
 थी  ।  निःसन्देह  यहां  पर  सन्दर्भ  हेतु  कुछ  प्रतियां  उपलब्ध  रहेंगी  |  लेकिन  मैं  समझता  हृ  कि  यदि  आप
 नोटिस  आफिस  में  गए  हैं  और  अपना  उत्तर  लिया  जैसा  कि  सर्देव  ही  मैं  करता  संभवतः  आपको
 कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  जैसी  चुस्त  सांसद  ऐसा  करती  है

 श्रीमती  गीता  मुखर्जो  :  दुर्भाग्य  इस  उत्तर  के  साथ  ये  पृष्ठ  संलग्न  नहीं  हैं  ।
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 प्रो०  सधु  दण्डबते  :  मुझे  अफसोस  मैं  अपना  घन्यवाद  वापस  लेता  हूं  ।

 मुझे  अफसोस  है  कि  कुछ  सदस्य  इन्हें  प्राप्त  नहीं  कर  सके  ।  हमारे  पास  पर्याप्त  प्रतियां  ह ैऔर

 इन्हें  भेजने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  *''

 श्री  बसंत  साठे  :  यहां  पर  यह  प्रथा  थी  कि  संसद  में  राजनैतिक  पार्टियों  को  तो  एक  प्रति
 भेजी  जाती  थी  |  आमतौर  पर  हमें  यह  प्राप्त  होती  थी  ।  कभी-कभी  यह  दिया  जाता  है  और  कभी-कभी
 नहीं  ।  यदि  कम  से  कम  यह  भी  किया  जाये  तो  हम  इसे  देख  सकेंगे  ।

 प्रो०  मध  दण्डवते  :  जहां  तक  मान्यता  प्राप्त  दलों  का  संवन्ध  है  यह  आपको  पत्रों  में  मिल
 जायेंगे  ।  लेकिन  यदि  आपको  यह  नहीं  मिलता  है  तो  यह  हमारी  गलती  फिर  यह  ग्रन्थालय  में  भी
 उपलब्ध  होंगे  ।  जहां  तक  सूची  का  संबंध  है  मेरा  यह  निर्देश  था  कि

 इसे
 सभी  500  सदस्यों  में  बांटा

 जाए  ।  फिर  भी  मैंने  आपका  सुझाव  नोट  कर  लिया  है

 उनके  प्रश्न  के  भाग  में  यह  पूछा  गया  है  कि  सार्वजनिक  क्षेत्र  में  कई  संगठन  हैं  और
 उन्होंने  इस  बात  की  ओर  ध्यान  दिलाया  हैं  कि  उन  पर  काफी  बड़ी  संख्या  में  बकाया  रहता  हैं  और  यह
 जानते  हुये  कि  यह  सार्वजनिक  क्षेत्र  से  संबद्ध  हैं  यह  मामले  भी  न्यायालय  में  चले  जाते  सरकार  इन
 सार्वजनिक  क्षेत्रों  से  जुड़ी  हुई  है अतएव  मामलों  कों  आपसी  बातचीत  से  सुलझा  लिया  जाना  चाहिए  ।
 मैं  आपको  आश्वस्त  करता  हूं  कि  भविष्य  में  ऐसे  लेन  देन  को  आपसी  बातचीत  से  सुलझाया  जायेगा  न
 कि  न्यायालय  द्वारा  ।  ऐसा  ही  किया

 श्रो  निर्मेल  कान्ति  चटर्जी  :  यह  आई०  टी०  आई०  नहीं  है  अपितु  इंडियन  ऑयल  है  ।

 प्रो०  सु  दण्डवते  :  आखिर  में  उन्होंने  एक  ठोस  सुझाव  दिया  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के
 संस्थानों  को  इन  मसलों  को  तय  करते  समय  सरकार  के  हित  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  और  बजट
 बनाते  समय  सरकार  को  उनके  हित  का  ध्यान  रखना  उन्होंने  यह  प्रश्न  पूछा  है  कि  सरकार  क्या
 इस  तथ्थ  को  में  रथेगी  कि  आयकर  का  कुछ  प्रतिशत  ही  वसूला  जा  सकता  हैं  |  वास्तव  में  जब
 हम  बजट  प्रस्तुत  करते  ४  उसमें  कुल  कर  से  प्राप्त  राजस्व  और  अन्य  तथा  कुल  व्यय
 का  उल्लेख  होता  हम  निर्धारित  लक्ष्यों  के  अनुसार  चलते  यदि  आयकर  5000  करोड़  रुपये
 निर्धारित  किया  गया  है  तब  हम  यह  मानने  लगते  हैं  कि  यह  2500  करोड़  रुपये  तो  होगा  ही  फिर
 जिन्हें  आयकर  देना  होता  है  वह  यह  मानकर  चलते  हैं  कि  सरकार  इस  तथ्य  को  मानती  है  कि  इसमें
 आधी  राशि  की  आयकर  चोरी  तो  हमेशा  होगी  ही  ।  अतः  वह  इसी  के  अनुसार  ही  कार  करते  हैं  ।  यह
 खतरनाक  स्थिति  किसी  भी  राष्ट्र  क ेबजट  के  आयकर  और  प्रत्यक्ष  कर  के  निर्धारित  लक्ष्य  पूरे  नही
 होते  वह  यह  मानकर  चलते  हैं  कि  इतना  राजस्व  प्राप्त  होना  है  ।  मुझे  खेद  है  फि  हम  इस  सुझाव
 को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  ।

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  मैंने  यह  कहा  था  कि  आप  मोजूदा  बकाया  को  भी  इसमें  शामिल
 कीजिए  ।

 प्रो०  सु  वण्डवते  :  जी  यह  बात  तो  है  ।

 श्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि
 देश  के  कई  बड़े  व्यापारियों  और  उद्योमपतियों  में  उत्पाद  कर  के  दस  हजार  करोड़  से  ज्यादा  के  मामले

 ब्रम्बई  उच्च  न्यायालय  में  थे  और  बम्बई  उच्च  न्यायालय  की  पूर्व  पीठ  ने  फैसला  किया  कि  यह  पैसा
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 व्यापारियों  को  वापिस  नहीं  किया  जाए  बल्कि  एक  कंज्युमर  वेलफेयर  फण्ड  बनाकर  उसमें  पैसा  रख
 दिया  अगर  सरकार  नहीं  देना  चाहती  ।  उस  फैसले  के  अनुसार  सुप्रीम  कोर्ट  में  केस  चल  रहा
 1981  के  एक  परिपत्र  के  आधार  पर  में  वित्त  मंत्रालय  के  किसी  पदाधिकारी  ने  एक  परिपत्र
 जारी  कर  उनके  आधार  पर  यह  दस  हजार  करोड़  से  ज्यादा  उत्पाद  कर  के  पैसे  व्यापारियों  को
 वापिस  कर  दिया  जब  सुप्रीम  कोर्ट  में  मामला  चल  रहा  था  और  पूव॑  पीठ  ने  फैसला  किया  कि

 व्यापारियों  को  बापिस  नहीं  देना  चाहिए  बल्कि  कंज्युमर  काउसा  है  तो  कंज्युमर  वेलफेयर  फण्ड  नहीं
 बनाकर  व्यापारियों  को  पैसा  वापिस  करने  के  लिए  जिस  मंत्रालय  के  अधिकारी  ने  8  के  परिपत्र  को

 मार्च  90  में  नवीकरण  किया  है  ।  उस  अधिकारी  ने  सरकार  की  राय  से  परामशं  सरकार  की

 जानकारी  से  किया  या  खुद  ने  पचास  हजार  करोड़  से  ज्यादा  पैसा  व्यापारियों  को  वापिस  करने  का

 निर्णय  लिया  ।  जब  उस  अधिकारी  ने  सरकार  की  राय  के  वगैर  ही  परिपत्र  जारी  किया  तो  वह

 अधिकारी  दोषी  है  या  नहीं  ।  उन  बड़े  कारखानेदार  के  साथ  वित्त  मंत्रालय  में  बैठे  हुए  कुछ  अधिकारियों

 की  सांठ-गांठ  है  या  लगातार  देश  के  गरीबों  और  उपभोक्ताओं  का  पैसा  एक्साइज  ड्यूटी  की

 भा्फंत  उद्योपतियों  को  वापिस  करते  रहे  जो  कि  दस  हजार  करोड़  से  ज्यादा  का  मामला  है

 प्रो०  भधु  वण्डवते  :  अध्यक्ष  जो  माननीय  सदस्य  ने  बताया  वह  मैं  बता  रहा

 हूं  ।  यह  सवाल  11  क्रमांक  पर  प्रश्न  संख्या  233  में  एडमिट  किया  गया  लेकिन  ।]  सवाल  तक

 हम  नहीं  पहुंच  पाते  इसलिए  अच्छा  हुआ  हुक्मदेव  जी  ने  मौका  दिया  सरकार  को  अपनी  नीति  स्पष्ट

 करने  के  लिए  मैं  थो  ट्रा  ज्यादा  समय  लेना  क्योंकि  यह  वहुत  महत्वपूर्ण  सवाल  है  और  इसको

 लेकर  कई  सदस्यों  के  दिलों  में  सन्देह  यह  बात  सच  है  कि  जब  एक्साइज  ओर  कस्टम  ड्यूटी
 ऐक्ट  के  मुताबिक  एक्साइज  और  कस्टम  ड्यूटी  म॑नुफैक्चरसस  और  एक्सपोर्ट्स  के  पास  से  सरकार

 कलैक्ट  करती  रेवेन्यू  विभाग  कलक्ट  करता  है  तो  उसमें  कानून  का  हस्तक्षेप  होता  कई  बार

 ऐसा  होता  है  कि  मैनु्फक्चरस  से  निर्धारित  ड्यूटी  से  ज्यादा  वसूल  कर  ली  जाती  जैसे  इनकम  टैक्स

 के  मामले  में  होता  कई  लोगों  की  शिकायत  है  और  यह  सच  है  कि  मंनुफैक्चरसं  के  पास  से  जब

 ज्यादा  पैसा  ड्यूटी  के  रूप  में  ले  लिया  जाता  है  तो  जब  उसको  वापस  करने  का  सवाल  आता  है  तो  जो

 मैनुफैक्चर्स  ओर  ऐक्सपोर्ट्स  ज्यादा  पैसा  देते  हैं  वे  सारा  बोझ  ग्राहकों  पर  कई  मतंबा  डाल  देते  है  और
 उनका  पैसा  एक  तरह  से  वसूल  हो  जाता  लेकिन  अगर  सरकार  और  रेवेन्यू  विभाग  बाद  में  उनको

 वैसा  दे  तो  एक  तो  वे  ग्राहकों  से  पहले  ही  वसूल  कर  लेते  हैं  और  दूसरी  तरफ  सरकार  से  उनको

 कैसा  मिल  सकता  उसको  कोर्ट  में  अनजस्ट  इनरीचमैंट  कहा  जाता  है  ।  इस  तरह  से  ये  सारे

 मैनुफैक्चरस  गलत  तरीके  से  घनी  बनने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  जिसके  हम  खिलाफ  हैं  ।  हुक्मदेव  जी  ने
 जो  जिक्र  किया  है  उसके  बारे  में  कहना  चाहता  हूँ  कि अलग-अलग  हाई-कोट्स  ने  अलग-अलग  निर्णय
 किये  हैं  ।  बम्बई  हाई-कोर्ट  की  फुल  बेंच  ने  निर्णय  दिया  है  उसमें  पहले  हिस्से  में  कहा  है  कि  इसी  प्रकार
 सरकार  मैनुफैक्चरस  के  पास  वापस  जायेगी  पैसा  देने  तो  जिन्होंने  ग्राहका  पर  पहले  ही  वोहझ
 जो  गलत  तरीके  से  घनी  बनने  का  मौका  उनको  मिलता  यह  गलत  लेकिन  उन्होंने  यह  बोझ

 ग्राहकों  पर  डाला  हैं  या  नहीं  यह  कोर्ट  के  सामने  फै  सला  होना  उसका  निर्णय  मैं  अभी  नहीं  देता

 हूं  ।  सुप्रीम  कोर्ट  के  सामने  भी  मामला  लेकिन  मैं  सुप्रीम  कोर्ट  के  पीछे  छिपना  नहीं  चाहता
 हूं

 मैने  जवाब  दिया  है  233  में  उसमें  एक  बात  और  चाहता  आज  सुबह  मेने  कहा
 टाइपिंग  मिस्टेक  से  एक  वाक्य  रह  गया  था  ।  मैं  पढ़कर  बताता  हूं  ।

 हमें  नागरिकों  से  अभ्यवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  यह  दावा  किया  गया  है  कि  चूंकि  कर  का
 भार  वास्तव  में  उपभोक्ताओं  पर  पड़ता  है  अतः  यदि  इसकी  कोई  वापसी  देय  हो  तो  उसका
 उपबोग  लोक  कल्याण  की  स्कीमों  में  किया  जाना  चाहिये  ।/



 मौखिक  उत्तर

 उनको  वापस  देने  के  बाद  पब्लिक  वेलफेयर  स्कीम  ग्राहकों  क ेलिए  अच्छी  हो  सकती  है  ।  उनको
 देनी  चाहिए  ।  यह  मैं  अनाउंस  करना  चाहता  यह  रह  गया

 भिनुवाद  ]
 सुझाव  पर  सरकार  विधि  मंत्रालय  के  साथ  परामर्श  करके  विचार  करेगी  ।  निर्माताओं

 और  आयातकों  के  वापसी  दावों  को  स्वीकृत  करने  वाले  राजस्व  विभाग  के  28  1999
 के  परिपत्र  को  इसी  बीच  रोक  दिया  गया  जिसमें  मूल  भार  को  उन्होंने  उपभोक्ताओं  पर
 डाल  दिया  है  ।'

 मैंने  जवाब  के  जरिये  अपने  विभाग  को  आदेश  दिया  है  कि  जब  तक  हम  लोग  फैसला  न
 अगर  जरुरी  हो  तो  हम  कानून  में  तब्दीली  करनी  लेकिन  जल  तक  यह  न  हो  इस  प्रकार  से  जिन्होंने
 यह  काम  किया  है  और  जो  सक्‌ लर  में  हिदायत  थी  उसको  रोक  उस  पर  एक्शन  मत  लो  और
 फैक्चरसे  को  फायदा  मत  उठाने  दो  ।  यह  मैं  हुक्मदेव  को  ही  सारे  सदन  को  कहना  चाहता  हूं  ।

 सध्य  प्रदेश  को  सहायता
 +228.  रो  विलीप  सिंह  भूरियां  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  भध्य  प्रदेश  सरकार  के  बजट  घाटे  को  देखते  हुए  इस  राज्य  को  विशेष

 सहायता  देने  पर  सहमत  हो  गई  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 अनुवाद  ]
 वित्त  मंत्री  मधु  :  और  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  बजट  में  दिखाया

 गया  है  कि  राज्य  सरकार  का  विचार  चालू  वर्ष  की  प्रक्षिप्त  कमी  को  अतिरिक्त  संसाधन
 बेहतर  राजस्व  संग्रहण  करके  तथा  व्यय  मे  क्रिफायत  बरत  के  पूरा  करने  का  इस  प्रकार  राज्य  को
 बजट  घाटे  को  पूरा  करने  हेतु  कोई  विशेष  सहायता  दिए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  विलीप  सिह  भूरिया  :  अध्यक्ष  मंत्री  जी  के  जवाब  से  निराशा  हाथ  लगी
 मध्य  प्रदेश  हिन्दुस्तान  का  सबसे  बड़ा  प्रदेश  है  और  इतनी  खनिज  रायल्टी  में  मदद  करने  के  बाद  भी
 मध्य  प्रदेश  के  लोग  पिछड़े  हुए  वहां  सबसे  ज्यादा  आदिवासी  और  गरीब  तबके  के  जोग
 रहते  आज  भी  56  प्रतिशत  लोग  गरीबी  रेखा  से  नीचे  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  अभी  आठवीं  प्लान  शुरू  हौ  चुकी  क्या  इन  लोगों  को  ऊपर  के  लिए  जब  से  मध्य  प्रदेश
 सरकार  बनी  है  इन  लोगों  को  आश्वासन  दिया  था  कि  भारत  सरकार  स्पेशल  मदद  करके  आपके  प्रदेश
 को  मजबूती  दिलायेगी  |  तो  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यौजना  में  इन  लोगों  को  मदद  करने
 के  लिए  आपके  पास  कौन-कौन  सी  योजनायें  आप  कैसे  इनकी  मदद  करेंगे  ?

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  ने  जो  सवःल  पूछा  उसके  दो  हिस्से  हैं  ।
 पहला  तो  घाटे  के  सिलसिले  में  है  कि  जब  से  वहां  पर  नयी  सरकार  बनी  तो  पराने  घाटे  का  बोझा  रहा उस  सवाल  को  हल  करने  के  लिए  केन्द्र  की  तरफ  से  कितना  अन॒दान  मिलेगा

 ?
 मेरे  पास  मध्य  प्रदेश

 के  फाईनेंस  मिनिस्टर  के  बजट  भाषण  का  हिस्सा  उन्होंने  कई  योजनायें  तैयार  को  उन्हें  मैं
 उन्यवाद  देता  हूं  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  सभी  उपायी  से  वर्ष  1990-91  990-9  में  25  करोड़  रुपये  की  अतिरिक्त

 भाय  प्राप्त  होगी  जिससे  घाटा  कम  होकर  115.47  करोड़  रुपये  रह  जायेगा  ।  इस  घाटे  की  पूर्ति
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 ब्यय  में  मितव्ययता  तथा  बकाया  राशि  बेहतर  वसुली  द्वारा  करके  किया  जायेगा  ।  यह  आश्वासन  उन्होंने
 खुद  दिया  है  ।  माननीय  सदस्य  को  खुशी  होगी  फाईनेंस  कमीशन  और  माडग्रिल  फा्म  ले  के  तहत
 ऐसे  कई  प्रावधान  हैं  जिनके  जरिये  मध्य  प्रदेश  को  ही  नहीं  बल्कि  सारे  राज्यों  को  मदद  मिल  सकती  है
 और  मैं  इस  प्रश्न  का  लाभ  उठाकर  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  जहां  केन्द्र  अलग-अलग  टैक्सेज
 इकट्ठा  करता  एक्साईज  ड्यूटी  इनकम  टैक्‍स  है  एवं  पैसेंजसं  सर्विसेज  के  लिए  ठेक्सेज  इकट्ठा
 करती  है  उसमें  मध्य  प्रदेश  सरकार  1090.72  करोड़  रुपये  की  एंटाईटल  है  और  यह  ॒  उसे  मिलना  ही
 चाहिये  ।  23.8.90  तक  जो  अमाऊंट  रिलीज  किया  गया  है  वह  334.68  करोड़  रुपये  1990-9
 के  लिए  प्लान  रेवेन्यू  डेफेसिट  ग्रांट  141.45  करोड़  रुपये  है  जिसमें  से  अभी  तक  इन  लोगों  को  हमने
 70.72  करोड़  दिया  जहां  तक  नेचूरल  कलेमिटीज  रिलीफ  फण्ड  का  सवाल  सैण्ट्रल  कंट्रीब्यूशन
 27.75  करोड़  रुपये  है  और  पूरे  साल  के  लिए  अभी  तक  हम  लोगों  ने  ।  3.88  करोड़  दिया  उसके
 बाद  सैण्ट्रल  प्लान  असिस्टेंस  के  रूप  में  एन्टाईटलमेंट  503.19  करोड़  रुपये  में  से  हम  लोगों  ने  दे  दियय
 है  153.92  करोड़  रुपया  ।  सदन  को  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि  राज्य  को  पूरे  साल  के  लिए
 1763.11  करोड़  रुपया  मिलना  है  जिसमें  से  अभी  तक  4  महीनों  में  हमने  573.24  करोड़  रुपया

 दिया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  आधार  पर  मध्यप्रदेश  राज्य  के  लिए  कोई  दिक्कत  पैदा  नहीं  होगी
 जिसमें  वह  अपनी  सारी  प्लान  ले  सकेगी  ।

 श्री  दिलीप  सिह  भूरियां  :  अध्यक्ष  जैसाकि  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  मध्य  प्रदेश  के
 फाईनेंस  मंत्री  ने  कुछ  योजना  बनाकर  भेजी  है  जिसमें  मध्य  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  ने  फार्मूलाਂ
 दिया  उस  फार्मूले  के  आधार  पर  मध्य  प्रदेश  की  सहकारी  समितियां  कितना  कर्जा  माफ  करने  जा
 रही  हैं  ?  उसमें  भारत  सरकार  का  कितना  हिस्सा  यह  मैं  जानना  चाहता  हूं  ?

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  अध्यक्ष  सारे  देश  के  लिए  जो  लोन  वेवर  की  योजना  बनायी  है  और
 हम  लोगों  ने  ऐलान  किया  था  कि  जहां  तक  पब्लिक  सैक्टस्स  के  स्टेट  रीजनल  रूरल़  बैक  के
 लोन  का  सवाल  है  जो  शर्तें  हमने  उसके  मुताबिक  100  ';  बोझा  केन्द्रीय  सरकार  उठायेगी
 और  जहां  तक  को-आप्रेटिव  लैण्ड  डेवलेपमेंट  बंक  से  कर्जे  लिए  उनके  बोझ  का  आधा  हिस्सा
 केन्द्रीय  सरकार  उठायेमी  और  आधा  हिस्सा  वहां  की  राज्य  सरकार  उठायेगी  लेकिन  मध्य  प्रदेश
 शासत  के  मुख्यमंत्री  ने  हमारे  साथ  बातचीत  की  उन्होंने  कहां  कि  हम  आपकी  स्कीम  को  अमल  में

 ,  लायेंगे  लेकिन  हम  इस  स्कीम  को  आगे  चलकर  और  ज्यादा  लिबरेलाइज  करना  चाहते
 हमारी  उनके  साथ  काफी  बातचीत  हुई  और  मैं  उन्हें  धन्यवाद  देनां  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  मान  लिया

 ,  कि  जो  हिस्सा  हमारा  केन्द्रीय  योजना  के  अनुसार  उसके  लिये  हमें  केन्द्र  स ेसहायता  मिलेगी  और |  उन्हें  इजाजत  मिलनी  चाहिये  कि  इस  योजना  को  और  लिबरेलाइज  करके  जितना  ज्यादा  बोझ

 ज॑  उठाने  की  उन्हे  इजाजत  दी  उन्हें  यह  इजाजत  दे  दी  गयी  इस  प्लान  को  मौडिफाई
 करने  को  इजाजत  उन्हें  दे  दी  गयी  है  और  मैं  समझता  हूं  कि  अब  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार
 दोनों  के  बीच  इस  सवाल  पर  किसी  तरह  का  झगड़ा  नहीं  है  ।

 पर  श्री  दिलीप  सिह  मैंने  टोटल  अमाउन्ट  के  बारे  में  पूछा  था  उसका  कोई  उत्तर
 प्र*  नहीं  आया
 ञः  ध्रो०  मधु  दषण्डवते  :  अध्यक्ष  वह  फीगर्स  इसलिये  मैं  अभी  नहीं  दे  सकता  क्योंकि

 अलग  बैंकों  की  सरफ  से  जो
 ऐरे  .  .  . अलग  बेंकों  की  सरफ  से  जो  ऐसेसमैंट  किया  जायेगा  और  जो  आंकडे  तैयार  उसके  बाद  ही  सारी

 स्थिति  स्पष्ट  हो  पायेगी  ।  फिर  भी  मैंडइ  मा  जरूर  बताना  चाहता  हूं  सारे  देश  के  बारे  में  हम

 |  lp
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 की  श्री  छव्राम  अगंल  :  अध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  एक  पिछड़ा  राज्य  है  ओर  उसमें  हरिजन .
 आदिवासी  भी  काफी  संख्या  में  कई  इलाके  ऐसे  हैं  जो  हरिजन  और  आदिवासी  बाहुल्य  इसके

 ई  क्षेत्र  डाकुओं  से  प्रभावित  भी  मध्य  प्रदेश  के  सभी  स्रोतों  से  केन्द्रीय  शासन  को  जं
 ल्रए

 आऑतारकत
 आय  होती  गाडगिल  फार्म ले  के  हमारे  मध्य  प्रदेश  की  महति  आवश्यकताओं  को  देखते

 केन्द्र  से  मिलने  वाली  राशि  को  क्‍या  बढ़ाये  जाने  पर  केन्द्र  सरकार  विचार  करेगी  ताकि  मध्य  प्रदेश
 जैसे  पिछड़े  राज्य  का  सभुचित  विकास  हो  सके  ।

 प्रो०  मधु  वण्डवते  :  अध्यक्ष  जो  गाडगिल  फार्म ला  बना  मैं  यहां  विट्ठल  राव  जी  के
 बारे  में  जिक्र  कर  रहा  वह  फाला  दूसरे  गाडगिल  राहब  का  उस  फार्मले  में  एक  बार
 सशोधन  हो  चुका  उसके  मुताबिक  केन्द्र  की  तरफ  से  जो  अनुदान  किसी  राज्य  को  दिया  जाता
 उसमें  अलग-अलग  समस्याओं  को  वेटेज  दी  जाती  जैसे  जनसंख्या  के  आधार  पर  60  उस
 राज्य  में  हर  इंसान  की  जो  आमदनी  पर  कैपिंटा  इनकम  के  मुताबिक  20  उसके  साथ  ही
 वहां  जितना  टैक्सेज  का  मोबिलाइजेशन  या  दूसरे  फिसकल  प्रोग्राम  हाथ  में  लिये  जायेंगे
 और  वहां  की  राज्य  सरकार  जो  काम  करेगी  उसके  मुताबिक  10  वहां  की  जो  स्पेशल  प्रौन्लम्स

 जैसे  डेजर्ट  प्रौन्‍्लम  आदिवासी  प्रौब्लम  है  हिल  स्टेट  की  प्रोब्लम्स  उनके  लिये  भी
 10  परसेंट  वेटेज  दिया  मैं  आपको  आश्वासत  देना  चाहता  हूं  कि  गाडगिल  फारमूले  के

 मध्य  प्रदेश  में  जो आदिवासी  इलाके  उतकी  जनसंख्या  को  ध्यान  में  रखते  स्पेशल
 प्रौब्लम  के  आधार  जो  कुछ  मदद  हो  सकती  वह  मध्य  प्रदेश  को  जरूर  मिलेगी  क्‍यों  कि  मेरी
 त़ानकारी  है  कि  मध्य  प्रदेश  एक  ऐसा  राज्य  है  जह  बड़ी  संख्या  में  ट्राइवल  बैल्ट्स  इसलिये  आपने

 जो  सुझाष  दिया  मैं  उससे  अपनी  सहमति  व्यक्त  करता  स्वीकार  करता  हूं  ।

 लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से
 जानना  चाहता  हूं  कि  मध्य  प्रदेश  की  सरकार  ने  ऋण  मुक्ति  योजना  के  तहत  493  करोड़  रुपये  की
 राशि  माफ  करने  की  घोषणा  की  जिसमें  से  केन्द्र  सरकार  द्वारा  केवल  83  करोड़  रुपये  की  राशि
 दिया  जाना  प्रस्तावित  है  ।  जब  मंत्री  जी  ने  सदन  में  आश्वासन  दिया  है  कि  हम  उसमें  अधिकाधिक
 राशि  देंगे  तो  उस  योजना  को  सफल  बनाने  के  आश्वासन  को  दुष्टि  में  रखते  हुए  क्या  83  करोड़
 रुपये  की  राशि  को  बढ़ाकर  कम  से  कम  आधा  करने  का  प्रयास  करेंगे  ?

 प्रो०  मधु  दणष्डवते  :  जहां  तक  ऋण  मुक्ति  का  सवाल  सभी  राज्यों  के  लिए  हमने  कुछ  नॉम्सं
 बनाये  मध्य  प्रदेश  के  चीफ  मिनिस्टर  के  साथ  हमारी  बातचीत  हुई  इतना  ही  नेशनल
 डेवलपमैंट  कोंसिल  की  बैठक  में  हमारी  सभी  मुख्यमंत्रियों  के  साथ  बातचीत  हुई  है  ।  अब  यदि  हर  दो
 महीने  बाद  हम  उन  नॉम्सं  को  बदलने  की  कोशिश  करेंगे  तो  जो  होने  वाला  वह  मी  नहीं  हो
 पायेगा  ।  वैसे  मेरी  मध्य  प्रदेश  के चीफ  मिनिस्टर  के  साथ  बातचीत  हो  चुकी  उन्होंने  मान  लिया
 उन्होंने  कहा  है  कि  आपकी  स्कीम  को  हम  इम्पलीमैंट  करेंगे  और  जो  आपने  तय  किया  है  उतनी
 राशि  ले  लेंगे  और  उससे  आगे  बढ़कर  जो  कुछ  हमें  करना  उसके  बाद  आवश्यक  संसाधनों  को  इकट्ठा
 करने  का  काम  हम  खुद  करेगे  ।

 भारतोय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  में  कर्मचारियों  को  संख्या

 +229.  श्री  समरेन्द्र  क॒ण्डू  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  में  वर्ष  1983  से  1990  तक  वर्ष-वार  इसके
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 निमिलक  कक  —-—

 अलग-अलग  संयंत्र/एकक/कार्यालय  में  स्वीकृत  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी  थी  और  उनमें  से
 कार्यकारी  एवम्‌  गैर-कार्यंकारी  अधिकारियों  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्‍या

 भारती  प  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  इन  यंत्रों  में
 इस  समय

 रिक्त पदों  की  संख्या  कितनी-कितनी  और

 इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  तथा  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  दिनेश  :  से
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 से  पिछले  कुछ  वर्षों  में  सेल  मंजूरी  तथा  रिक्तियों  से  संबंधित  पद्धति  से  हटकर
 जनशक्ति  के  बजटीय  नियंत्रण  के  आधार  पर  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया  है  ।

 के  इस्पात  संयंत्रों  में आवश्यकता  से  अधिक  जनशक्ति  है  सेल  के  प्रयास  इस  दिशा
 में  हैं  कि  स्टाफ़  को  सेवा  निवृत्ति/स्त्रैच्छिक  सेवा  निवृत्ति  के  माध्यम  से  पृथक  करके  पुनः  प्रशिक्षण  और

 पुनः  तैनाती  करके  जनशक्ति  का  इष्टतमीकरण  किया  जा  सके  ।

 की  भारी  संख्या  में  स्टॉकयार्ड  और  अन्य  कार्यालय  हैं  और
 वर्ष  1983  से  प्रत्येक  वर्ष  के  संबंध  में  बजटीय  और  उनमें  से  प्रत्येक  की  बजटीय  और  वास्तविक
 जनशक्ति  जिसे  कार्यंपालक  और  गैर-कार्यपालक  पदों  के  संबंध  में  अनेक  वर्षों  में  बांटते  हुए  जानकारी
 के  संकलन  में  अत्यधिक  समय  और  श्रम  लगेगा  जो  उपयोगिता  के  अनुरूप  नहीं  हो  पाएगा  ।

 वर्ष  1985-86  से  1989-90  तक  सेल  संयंत्रों  तथा  केन्द्रीय  इकाइयों  बजटीय
 जनशक्ति  की  स्थिति  तथा  जनशक्ति  की  सुलभ  वास्तविक  स्थिति  अनुलग्नक  “  दी  गई  है  ।

 हलांकि  सेल  में  समग्र  रूप  से  कोई  रिक्ति  नहीं  फिर  भी  स्ट।फ  के  कार्य  स्वरूप  अथवा  विशेष
 दक्षता  की  जरूरत  के  कारण  कुछ  रिक्तियां  होती  रहती  इन  रिक्तियों  को  पुनः  तैनाती
 अथवा  नई  जैसी  आवश्यकता  के  द्वारा  भरी  जाती  है  ।
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 श्री  समरेन्द्र  कुन्डू  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  मैंने  मात्र  कार्यकारी
 अधिकारियों  और  गैर-कार्यकारी  अधिकारियों  और  कार्यपालक  के  पदों  का  अैयौरा  पूछा  लेकिन
 उत्तर  में  कहाँ  गया  है  कि  वर्ष  अधिकारियों  से  प्रत्येक  वर्ष  के  संबंध  में  वास्तविक  जनशक्ति  जिसे  कायंपालक
 और  गर  कार्यपालक  पदों  के  संबंध  में  अनेक  वर्षों  में  बांढते  हुए  जानकारी  में  अत्याधिक  समय  और  श्रम

 लगेगा*'*ਂ  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  सहमत  नहीं  हुं  और  मैं  महसूस  करता
 हं  कि  मुझे  इस  उत्तर  को  स्वीकार  नहीं  करना  चाहिए  ।  मैं  वह  आंकड़े  देता  हूँ  जिससे  मैं  समझता  हूं
 कि  जानकारी  को  छपाने  का  प्रयास  किया  गया  है  ।  स्टील  अथारिटी  ऑफ  इंडिया  द्वारा  प्रकाशित
 पर्सनल  एंड  वेज  नंन्यूल  पत्रिका  के  1983  के  अंक  के  चौथे  पृष्ठ  पर  यह  कहा  गया  है  कि  1983  में
 2805  अधिकारी  और  36,350  गै?-कार्यकारी  श्रेणी  तीन  और  चार  के  कमंचारी  थे  अर्थात  कुल
 39,115  5  कम  चारी  थे  और  उसी  प्रकाशन  में  1990  में  3।  मई  में  प्रकाशित  एक  रिपोर्ट  में  यह  दिया
 गया  है

 या  का्यंकारी  अधिकारियों  की  संख्या  बढ़कर  3,507  हों  जबकि
 श्रमिकों  अर्थात्‌  में  र-कार्यंपालकों  की  संख्या  घटकर  36,170  हो  गयी  और  कुल  योग  घटकर
 35,824  हो  गया  ।”

 यह  राऊरकेला  संयंत्र  के  विषय  में  है  ।  मुझे  इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  टै  #  इजिनियरों  के  बेरोजगार
 होने  के  कारण  कुछ  अधिकारियों  क्री  नियुक्ति  होनी  चाहिए  लेकिन  सवाल  यह  है  कि  जान  बूझकर  पदों
 को  खाली  रखा  जाता  है  और  ठेकेदार  के  श्रमिकों  को  रखा  जाता  हमें  बताया  गया  है  कि  श्रेणी  तीन
 और  श्रेणी  चार  के  कोई  पद  खाली  नहीं  मेरी  जानकारी  के  अनुसार  अकेले  राऊरकेला  इस्पात
 संयश्र  में  9000  से  अधिक  पद  खाली  हैं  ।  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  पूछना  चाहूंगा  कि  क्‍या  यह
 सच  है  कि  राऊरकेला  इस्पात  संयत्र  में  9000  पद  खाली  हैं  ओर  क्या  स्थानीय  लोग  इन  पदों  के  भरे
 जाने  के  लिए  आन्दोलन  फर  रहे  दूसरी  बात  उत्पादन  और  नियोजन  में  तारतम्य  होन  चाहिए
 जबकि  भारत  इस्पात  प्राधिकरण  में  5  मिलियन  टन  से  उत्पादन  बढ़कर  12  मिलियन  टन  हो  गया  है
 लेकिन  कार्मिकों  की  संख्ता  कम  हुई  सावंजनिक  क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों  में  यह  सामान्य  बात  है  ।
 सरकार  लोगों  के  लिए  रोजगार  के।अवसर  बढ़ाना  चाहती  है  अतः  माननीय  मंत्री  कृपया  यह  बताएं  कि
 सरकार  इस  असंतुलन  को  टूर  करने  के  लिए  क्या  प्रयास  कर  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  हुआ  |

 प्रशनों  क ेलिखित  उत्तर

 लुगदो  ओर  रही  कागज  का  आयात

 +226.  श्री  बाबूभाई  सेघजो  शाह  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  पांच  वर्षो  के  कितनी
 मात्रा  में  ओर  कितने  मूल्य  के  लुगदी  और  रही  कागज  का  आयात  किया  गया  ?

 वाणिज्य  ओर  पर्यटन  मंत्रो  अरुण  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 —SS

 व्यापारिक  संगठनों  के  विदेश  स्थित  कार्यालय

 +227,  श्री  के०  एस०

 शी  प्रकाश  कोफों  ब्रह्ममदट

 कया  बाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  व्यापारिक  संगठनों  के  विदेशों  में  स्थित  कुछ  कार्यालयों  को  बन्द  करने  का

 निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  बन्द  किये  जाने  वाले  कार्यालयों  की  संख्या  तथा  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्‍या  है  ;

 इन  कार्यालयों  को  बन्द  करने  के  परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  बचत

 क्‍या  इनके  बन्द  होने  से  निर्यात  व्यापार  पर  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा

 इन  कार्यालयों  को  बन्द  किये  जाने  के  पश्चात  इन  देशों  में  इनके  कार्यों  की  किस  एजेंसी
 द्वारा  देखभाल  की  जायेगी  ;  और

 (a)  इन  कार्यालयों  के  बन्द  किये  जाने  से  कितने  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  पर  इसका
 प्रतिकल  प्रभाव  पड़ेगा  और  उनके  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 वा  निज्य  ओर  पयंटन  मंत्री  अरुच  :  हां

 एस०  टी०  एम०  एम०  टी०  पी०  ई०  टी०डी०  डी०  बोर्ड
 तथा  स्पाइसेस  बोर्ड  के  विदेश  स्थित  सभी  कार्यालयों  को  भारत  बिजनेस  इन्टरनेशनल  लिमिटेड

 के  नवगठित  एकीकृत  कार्यालयों  में  विलीन  करने  का  निर्णय  किया  गया  इन
 संगठनों  के  16  मौजूदा  कार्यालय  बन्द  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए
 हैं  ।  इन  संगठनों  के  अन्य  कार्यालय  बी०  बी०  आई०  एल०  के  एकीकृत  कार्यालयों  में  विलीन  कर  दिए
 जाएंगे  ।

 इस  सुव्यवस्थीकरण  के  परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  बचत  की  ठीक-ठीक  राशि  का  भारत
 विजनेश  इन्टरनेशनल  लिमिटेड  बी०  आई०  हिसाब  लगः  रहा  है  ।

 नहीं  ।  यह  निर्णय  वाणिज्य  मंत्रालय  के  नियंत्रण  वाले  कुछ  संगठनों  के  विदेश  स्थित
 कार्यालयों  का  कार्य  संचालन  सुव्यवस्थित  करने  के  उद्देश्य  से  लिया  गया  है  ।

 भारत  बिजनेस  इन्टरनेशनल  लि०  बी०  आई०  उन  संगठनों  के  हितों  की
 देखभाल  जिनके  कार्यालय  बन्द  किए  जा  रहे  बी०  आई०  एल०  के  एकीकृत  कार्यालयों
 में  विलीन  कर  लिए  गए  हैं  |

 (4)  सम्बन्धित  संगठनों  के  साथ  विचार  विमर्श  करके  इसका  हिसाब  लगाया  जा

 रहा  है|

 4
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 विवरण

 उन  विवेश  स्थित  कार्यालयों  की  सूची  जिन्हें  बरंद  किया जीनीਂ  है
 संगठन  का  नास  स्थिंते
 स्टेट  ट्रेंडिंग  कार्पोरेशन  जेददाह

 पेरिस

 टोक्यो

 कोलम्बो

 माले
 सिडनी

 बलिन
 प्रोजेक्ट  एण्ड  इक्विपमेंट  कार्पोरेशन  मास्को

 ढांका

 ट्रेंड  डेवलपमेंट  अथारिटी  कुआल/लम्पुर

 हरारे
 टी  बोर्ड  करो

 सिडनी

 न्यूयार्क
 बूसैंल्स

 स्पाइसेस  बोर्ड  बहरीन

 टिप्पणी  :  नेरोबी  स्थित  एस०  टो०  सी०  कार्यालय  अफ्रीका  उपयुक्त  स्थान
 पर  स्थानान्तरित  कर  दिया

 मध्य  प्रदेश  में  वाजसागर  परियोजना  के  अन्तर्गत  आने  वाले  खनिज

 *231.  आओ  सुखेस्त्र  सिंह  :

 क्या  इस्पात  और  छान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  वाणसागर  परियोजना  से  किन-किन  खनिजों  के  पानी  में  ड्ब  जाने  की
 आशंका  है  ;  ओर  ऐसे  प्रत्येक  खनिज  का  मूल्य  कया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इन  खनिजों  के  पानी  में  डूबने  से  पहले  इन्हें  निकालने  के  लिए  कोई
 योजना  तैयार  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  ओर  ख़ान  मंत्री  तथा  विधि  ओर  न्याथ  मंत्री  दिनेश  :

 ,  से  मध्य  प्रदेश  में  वाणसागर  परियोजना  के  अंतर्गत  जिस  खनिज  के  पानी  में  डबने
 की  संभावना  वह  लोहा  और  इस्पात  उद्योग  की  धमन  भट्ठी  और  इस्पात  गलन  भट्ठी  में  प्रयोग

 42
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 होने  वाला  चूना  यत्थर  पानी  में  ड्क्‍ने  वाले  चूना  पत्थर  का  मूल्य  अनुमानतः  312  करोड़  रुपये

 आंका  गया  छोटी  महानदी  के  दाएं  किनारे  के  चनापत्थर  को  डबने  से  बचाने  के  लिए  एक  बांध
 बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  इस  उपाय  से  चूनापत्थर  के  73  मिलियन  टन  स्व-स्थानिक-भंडार  पानी  में  डूबने
 से  बच  जाएंगे  4  नदी  के  दवाएं  किनारे  पर  इस  समय  यजोकारो  स्टील  लिमिटेड  द्वारा  खनन  किया  जा

 रहा  उनका  इरादा  बाएं  किनारे  से  भी  अधिकांश  भंडारों  को  निकाल  लेने  का  जिसके  लिए  राज्य
 सरकार  से  स्वीकृति  लेने  के  बाद  भूमि  अधिग्रहण  और  स्थानीय  बस्ती  को  हटाने  के  लिये  कार्यवाही
 कीजा  रही  है  |

 विदेशी  मुद्रा  व्यय  में  कमी

 *232.  श्री  बालेश्वर  यादव  :

 श्री  फूल  चन्द्र  वर्मा  :  क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (a)  क्‍या  सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  व्यय  में  कमी  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 (1)  कया  सरकार ने  विदेशी  मुद्रा  में  वृद्धि  करने  के  लिए  आयात  पर  नियंत्रण  करने  और
 निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  की  नीति  अपनाई  है  ;

 यदि  तो  गत  वर्ष  के  व्यय  की  तुलना  में  इस  वर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की बचत  होने
 की  संभावना  है  ;  और

 इस  नीति  के  कारण  इस  वर्ष  के  प्रथम  तीन  महीनों  में  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  बचत

 हुई  ?

 जित्त  मंत्री  मधु  :

 हां  ।

 सरकार  द्वारा  अपनाए  गए  उपाय दो  श्रेणियों  के  अंतर्गत  आते  अर्थात्‌
 ()  सरकार  द्वारा  विदेशों  में  स्थित  विदेश  यात्राओं  और  विदेश  मंत्रालय
 के  समग्र  विदेशी  व्यय  में  किफायत  ;

 (ii)  चरणबद्ध  विनिर्माण  काय  क्रम  का  ईमानदारी  से  पालन  करके  आयात  बिल  में
 कटौती  ;  चुने  हुए  क्षेत्रों  द्वारा  आवश्यक  कच्ची  सामग्री  और  कल-पुर्जों  क ेआयात  के
 लिए  मुक्त  विदेशी  मुद्रा  जारी  करने  में  कटौती  ;  और  आयात  संबंधी  आवश्यकताओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  आर०  ई०  पी०  लाइसेंस  के  प्रयोग  पर  अधिक  जोर  इनके

 परिणामों  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  करना  अभी  जल्दबाजी  होगी  ।

 (a) ओर
 विदेशी  मुद्रा  की

 स्थिति  पर  इन  नीतियों  के  प्रभाव  का  अलग  से  मूल्यांकन
 करना  कठिन

 निर्माताओं  आबि  को  करों को  भरापसो
 ”

 9233,  भी  ह॒बर्धन  :

 ओर  कंकर  सु  जारे  :

 कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  का  कृपा  करेंगे  कि  ;
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 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मुम्बई  तथा  गुजरात  उच्च  न्यायालयों

 और  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  यह  विनिर्णय  दिया  है  कि  निर्माताओं  अथवा  व्यापारियों  को  टाल

 उपकर  आदि  जैसे  विभिन्‍न  करों  की  वापसी  गैर  कानूनी  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उक्त  न्यायालयों  ने  क्‍या  टिप्पणियां  की  हैं  ;

 क्‍या  उक्त  न्यायालयों  ने  समय-समय  पर  यह  विनिर्णय  दिये  हैं  कि  ऐसी  जो
 उपभोक्ताओं  की  ही  जन  कल्याण  योजनाओं  में  उपयोग  की  जानी  चाहिए  ;  और

 यदि  तो  उनके  मंत्रालय  ने  एक  परिपत्र  के  माध्यम  से  व्यापारि
 आदि  को  उक्त  घनरा£श  वापस  किये  जाने  की  अनुमति  किन  कारणों  से  दी  है  ?

 वित्त  मंत्रो  मधु  :  से  सीमा  शुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  राशियों
 को  उन  लोगों  को  वापिस  किये  जाने  के  प्रश्न  पर  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  तथा  सर्वोच्च  न्यायालय  ने
 परस्पर  विरोधी  अभिमत  व्यक्त  किये  हैं  जिन्होंने  इनका  भार  पहले  हो  उपभोक्ताओं  पर  डाल
 दिया  है  ।  न्यू  इंडिया  इंडस्ट्रीज  लि०  के  मामले  में  बम्बई  उच्च  न्यायालय  की  पूर्ण  पीठ  द्वारा  इस  मामले
 की  पुनरीक्षा  की  गई  थी  तथा  27.1 1.89  को  दिये  गये  अपने  निर्णय  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया

 विधि  प्राधिकार  के  बिना  कर  एकत्र  कर  लिया  गया  हो  तो  राज्य  को  उसे  वापस  करना  होगा  ।
 गैर  कानूनीं  तौर  पर  एकत्र  किये  गए  कर  को  उस  व्यक्ति  को  वापस  किया  जाना  चाहिये

 जिससे  यह  एकत्र  किया  गया  हो  ।  विधि  प्राधिकार  के  बिना  एकत्र  किये  गये  कर  की  वापसी
 स्वीकृत  किये  जाने  के  मामले  में  अनुचित  रूप  से  धनी  होने  की  अवधारणा  पूर्ण  रूप  से  असंगत  नहीं  है  ।”
 कोर्ट  ने  आगे  यह  निर्णय  दिया  कि  न्यायालय  से  यह  अपेक्षित  है  कि  वह  इस  बात  से  स्वयं  संतुष्ट
 हो  कि  कर  भार  वास्तव  में  अन्य  व्यक्तियों  पर  डाल  दिया  गया  है  तथा  रिट  याचिकादाता  के  पक्ष  में
 वापसी  के  किसी  आदेश  के  परिणामस्व€ूप  वह  अनुचित  रूप  से  और  धनी  हो  जाएगा  ।”  न्यायालय  ने
 और  आगे  यह  निर्णय  दिया  कि  इस  प्रश्न  की  और  आगे  जांच  नहीं  की  है  कि  क्‍या  उक्त  सिद्धांत
 कर  वापसो  के  लिए  सिविल  न्यायालयों  के  समक्ष  अथवा  विभागीय  का्यवाहिथों  के  लिए  पड़े  विचाराधीन

 मुकदमों  में  भी  लागू  होंगे  अथवा  नहीं
 ।”

 यह  मामला  अब  फिर  दुबारा  सर्वोच्च  न्‍्टायालय  के  समक्ष  पड़ा
 है  और  उसके  निर्णय  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 2.  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  को  रिट  संबंधी  जो  क्षत्राधिकार  प्राप्त  है  इनका
 प्रयोग  करते  हुए  इस  संबंध  में  सभी  निर्णय  दिए  गए  हैं  ।  इन  न्यायालयों  विभागीय  अधिकारियों
 विपरीत  इक्विटी  के  सिद्धान्तों  से  संबंधित  मामलों  पर  निर्णय  लेने  के  लिए  शक्तियां  प्राप्त  अतः
 विभागीय  अधिकारियों  को  उन  आधारों  पर  कानून  के  तहत  प्राधिकृत  वापसियों  को  रोकने  का  कोई
 विधिक  प्राधिकार  प्राप्त  नहीं  है  जिनके  बारे  में  विधि  में  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है|  सीमा

 उत्पाद  शुल्क  तथा  स्वर्ण  अपीलीय  अधिकरण  में  मंसर्स  आनन्द  मैठल  एण्ड  स्टील
 पर्क्स  बनाम  केन्द्रीय  उत्पाद  शूल्क  के  मामले  में  दिए  गए  अपने  आदेश  में  इस  अभिमत  की
 पुष्टि  की  इस  सम्बन्ध  में  कानूनी  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  के  लिये  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  सीमा

 शुल्क  बोर्ड  ने  दिनांक  28.3.1990  को  एक  परिपत्र  जारी  किया  था  ।

 3.  हमें  नागरिकों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  यह  दावा  किया  गया  है  कि  चूंकि  कर  का
 भार  वास्तव  में  उपभोक्ताओं  पर  पड़ता  यदि  इसकी  कोई  वापसी  देय  हो  तो  उसका  उपयोग
 लोक  कल्याण  की  स्कीमों  में  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  सुझाव  पर  सरकार  द्वारा  विधि  मंत्रालय  के
 परामर्श  से  विचार  किया

 रा
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 अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को ऋण  राहत

 +234,  श्री  नरसिहराव  सूर्यवंशो  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  ऋणों  को  माफ  करने  की  कोई  योजना
 बनाने  पर  विचार  कर  रही  और

 (७)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्री  सधु  :  और  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  और
 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  द्वारा  भूमिहीन  कारीगरों  और  बुनकरों  को  10,000/-  रुपए  तक
 की  ऋण  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  कृषि  और  ग्रामीण  ऋण  राहत  1990  तैयार  की
 जहां  तक  सहकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  का  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  से  उसी  ढंग  की  योजना  तैयार  करने
 के  लिए  कहा  गया  इस  योजना  के  अन्तर्गत  पात्रता  निर्धारित  करने  का  मानदण्ड  ऋण  प्राप्त
 करने  का  उद्देश्य  है  न  कि  ऋण-कर्ताओं  का  वर्ग/उनकी  श्रेणी  है  यह  वह  योजना  या  कार्यक्रम  है  जिसके
 अन्तगगंत  ऋण  उपलब्ध  कराया  गया  था  ।  इस  प्रकार  इस  योजना  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जनजाति  से
 सम्बन्धित  पात्र  ऋणकर्ता  प्रस्तावित  राहत  के  हकदार  होंगे  ।

 सोने  के  आयात  में  छूट  देने  का  प्रस्ताव

 *235.  श्री  भंजय  लाल  :

 श्री  आर०  एन०  राकेश  :

 क्या  जित्त  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  भारी  मात्रा  में  स्वर्ण  आभूषणों  को  निर्यात  करने  के  लिए  सोने  के  आयात
 में  छूट  देने  का  विचार  है

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  इसके  परिणाम  स्वरूप  सोने  की  तस्करी  पर  रोक  लगने  अथवा  इसके  कम  होने  की
 सम्भावना  है  ;

 यदि  तो  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और
 सरकार  का  सोने  के  मूल्य  कम  करके  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  लाने  के  लिए  क्या  उपाय

 करने  को  विचा

 वित्त  मंत्री  भधु  :  स्वर्ण  आभूषणों  को  बनाने  और  निर्यात  करने  के
 सोने  के  आयात  की  पहले  ही  अनुमति  दी  गई  है  ।

 उपर्युक्त  को  देखते  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
 सोने  के  इस  प्रकार  के  आयात  से  सोने  की  तस्करी  पर  सामान्यतः  अनुकूल  प्रभाव

 पड़ेगा  ।  हर

 उपर्युक्त  को  देखते  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 चूंकि  सोना  कोई  अत्यावश्यक वस्तु  नहीं  इसलिए  सरकार  का  इसकी  कीमतों  पर
 नियंत्रण  नहीं  है  ।

 विदेशों  में  तैयार  किये  गये  कार्यक्रम

 *236.  श्री  बज  भूवण  तिवारो  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विदेशों  में  तैयार  किये  गये  प्रायोजित  और  गैर-प्रायोजित  ऐसे  कार्यक्रमों  की  संख्या  और
 ताम्र  कया  जिन्हें  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  दूरदर्शन  पर  प्रसारण  हेतु  स्वीकार  किया  गया-है  ;  और

 इस  कायेक्रमों  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की  गई  है  ?

 झूचता  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  सं  प्दोय  कार्य  मंत्री  :

 और  दूरदर्भन  ने  वित्तीय  वर्ष  1988-89  तथा  :989-90  के  दौरान  कुल  70
 विदेशी  कार्यक्रमों  का आयात  किया  ।  इन  वयबेक्रमों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।  इन
 क्रमों  क्रे  आयात  पर  व्यय  की  गई  विदेशी  मुदा  का  ब्यौरा  वीचे  दिया  गया  है

 अमरीकी  डालर  -2,23,952.00
 पाँड  10:00

 डयूस  याक॑  -  63,782.00

 विवरण

 क्रम  संख्या  वर्ष  1988-89  के  दोरान  आयात  किये  गए  कार्यक्रमों  के नाम

 1.  नेशनल  ज्योग्राफिकल  स्पेशल  (2)
 अमोंग  दि  वाइल्ड  चिम्पांजीज़

 पोलर ब्रार  अलर्ट

 2.  ही  मैन  एण्ड  दि  मास्टर्स  आफ  दि  यूनीकर्स
 3.  मिकी  एण्ड  डोनाल्‍ड

 4.  म्यूजिक  प्रोग्राम

 डेविड  एसेक्स

 पाप  एक्‍्सपलोजन
 पाप  एक्सपलोजजन  2

 स्टोन्स  इन  दि  पार्क

 5.  रिटने  आफ  दि  शेरलाक  होम्स
 6.  अनास्टेशिया  (2  पाट
 4.  एडवेंचर  आफ  हक  फिन्‍न

 डाक्टर  फिशर  आफ  जिनेवा
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 क्र>»  बर्थ  1988-89  के  दौरान  आयात  किए  गए  कार्यक्रमों  के  नॉम॑

 9.  आस्कर  वाइल्ड  (3  पार्ट
 शाजम

 सरवाईवल  सीरि०  25

 सरवाईवल  :  पसंपेक्टिव  आफ  पैराडाइज़

 सरवाईवल  :  विग्ड  मैसेंजर

 12.  ट्रेज़र  आइलेंड

 13.  डोडड  शेब्फवोर्ट  एन्ड  ग्लाडबेरी

 14.  ए  क्रिसमस  कैरोल

 15.  दि  बिटर  आफ  इनचेंटमेंट

 16.  किलिग  आन  दि  एक्सचेंज

 17.  दि  विंड  इन  दि  विल्लोज

 18.  विस्पर  आफ

 19.  एड्स  भाग  )
 20.  बंडरफुल  विजार्ड  आफ  ओ०  जेड०

 21.  डेरिक

 कऋ०  सं०  वर्ष  1989-90 के  दोरान आयात  किए  गए  कार्यक्रमों के  नाम
 1.  टिना  टनेर  (2
 2.  इंटी मेट  कान्टेक्ट

 3.  इंस्पेक्ट र  मोस्स

 4.  एस्केप  फ्राम  सोबीबोर  (3
 5.
 6.  अरेथा  फ्र  कलिन  (2
 7.  सिड़ु  ला--दि  शोमरुट  गो  ऑन
 8.  स्पिटिंग  इमेजेस
 9.  दि  करटिंग  ऐज

 10  दि  एसड  टैस्ट
 11  दि  फोर  होसंमैन
 12.  फादर  टाईम
 13  स्पोट्स  एक्सपलेन्ड  हि
 14.  माडल  मैजिक
 15.  स्पिटिंग  इमेज-डाउन  एण्ड  आउट  इन  दि  वाइट  हाऊस
 16.  स्पिटिंग  इमेज  दि  रोन  एण्ड  नेंसी  शो
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 1989-90  के  दोरान  आयात  किए  गए  कार्यक्रमों  के  नाम

 स्पिटिंग  7  मूवी  अवार्ड स
 यस्टरडे  ड्रीम

 करमिंग  थू
 लोस्ट  एम्पायर्स

 शेड्स  आफ  डाकं॑नेस
 प्रिज्ञगर  आफ  जेदा
 वैनिटी  फेयर

 दि  मैन  हू  नियु  टु  मच
 दि  सकरलेट  पिम्परनल
 प्राइवेट  लाईब्स  आफ
 थर्टी  नाईन  स्टेप्स

 24  1990



 2  t9t2  लिखित  उत्तर

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  बेंक  मध्य  प्रवेश  के लिए  पुतवित्त  पोषण  सुक्धिा

 *237.  डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  किसानों  को  ब्को  द्वारा  दिए  गए  ऋणों  की
 कितनी  राशि  का  वित्त  पोषण  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक़  द्वारा  किया  गया  ;

 क्या  उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  बेंकों  द्वारा  सिंचाई  के  लिए  पम्प-सेट  भी  उपलब्ध  कराये
 गये  थे  ;

 यदि  तो  क्‍या  उनके  दोषपूर्ण  होने  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  ; और

 दोषपूर्ण  पम्प-सेट  सप्लायरों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ।

 वित्त  मंत्री  मधु  :  से  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बँक  ने

 सूचित  किया  है  कि  उसने  मध्य  प्रदेश  के  विभिन्‍न  बेंकों  को  पुनवित्त  के  रूप  में
 1987-88,

 1988-89  और  1989-90  के  दौरान  105.32  करोड़  और  91.23  करोड़  9
 करोड़  रुपए  की  राशि  संवितरित  की  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  यह  भी  सुचित  किया  है  कि  लघु  सिचाई  गतिविधियों
 के  अंतर्गत  बे  कों  द्वारा  इस  अवधि  में  सिचाई  के  लिए  पम्प  सेंट  भी  उपलब्ध  कराए  गए  हैं  ।  राष्ट्रीय  कृषि
 और  ग्रामीण  विकास  बंक  को  खराब  पम्प  सेटों  की  आपूर्ति  की  कोई  शिकर्यत  नहीं  मिली
 जद  कभी  इस  तरह  की  शिकायत  मिलती  है  तो  उस  पर  उपचारात्मक  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  नेतांओगों  क ेजोबन  पर  वृत्ततित्र

 ]

 238.  ओरी  शंकर्रासह  बधेला  :

 थ्रो  प्यारे  लांल  खबष्डेलवांल  :

 क्या  सूचनां  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  कुछ  राष्ट्रीय  नेताओं  के  जीबन  और  उनकी  उपलब्धियों  पर  वृत्तचित्र
 तैयार  करने  की  कोई  योजना  है  कद

 यदि  तो  पहले  ही  बनाने  गये  तथा  बनाये  जाने  गले  ऐसे  वृत्तचित्रों  के  नाम
 क्‍या  हैं  ;

 -

 क्‍या  भारतीय  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  इस  योजना  में  शामिल  किया  गया  है  अथवा  किया
 जायेगा  ;  और

 वृत्तचित्र  बनाने  के  लिए  प्रमुख  व्यक्तियों  के  चयन  हेतु  क्‍या  दिशा  निर्देश  अपनाये

 ज़ाते  हैं  7?  कल  पा  3

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  पी०  :  जी
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 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 हां  ।

 वृत्तचित्र  बनाने  के  लिए  प्रमुख  व्यक्तियों  के  जीवनियों  के  चयन  के  संबंध  में  कोई
 दर्शन/मानदण्ड  निर्धारित  नहीं  किए  गये  राष्ट्रीय  विषयों  पर  वृत्तचित्र  बनाना  फिल्म  प्रभाग
 का  सामान्य  कार्य  जब  भी  किसी  राष्ट्रीय  नेता/स्वतंत्रता  सेनानी  पर  वृत्तचित्र  बनाने  का  कोई
 प्रस्ताव  प्राप्त  होता  उस  पर  गुण  दोष  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता

 विवरण

 राष्ट्रीय  नेताओं  पर  जिन्हें  पहले  हो  तेयार  कर  लियां  को  सूची

 ग्लिम्पिसिस  आफ  गांधीजी  (1949)  गांधी )
 जवाहरलाल  नेहरू  (1957)

 लोकमान्य  तिलक  (1957)

 हिज  मेमोरी  वी  चेरिश  (1959)  की  सेवा  में  महात्मा  गांधी  जी  का  जीवन

 और

 दि  लास्ट  जी  की

 रविन्द्रनाथ  पाठ )
 विनोबा  दि

 एंड  सो  टू
 लास्ट

 ए  मैन  आफ  प्रधानमंत्री  श्री  लालबहादुर  शास्त्री  का  दाहसंस्कार  तथा
 अस्थि  विसर्जन

 सर्वपल्ली  भारत  के

 होमेज  टु  लाल  बहादुर
 लाला  लाजपत

 इंदिरा  गांघी-प्राइम  मिनिस्टर  आफ  68

 थाट्स  इन  ए  लाल

 डा०  जाकिर  हुसैन-ए  लाइफ  आफ  1969

 द्रिब्युट  टु  ए  स्कालर  स्टेट्स  जाकिर

 85  नायक  इन  पॉल

 लम्बाई  का
 »  सरदार
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 21.  भगत

 22.

 23.

 देश  बंधु  चितरंजनदास--97|

 वी

 रोज  काल्ड  जाकिर

 दि  फ्लेम  बनंस  सुभाष  चन्द्र

 अवर  973  इन्दिरा

 छत्रपति  974

 .  पोर्टरेंट  आफ  ए  प्राइम  974  इन्दिरा

 हरीन्द्रनाथ

 .  बाबा  शेख

 सरोजनी  नायडू-दि  नाइटऐंगल  आफ

 श्री  अरविदो-ग्लिम्पसिस  आफ  हिज
 स्वामी  दयानन्द

 दि  प्राईम  श्रीमती  इन्दिरा

 लव  इन

 बाघ

 जे०  977  श्री  जयप्रकाश

 सैल्यूट  टु  दि  प्रेजीडेंट  फबरूदहीन  अली

 गुरू  तेग

 डा०  मोहम्मद
 1978

 फखरूद्दीन  अली  1978  97  8

 देशरत्न  राजेन्द्र
 कमलादेवी  चट्टोपाध्याय--उनके  जीवन  तथा  कार्य  की
 दादाजी  साधु  9

 गुरू  अमर

 ईश्वर  चन्द्र

 आचाय॑  980

 बाबू  राजेन्द्र  0

 बाबासाहेब  1

 लिखित  उत्तरें
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 .  डा०  बी०  सी०  1

 .  जवाहरलाल नेहरू  एंड  हिंज
 .  स्टीडपास्ट  1  बिनोबा

 «  ए  लाईफ  लांग  !

 -  ए  सांग  फार  1

 .  बाबा  ।

 -  अबुल  कलाम  98  2  बबुल  कलाम

 .  खुसरो--ए  नेम  टु  बी

 .  नीलम  संजीव  रेड्डी-प्रेजीडेंट  आफ  3
 .  चंद्रशेखर  3
 -  मेमोरेबल  नेहरू  तथा  इन्दिरा  गांधी  के  पिता  पुत्री  का

 नेहरू  इन  3

 -  पुरुषोत्तम दास
 «  वीर

 .  महाकवि  3  सुब्रमण्य

 .  बादशाह
 -  महाराजा  रंजीत  3

 -  मौलाना  मोहम्मद  अलीं

 «  लंबाई  की
 भारत-सोवियत  संघ

 .  राव
 ह

 -  राजा  राम  मोहन
 -  दादा  साहेब  1984

 -  बाबा  जस्सा  सिंह

 .  दि  फ्रंटियर
 «

 इन्दिरा  गांधी  1917--(1985)
 1984

 .  इन्दिरा  1985
 -  इन्दिराज  इन्दिरा
 «  कर्मयोगी  आचार्य  काकासाहेब
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 80.  हरिन्द्रनाथ  दि

 81.

 82.  विनोबा  भावे-दि

 83.  इन्दिरा  गांधी  ए  5)
 84.  ए  ट्रिब्यूट  टु  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  बाई  आशा  5

 85.  दि  सियर  टू  वाक्स

 86.  मैथिली  शरण  नि

 87.  कमला  नेहरू  (1986)

 88.  शाह  नवाज

 89.  डा०  श्री  कृष्णा

 90.  सन  आफ  दि  गोविंद  बल्लभ

 91.  एस०  सत्यामूर्ति  (1987)

 92.  काकासाहेब  अलियास  एन०  वी०

 93.  सर्वपल्ली  राघाकृष्णन्‌-प्रेजीडेंट  आफ  इंडिया  1988

 94.  जवाहरलाल  नेहरू-दि  यूनिवर्सल  मैन  (1990)

 निकट  भविध्य  में  तेयार  की  जाने  वालो  फिल्मों  को  सूचो
 स्वर्गीय  शेख  मोहम्मद  अब्दुल्लाह्‌

 हा  ््ि
 1

 2.  स्वर्गीय  श्री  एम०  एन०  राय

 बाबू  जगजीबन  राम

 स्वर्गीय  श्री  आसफ  अली

 5.  श्री  गणेश  शंकर  विद्यार्थी

 फ्

 6.  श्री  के०  एम०  मुशी
 7.  सरदार  पंटेल

 8.  डा०  बाबासाहेब  अम्बेडकर

 9.  स्वर्गीय  श्री  वी०  कृष्ण  मेंनन

 10.  सरोजनी  नाइडू
 11.  लोकप्रिय  गोपीनाथ  बोरडोलोई

 12.  बी०  जे»  खेर

 13.  स्वामी  हरिंदास  जी

 14.  श्री  रामकृंष्ण  परमहंस
 15.  श्री  टी०  प्रकाशम

 53.
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 बेकों  द्वारा  उत्तर  प्रवेश  में  स्वरोजगार  योजनाओं  के  अतगंत  दिया  गया  ऋण

 +239.  श्री  हरीश  रावत  :

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  लीड  बेकों  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  शिक्षित

 बेरोजगारों  तथा  शहरी  बेरोजगारों  को  अब  तक  कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  मंजूर  किये  गये  हैं  ;

 कया  इस  राशि  के  उपयोग  किये  जाने  के  बारे  में  कीई  मूल्यांकन  किया  गया

 और
 यदि  तो  कितने  प्रतिशत  बेरोजगार  व्यक्तियों  ने  इस  स्वीकृत  राशि  से  अपने  कारोबार

 शुरू  कर  दिये  हैं  ?
 हु

 वित्त  संत्रो  सधु  :  से  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार

 योजना  और  शहरी  गरीबों  के  लिए  स्वरोजगार  कायंत्रम  के  अंतगंत  बंकों  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  मंजूर
 किए  गए  कुल  ऋण  ओर  हिताधिकारियों

 की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 हिताधिकारियों  मंजूर  की  गई
 की  संख्या  ऋण  राशि

 (3)  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार

 योजना  172914  326.63

 (1983-84  से  1989-90

 (४)  शहरी  गरीबों  के  लिए  स्वरोजगार  हि
 कार्यक्रम  150256  62.39

 (1986-87  से  1989-90

 2.  दोनों  योजनाओं  में  मंजूर  की  गई  और  संवितरित  की  गई  राशि  के  उपयोग  से  संबंधित
 स्थिति  की  राज्य  मुख्यालयों  और  जिलों  में  नियमित  रूप  से  आयोजित  राज्य  स्तरीय  बेकर्स  समिति
 ओर  जिला  परामशंदात्री  समिति  की  बैठकों  में  समीक्षा  की  जाती  है  ।  भारतीय  स्टेट  बेंक  द्वारा  किए  गए
 अध्ययनों  और  इन  बैठकों  में  प्राप्त  किए  गए  अनुभवों  के  आधार  पर  यह  प्रमाणित  हुआ  है  कि  सामान्यतः
 ये  योजनाएं  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रही

 कम्पनियों  के  शेयरों  पर  प्रीमियम

 +240.  ओ  दोलत  राम

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  पूजी  निवेशकों  के  हितों  की
 रक्षा  तथा  पूंजी  बाजार  के  स्वस्थ  विकास  की  दृष्टि  से  शेयर  बाजार  में  प्रवेश  करने  वाली  कम्पनियों
 के  शेयरों  पर  प्रीमियम  का  निर्वारण  करने  तथा  शेयरों  का  उचित  मूल्यांकन  करने  के  लिए  निर्धारित
 दिशा  निदेशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 #4
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 वित्त  मंत्री  मधु  :  शेयरों  के  मूल्यांकन  संबंधी  मार्ग-निर्देश  हाल  ही  में  प्रेस  को
 भेजे  गए  एक  संक्षिप्त  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 गयांकन  मार्ग  गं  का  उद्देश्य  किसी  कम्पनी  के  ईक्विटी  शेयरों  का  मूल्य  अर्थात्‌ उचित  मूल्य
 का  निर्धारण  अत्यन्त  उत्तम  ढंग  से  किया  जाना  साधारणतः  यह  निवल  परिसंपत्ति  मूल्य  और  लाभ
 अजेक  क्षमता  मूल्य  पर  आधारित  होता  है  |  उचित  मूल्य  के  निर्धारण  में  शेयरों  की  बाजार  कीमतें  भी

 कुछ  सीमा  तक  अपनी  भूमिका  निभाती  हैं  ।

 हालांकि  उचित  मूल्य  निर्धारण  में  उक्त  मार्ग-निर्देश  एक  विस्तृत  पैरामीटर  का  काम  करते  हैं
 फिर  उचित  मूल्य  निर्धारण  करते  समय  पूंजी  निर्गेम  नियन्त्रक  कम्पनी  के  ट्रं  क-रिकार्ड  और  बाजार
 परिस्थितियों  आदि  जैसी  बातों  को  भी  ध्यान  रखता

 अज्ञक  व्यापार  निगम  में  कमंचांरियों  को  संख्या

 अनवांव  |
 शक  हा  वि  न  >>  कद श्रो  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  अश्नक  व्यापार  निगम  के  कमंचारियों  की  संख्या  को  कम  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  ओर  पर्यटन  मंत्री  अरूण  कूमांर  और  मिटको  को
 एम०एम०टी०सी०  के  एक  विभाग  के  रूप  में  कार्य  करने  हेतु  उसमें  विलय  के  सरकारी  विनिश्चय  के
 परिणामस्वरूप  एम०  एम०  टी०  सीं०  ने  एक  समिति  गठित  की  है  ताकि  अश्रक  प्रभाग  की  संगठनात्मक
 संरचना  और  स्टाफ  के  पेटनं  की  जांच  की  जा  कार्यशक्ति  के  संबंध  में  विनिश्वय  उस  स्टाफ
 पैटर्न  पर  निर्भर  करेगा  जिसका  स/मेति  द्वारा  काय॑  भार  को  देखते  हुए  सुझाव  दिया  जाएगा  ।

 काफी  उद्योग  में  संकट
 +242.  श्री  बी०  कृष्ण  राव  :

 श्री  सो०  पी०  मुदांलगिरियप्पा  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृथा  करेंगे  कि

 क्‍या  काफी  के  बीजों  के  लिए  काफी  उत्पादकों  को  प्राप्त  होने  वाले  मूल्य  तथा  उपभोक्ताओं
 द्वारा  काफो  पाउडर  के  लिये  अदा  किये  जाने  वाले  मूल्य  में  भारी  अंतर  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  काफी  उत्पादकों  को  गंभीर  संकट  से  बचाने  के  लिये  विपणन
 नीति  में  आमूल  वर्तेन  करने  का है  ;  और  :

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वॉजिज्य  ओर  पयंटन  मंत्री  अरूण  कुमार  और  1990  के

 बुरा  की
 बोजों  की  मौसत  तथा  काफी  पाउडर  की  औसत  बाजार  कीमत
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 प्रति  .

 प्रंड
 मोसत  नीलामी  कोसत  आओसत  बाजार  कोमत

 32.80.  बागान  46.70

 अरेबिका  चेरी  24.90

 अरेबिका  चेरी  बीਂ  28.50  अरेबिका  चेरी  2.65

 रोबुस्टा  चेरी  बीਂ  25.80

 रोबुस्टा  चेरी  बीਂ  25.80  29.00

 काफी  बीजों  की  औसत  नीलामी  कीमत  तथा  काफी  पाउडर  की  औसत  बाजार  कीमत  में  अन्तर
 मुख्यतः  रोस्टर/ख  दरा  विक्रेता  द्वारा  काफी  को  काफी  पाउडर  में  बदलने  में  रोस्टिम  से  ब्सली
 लगभग  20%  की  हानि  के  कारण  है  ।  इसके  बाजार  केंद्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा  स्थानीय

 करों  के  कारण  भी  काफी  बीजों  की  नीलामी  कीमत  तथा  काफी  पाउडर  की  बाजार  कीमत  में  अन्तर
 होता  है  ।

 और  इस  समय  काफी  उद्योग  को  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  में  मन्दी  की  समस्या  का  सामना

 करना  पड़  रहा  है  ।  काफी  उपजकर्ताओं  को  राहत  प्रदान  के  सरकार  ने  पहले  ही  निम्नलिखित

 उपाय  किए  हैं
 काफी  की  न्यूनतम  रिलीज  कीमत  आर०  दिनांक  8  1990  से

 ।  ढा  दी  गई  है  : निम्नानुसार  बढ़ा  न

 प्रेंड
 संशोधन-पृर्व  कोमत  संशोधन  पश्चांत  कीमत

 अरैबिका  19.81  रु०  प्रति  किग्रा०  20.37  रु०  प्रति  किग्रा०

 रोकुस्टा  15.90  रु०  प्रति  किग्रा०  16.64  २०  प्रति  किग्रा०

 कम्पोजिट
 प्रति  बिन्दु  प्रति  बिन्दु

 काफी  पर  केंद्रीय  उत्पाद  शुल्क  प्रति  रु०  प्रति  क्विटल  से  घटाकर  50  ₹ु०  प्रति  क्विटल
 कर  दिया  गया

 काफी  बोर्ड  द्वारा  प्रदान  किए  जाने  वाले  फसल  के  पुनर्भगत्नन  को  निर्धारित
 किया  गया  है  ।  काफी  उपजकर्ता  काफी  बोर्ड  द्वारा  काफी  सीजन  ऋणों- के  के  लिए  प्रदत्त  फसल  ऋणों
 को  पुनर्भुगतान  अब  एक  की  बजाए  दो  किस्तों  में  कर  सकते  हैं  ।

 नई  आयात  निर्यात  नीति  में  आर०  ई०  पी०  लाइसेंस  की  दर  को  4%  से  बढ़ाकर  ऋणों

 कर  दिया  गया  है  ।  ह

 रूघु  एककों  के  उत्पादकों  के  विषमन  के  लिए  भारतीय  लघु  उद्योग

 विकांस  बैंक  को  नई  योजनाएं

 2587.  श्री  परसराम  भारदअज  :

 शरो  इरां  अन्यारासु

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लघु  क्षेत्र  क ेएककों  के  उत्पाद  के  विषणन  की  व्यवस्था  करने  हेतु  वित्त  प्रदान  करने
 बल
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 तथा  उनके  उत्पादों  के  बिक्री  मुल्यों  की  वसुली  में  देरी  को  कम  करने  हेतु  भारतीय  लब्रु  उद्योग  विकास
 बेंक  ने  कोई  नई  यौजनाएं  आरम्भ  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  संत्रलय  में  उप  मंत्रो  अनिल  ओर  भारतीय  लघु  उद्योग
 विकास  बेक  ने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  की  विपणन  संरचना  को  मजबूत  बनाने  और  उसका  प्रसार  करने  तथा
 उसके  उत्पादों  की  बिक्री  की  वसूली  को  तेज  करने  के  लिए  नई  सहायता  योजना  लागू  की  है  ।  गावों
 छोटे  अधं-शहरी  क्षेत्रों  और  बड़े  शहरों  में  विषणन  संरचना  के  निर्माण  के  लिए  अलग-अलग
 योजनाएं  बनाई  गई  हैं  ताकि  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के सभी  खंडों  अर्थात्‌  कुटीर  अति  लघु  और

 आधुनिक  लघुगामी  एककों  को  सहायता  प्रदान  की  जा

 विशेषज्ञ  विषणन  अभिकरणों  को  प्रत्यक्ष  सहायता  प्रदान  करने  को  योजना  :

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेक  निगमित  क्षेत्र/सहकारी  भलीभांति  स्थापित  स्वयं  सेवी

 समूहों  और  विपणन  अभिकरणों  के  विशेषज्ञ  विषणन  अभिकरणों  को  विशेष  रूप  से  बड़े  शहरों  में  लघु
 उद्योग  क्षेत्र  के  उत्पादों  के विषणन  के  लिए  नए  बिक्री  केन्द्र  स्थापित  करने  या  विद्यमान  शोरूम  का
 नवीकरण  करने/विस्तार  करने  के  लिए  प्रत्यक्ष  सहायता  प्रदान  करेगा  ।

 विपणन  उद्यमियों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  पुनवित्त  योजना

 ऐसे  भागीदारी  गैर  सरकारी  और  सरकारी  लिमिटेड  कपनियों  जिन्हें
 विपणन  का  अनुभव  है  ओर  जो  अति  लघु  ओर  कुटीर  उद्योगों  के  उत्पादों  के विषणन  के  लिए  10  लाख
 रुपए  तक  की  लागत  के  बिक्री  केन्द्र  खोल  सकते  इस  योजना  के  अंतर्गंत  सहायता  दी

 जाएगी  ।  योजना
 के  अंतर्गत  सहायता  राज्य  वित्त  दोहरे  कार्य  करने  वाले  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगमों  और
 बंकों  की  मार्फत  दी  जाएगी  !

 चल  बिक्रो  वाहनों  को  खरीद  के  लिए  पुनवित्त  योजनां  :

 योजना  के  अंतगगंत  उन्हीं  संस्थानों  को  सहायता  प्रदान  की  जाएगी  जिनका  अनुमोदन  खादी
 और  ग्राम  उद्योग  अपने  ब्याज  सब्सिडी  योजना  के  अंतर्गत  खादी  और  ग्राम  उद्योग  के  उत्पादों
 की  बिक्री  हेतु  वाहनों  की  खरीद  के  लिए  करेगा  ।  प्रति  वाहन  ऋण  3  लाख  रुपये  से  अधिक  नहीं  होगा  ।
 योजना  के  अंतरगंत  सहायता  राज्य  वित्त  दोहरा  कार्य  करने  वाले  लघु  उद्योग  विकास  निगमों
 और  बेकों  के  माफंत  दी  जाएगी  ।

 बिलों  को  प्रत्यक्ष  भुनाई  योजना  :

 इस  योजना  के  अंतगंत  जबकि  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में  विनिर्माता--विक्रेता  पूजी  उपस्कर  प्राप्त
 मशीनरी  के  लिए  तुरंत  भुगतान  प्राप्त  खरीददार  को  5  से  7  वर्षों  को  अवधि  में  आसान  किस्तों
 पर  आस्थग्रित  भुगतान  की  सुविधा  प्रदान  की  जाएगी  ।

 अल्पावधिक  बिल  पुन  नाई  योजना

 इस  योजना  के  अंतगंत  लघ्‌  उद्योग  एककों  द्वारा  सप्लाई  की  गई  वस्तुओं  से  सम्बद्ध  व्यापारिक
 बिलों  जिनकी  बकाया  प्रयोग  अवधि  90  दिनों  से  अधिक  नहीं  है  और  जिनके  साथ  बैध
 जैसेकि  प्रेषण  का  प्रमाण  लारी/रेलबे  रसीद  आदि  अनुसूचित  वेंकों  में  भुनाया  जा
 सकता  है  और  ये  बंक  बाद  में  इसे  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  से  भुना  सकते  हैं  ।
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 स्वरोजगार  के  लिए  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों
 को  ऋण  दिया  जाना

 2588.  श्री  सांइमन  मरांडी

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वरोजगार  के  लिए  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  बेरोजगार  युवकों
 को  ऋण  प्रदान  करने  हेतु  कोई  योजना  बनाई  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  अधिकतम  ऋण  सीमा  निर्धारित  की  मर्द  है  ;
 और  हि

 अनुसूचित  जयतियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  ऋण  प्रद्यन  करे  के  त्रिए  बनाई  गई  अन्य
 योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  अनिल  :  से  शिक्षित  बेरोजगसर  मुखकतों
 की  स्व-रोजगार  योजना  तथा  शहरी  गरीबों  के  लिए  स्व-रोजगार  क़ायंक्रम  के  अंत्र्मंत  लक्ष्मों  का  क़म
 से  कम  30%  अनुसूचित  जनुम्मूचित  जनजाति  के  लाश्राधियों  के  लिए  आस्क्षित्  है  ।  भारत
 सरकार  लाभार्थियों  को  दी  जाने  वाली  कुल  वित्तीय  सहायता  का  25%  भाग  पूजीगत  सब्सिडी  के  रूप
 में  उपलब्ध  कराती  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्व-रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  सम्मिश्चित  ऋणों
 में  औद्योगिक  कार्यों  क ेलिए  35,000/-  रुपए  सेवा  एककों  के  लिए  25,000/-  रुपए  तक  तथा
 व्यापारिक  कार्यों  के  लिए  15,000/-  रुपए  तक  का  ऋण  मंजूर  किया  जाता  शहरी  गरीबों  के
 लिए  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगंत  प्रत्येक  लाभार्थी  को  दी  जाने  वाली  ऋण  की  सीमा  5,000/-
 रुपये  है  ।

 शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की  स्व-रोजगार  योजना  तथा  शहरी  मजख्त्रों  क्रे  ल्निए
 स्वरोजगार  कार्य  क्रम  के  अलावा  समन्वित  ग्रामीण  विकास  वययंक्रम  तश्ना  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के

 भ्ंतगंत  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  द्वारा  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  को  ऋण  देने  के  लिए  विशिष्ट
 लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  समन्त्रित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  आने  वाले  परिवारों  में  से
 कम  से  कम  30",  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  से  संबंधित  होने  चाहिए  ।  विधेदी  ब्थाज  दर
 योजना  के  अंतर्गत  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  को  अपने  कुल  अग्निमों  का  40;०  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  को  उपलब्ध  कराना  पड़ता  है  ।

 छ्

 हरे  काजू  को  खरीद  हेतु  भारतोय  रिजवे  बंक  से  ऋण

 2589.  ए०  विजयरांधवन  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  सरकारों  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितने  हरे  काजू  की  खरीद  की
 क्या  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  हरे  काजू  की  खरीद  हेतु  केरल  को  कोई  ऋण  दिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  कथा  भारतीय  रिजवं  बेक  का  आग्रामी  वर्षों  के
 दौरान  भी  ऋण  देने  का  विचार

 वाजिज्य  मंत्रांलय  में  राज्य  मंत्री  अरंब्लि  :  से  ज़्लकारी  एकत्र  की
 जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 सें  विभिन्‍न  खांनों  हारा  उत्पादन

 2590.  श्रो  लोक  नाथ  चोधरो  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  लीह  मैंगेनीज  क्रोम  अयस्क  तथा  डोलो  माइट  की  कुल  कितनी
 खानें  हैं  तथा  सातवीं  योजना  के  दोरान  वर्षवार  कुल  उत्पादन  कितना

 वतंमान  में  इन  खानों  एकक  अवशिष्ट  शेष  खनिजों  की  मात्रा  कितनी
 उन  खानों  की  संख्या  कितनी  हैं  जो समापन  के  चरण  पर  पहुंच  चुकी  औरं

 उन  खानों  की  संख्या  कितनी  है  जिन्हें  अलग-अलग  एक  वर्ष  तथा  पांच  वर्ष  तक
 मर्ति  प्राप्त  हैं  ?

 इस्पीत  और  खांन  मम्त्रो  तंया  विधि  और  न्याय  मंत्री  विनेश  :  विभिन्न
 खानों  की  कुल  संख्या  तथा  वर्ष  1985  से  1989  तक  उनसे  उत्पादन  को  नीचे  दर्शाया  गया  है  :

 हजार  मी०
 1985  1986  1987  1988  1989

 न्‍्ममााेााऑॉाक  5 ससक
 उ०  सं०  उ०  सं०  उ०  सं०  उ०  सं०  उ०  सं०

 (i)  लोह  अयस्क  6860  69  7805  75  8601  79  7465  81  7489  76

 (४)  मेंगनीज  अयस्क  412  43  446  51  498  57  484  64  485  64

 (iii)  क्रोमाइट  492  13  561  15  580  15  574  15  946  15

 (iv)  926  10  989  11  967  9  1034  8  1089  16

 1.1.1985  की  स्थिति  के  अनुसार  उड़ीसा  में  इन  खनिजों  के  निक्षेप  नीचे  दर्शाए  गंएँ  हैं  :

 (9)  डोलोमाइट  5630  लाख  मी०  टन

 (४)  लोह  अयस्क  26020  लाख  मी०  टन

 (iii)  मैंगनीज  अयस्क  336  लाख  मी०  टन

 (iv)  क्रोमीइट  515  लाख  मी०  टन

 लौह/मैंगनीज/क्रोमाइट/डोलोमाइट  खानों  में  स ेकोई  भी  खान  रिक्त  होने  की  स्थिति  में
 नहीं  पंहुंची  तथा

 तीन  लौह  अयस्क  मानें  तथा  छः  मैंगेनीज  अयस्क  खानें  कार्यानुमति  से  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 दिल्‍ली  वूरवर्शन  से  तेलगू  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 2591.  श्री  बी०  एन०  रेंड्री  :

 कया  सूचभा  ओर
 '

 प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्ली  दूरदर्शन  से  तेलगू
 जानने  वाले  दशंकों  के  लिए  प्रसारित  किए  जाने  वाले  तेलगू  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  हैं  और  उनकी
 प्रसारण  अवधि  कितनी  है

 सूचनां  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथां  संसदोय  कार्य  संत्री  पी०  :  दिनांक  1.1.90  से
 दिनांक  1.7.90  तक  की  अवधि  से  संबंधित  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।
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 24  1990
 न  ne  3>-नमम>म+मम  मनन  न  नाना  »  न

 बैंकिंग  कर्मचारियों  को  पेंशन  सुविधाएं

 2592.  शओर  मुल्लापल्ली  रामचस्त्रन  :

 श्री  नन्‍्दलाल  सोणा  :

 क्या  ब्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्‍या  बेकिंग  कर्मचारियों  को  पेंशन  सुविधाएं  देने  संबंधी  कोई  अभ्यावेदन  सरकार  को  प्राप्त

 हुए

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  का  निर्णय  क्या  और

 इस  पेंशन  योजना  में  अनुमानित  रूप  से  अतिरिक्त  वाधिक  व्यय  कितना  हो  ?

 विस  संत्रालय  में  उपमंत्रो  अनिल  :  और  बेंक  कमंचारी  संघों  ने  बैंक
 कर्मचारियों  के  लिए  अतिरिक्त  सेवानिवृत्ति  लाभ  के  रूप  में  पेंशन  की  मांग  की  है  ।  पता  चलां  है  कि
 भारतीय  बेक  संघ  ने  अंशदायी  भविष्य  निधि  के  बदले  पेंशन  देने  के  प्रश्न  प॑र  बेकों  के  कर्ंकार  कंमं॑चारी
 संघ  के  साथ  विचार-विमशं  किया  है  लेकिन  अभी  तक  कोई  समझौता  नहीं  हो  सका  है  ।

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 राजस्थान  में  बेंक  शांखाएं  खोलना

 2593.  श्री  कंलाश  मेघवांल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  राजस्थान  सरकार  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजिल|वार  कितनी
 बेंक  शाखाएं  खोलने  की  सिफारिश  की  कितने  मामलों  में  लाइसेंस  जारी  किये  वास्तव  में
 कितनी  शाखाएं  खोली  गईं  और  खोली  गई  ऐसी  वाणिज्यिक  और  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  शाखाओं  का
 पृथक्‌-पृथक्‌  ब्यौरा  क्‍या  और

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  केन्द्रों
 की  उसे

 सूची
 का  ब्यौरा  क्‍या  है  जिसके  आधार  पर

 भारतीय  रिजवे  बेक  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बंक  शाखा  लाइसेंस  आवंटित  किये  हैं

 वित्त  मंत्रालय में  उपसंत्री  अनिल  :  और  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से
 पूछे गए  ढंग  से  सूचना प्राप्त  नहीं  होती है  ।  गत  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  (1985  से  1990  की
 अवधि  के  लिए  शाखा  खोलने  के  वास्ते  राजस्थान  राज्य  सरकार  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सिफारिश

 $2
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 की  गई  क्रेल्द्रों  की संख्या  और  भारतीय  रिजवं  बेंक़  द्वारा  आबंटिंत  किए  गए  केन्द्रों  की  संख्या  नीचे  दी

 गई  है  :

 (i)  राज्य  सरकार  की  सिफारिश  502

 (४)  आबंटित  किए  गए  केन्द्रों  की  संख्या  352

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  राजस्थान  में  बास्तव  में  खोली  गई  शाखाओ्रों  की  संख्या  नीचे  दी
 गई  है  :

 वाणिज्यिक  बेंक  222

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक्र  109

 किल्मों  का  निर्माण

 2594.  प्रो०  रासा  सिह  रावत  :

 क्या  सूचजा  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  और  भाषा-वार  कितनी  फिल्मों  का  निर्माण  किया
 गया  और  इन  फिल्मों  के  मुख्य  विषय/विषय-वस्तु  क्या  और

 इस  समय  फिल्म  सेंसर  बोर्ड  के  विचाराधीन  कितनी  फिल्में  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथां  संसदीय  कार्य  मंत्रो  पी०  :
 केन्द्रीय  फिल्म

 प्रमाणन  बोर्ड  के  पास  देश  में  बनाई  गई  फिल्मों  के  बारे  में  राज्य-वार  और  भाषा-वार  अमसंक़ड़े  हीं  हैं  ।
 दो  विवरण  संलग्न  विवरण  में  1987,  1988  और  1989  के  दौरान  ब्रोर्ड  द्वारा

 उसके  6  प्रादेशिक  केन्द्रों  में  प्रमाणित  भाषा-वार  भारतीय  फीचर  फिल्मों  की  संख्या
 दर्शायी  गई  बिवरण  में  बोर्ड  द्वारा  1987  1988  और  1989  के  दोराब  प्रमाणित
 भारतीय  फीचर  फिल्मों  का  विषयपरक  वर्गीकरण  दर्शाया  गया  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  यथाशीघ्र  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ।
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 2  1912  लिखित  उत्तर

 निर्यात  हेतु  ड्रा  बेंकਂ  सूची

 2595.  भरी  मनोरंजन  भक्त  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार
 ने

 निर्यात  हेतु  नई  ड्रा  बेंकਂ  सूची  के  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय
 ow किया

 क्‍या  विभिन्‍न  प्रकार  के  उत्पादों  की  दरों  में  वुद्धि  की  गई  और
 है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  अनिल  हां  ।  निर्यातों  के लिए  नई  शुल्क
 प्रतिअदायगी  अनुसूची  20.6.90  से  लागू  है  ।

 और  विविध  उद्योगों  को  समाविष्ट  करते  हुए  कुल  मिला  कर  126  मदों  की  दरों

 में  वृद्धि  की  गई  इंजीनियरिंग  क्षेत्र  इनमें  ये  मर्दे  शामिल  हैं--चमकीली  छड़ें  और

 तांबे  के  पीतल  के  निर्माताओं  द्वारा  प्र  युक्त  किया  जाने  वाला  लोहे  का  सामान  तथा  पीतल

 की  अन्य  स्पीड  स्टीलਂ  से  निर्मित  कृषि  सम्बन्धी  उपकरण  टैक्सटाइल  मशीनरी

 की  कई  विद्युत  चालित  अपकेन्द्री  यात्री  स्टेटर  और  प्रेशर  डीप  वैल  हैंड

 डाइ  कास्ट  एल्युमीनियम  पिस्टन/पिस्टन  एसेम्बली  आदि  ।  इलैक्ट्रानिक  उद्योग  के  मामले  में

 इसके  अंतगंत  रिमोट  कन्ट्रोल  सहित  20”  के  20”  के  ब्लैक  एण्ड  ब्हाइट  टेलिविजन

 20”  और  4”  की  ब्लैक  एण्ड  व्हाईट  टेलीविजन  पिक्चर  जी०  एल०  एस०  लैम्प  आदि  आते

 यह  वृद्धि  रोगन  और  रंगद्रव्य  की  कतिपय  विभिन्‍न  प्लास्टिक  टैक्सटाइल

 और  टैक्सटाइल  उत्पादों  कढ़ाई  किए  हुए  सूती  सूती  1000/-  रुपपे  प्रति

 फट  से  अधिक  मूल्य  के  कालीन  और  नानाविधि  उत्पादों  में  भी  दिखाई  देती  उदाहरणार्थ
 चटनी  तथा  मसालेदार  पेस्ट  तथा  शीशे  की  बोतलों  में  बंद  एस्बेस्टास  सीमेंन्ट

 साईकिल-रिक्शे  की  आडियो  मेटेलिक  जिप  फाउन्टेन  बाल
 प्वाइंट  पेनों  के  लिए  जॉटर  रिफिल  आदि  ।

 न्यायाधीशों  का  स्थानांतरण

 2596.  श्री  जनादंन  पुजारो  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  महीनों  के  दौरान  उच्च  न्यायालय  के  स्थानांतरित  किए  गए  मुख्य  न्यायाघीशों
 के  नाम  क्या-क्या  हैं  ;

 कया  स्थानांतरण  से  पूर्व  न्यायाधीशों  से  परामर्श  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  नीति  अबनाई  गई  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  तथा  विधि  और  न्याय  मंत्री  दिनेश  :  पिछले
 तीन  मासों  के  दो  अवर  अर्थात्‌  न्यायमूर्ति  श्री  पी०  एस०  मिश्र  को  पटना  उच्च

 न्यायालय  से  मद्रास  उच्च  न्यायालय
 में

 और  न्यायमूर्ति  श्री  एस०  के०  देसाई  को  मुम्बई  उच्च  न्यायालय

 से  केरल  उच्च  न्यायालय  स्थानांतरित  किया  गया  ।
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 भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्तिने  स्थानांतरण  के  भ्रस्ताव  के  बारे  में  दोनों
 न्यायाधीशों  को  सूचित  उस  पर  उनकी  प्रतिक्रिया  पर  विचार  किया.और  तब  लोकहित  में  उनके

 स्थानांतरण  के  लिए  अपनी  भारत  सरकार  को  भेजी  ।

 नीति  के  रूप  में  भारत  सरकार  न्याथाधीशों  का  भारत  के  मुख्य  न्यायमूर्ति
 की  सिफारिश  पर  ही  करेगी  ।

 नई  आयात-निर्यात  नीति  के  संबंध  में  उत्तर  प्रदेश  से  अम्यावेदन

 ]
 2597.  श्री  एम०  एस०  पाल  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  नई  आयात-निर्यात  नीति  के  विरुद्ध  उत्तर  प्रदेश  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 इस  अभ्यावेदन  में  क्या  मामले  उठाये  गये  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  और  हां  ।  नई
 आयात-निर्यात  नीति  के  प्रावधानों  के  खिलाफ  उत्तर  प्रदेश  से  अ्रप्त  सममान्‍्मतः  मुक़्त
 आयात  प्रतिपूति  योजना  की  एक्सपोर्ट  हाउस  स्टेटस  ब्लेकेट  एडब्रयंस  लाहसेंस-की  मंज़ूरी.के
 लिए  अवसीमा  को  घटाना  आर०  ई०  पी०  अतिरिक्त  लाइसेंसों  के  बदले  में  स्वदेशी  उत्पाहकों  द्वारा  कज़्चे
 मां  और

 जपोी>7ो  पे  ो  aa
 अ  र्पाः  श्र  4

 सटे  जे माल  और
 मशीनरी  की  मदों  की  आपूर्ति  को  डीम्ड  एक्सपोट  स्टेंट्सःकी  आयात्-निर्यात

 प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाना  आदि  से  सम्बन्धित  है  ।

 f.  ग
 है  आयात-निर्यात  नीति/कार्य-विधियों  की  समीक्षा  एक  सतत  प्रक्रिया  है  औरਂ  विधिन्‍न

 हेस्‍्सों  से  प्राप्त  अभ्यावेदनों  की  तकनीकी  प्राधिकारियों  के  परामझ्श  से  जांच  की  जाती  है  और  सभी
 संगत  तथ्यों  पर  विचार  करके  और  अर्थव्यवस्था  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सुधारात्मक
 उपाय  किए  जाते  हैं

 आयकर  आयुकतों  को  पदोन्नति

 2598.  श्री  शीबू्‌  सोरेन  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयकर  उपायुक्त  सम्बन्धी  विभागीय  पदोन्नति  समिति:ने  198& मे  आयक्त
 पद  पर  पदोन्नति  के  लिए  79  उपायुक्‍तों  की  एक  सूची  तैयार  की  थी

 ट

 यदि  तो  सूची  तैयार  करने  के  बाद  क्या  क्मय्यंवाही  की  और

 इस  सूची  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  उपायुक़्तों  के  नाम  शामिल
 किए  गए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  अनिल  :
 ओर  विभागीय[पदोन्‍नति  समिति  द्वारा  संस्तुत  किए  मए  79  अधिकारियों  में  स ेसरकार

 ने  78  अधिकारियों  को  पदोन्नति  हेतु  अनुमोदित  जिनमें  5  अधिकारी  अल्लुसृच्चित  ज़ाति:के  हैं
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 एवं  एक  अधिकारी  अनुसूचित  जनजाति  का”है  ।  इसके  सरकार  ने  ऐसे  दो  और  अधिकारियों
 पदोन्नति  को  अनुमोदित  किया  जिनकी  विभागीय  पदोन्नति  समिति  द्वारा  संस्तुति  नहीं  की  गई

 थी  ।  इस  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  की  गई  80  अधिकारियों  की  सूची  में  से  उन  छः  मामलों  को
 जिनमें  सतकंता-मंजूरी  रोक  दी  गई  सभी  मार्मलीं  में  पंदौन्‍नति  सम्बन्धी  अऑदिश  जारी  कर

 दिश  गए

 प्रसंस्कृत  खाद्य-पदार्थों  के  नियाति'की  भीति
 2599.  श्री  महेल्न  लिहु  सेवॉड़  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हरियौंणा  एड  दिल्ली  वैम्बर  आफ  फकामसे  एण्ड  इंडस्ट्री  ने  प्रसंस्क्ृत
 पदार्थों  के  निर्यात  एवं  कृषि  वस्तुओं  का  उत्पादन  बढ़ाने  और  वास्तविक  उपभोक्ता  तक  इसे  पहुंचाने  के
 लिए  एक  स्पष्ट  नीति  बनाने  की भाँग  की  है  ;

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  अध्यंयंभ  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार'की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 वाजिक्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  अरंगिल  श्री  :  से  यह  बात  सरकार  के
 ध्यान  में  लाई  है  कि  किए  गए  अध्ययन  के  आधार  पर  पी०  एज०  डी०  चैम्बर  ऑफ  कामसे  एण्ड  इण्डस्ट्री
 ने  संसाधित  खाद्य  पदार्थों  के  निर्यात  के  लिए  रणनीति  हेतु  कुछ  सिफारिशें  दी  इनमें  अन्य  बातों  के
 साथ-साथ  एक  स्थायी  नीति  ध्यान  केन्द्रित  करने  के  लिए  थुस्ट  क्षेत्रों  का  पता  प्रौद्योगिकी
 का  बाजार  सम्पर्क  आदि  शामिल  हैं  ।  यह  अध्ययन  एवं  सिफारिशें  देश  के  उत्तरी
 भागों  के  विशेष  संदर्भ  में  इन  तथा-इसी  प्रकार  की  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  संसाधित
 पदार्थों  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  नीति  सम्बन्धी  पहल  करते  समय  विचार  किया  गया

 अनिवासी  भारतोयों  को  जमा  राशि

 2600.  श्री  अशोक  आनम्द  राव  देशमुख  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  पांच  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  की
 समाप्ति  पर  अनिवासी  भारतीयों  के  जमा  खाते  की  राशि  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-संत्री  अनिल  :  पिछले  पांच  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक
 ब्ष  की  समाप्ति  पर  अनिवासी  भारतीयों  के  जमा  खातों  की  राशि  का  विवरण  निम्नानुसार  है

 संचयो  अविनासो  जमा
 31.3.86  5650
 31.3.87  7847
 31.3.88  10054
 31.3.89  14154
 31.3.90  17809
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 सोने  की  नई  खानों  को  खोज

 2601.  श्री  बबन  राव  ढाकणे  हर

 क्या  इस्पात  और  स्तान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सोने  की  कितनी  नई  खानों  का  पता  लगाया  गया

 ये  सोने  की  खानें  कहां-कहां  स्थित  हैं  ;
 इन  खानों  में  सोने  का  लगभग  कितना  भंडार  है  ;  और

 सोने  की  नई  खानों  का  पता  लगाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  तथा  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  दिनेश  :  से
 सांतवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  स्वर्ण  गवेषण  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 परियोजना  खंड  जिला  व  राज्य  आंकलित  भंडार  भ्रंड

 (प्राम/टन )

 1.  चिगारगुटा  खान  चित्तू  आंध्र  प्रदेश  1.352  2.52
 2.  रामगिरी  आंध्र  प्रदेश  0.036  2.5

 3.  ओल्ड  बिसनाथ  आंध्र  प्रदेश  0.135  5.10

 4.  होसुर  चेम्पियन  कर्नाटक  0.438  2.84

 5.  बुद्धिनी  कर्नाटक  0.210  2.16

 6.  मैसूर  खान  खंड  कर्नाटक  0.090  2.72

 4.  चेम्पियन  पश्चिम  कर्नाटक  1.92  2.3
 लोड

 8.  केम्पिनकोट  कर्नाटक  0.515  2.96

 9.  कुन्दरकोचा  बिहार  0.008  13.11

 भारतीय  भूव॑ज्ञानिक  सर्वेक्षण  और  खनिज  गवेषण  भारत  गोल्ड  माइंस  लिमिटेड
 के  साथ  सक्रिय  रूप  से  नयी  स्वर्ण  खानों  के  गवेषण  में  लगे  हुए  चिगारगुंटा  खान  250  टन  दैनिक
 स्वर्ण  अयस्क  के  उत्पादन  के  लिए  विकसित  की  जा  रही  शेष  निक्षेपों  के  विदोहन  का  निर्णय  उनकी
 प्रौद्योआरथिक  उपादेयता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 स्पंज  लोह  का  उत्पांदन

 2602.  श्री  बलवंत  सणवबर  :

 क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्पंज  लौह  निर्माता  एककों  की  विद्यमान  अधिष्ठापित  क्षमता  का  ब्यौरा
 क्‍या

 अगले  तीन  वर्षों  के  दौरान  स्पंज  लौह  की  अनुमानित  मांग  कितनी
 क्या  स्पंज  लौह  के  उत्पादन  के  लिए  कोई  नए  उत्पादन  एकक  स्थापित  किए  जा  रहे  हैं  ;
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  लोह अयस्क  के  बड़े  गोआ  में  नए  स्पंज  लौह  एककों  की  स्थापना  का  विरोध
 कर  रहे

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 स्पंज  लौह  के  उत्पादन  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 इस्पात ओर  खान  मंत्री  तथा  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  दिनेश  :  इस  समय
 स्पंज  लोहा  बनाने की  स्थापित  क्षमता  14  लाख  मी०  टन  है  ।  इसका  राज्य-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया
 गया  है  :

 राज्य  स्थापित  क्षमता

 आन्भ्र  प्रदेश  0.6

 बिहार  1.2

 गुजरात  8.0

 महाराष्ट्र  .  1.5

 उड़ीसा  2.7

 स्पंज  लोहा  इस्पात  गलन  स्क्रैप  का  एक  आंशिक  अनुकल्प  अनुमान है  कि  आगामी
 3  वर्षों के  दोरान  स्क्रैप की  कुल  मांग  90  लाख  मी०  टन से  110  लाख  मो०  टन  के  बीच  होगी  ।  इस
 समय  लगभग  30%  की  सोमा  तक  स्पंज  गलन  स्क्रैप  के  बदले  में  इस्तेमाल  किया  जा
 सकता  है  ।

 और  स्पंज  लोहे  की  निम्नलिखित  नई  उत्पादन  इकाइयां  स्थापित  की  जा  रही  हैं  :

 कम्पनी  इकाई  का  स्थान  संयंत्र-क्षमता
 लाख  मी०

 ()  गोल्डस्टार  स्टील  आन्ध्र  प्रदेश  में
 एण्ड  एलाय  लि०  विजियान  गरम

 के  नजदीक  2.2

 (४)  जिन्दल  स्ट्रीप्स  रायगढ़  म०  प्र०  3.0

 (iii)  ग्रामीण  महाराष्ट्र

 लि०  6.0

 कुल  :  11.2

 और  सरकार  को  ऐसा  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  नही  हुआ  है  ।

 (8)  देश  में  स्पंज  लोहे  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  ने  स्पंज  लोहे  के
 विनिर्माण  को  लाइसेंस-मुक्त  कर  दिया  है  ।

 77



 १  ०  वन  ०  ने  ७  ढ.अ»»»>ण>००«्णणणणणणभ  पी  णणखणखणण  ५  5
 लिखित  उत्तर  24  19980

 हिमांचल  प्रदेश  में  न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कंपनो  लिमिटेड  का  भण्डलोय  कार्यालय  खोलनी

 2603.  श्री  प्रंस  कुमार

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  न्यू  इंडिया  एश्योरेंस  कंपनी  लिमिटेड  का  हिमाचल  प्रदेश  में  अपना  मण्डलीय

 कार्यालय  खोलले  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  क्या  हमीरपुर  जिले  में  इस  को  खोलने  की  माँग  की  जा  रही  है  ;

 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  अनिल  :  नहीं  |

 और  :  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 अफ्रोका  परियोजना  विकास

 2604.  श्री  श्रीकान्त  दत्त  नरसिह  राज  वाडियर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की-कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  निर्यात-आबात  बेंक  ने  अफ्रीका  परियोजना  विकास  में  भाग  लेने  के  लिए
 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  के  साथ  कोई  सहयोग  स्थापित  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  निर्यात-आयात  बेंक  में  कितनी  धन-राशि  निर्धारित
 की

 वर्ष  1989-90  में  अफ्रीका  परियोजना  विकास  में  निर्यात  आयात  बेंक  द्वारा  वित्त  पोषित
 विभिन्‍न  काँयंक्रमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उस  वर्ष  इन  कार्यक्रमों  पर  कितंनी  घन-राशि  खर्च  की  गैई  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  और  भारतीय  निर्यात  आयात
 बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  अफ्रीका  परियोजना  विकास  निधि  में  भाग  लेने  के  लिए  उसने  विश्व  बेंक

 समूह  के  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  के  साथ  सहंयोग  किया  ।  भारतीय  निर्यात  आयात  बैंक  ने  50  लाख
 रुपए  की  घनराशि  निर्धारित  की  है  ।  इसका  ब्यय  भारतीय  रुपए  में  होगा  ।

 और  भारतीय  निर्यात  आयात  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1989-90  के  दौरान
 किसी  कायेंक्रम  को  कवर  नहीं  किया  जा  सका  क्‍योंकि  यह  दिसम्बर  1989  में  ही  शुरू  हुआ  |  तदनुसार
 उस  वर्ष  कोई  राशि  खर्च  नहीं  की  गई  ।

 उत्पादनकारी  मिवेश  में  पू  श्री लगाना

 2605. श्री शांताराम पोटबुले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
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 क्‍या  सश्कार  गैर-उत्पादनकारी  धन  को  इकट्ठा  करने  को  निरुत्साहित  करने  के  लिए
 कदम  उठाने  की  संभावनाओं  का  पता  लगा  रही  है  और  पंजी  सहित  सभी  के  माध्यम  से
 बचत  को  उत्पादनकारी  निवेश  में  लगाने  को  प्रोत्साहन  दे  रही  है

 यदि  प्रस्तावित  उपायों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 उपायों  के  फलस्वरूप  उत्पादनकारी  निवेश  में  कु  ले  कितना  -  लग्ग््या

 जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  अमिल  :  सरकार  निवेश  के  उत्पादनक्करी
 बरूपों  के  महत्व  से  परिचित  है  ।  इस  महत्त्व  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उत्पादनकारी  तथा  समाज  के

 लिए  वांछनीय  माध्यमों  में  बचतों  के  प्रवाह  को  प्रोत्साहित  करने  क ेलिए  समय-समय  पर  नीति  संबंधी
 घोषणा  की  जाती  है

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 बहादुर  संनिकों  पर  किसमें

 2606.  श्रीमतो  वसुन्धरा  राजे  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारकष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 :  दिल्ली  दूरदशशन  द्वारा  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  अपने  नेटवर्क  में  कितनी

 फिल्में  दिखाई  गई  ;

 क्‍या  इस  अवधि  के  दौरान  द्विल्ली  दूरदर्शन  पर  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों
 के  उन  बहादुर  सैनिकों  और  भूतपूर्व  शासकों  से  संबंधित  फीचर  फिल्में  दिखाई  गई  जिन्होंने  मातृभूमि  के
 लिए  महान  योगदान  द्विया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रो  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  पी०  :  दिल्ली  दूरदर्शन
 केन्द्र  द्वारा  पिछले  एक  वर्ष  अर्थात्‌  1989  से  1990  के  दौसन  राष्ट्रीय  '  नेढवर्क  पर
 146  फिल्में  दिखायी  गयीं  ।

 और  चालू  वर्ष  के  दौरान  दिल्ली  और  इससे  जुड़े  हुए  ट्रांसमीटरों  पर  ऐसी  तोन
 फिल्में  दिखाई  गयीं  ।  इन  फिल्मों  के  नाम  हैं  :---

 लाड्डो  क्सन्ती

 शेर  शिवाजी

 3.  जय-बाढ़ा  सम  देव  )

 होम्योपथो  दवाइयों  का  आयात

 “2607.  श्री  उत्तम  राष्टोड़  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डाईल्यूशंस  मदर  बायो  केमिष्ट  दवाईयों  जैसी  होम्योपैथी  की  दवाईयों  का
 बड़ी  मात्रा  में  आयात  किया  जा  रहा  है  ;  और
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 यदि  तो  इन  दवाईयों  के
 आयात  की  अनुमति  देने  का  क्या  औचित्य  है  जबकि  उन्हें

 देश  में  ही कम  कीमतों  पर  बनाया  जा  रहा  है  ?

 थाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  श्री  :  और  मानक  और
 की  देशी  दवाओं  को  सरलता  से  उपलब्धता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  होम्योपैथिक  दवाईयां

 परिष्कृत  रूप  में  अथवा  होम्योपैथिक  औषधियां  )  मूल  रूप  में  और/या  किसी  भी  क्षमता

 के  आयात  की  अनुमति  वास्तविक  उपयोग/स्टाक  और  बिक्री  के  लिए  सभी  व्यक्तियों  को  दी  जाती  है  ।

 इससे  स्वदेशी  रूप  से  निर्मित  होम्योपैथिक  दवाओं  को  बढ़ावा  मिलेगा  ।

 मध्य  प्रदेश  में  इंस्टाच्यूट  ऑफ  सेकेण्डरी  स्टोल  टेकनोलांजो  को  स्थांपना

 2608.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  एक  इंस्टीच्यूट  आफ  सै  केण्डरी  स्टील  टैकनोलाजीਂ  की  स्थापना
 करने  का  विचार  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसका  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  संस्थान  किस  जगह  स्थापित  किया

 जाएगा  ;
 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  यदि  कोई  निर्णय  किया  गया  है  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  अभी  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  तथा  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  दिनेश  :  से
 संस्थान के  स्थान-स्थिति  के  बारे  में  अभी  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।

 जम्म्‌  सें  पयंटन  का  विकास

 2609.  श्रो०  रास  गणेश  कापसे  :

 क्या  पर्यटन  मंत्रीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  जम्मू  डिवीजन  के  पर्यटन  के  अधिक  संभावनाओं  वाले  अनेक
 स्थानों  के  पर्यटक  मानचित्र  पर  लाने  का  है  ;

 यदि  तो  पर्यटन  स्थलों  के  रूप  में  विकसित  किए  जाने  वाले  स्थानों  के नाम  क्‍या  के सौर र्‌

 इल  पर्यटन  स्थलों  के कब  तक  विकसित  हो  जाने  की  संभावना  है  तथा  इस  प्रयोजन  के
 लिए  कुल  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यपाल
 :  पर्यटन  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  मानचित्र  में  जम्मू  के  महत्त्वपूर्ण  हत्त्वपूर्ण  पयंटक  स्थलों  यथा  वैष्णो

 तत्ता  पानी  और  कुड  को  दिखाया  गया  है  ।

 और  पर्यटन  का  विकास  एवं  संवर्धन  करना  मुख्यतया  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी
 है  ।  पर्यटन  विभाग  राज्य  सरकारों

 से  प्राप्त  विशिष्ट  प्रस्तावों  पर  घन  की  प्रस्तावों
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 के  गुण-दोष  तथा  उनकी  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करते  हुए  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से
 केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  कराता  है

 राजस्थान  में  उक्च  शक्ति  वाला  आकासकाणी  केन्द्र

 2610.  ओर  शोपत  सिह  मक्‍कासर  :

 क्या  सूखना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  राजस्थान  में  एक  उच्च  शक्ति  वाला  आकाशवाणी केन्द्र  स्थापित  किया  जा

 रहा  है  ;  और

 यदि  तो  इस  केन्द्र  से  प्रसारण  कब  तक  शुरू  होने  की  सम्भावनां  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  संत्री  तथा  संसदीय  कार्य  पी०  :  और
 आकाशवाणी  सूरतगढ़  के  वर्तमान  20  कि०  वा०  मी०  बे०  ट्रांसीटर  की  शक्ति  को  बढ़ा  कर  300
 कि०  वा०  मी०  बे०  करने  का  कार्यक्रम  है  ।  वहां  पर  300  कि०  वा०  मी०  वे०  ट्रांसमीटर  की  संस्थायना
 कार्य  पूरा  हो  चुका  है  और  वर्तमान  प्रसारण-टेस्ट  किए  जा  रहें  अक्तूबर  1990  के  अंत  तक
 नियमित  प्रसारण  शुरू  करने  का  कायंत्रम  हैं  ।

 केरल  के  नवी-सं  रगाहों  का  विकास

 भि

 श्री  पी०  ए०  एन्टनी  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  अथईपल्ली  और  चजस्वल  में  नदो-सैरगाहों  के  लिए  वित्तीय  सहायता
 तथा  विशेष  अनुभव  प्राप्त  करने  के  लिए  इन  परियोजनाओं  के  विकास  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई
 प्रस्ताव  भेजा  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मैंत्री  तय।'पर्यटनਂ  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यपाल :
 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 किसानों  के  ऋण  माफ  करने  के  प्रस्ताव  ऋण  की  वश्चूजो  पर  अ्रभाव
 2612.  श्री  ए०  के०  राय  :

 क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्ष्या  किसानों  द्वारा  लिये  गये  ऋण  को  माफ  करने  के  सरकार  से  राष्ट्रीयकृत विशेष  रूप  से  उन  क्षेत्रीय  जो  - ऋण  माफी  चिर्णय का  भभ  पाने  के  इच्छुक  सभी

 ऋण  भ्राप्तकर्ताओं  द्वारा  ऋण  की  किस्तों  की  अदायगी  न  किये  जाने  की  गम्भीर  स्थिति  का  सामना  कर
 रहे  क ेकामकाज  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ;  और

 इस  गम्भीर  स्थिति  से  उबरने  तथा  इन  बेंकों  के  समान्‍्य  कामकाज  सुनिश्च्तिता बनाये  रखने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  किया  गया
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 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  ओर  केन्द्रीय  सरकार  के
 गय  के  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  क्रृषि  एवं  ग्रामीण  ऋण  राहत  1990

 के  अन्तगंत  उधारकर्ताओं  को  प्रदान  की  जाने  वाली  राहत  का  बोझ  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  तथा  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बंकों  के  संबंध  में  पूरी  तरह  भारत  सरकार  द्वारा  वहन  किया  जाएगा  ।  राष्ट्रीय  कृषि  एवं
 ग्रामीण  विकास  बंक  ने  ऋण  राहत  योजना  के  संबंध  में  क्षेत्रोय  ग्रामीण  बैकों  को  पहले  ही  विस्तृत
 मार्गनिर्देश  जारी  कर  दिए  हैं  और  उनसे  उन  उधारकर्ताओं  की  सूची  तैयार  करने  के  लिए  कहा  है  जो
 इस  योजना  के  अंतर्गत  राहत  के  पात्र  होंगे  ।  इससे  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंक  उन  उधारकर्ताओं  के  खिलाफ

 वसूली  के  प्रयास  तेज  कर  सकेंगे  जो  इस  योजना  के  अंतर्गत  नहीं  आते  ।  नकदी  संबंधी  समस्याओं  को
 दर  करने  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  को  समर्थ  बनाने  के  वास्ते  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  ने
 ऋण  सीमाओं  की  मंजूरी  एवं  परिचालन  के  संबंध  में  कई  रियायतें  प्रदान  की  हैं  तथा  कृषि  एवं  ग्रामीण
 ऋण  राहत  योजना  के  अंतर्गत  अग्रिम  भुगतानों  की  मंजूरी  भी  प्रदान  की  आशा  की  जाती  है  कि
 योजना  के  एक  बार  पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  हो  जाने  पर  बेकों  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  की  नकदी
 संबंधी  स्थिति  भें  सुधार  होगा  और  किसान  नए  अग्रिम  के  लिए  पात्र  होंगे  ।

 त्रिवेन्त्रम  में  केनरा  बेंक  को  शाखाएँ

 2613.  श्री  ए०  चार्ल्स  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिवेन्द्रम  में  केनरा  बेंक  की  कितनी  शाखाएं  हैं  ;

 त्रिवेन्द्रम  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  केनरा  बेक  द्वारा  वित्त  पोषित  लघु  औद्योगिक
 इकाईयों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  ऐसी  छोटी  औद्योगिक  इकाईयों  की  कुल  संख्या  कितनी  रही
 जिन्होंने  अतिरिक्त  वित्त  अथवा  रूग्ण  इकाईयों  को  सक्षम  बनाने  हेतु
 की  मांग  की  तथा  ऐसे  मामलों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  जिनमें  पुनरुज्जीवन  हेतु  प्रदत्त  की  जाने
 वाली  सुविधाएं  दी  गई  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  जिन  इकाईयों  ने  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  आई०
 एस०  त्रिचुर  के  प्रस्तावों  को  स्वीकार  नहीं  उनका  विवरण  दीजिये  तथा  अस्वीकार
 करने  के  कारण  कौन से  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  त्रिवेन्द्रम  जिले  में  केनरा  बेंक  की
 14  शाखाएं  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 पहली  1987  से  31  1990  की  अवधि  के  दौरान  केनरा  बेंक  ने
 त्रिवेन्द्रम  में  434  लघु  औद्योगिक  एककों  का  वित्तपोषण  किया  है  ।

 पहली  1987  से  30  1990  की  गत  तीन  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  196
 रुण्ण  लघ्‌  औद्योगिक  एककों  को  अतिरिक्त  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  है

 ।

 एक  मामले  अर्थात्‌  मैससे  सोलर  पेंट  एंड  त्रिवेन्द्रम  के  मामले  बेक  ने

 लघु  उद्योग  सेवा  त्रिच्‌र  के  प्रस्ताव  को  नामंजूर  किया  था  नामंजूर  करने  के  कारणों  में  अन्यों
 के  साथ-साथ  प्रवर्तक  की  प्रबंधकीय  सक्षमता  पर  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  की  रिपोर्ट  में  विपरीत
 टिप्पणियां  और  एकक  के  परिचालन  से  हुए  बहुत  घाटे  का  कारण  शामिल
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 गढ़वाल  में  टी०  वी०  टॉवर  को  स्थापना

 2614.  श्री  सी०  एम०  नेगी  :

 क्या  सूचनां  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  गढ़वाल  के  जन  प्रतिनिधियों  से  वहां  एक  टी०  वी०  टॉवर  की  स्थापना
 के  लिये  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  का  प्रत्युत्तर  क्‍या  है  ?

 सूचनां  ओर  प्रसारण  मंत्रों  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्री  पी०  :  इस
 आशय  के  अनुरोध  समय-समय  पर  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पौढ़ी  गढ़वाल  जिले  में  पौढ़ी  में  एक  अल्प  शक्ति  (100  कि०  दूरदर्शन
 ट्रांससीटर  और  श्रीनगर  में  एक  दूरदर्शन  ट्रांसपोजर  पहले  से  ही  कार्यरत  हैं  तथापि  मसूरी  के  उच्च  शक्ति
 (100  कि०  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  से  भी  जिले  के  भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  सुलभ  होती  देश
 के  कवर  न  हुए  भागों  विशेष  रूप  से  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  शीघ्रातिशीघ्र  दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  करने
 का  सरकार  का  प्रयास  है  लेकिन  यह  कार्य  इस  प्रयोजन  के  लिए  धनराशि  की  उपलब्धता  पर  निर्भर
 करते  हुए  चरणों  में  किया  जा  सकता  है  ।

 उत्पाद  शुल्क  को  बकायां  राशि

 2615.  श्री  कांशीरास  राणा  :

 क्या  जषित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  उत्पाद  शुल्क की  कितनी  राशि  बकाया  थी  ;

 यह  राशि  कितने  मामलों  से  सम्बद्ध  है  ;

 इस  राशि  की  वसूली  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  और

 उन  पार्टियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  मामले  में  यह्‌  बकाया  राशि  एक  लाख  रुपये  से
 भधिक

 ”  | घिक  है  !

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  लगभग  1014.32  करोड़  रुपए  ।

 (@)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 बकाया  राशियों  की  वसूली  करने  के  लिए  प्रशासनिक  तथा  अन्य  जो
 आबश्यक  समझे  जाते  किए  गए  हैं  तथा  किए  जाते  न्यायालयों  से  महत्वपूर्ण  मामलों  की  शीघ्र
 सुनवाई  करने  तथा  एक  ही  प्रकार  के  मामलों  को  इकट्ठा  करने  के  लिए  कहा  गया  है  तथा  महत्वपूर्ण
 मामलों  में  विशेष  वकील  नियुक्त  किए  जाते  हैं  ।  हाल  ही  में  केवल  न्‍्याबालय  संबंधी
 मसलों  तथा  न्यायनिर्णयन  के  बारे  में  कारंबाई  करने  के  लिए  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  18  बड़े
 ह॒र्तालयों  में  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  समाहर्ता  के  ग्रेड  के  अधिकारियों  को  तैनात  किया  गया

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दो  जाएगी  ।
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 यूनाइटेड  बैंक  आफ  इन्डिया  में  चपरासी  के  रूप  में  सफाई  कर्मचारियों  आदि  की  नियुक्ति

 ]
 डा०  पी०  वल्‍लल  पेरूमान  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  क्‍या  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इंडिस्म:ने  सफाई  कम  आदि  की
 के  पद  पर  नियुक्ति  कामिक  और  प्रशिक्षण  विभाय  के  तत्संबंधी  अनुदेशों  के  कभी  कोई
 परीक्षा  आयोजित  की  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 बंक  में  क्षेत्रववार  सफाई  कमंचारेयों  आदि  की  चपरासी  के  रूप  में  नियुक्ति  द्वारा  भरे  जाने
 वाले  किसने  पद  खासी  हैं  ;  और

 क्‍या  बेक  का  इस  संबंध  में  इन  बकाया  खाली  पदों  को  भरने  का  .  विचार  यदि
 तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विक्त  में  उप  मंक्रो  अनिल  :  से  यूनाइटेड  बक  आफ  इण्डिया  ने

 सूचित  किया  है  कि  उसने  कार्मिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  सेवाओं  में  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  संबंधी  पुस्तिका  के  पैरा  6.12  में  दी  गयी  हिंदायतों  का
 पालन  करने  के  लिए  अपने  सभी  अंचल/क्षेत्रीय  कार्यालयों  चपरासियों  के  रूप  में  सफाई
 फराशों  की  नियुक्ति  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  हिंदायतें  जारी  की  बेक  को  उम्मीद  है  कि  इस  संबंध
 में  पिछली  बकाया  को  पूरा  कर  दिया  जायेगा  ।

 बाइबल  का  दूरदर्शन  पर  प्रसारण

 26३7.  प्रो++  साम्सिते

 प्रो०  के०  बो०  थासमस  :

 थी  प्रलाई  क्रे०  एस०  संध्य  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बाइबल  संबंधी  एक  धारावाहिक  दूरदर्शन  पर  प्रसारण  के  लिए  तैयार  है  ;

 भ्रद्िःहां  ८तो  असस्ण/के  लिए:इसकी-कितनो  कड़ियां  तैयार हो  ब  हैं  ;
 यह  धारावाहिक-दढूखुशंक्तपर-कब  से  द्विखाया  जाएगा  ;  ओर

 इसके  प्रसतरण  सें  छेसी  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारकष  मंत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रों  पी०  और  जी  _

 नहीं 4  कार्यक्रम  की  आरंभिक  कड़ी  के  अलावा  निर्माता  ने  दूरदर्शन  को  प्रस्तावित  धारावाहिक  -
 की  कोई  कड़ी  उपलब्ध  नहीं  करायी

 और  निर्धारित  प्रक्रिया  के  दूरदर्शन  धारावाहिकों  के  लिए  समय  .
 का  निर्धारण  निर्माता  द्वारा  दूरदर्शन  को  अपेक्षित  संख्या  में  कड़ियां  उपलब्ध  कराने  पर  और  प्रसारण
 के  प्रयोजन  के  लिए  गठित  सम्रिसि  द्वारा  उन  कड़ियों  को  उपयुकत-पाए जाने  पर  ही  किया  जाता  है  ।
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 दीनार  के  मूल्य  में  गिरावट  के  कारण  कूवेत  में  भारतीय  कामगारों  को  हानि

 2618.  श्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुबंत  के  दीनार  का  मूल्य  गिरकर  मात्र  5.50  रुपए  रह  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  कुवैत  में  कार्यरत  भारतीय  कामगारों  को  भारी  नुकसान  हुआ
 है  ;  और

 यदि  तो  इसके  परिणामस्वरूप  कुल  कितनी  हानि  होने  का  अनुमान

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  अनिल  :  और  मध्य  पूर्व  में  अनिश्चित
 स्थिति  के  बाद  यह  बताया  गया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  कुवेत्ती  दीनार  सहित  खाड़ी  की  करेंसियां
 स्वीकार  नहीं  कर  रहे  यद्यपि  अनाधिकारिक  तौर  पर  विभिम्नर्नध्भिन्‍्न  दरें  बताई  गई  फिर  भी
 क॒वती  दीनार  के  लिए,विविमग्  बाज़ार  के  क्षभाव  में  और  इसके  लिए  बोलियों  के  अभाव  में  रुपए  की

 दृष्टि  से  दीनार  के  वर्तमान  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  सरकारी  आंकड़े  इस  समय  नहीं  हैं  ।

 और  हालांकि  यह-सच्  है  कि  कुवेत  में  भारतीय  श्रमिकों  विदेशों  में  कुवैती
 दीनार  को  भुना  न  पाने  के  की  मात्रा  का  अनुमान  लगाता  संभव  नहीं

 खाडी  के  देशों  से  वापिस  लोटने:बाले  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  खाड़ी  की  जैसे  कि
 कवती  बहसीन  ओमानी  सऊदी  .  रियक्‍ज्ञ  . और  संयुक्त  अरब  अमीरात  दिरहम
 के  करेंसी  नोटों  को  भुनाने  में  आने  वाली  समस्याओं  को  कम  करने  की  दृष्टि  से  भारतीय  रिजंव  बेंक

 द्वारा  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डों  पर  प्राधिकृत  डीलरों  के  विनिमय  काउंटरों  को  इन  करेंसियों  को  प्रति
 पारपत्र  5000/-  रुपए  तक  के  बराबर  की  रूपान्तरण  सुविधा  अनुमति  देने  के  लिए  प्राधिकृत  कर
 दिया  गया  है  ।

 गुजरात  में  पर्यटन  विकास  के  लिए  सहायता

 2619.  क्री  अयन्तो  लाल  भाई  साह  :

 क्‍या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  राज्यਂ  में  बयंटकृ/विकास  के  लिए-वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने
 हेतु  केन्द्रीय  सरकार  को  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कोई  प्रस्ताव  भेजे  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;
 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  इन  प्रस्क्मवों  पर  विचार  किया  है  और  धनराशि  मंजूर  की  और
 यदि  तो  त्तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तया  पर्यटन  में  मंत्री  संत्यपाल
 और  1989-90  के  दौरान  पर्यटन  भारत  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित

 प्रस्ताव  अनुमोदित  किए  गए  हैं

 1.
 नकारा

 पहाड़ी  पर  टाइप  की  5  कुटीरों  तथा  टाइप  की  5  कूटीरों  का
 1
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 2.  राजकोट  और  वापी  में  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं  ।

 वर्ष  1990-91  के  लिए  गुजरात  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  प्राथमिकता  प्राप्त  स्कीमों  की
 सूचना  निम्नानुसार  है  :--

 पलिटाना  में  यात्री  निवास  !

 उकाई  झील  और  उभारत  में  पर्यटक  परिसर  ।

 हसेंहाद  में  आठ  कमरों  के  निर्माण  सहित  अंबाजी  में  मार्गस्थ

 सविधाएं  ।

 जलक़रीड़ा  उपकरण  ।

 (€)  प्रचार  सहित  मेलों  एवं  त्योहारों  के  लिए  टेंड-आवास  ।

 पतंग  उत्सव  आयोजित  करने  के  लिए  वित्तीय  सहायता  ।

 नवरात्र  त्यौहार  हेतु  प्रचार  एवं  पुरस्कार  ।

 और  परंटन  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  राशि  निम्नानुसार  है  :---

 कम  सं०  परियोजना  का  नाम  स्वीकृत  राशि  जारी  की  गई  राशि

 रुपयों

 1.  सापुतारा  पहाड़ी  पर  5  '  एਂ  टाइप  15.96  5.00
 और  5  टाइप  कूटीरों  का
 निर्माण

 2.  राजकोट  में  मार्गस्थ  सुख-सुविधाएं  16.50  5.00

 3.  बापी  में  मागेस्थ  सुख-सुविधाएं  15.18  5.00

 गुजरात  सरकार  ने  1990  के  लिए  प्राथमिकता  प्राप्त  परियोजनाओं/स्कीमों  के  अनुमानों  के
 साथ  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  अभी  तक  प्रस्तुत  नहीं  की  इसलिए  वित्तीय  सहायता  का  अनुमान
 लगाना  कठिन  है  ।

 स्थायो  परामशंदाताओं  को  नियुक्ति

 2620.  श्री  ए०  के०  ए०  अब्दुल  समद  :

 श्री  हुकूभदेव  नारायण  यादव  :

 क्‍या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केंद्रीय  सरकार  ने  विभिन्‍न  स्तरों  पर  अपनी  ओर  से  भामलों  को  निपटाने  के  लिए
 स्थाई  परामशंदाताओं  की  नियुक्ति  की  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  स्थायी  परामशंदाताओं  की  कुल  संख्या  कितनी  है  और  उनकी  नियुक्ति
 किस  प्रकार  की  जाती  है  ;

 1  1990  को  उनकी  वास्तविक  संख्या  कितनी



 2  1912  लिखित  उत्तर

 क्या  उनकी  नियुक्ति  में  अनुसूचित  अनुसूचित  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों
 और  महिलाओं  को  समुचित  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  तथा  विधि  और  न्याय  मंत्री  दिनेश  :  हां  ।

 से  तारीख  1  1990  तक  नियुक्त  किए  गए  स्थायी  काउंसेलों  की  कुल
 संख्या  136  जिनमें  आठ  महिला  काउंसेल  भी  हैं  ।  उनकी  नियुक्ति  विधि  विशेषज्ञता  और  बार  में
 ख्याति  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  पिछड़े  वर्गों  के
 काउंसेलों  की  संख्या  क॑  बारे  में  कोई  पृथक्‌  ब्यौरा  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 हिन्दी  फीचर  फिल्म

 2621.  श्री  रामजीलाल  सुमन  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  दिल्ली  शेडयूल्ड  कास्ट्स  वेलफेयर  एसोसियेशन  और  डा०  बी०  आर०
 आम्बेड  कर  विचार  दिल्‍ली  की  ओर  से  हिन्दी  फीचर  फिल्‍म  जिसमें  दलित  समुदाय
 के  विरुद्ध  अपमान  जनक  संवाद  बोले  गये  के  बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  अपमानजनक  संवादों  के  हटाने  के  लिए  क्‍या  कार्रवाई  की
 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रों  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  पी०  :  और

 कार  को  दिल्ली  शेडयूल्ड  कास्ट्स  वेलफेयर  एसोसियेशन  से  हिन्दी  फिल्म  में
 जनक  संवाद  बोले  जाने  के  बारे  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुये  चलचित्र  अधिनियम  1952  (1952  का
 37)  की  घारा  6  के  अन्तगंत  केन्द्रीय  सरकार  ने  आवश्यक  जांच  पड़ताल  के  बाद  29  1989  को
 अपमानजनक  संवाद  को  हटाने  के  आदेश  दे  दिये  हैं  ।

 मेंगनीज  ओर  इण्डिया  लि०  के  चेयरमेन  व  प्रबन्ध  निदेशक  द्वारा  को  गई
 तथाकथित  अनियमितताएं

 2622.  श्री  सूर्थ  तारायण  सिह  :

 क्या  इस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  मैंगगीज  ओर  इण्डिया  लि०  के
 चेयरमन  व  प्रबन्ध  निदेशक  के  विरुद्ध  विभिन्‍न  अनियमितताओं  के  आरोप  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  यदि  कोई  कार्य  वाही  की  गयी  तो  वह  क्‍या
 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  तथा  विधि  और  न्याय  मंत्रो  विनेश  :  हां  ।

 t:
 कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  ये आरोप  लगाये  गये  थे  मेंगनीज  ओर  इंडिया  के  अध्यक्ष
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 अधिकारी  के  विरुद्ध  लगाए  गए  आरोपों  का  कोई  ठोस  प्रमाण  नहीं  पाया  गया  है  ।

 महाराष्ट्र  मे ंशहरी  बेंकों  को  स्थापित  कैंरने  कां  प्रेंस्ताव

 2623.  बेंकटेश  काबड़े
 '

 श्री  हरि  शंकर  महाले  :

 क्या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संघ  सरकार  जिला  और  तहसील  स्तर  पर  नए  शहरी  बेंक  खोलने  का  प्रोत्साहन
 देती  है  ;

 यदि  तो  भारतीय  रिजव॑ं  बंक  के  पास  महाराष्ट्र  में  ऐसे  नए  बंकों  को  खोलने  के  लिए
 कितने  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ;  और

 ॥॒

 इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  से  भारतीय  रिजव॑  बेंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  उसकी  लाइसेंसिंग  नीति  की  शर्तों  के अनुसार  उन  जिलों  में  शहरी  बैंक  स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  जहां  शहरी  बेंकिग  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  ।  ऐसे  बंकों  के  प्रस्तावों  पर
 विचार  करते  समय  जिले  को  एक  इकाई  के  रूप  में  लिया  जाता  है  ।  पिछले  लगभग  तीन  वर्षों  की
 अवधि  में  भारतीय  रिजवं  बंक  को  महाराष्ट्र  में  नए  शहरी  बंक  स्थापित  करने  सम्बन्धी  56  प्रस्ताव
 प्राप्त  हुए  इनमें  से  भारतीय  रिजवं  क  ने  8  बेंप्रस्ताव  मंजूर  कर  दिए  तथा  4  को  नार्मजूर  कर
 दिया  |  शैष  प्रस्ताव  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  विचाराधीन  हैं  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  मानदंडों

 पूरा  होने  की  स्थिति  में  उन  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जाएगा  और  इसके  लिए  कोई  समय  सीमा
 निर्धारित  करना  संभव  नहीं  है  ।

 सेंसर  बोर्ड  के  संदेस्यों  क ेखयन/मनीनयन  की

 2624.  श्री  to  नरसा  रेड्डी  :

 क्या  सूचनां  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सेंसर  बोर्ड  के  केःअफ्न/मनोभयन  की  कोई  प्रक्रिया  निश्चित  की  गई  है  और
 उनका  कार्यकाल  कितना  होता

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  में  सेंसर  बोडों  की  संख्या  कितनी  है  और  ये  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसवीय  कार्य  मंत्रों  पो०  :  और  केन्द्र
 केन्द्र  सरकार  की  राय  में  जिन  व्यक्तियों  में  जनता  पर  फिल्मों  के  प्रभाव  को  परखने  की  योग्यता  होती
 है  ।  उन्हें  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  का  सदस्य  नियुक्त  किया  जाता  सामान्यतया  इनका  कार्यकाल
 तीन  वर्ष  होता  है  ।  जीवन  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  जैसे  समाज  फिल्म
 मिर्देशन  इत्यांदि  के  प्रंतिध्ठित  को  बोर्ड-का  सदस्य  नियुक्त  किया  जाता  है  ।  इनके  चयन
 के  लिए  कोई  विशेष  भ्रक्रिया  निर्धारित  नहीं  की  गई  केन्द्र  सदस्यों  को  नियुक्त  करते
 समय  विशिष्ट  अ्यक्तियों/संगठनों  तथा  राज्य  सरकारों  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखती  है  ।

 '  केन्द्रीय  फिल्‍म  प्रमाणन  बोर्ड  का  मुख्यालय  जम्नई  में  है  और

 हैदराबाद  और  नई  दिल्‍ली  में  इसके  सात  प्रादेशिक  कार्यालय  हैं  ।
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 भारतोय  उपभोक्ता-उच्चोग  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पमियों  का  प्रवेश

 2625.  श्री  आर०

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उपभोक्ता  सामान  का  उत्पादन  करने  वाली  उन  कंपनियों  की  सूची  को
 अंतिम  रूप  दे  दिया  है  जिनमें  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियाँ  साम्य  पूंजी  की  भागीदारी  से  कार्य

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 भारतीय  उपभोक्ता  उद्योग  में  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  प्रवेश  के  फलस्वरूप  भारतीय
 उपभोक्ताओं  को  क्या  लाभ  प्राप्त  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  अजित  किए  जाने  वाले  अत्यधिक
 लाभ  में  कमी  लाने  हेतु  कोई  विशेष  करारोपण-उपाय  अपनाने  का  है  ?

 विक्ष  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  अनिल  :  उपभोक्ता  सामग्रो  तैयार  करने  वाली
 उन  कम्पनियों  की  सूची  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  जिनमें  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां
 ईक्विटी  पूंजी  भागीदारी  में  काये  करेंगी  ।

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कोई  विशेष  उपाय  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 हिन्दुस्तान  मोटर्स  से  कारों  को  खरतरोव  .

 2626.  श्रीमती  सुभाषिनी  अली  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  हिन्दुस्तान  मोटर्स  से  भविष्य  में  कारें  न  खरीदने  का  निर्णय  लिया  है;और
 यदि  तो  तत्संबंघी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 वाणिज्य  मंत्रासथ  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  सरकार  ने  सर्वेश्री
 हिन्दुस्तान  मोटर्स

 क ेसाथ  जब  तक  कि  वे  कार  की  गुणवत्ता  में  कुछ  मूलभूत  आवश्यकताएं  पूरी  नहीं
 तब  तक  लम्बी  अवधि  के  दर  ठेके  तय  न  करने  का  निजय  लिया  है  ।

 इस  फर्म  द्वारा  पूर्ति  की  जाने  बाली  कारों  की  गणवत्ता  के  बारे  में  अनेक  मंत्राल«ों  और
 एजेन्सियों  से  शिकायतें  प्राप्त  होने  निरीक्षणਂ  की  एक  टीम  कार  बी  गुणवत्ता संबंधी  समस्याओं  की  रिपोर्ट  देने  क ेलिए  नियुक्त  की  गई  थी  ।  टीम  ने  पाया

 (1)  कार  के  इसके  पुर्जे  ऋदि  जले  सभी  मुख्य  स्थानों  में  कमियां  हैं  ।
 (2)  कारें  कलकत्ता  से  चलाकर  लाई  जा  रही  हैं  और  ट्रांजिट  के  दौरान  वाहन  की  सर्विस

 कंडीशन  पर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  डीलरोंਂ  द्वारा  सुपुर्दंगी  से  पहले  दी  जाने  बाली  सचिस
 भी  संतोषजनक  नहीं

 (3)  कार  का  आधारभूत  डिजाइन  तकलीकी  रूक  से  पुराना  हो  गवा  है  ।

 (4)  स्प्रे  प्रक्रिया  द्वारा  और  पेंटिंग  की  प्रणाली  पर्याप्त  है  ;  और
 (5)  कुल  मिलाकर  गुणवत्ता  संबंधी  आश्वासन  का  अभाव
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 गर-सरकारी  निगमित  क्षत्र  सें  वित्तोय  संस्थाओं  को  इक्विटो-होल्डिग
 2627.  श्री  एल०  बो०  सिह  :

 क्या  किक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गैर-सरकारी  निममित  क्षेत्र  में  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  की  कितनी
 होल्डिग्स  ”

 हैं

 क्या  ऐसी  होल्डिग्स  का  अधिकांश  हिस्सा  होल्डिग्सਂ  में  परिवर्तित  हो  गया  और

 सरकार  द्वारा  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  निवेश  में  ऐसी  खामियों  को  दूर  करने  के
 लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  अनिल  छः  अखिल  भारतीय  सरकारी
 वित्तीय  संस्थाओं  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश
 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  भारतीय  औद्योगिक  पुर्नानर्माण  भारतीय  यूनिट  भारतीय
 जीवन  बीमा  निगम  तथा  साधारण  बीमा  निगम  द्वारा  दी  गयी  जानकारी  के  गैर-सरकारी
 निममित  क्षेत्र  में  उनकी  कुल  ईक्विटी  धारिता  का  अंकित  मूल्य  5180.07  करोड़  रुपये  है  ।

 नहीं  ।

 यह  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 पोलिस्टर  फिलामेंट  याने  पर  आयात  शुश्क
 2628.  श्री  शांतिलाल  पुरु  बोत्तमदास  पटेल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्न  क्षेत्रों  स ेपोलिस्टर  फिलामेंट  याने  पर  आयात  शुल्क  कम  करने  की  मांग

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  आयात  शुल्क  कम  करने  के  परिणामस्वरूप  बस्त्रों  के  खुदरा  मूल्यों  में  कमी  आएगी
 ताकि  आम  लोग  लाभान्वित  हो  सकें

 क्‍या  हस्त  निर्मित  कपड़े  ओर  सिथेटिक  फाइबर  ओर  याने  पर  आयात  शुल्क  कम  करने
 के  परिणामस्वरूप  ब्त्रों  के  खदरा  मल्थों  में  कमी  नहीं  आई  हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  वस्त्र  का  आयात  खुला  सामान्य  लाईसेंस  के
 अन्तगंत  करने  की  अनुमति  देने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अनिल  हां  ।

 1990-91  के  बजट  पोलिएस्टर  फिलामेंट  यानें  पर  आयात  शुल्क  को  मूल्यानुसार
 205  प्रतिशत  से  घटाकर  180  प्रतिशत  कर  विया  गया

 और  कपड़ों  का  खुदरा  मूल्य  बहुत-सी  बातों  पर  निर्भर  करता  है  जैसे  इनके  निर्माण
 में  काम  में  लाये  जाने  वाले  माल  की  मांग  और  आपूर्ति  की  मार्कोटिग  पैटर्न  तथा
 उपभोक्ता  की  पसन्द  ।  यह  बतलाना  सम्भव  नहीं  है  कि  फाइबर  और  यान  पर  मात्र  आयात  शुल्क  कम
 कर  देने  से  कपड़ों  के  खुदरा  मूल्यों  मे ंकमी  आएगी  या
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 निर्बाध-सामान्य-लाइसेंस  के  तहत  वस्त्र  आयात  करने  की  अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 फिलहाल  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 कर्नाटक  में  नगरों  का  दर्जा  बढ़ाना

 2629.  श्री  एच०  सी०  श्रीकॉन्तस्पां  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  के  किन  नगरों  का  मकान  भत्ते  और  नगर  क्षतिपूर्ति  भत्ते  के  लिए  दर्जा  बढ़ाकर
 गਂ  वर्ग  किया  गया  है  अथवा  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 कर्नाटक  में  किन  नगरों  का  दर्जा  से  बढ़ाकर  कर  दिया  गया  है  ;  और

 नगरों  के  दर्जे  में  वुद्धि  किए  जाने  का  क्या  आघार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अनिल  श/सत्री)  :  और  सरकार  ने  मकान  किराया
 भत्ता/नगर  प्रतिपूर्ति  भक्ता  मंजूर  किए  जाने  के  प्रयोजन  के  लिए  कुछ  ऐसे  शहरों  का  1.7.90  से  दर्जा

 जाने  का  निर्णय  लिया  है  जिनकी  चालू  आकलनों  के  अनुसार  जनसंख्या  1981  की  जनगणना  के
 भ्रनुसार  अगली  उच्च  श्रेणी  में  दर्जा  बढ़ाए  जाने  हेतु  अपेक्षित  मानदष्ड  से  10  प्रतिशत  कम  रह  गई

 थी  ।  इस  आधार  पर  मकान  किराए  भत्ते  के  प्रयोजन  के  लिए  कर्नाटक  में  निम्नलिखित  3  शहरों  का
 दर्जा  बढ़ा  कर  श्रेणी  कर  दिया  गया  है  :

 1.  डंडेली

 2.  डोड्टाबल्लापुर

 3.  करवार

 श्रेणी  के  शहर  में  कोई  नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  स्वीकाय॑  नहीं  है  ।

 उपर्युक्त  मानदण्ड  के  अनुसार  कर्नाटक  में  कोई  भी  शहर
 के  रूप  में  दर्जा  बढ़ाएं  जाने  की  शर्ते  पूरी  नहीं  करता  है  ।

 सलेम  के  लिए  विश्य  बेंक  से  सहायता

 2630.  थी  पी०  आर०  कुमारसंगलम  :

 क्या  जिश  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सलेम  नगर  के  विकास  के  लिए  तमिलनाडु  को  विश्व  बंक  द्वारा  कोई  सहायता  दी
 ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इससे  कौन-सी  परियोजनाएं  आरंभ  की
 जायेंगी  ?

 वित्त  मंत्रांलय  में  उप-मंत्री  अनिल  ओर  ता  प्लनाडु  शहरी  विकास
 परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  3002.0  लाख  डालर  के  बराबर  के  आई०  डी०  ए०  ऋण  के  लिए
 विकास  ऋण  करार  पर  16.9.88  को  हस्ताक्षर  किए  गए  इस  परियोजना  में  सेलम  सहित
 10  शहरी  बस्तियां  शामिल  इस  परियोजना  में  म्युनिसिपल  सेवाएं  तथा  तकनीकी  सहायता  व
 प्रशिक्षण  के  वित्त  पोषण  के  लिए  स्थल  और  सेवाओं  के  गनन्‍्दो  बस्ती  सुधार  यातायात “  गि ह  इँ  मपल  प्राज़री  जप प्रबन्ध  तथा  परिवहन  और  म्युनिसिपल  शहरी  विकास  निधि  शामिल

 ५
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 फलों  का  निर्यात

 2631.  श्री  रीत  लाल  प्रसाव

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आम  ओर  अन्य  फलों  का  निर्यात  किया  जा  शहा  है  ;  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोसन  किन-किन  देशों  को  कितनी  मात्रा  में  ये  फल
 निर्यात  किए गए  और  उनसे  कितनी  बिद्रेशी-मृद्रा  अजित  हुई

 ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :
 हां  ।

 एक  बिवरण  पत्र  संलग्न

 बिवरण

 पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  आम  एवं  अन्य  ताजे  की  अजित
 विदेशी  मुद्रा  तथा  उन  मुख्य  देशों  के  नाम  जहां  उनका  निर्यात  किया  गया-नीचे  दिये  गए  हैं  :---

 मात्रा ---  मी०  टन

 मूल्य  ---  त्रति  लाख  रु०

 ___.__

 1987-88
 1988-89  1989-90  देशों  के  नाम

 मात्रा  मात्रा  मूल्य

 आम  20302  2333  21700  2165  11863  1745  संयुक्त  अरब

 सउदी

 बहंरीन  ।

 अन्य  34315  2018  17200  1530  30444  2233  संयुक्त  अरब

 फल  सउदी
 -

 बंगला  देश  ।
 स्रोत  :  नई  दिल्ली  ।

 श्लक्‍ल  का  निर्यात

 2632.  एस०  बी०  थोरट  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  चावल  और  अन्य  की  कुल  कितनी

 मात्रा  का  निर्यात किया  गया  और  इसका  मूल्य  कितना  था  ;

 उन  भ्रमुख  पांटियों  के  ताम  क्या  हैं  जो  एक  करोड़  रुपये  से  अधिक  का निर्यात  कर  रहे  हैं  ;
 क्या  सरकार  को  चावल  के  निर्यात  में  निजी  व्यापारियों  द्वारा  हेस-फेरी  करने  के  बारे  में

 जिकासतें  प्राप्त  हुई  हैं  ;
 यदि  तो  तत्संकंधी  ब्यौरा  कमा  हैं  ;  और
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 क्‍या  सरकार  का  खाद्वानों  और  कृषि  उत्पादों  के  ननर्यात हेतु  एक  शीर्ष  एजेंसीःकी  स्थापना
 करने  पर  क्चिार  कर  रही  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अरंगिल  :  जानकारी  संलग्न  विवरणपत्र
 में  दी  गई

 पाटी-वार  निर्यातःअमंकड़  नहीं  स्खे  जाते  ।

 और  निम्न  स्तरीय  चावल के  निर्यात  के  बारे  में  शिकायतें  मिली
 किया

 से
 अब  तक  इसकी  पुष्टि  नहीं  हुई  सरकार  ने  लदान-पूव॑  निरीक्षण  प्रक्रियाओं  को  कठोर  कर

 खाद्यान्न  के  निर्वात  के  लिए  किसी  एजेंसी  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 जहां  तक  कृषि  और  प्रस॑ंस्कृत  खाद्यों  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  है  इसके  लिए  कृषि  और  प्रसंस्कृत  खाद्य
 उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  नामक  एक  निकाय  पहले  से  ही  है  ।

 विवरण
 चावल  का  निर्यात

 मात्रा  मी०  टन

 मूल्य  करोड़ः  रु
 re

 1987-88  1988-89  1989-90

 सात्रा  :  मूल्य  सात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 बासमती  366111  340.  349687  334  396895  412.

 गैर  बासमती  चावल  22808  12  35753  20...  26705  16

 स्रोत  :  कृषि  और  प्रसंस्क्ृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  ।

 काफी  के  बीजों  का  खुदरा  मूल्य

 2633.  श्री  एन०  ढेनिस  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  काफी  के  बीजों  की  विभिन्‍न  किस्मों  के  खुदरा  मूल्यों  में  वर्ष  1990  के  दौरान  वृद्ध
 की  गई  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अरंगिल  :  से  काफी  बीजों  के

 विभिन्‍न  किस्मों  की  खुदरा  कोमतें  !6  28  मार्च  तथा  |  1990  को  बढ़ांयी  गयीं  ।  इनके

 --  रु०  प्रति  कि०

 किस्म  तथा  ग्रेड  16-3-90  28-3-90  1-6-90
 ee eo

 बागान  पी०  बी०  31.20  30.65  35.20

 वागान  ए  29.80  29.25  33.60

 रोबेस्टाचेरी  बी०  24.20  23.65  27.20
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 दिनांक  19  1990  से  न्यूनतम  रिलीज  कीमत  में  संशोधन  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 में  कटौती  की  वजह  से  दिनांक  16  मार्च  तथा  28  1990  को  कीमतों  में  संशोधन  किया  गया  ।
 दिनांक  1  1990  को  कीमतों  में  संशोधन  बोर्ड  के  संवर्धनात्मक  एकक  के  माध्यम  से  बेची  गयी
 कच्ची  काफी  की  खुदरा  कीमतों  को  स्थानीय  बाजार  दरों  के  समतुल्य  करने  के  लिए  किया  गया  था  ।

 उच्चतम  न्यायासय  में  लंबित  अपोलो

 2634.  श्री  सी०  थामस  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उच्चतम  न्यायालय  में  निर्णय  हेतु  ऐसे  कितने  मामले  लंबित  हैं  जिनमें  अभियुक्त  हवालात
 में  बंद  हैं  ;

 इनमें  से  अभियुक्तों  के  कितने  मामले  हैं  जिनमें  किसी  निम्न  न्यायालय  द्वारा  उन्हें  निर्दोष
 बताया  गया  है  ;

 उच्चतम  न्याथालय  में  लंबित  अपील  का  सबसे  अधिक  अवधि  का  ऐसा  जिसमें

 अभियुक्त  जेल  में  कौनसा  है  ;

 ऐसे  मामले  में  अभियुक्त  कुल  कितनी  अवधि  तक  हवालात  में  रहा

 क्‍या  सरकार  का  आवश्यक  सुधार  करने  का  विचार  है  ताकि  काफी  समय  तक  लंबित
 मामलों  में  अभियुक्त  अपना  मामला  प्राथमिकता  के  आधार  पर  निपटाने  अथवा  निर्धारित  अवधि  की
 जेल  काटने  के  बाद  अपने  को  जमानत  पर  छुड़ाने  के लिए  कह  सके  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  तया  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  दिनेश  से
 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 और  किसी  ऐसे  विचाराधीन  कैदी  जो  एक  लंबी  अवधि  तक  निरुद्ध
 रहा  कतिपय  परिस्थितियों  के  अधीन  छोड़े  जाने  का  उपबंध  करने  के  लिए  दण्ड  प्रक्रिया

 1973  के  संशोधन  के  कुछ  प्रस्त/वों  पर  विचार  कर  रही

 बड़े  व्यापारिक  गृहों  स ेआयकर  वसूली

 2635.  श्री  सुधोर  गिरि  :

 श्रो  नाथ  सिह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  प्रथम  बीस  बड़े  व्यापारिक  गृहों  की  सम्पत्ति  का

 ब्यौराकया  है  ;

 इन  व्यापारिक  गृहों  के  विरुद्ध  !  1990  को  आयकर  और  अन्य  करों  की  कितनी
 राशि  बकाया  थी  ;  ओर

 बकाया  करों  की  राशि  वसूली  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?
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 न्यायालयों  में  अनिर्णीत  पड़े  मामलों  पर  शीघ्र  सुनवाई  करने  तथा  वसूली  के  खिलाफ

 अगन  आदेशों  को  रह  करने  के  प्रयास  भी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 हवाई  उड़ानों  को  रह  करने  का  पर्यटन  पर  प्रभाव

 2636.  डॉ०  सुधीर  राय  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़े  पैमाने  पर  हवाई  उड़ानों  को  रह  करने  के  कारण  देश  में  पर्यटकों  के  आने  पर
 प्रतिकल  प्रभाव  पडा  है  ;

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1980  में  भारत  का  पर्यटन  के  क्षेत्र  में  अठारहवां  स्थान  जो
 वर्ष  1988  में  गिरकर  अठाइसवां  हो  गया  ;  और

 *  यदि  तो  सरकार  ने  देश  में  आने  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या

 सुधारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  किया  है  ?

 संसवीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सश्यपाल
 :  से  देश-वार  पयंटक  आगमनों  की  सूचना  के  अनुसार  यह  सच  महीं  है  कि  पयंटक

 आगमनों  की  दृष्टि  से  1980  से  भारत  की  स्थिति  अन्य  देशों  की  तुलना  में  बिगड़ी  हवाई  उड़ानों
 के  हाल  के  निष्पादन  से  पर्यटकों  को  चिन्ता  हुई  है  ।  हवाई  सेवाओं  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रयास  किए
 जा  रहे  हैं  ताकि  पर्यटकों  की  इस  मांग  को  पूरा  किया  जा  सके  |

 परथ॑तीय  पर्यटन  शहरों  में  पैद्रोल  को  उपलब्धता

 2637,  श्री  जे०  पी०

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नैनीताल  आदि  पर्वतीय  शहरों  में  जाने  वाले  पर्यटकों  को  पैट्रोल  प्राप्त
 करने  में  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  पव॑तीय  जिलों  में  पयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  पर्यटकों  को  आसानी  से
 पेट्रोल  उपलब्ध  कराने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  सत्यपाल
 :

 े
 से  पर्यटन  विभाग  को

 मसूरी
 ॥  आदि  पर्वतीय  शहरों  की  यात्रा

 करने  वाले  पर्यटकों  को  पैट्रोल  प्राप्त  करने  में  कठि  नाई  का  सामना  करने  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं मिली  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बकों  में  मरम्मत  कार्यों  पर  हुआ  खर्चा

 2639.  श्रीमतो  जयबन्ती  नवोीनचन्द्र  मेहता  :

 क्या  विक्ष  मंत्री  य  ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीयक्रत  बेंकों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  मरम्मत  कार्यों  पर  वर्ष-वार  कितनी
 राशि  खर्च  हुई

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  ख््च  में  कोई  कटौती  करने  का  है  ;  और
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 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  करने  का  विचार  है  ?

 वित्तमंत्रालय  में  उप  मंत्रो  अनिल  :  यूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और
 उपलब्ध  सूचना  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ओर  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  बेंकों  से कहा  है  कि  वे  अपनी  दक्षता  में  सुधार  लाने  के
 लिए  कार्य  योजना  करें  |  बेंकों  ने

 अअनी  उत्तादकता  को  बढ़ाने  और  अपने  खर्चों  में  कटौती  करने  के

 लिए  भी  कई  उपाय  किए

 बंकों  की  शाखाएँं  खोलना

 2640.  श्री  रवि  नारायण  पाणि  :

 श्री  कल्पनाथ  सोनकर  :

 श्री  जनादंन  तिवारो  :

 श्री  एम०  एस०  पाल

 श्री  सरेश  कोझ्लेक्कल्मील  :

 शो  बलबंत  मणवर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेंकों  की  शाखाएं  खोलने  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  से  कोई  सिफारिश  सुझाव  श्राप्त

 हुए  हैं  ;
 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  ;

 देश  में  1990  के  दौरान  जिलावार  कितनी  बैंक  शाखाएँ  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ;  और

 उत्तर  तमिलनाडु  और  गुजरात  *

 खोली  जायेंगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  से  (a  विगत  शाखा  ला्ड्सेसिंग
 नीति  (1985-90)  की  अवधि  31  19'  समाप्त हो  गई  है  और  भारतीय  रिजवं  बक  द्वारा
 आगामी  नीति  के  लिए  माग्ग-निर्देशों  की  घोषणा  अभी  की  जानी  है  ।  वर्ष  1990  के  दौरान  देश  के
 जिलों  में  खोली  जाने  वाली  बेंक  शाखाओं  की  संख्या  बता  पाना  संभव  नहीं  विगत
 शाखा  लासेंसिंग  नीति  की  अवधि  में  जारी  किए  गए  1589  लाइसेंस  उपयोग  के  लिए  अभी  तक  बेंक
 के  पास  लम्बित  हैं  और  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  इन  लाइसेंसों  की  बंधता  अवधि  30  1990

 कन-किन  स्थानों  पर  ये  शाखाएं
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 तक  बढ़ा  दी  है  ।  उत्तर  तमिलनाडु  और  गुजरात  राज्यों  में  लम्बित  लाइसेंसों

 का  विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :--

 राज्य  लम्बित  लाइसेंसों  की  संख्या

 उत्तर  प्रदेश  8।

 बिहार  233

 उड़ीसा  103

 तमिलनाडु  33

 गुजरात  33

 नांगालेंड  को  धन-राशि  प्रदान  करना

 2641.  श्री  शिकिहो  सेमा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  वताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मार्च  1990  के  लिए  नागालेंड  सरकार  को  देय  धन-राशि  केन्द्रीय  सरकार  ने  दे
 दी  ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 यह  धन-राशि  कब  तक  दे  दी  जायेगी  ?

 वित्त  में  उप  मंत्री  अमिल  :  नागालेंड  सरकांर  को  1990  में
 देय  सभी  धन-राशि  पूरी-पूरी  दे  दी  गई  थी  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मध्य  प्रदेश  में  टिन  धातु  का  दोहन

 2642.  श्री  सानक्राम  सोड़ी  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  बस्तर  जिले  में  काफी  मात्रा  में  टिन  धातु  के  भंडार  हैं  और  तस्कर
 इसका  चोरी-छुपे  दोहन  कर  रहे  हैं  ;

 याद  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  तथा  विधि  और  न्याय  मंत्री  दिनेश  :  मध्य  प्रदेश
 के  बस्तर  जिले  में  टिन  निक्षेप  हैं  |  बताया  जाता  है  कि  इस  क्षेत्र  में  अतीत में  टिन  का  अवैध  खनन  होता
 रहा  है  ।

 और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।
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 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अधोन  कार्यवाही
 2643.  भ्री  हुक्मदेव  नारायण  यादव  :

 क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989  और  1990  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  विनिधमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अब,तक
 कितने  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई  ;

 उन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनके  विरुद्ध  कार्यवाही की  गई  और  ये  मामले  कब  से
 लम्बित  पड़े  हैं  और  कितनी  राशि  के  हैं  ;  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  और  बिलम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  से  बर्ष  1989  तथा  1990

 (30  1990  के  दौरान  दर्ज  करिए  अधिरोपित  अथं  दण्ड  मामलों  तथा  भारतीय
 व  विदेशी  मुद्रा  को  जब्त  करने  के  संबंध  में  दिय्रे  गए  आदेग  के  बारे  में  आंकड़े  निम्न  प्रकार  हैं  :--.  -

 (i)  च  के  लिए  दर्ज  किए  गए  मामलों  की  संख्या  11,577

 (ii)  कारण  बताओ  जिसमें  पिछले  वर्षों  मे ंनिणित  जारी  किए
 नोटिस  भी  शामिल  की  संख्या  7,619

 (iii)  अधिरोपित  अर्थ॑दण्ड  की  राशि  रुपये  30.98.73

 (५)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जब्त  की  गई  भा  रतीय  मुद्रा  की  राशि
 रुपयों  152.59

 (५)  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जब्त  की  गई  विदेशी  मुद्रा  की  राशि  137.98
 रुपये

 आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्पों  में  कमी  करने  के  लिए  किए  गए  उपाय

 2644.  श्रो  जे०  योकक्‍्का  राव  :  -

 राम  गणेश  कापसे  :

 क्री  रवि  नारायण

 क्रो  थो०  राजा  रवि  वर्मा  ।

 थी  कृष्ण  कुमार  ।

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  वर्ष  1990-91  का  बजट  प्रस्तुत  करने  के  वाद  आवश्यक  वस्तुओं  के

 मूल्यों  में  कमी  करने  के  लिए  उठाएं  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 आवश्यक  बस्तुओं  के  मूल्यों-सुचकांक  का  वजट  से  पहले  का और  बजट  प्रस्तुत  करने  के
 बाद  का  क्दा  है  और  इसमें  कितते  प्रतिवत  वृद्धि  अथवा  कमी  हुई  है  ?

 बिल  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  अनिज  सरकार  ने  कीमतों  में  वृद्धि
 के  लिए  एक  मुश्त  उताव  किए  इतमें  अजट  था  में  कमी  सरकारी  व्यथ  में  कठोर  मितव्ययिता
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 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  आवश्यक  वस्तुओं  का  जहां  तक  ब्यवहाय॑
 हो  आयातों  द्वारा  घरेलू  पूर्ति  को  बढ़ाना  और  जमाखोरों  तथा  कालाबाजारियों  के  विरुद्ध  कारंवाई

 करना  शामिल  हैं  ।

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 बिनांक  17.3.1990  और  24.3.1990  को  चयनित  वस्तुओं  का  थोक  मूल्य  सचकांक
 और  प्रतिशत  परिवर्तेन  ।

 वस्तु  थोक  मूल्य  सूचकांक  प्रतिशत  परिवतंन

 17.3.1990.  24.3.1990..  24.3.1990/17.3.1990

 ||  2  3  4

 समभी  वस्तुएं  169.6  170.6  +06
 प्राथमिक  बस्सुएं  166.2  166.0

 खाद्यान्न  158.8  158.7

 अनाज  151.5  150.9

 चावल  164.3  164.0  --0.2

 गेहूं  138.3  136.8  -

 ज्वार  127.6  128.5  +0.7

 बाजरा  123.2  122.3  -0.7

 दालें  204.6  207.2

 चना  187.3  190.8  +1.9

 अरहुर  206.7  209.6  +1.4

 मूंग  208.1  207.2  --0.4

 मसूर  180.0  181.6  +0.9

 उड़द  250.9  255.5  +1.8

 सब्लियां  159.5  162.8  +2.1

 आलू  129.1  140.0  +8.4

 प्याज  102.5  101.0  --1.5

 फल  166.9  164.6

 द्ध  202.2  202.2  स्थिर

 मछली  ओर  मांस  181.8  (81.5

 अण्डे  145.8  141.0  --3.3

 मछली  179.8  179.2  --0.3
 भेड़  का  मांस  209.9  209.9  स्थिर

 ३0
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 मसाले  तथा  गर्म-मसाले  237.7  238.9  +0.5

 काली  मिर्च  238.7  236.2  --1.0

 मिर्च  122.3  122.3  स्थिर

 हल्दी  297.4  294.3

 कपास  128.7  129.5  +0.6

 कच्चा  पटसन  360.0  370.3  +  2.9

 चाय  307.3  288.9  --6.0

 कॉफी  214.2  220.8  +

 ते  163.1  163.3  +0.1

 मूंगफली  के  बीज  171.2  170.9  -  0.2

 तोरिया  और  सरसों  क ेबीज  147.0  149.0  +1.4

 लुश्बीकेंट्स  157.6  163.9  +4.6

 कोयला  253.8  253.8  स्थिर

 कोक  162.2  182.2  स्थिर

 खनिज  तेल  129.5  141.i  +9.0

 मिट्टी  का  तेल  129.9  129.9  स्थिर

 वैट्रोल  145.2  168.3  +  15.9

 हाई-स्पीड  डीज़ल  तेल  119.1  140.7  +  18.1

 लाइट  डीजल  तेल  125.1  125.1  स्थिर

 विद्युत  191.6  191.6  स्थिर

 विभिभित  उत्पाद  173.7  174.3  +0.3

 खाद्यान्न  मिल  उत्पाद  175.3  175.2

 मैंदा  163.5  163.5  स्थिर

 आटा  170.8  170.6
 खाँडसारो  ओर  गुड़  143.8.  146.2  +1.7

 चीनी  141.5  141.6

 खांडसारी  147.6  153.0  +3.7

 नसक  156.1  157.5  +0.9
 खांचच  तेल  186.8  186.3  +-0.3

 बनस्पति  198.8  200.1  +0.7

 मूंगफली  का  तेल  183°0  179.6

 -9
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 सरसों  का  तेल  144.9  143.9
 मारियल  का  तेल  180.5  180.7  +0.1
 जिजेली  का  तेल  202.8  202.0

 बिनौले  का  तेल  211.8  212.8  +0.5

 यस््त्र  168.9  168.4  --0.3

 सूती  वस्त्र  171.0  170.1  -  0.5

 सूती  धागा  192.9  192.5

 सूती  154.9  153.3

 सूती  कपड़ा  201.6  201.6  स्थिर

 सूती  कपड़ा  173.6  179.9  +0.2
 छपाई  कागज  277.1  277.1  स्थिर

 टायर  148.7  151.2  +1.7

 ट्यूब  158.8  160.4  +
 उबंरक  99.1  99.1  स्थिर
 ओऔषधियां  ओर  दवाइयां  147.6  147.6  स्थिर

 लाण्ड्री  साबुन  153.3  153.3  स्थिर
 टायलेट  साबुन  200.2  200.2  स्थिर

 टुथ  पाडडर  146.5  146.5  स्थिर

 टूथ  पेस्ट  173.0  173.0  स्थिर

 माचिस  134.4  134.4  स्थिर

 सीमेंट  157.7  160.7  +1.9

 लोहा  और  इस्पात  193.5  195.0  +0.8
 प्रवालित  मिश्रघातु  210.0  210.0  स्थिर

 अलौह-घातु  242.3  244.0  +  0.3
 रेजर  ब्लेड  147.2  147.2  स्थिर

 शुष्क  तेल  150.5  148.4

 जी०  एल०  एस०  लैम्प  150.3  150.3  स्थिर

 अंडमान  ओर  नोकोबार  द्वीष  समूह  में  परिवहन  शेबाओं  में  शुधार

 2645.  डा०  दौलत  राव  सोनूजी  अहेर  ः

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्‍या  अंडमान  और  नीकोबार  द्वीप  समूह  प्रशासन  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  द्वीप  समूह  और

 मुख्य  भूमि  के  बीच  परिवहन  सुविधाओं  में  सुधार  करने  का  अनुरोध  किया

 103
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 क्‍या  अंडमान  और  निकोबांर  प्रशासन  ने  द्वीप  समूह  को  एक  आकर्षक  पर्यटन  स्थल  बनाने
 की  योजना  प्रस्तुत  की  और

 यदि  तो  उसका  विवरण  क्‍या  है  और  सरकार  ने  उस  पर  अब  तक  क्या  कार्यवाही

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  पर्यटन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यपांल
 :  हां  ।

 हां  ।

 अण्डमान  और  निकोबार  प्रशासन ने  केन्द्रीय  पर्यंटल  विभाग  से  वर्ष  1990-91  के  दौरान
 वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिए  निम्नलिखित  दो  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए

 सर्पयों

 1.  दिग्लीपुर  क्षेत्र  में  कलीपुर  भें  60  बिस्तरे
 वाला  आवास  50.00

 2.  मनोरंजन  पर्यटन  का  विकास  औंर  जलक़ीड़ा

 के  लिए  उपकरण  24.00

 इन  प्रस्तावों  कों  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  गया

 विकास  संबंधी  क्रार्यों  पर  फिल्म  का  प्रसारण

 2646.  श्री  नानासाहिब  उदरयतिह  राव  गायकवाड़  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारभ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरदर्शन  ने  पाकिस्तान  में  शिक्षा  आदि  के  संबंध  में  हुए  विकास  कार्यों  पर
 फिल्म  का  प्रसारण  किया

 यदि  तो  क्‍या  पाकिस्तान  टेलीविजन  ने  भी  पारस्परिक  आददान-प्रदान  के  आधार  पर
 भारत  में  हुए  विकास  कार्यों  के  संबंध  में  कोई  भारतीय  फिल्‍म  का  प्रसारण  किया  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  कार्यक्रम  कितनी  अवधि  तक  प्रसारित  किया  गया  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  पो०  :  विदेश  मंत्राल
 के  परामर्श  से और  उसके  माध्यम  से  प्राप्त  इयर  आफ  डेमोक्रेसीਂ  नामक  एक  पाकिस्तानी
 टी०  वी०  कार्यक्रम  दिनांक  22.3.1990  को  पाकिस्तान  के  राष्ट्रीय  दिवस  के  अवसर  पर  दूरदर्शन
 द्वारा  उपयुक्त  संपादन  के  बाद  प्रसारित  किया  गया  था  ।

 ओर  दोनों  देशों  के  बीच  राष्ट्रीय  दिवसों  के  अवसर  पर  एक-दूसरे  के  कार्यकम
 प्रसारित  करना  एक  पारस्परिक  प्रथा  है  किन्तु  किसी  भी  देश  के  लिए  वास्तव  में  प्रसारित  कार्यत्रमों  के
 बारे  में  फीड-बंक  देना  अनिबायं  नहीं  अतः  इस  आपसी  व्यवस्था  के  अंतर्गत  पाकिस्तान  टी०  बी०
 द्वारा  प्रसारित  भारतीय  कार्यक्रमों  की  सूचना  उपलब्ध  नहीं
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 हे
 आशिक  अपराधों  को  निपटासे  के  लिए  न्यायालय

 2647.  ओऔ  कमल  नाथ  :

 क्या  कि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  आथिक  अपराधों  से  संबंधित  मामलों  को
 शीघ्रता  से  निपटाए  जाने  के  लिए  और  अधिक  न्यायालय  स्थापित  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  कितनी  वित्तीय  सहायता  देने  की  पेशकश  की

 आयकर  विभाग  द्वारा  पिछले  वर्ष  कुल  कितने  मुकदमे  चलाए  गए  और  कितनों  में  निर्णय
 दिए  गए  और  किततनों  में  दोष  सिद्ध  हो  और

 आर्थिक  अपराधों  से  निपटने  के  लिए  क्‍या  अन्य  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अभिल  :  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  से  यह
 अनुरोध  करती  रहीं  है  कि आथिक  अपराधों  के  लिए  विशेष  न्यायालय  स्थापित  किए  इस  प्रकार
 के  ओर  न्यायालयों  की  स्थापना  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 वित्तीय  सहायता  की  मात्रा  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।

 वित्त  वर्ष  1989-90  के  दौरान  आयकर  विभाग  ने  अभियोजन  की  8929  कारयंबाहियां
 शुरू  की  थीं  ।  इसी  वर्ष  के  दौरान  न्यायालयों  ने  415  कार्यवाहियों  में  अपना  निर्णय  दिया  था  जिनमें  से
 कार्यवाहियों  के  181  मामलों  में  दोष-सिद्धि  ठहराई  गई  थी  ।

 प्रत्यक्ष  कर  कानूनों  के  मौजूदा  उपबन्ध  पर्याप्त  हैं  ।

 पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद  उच्च  स्यायांलय  की
 न्यायपोठ  को  स्थापना

 2648.  श्री  हरीश  पाल  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  जसवन्त  सिह  आयोग  की  सिफारिश  के  कार्यान्वयन  के  बारे
 में  दिनांक  22  1989  के  अता०  प्रश्न  संख्या  19  के  उत्तर  के  सन्दर्भ  में  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 (  क्‍या  केन्द्र  सरकार  को  जसवन्त  सह  आयोग  की  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  में  इलाहाबाद
 उच्च  न्यायालय  की  नन्‍्यायपीठ  की  स्थापना  करने  की  सिफारिश  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 इस  न्यायपीठ  को  स्थापना  कब  तक  हो  जायेगी  ?

 इस्पात  ओर  खान  संज्ो  तथा  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  दिनेश  ;  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विदेशी  सहायता

 ]
 2649.  श्री  के०  डो०  सुल्तानपुरी  :

 क्‍या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 चालू  वर्ष  के  दौरान  भारत  को  कौन-कौन  देश  वित्तीय  सहायता  दे
 रहे  और

 उक्त  धनराशि  के  उपयोग  हेतु  किन-किन  योजनाओं  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  अमिल  :  चालू  वर्ष  के  दोॉराम  भारत  को

 आस्ट्रिया  जमंन  संघीय

 कुवैत  साउदी  अरब  सोवियत

 यूनाइटिड  किंगडम  और  नीदरलैण्ड  से  वित्तीय  सहायता  मिलने  की  सम्भावना  है  ।

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  वाले  विभिन्‍न  देशों  द्वारा  किए  गए  दोनों  सरकारों
 के  बीच  सहायता  के  लिए  फिए  गए  बिचार  विभशे/कर।रों  के  बाद  वचनबद्धताओं  में  परिवर्तित  हो  जाते

 ऋुल  सहायता  के  योजनावार  उपयोग  के  बारे  में  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 वक्षिण  भारत  में  गर-सरकारो  क्ष  ्र  के  बेंकों  हारा  पेलल  कां  गठन

 -  लिमूधछ  ]

 2650,  श्री  सदन  लाल  ख़्शामां  :

 क्या  विस्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  ने  इंडियन  बेंक्स  एसोसिएशन  के  समानांतर
 /
 एक  एसॉसिएशन  का  गठन  किया  जैसा  कि  6  1990  के  टाइम्सਂ  में  समाचार
 प्रकाशित  हुआ  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  को  गैर-सरकारी  बेंकों  में  घनराशि
 जमा  करने  की  अनुमति  देने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विस  संज्ांलय  में  उप-मंज्रो  अनिल  ओर  भारतीय  बंक  संघ  ने

 सूचित  किया  है  कि  कुछ  समय  पहले  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  भारतीय  बेंकों  के  कुछ  कार्यपालकों  ने  बैठक
 की  और  कुछ  साम्रान्य  किस्प्र  के  मामलों  को  प्राधिकारियों  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  के  लिए  एक  मंच

 .  बनादे  का  निर्णय  लिया  था  |  इससे  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  भारतीय  बेंकों  की  भारतीय  बैंक  संघ
 के  साथ  संबद्धता  में  किसी  तरह  की  क़््मी  नहीं  आयेगी  ।

 और  भारतीय  रिजवं  बंक  के  परामर्श  से  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 ःत्  पहसम  ओर  चाथल  का  निर्यात

 2651.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  वर्ष  1990-91  के  दोरान  कुल  कितनी
 मात्रा मे ंऔर  कितने  मूल्य  की  पटसन  और  चावल  का  निर्यात  किया  जाएगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  अभी  तक  तैंयारे  किए  गए
 अनुमानों  के  अनुसार  जानकारी इस  प्रकार  है  ।
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 +__तहतह  55  -

 सव  मात्रा  टन  भूल्य
 र०

 चीनी  22.000  20

 घट्सन  2,70,000  275

 चावल  4,50,000  400

 पांच  लाख  रापए  से  अधिक  राशि  के  बकाया  कर

 2652.  श्री  भोगेस्द्र  झा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  समूचे  देश  में  कितमे  तथा  फिम-किन  व्यक्तियों

 पर  आयकर  तथा  अन्य  केन्द्रीय  करों  के  रूप  में  पांच  लाख  से  अधिक  की  राशि  बकाया  और

 चालू  वर्ष  के  अन्त  तक  तीन  वर्षों  स ेअधिक  अवधिः  भे  सश्णि  को  वखुल  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  अनिल  :  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोड्ड  में  दिनांक

 31.3.1990  की  स्थिति  के  अनुसार  नवीनतम  सूचना  उन  मामलों  के  संबंध  में  उपलब्ध  जिनमें
 भ्रायकर  (धनकर/दानकर/संफ्दा-शुल्क  की  बकाया  मांग  10  लाख  रु०  अथवा  उससे  अधिक  है  ।  दिनांक
 31.3.90  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  ऐसे  5098  मामले  जिनमें  10  लाख  रु०  अथवा  उससे
 अधिक  की  इस  प्रकार  की  मांग  बकाया  थी  ।  दिनांक  31.3.1990  की  स्थिति  के  अनुसार  इन

 दाताओं  की  तरफ  बकाया  कुल  मांग  4450  करोड़  १०  इस  बड़ी  संख्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 इन  कर-दाताओं  के  बारे  में  अन्य  ब्यौरे  प्रस्तुत  करना  व्यावहारिक  नहीं  होका  ।  मानमीय  शस्त्र

 किसी  विशिष्ट  कर-दाता  के  बारे  में  िस्तृत  ब्यौरा  चाहे  हों  तो  उल्ते  ब्रिथा  जा  सकता  है  ।

 करों  की  वसूली  करने  के  लिए  समुचित  कार्यक्षहियां  आयकर  काजूम  तथा
 दोनों  रूपों  से  की  जाती  है  ।  विधिपरक  कार्य  वाहियों  में  ये  शामिल  हैं--अदायबी  न  करने  के  का  रण  दाह
 लगाया  बेंक  ऋणों  आदि  को  कुर्क  करने  के  लिए  गानिशज्ञी  आदेशों  को  जारी

 वसूली  अधिकारियों  द्वारा  कर  बसूली  विवरण-यत्रों  को  तैथार  किया  जाना  ताकि  वे  परिसंपत्तिथों  की

 कुर्की/बिक्री  करके  वसूली  कर  चूककर्ताओं  की  संपत्ति  की  प्रर्बछ-व्यथस्था  हेतु  प्रापक

 नियुक्ति  चूककर्ताओं  को  मिरफ्तार  करना  आदि  ।  प्रशाप्तत्रिक  तोर्  बकाका  मांभों  की  घटोती
 हेतु  कार्य-योजना-लक्ष्य  निश्चित  किए  गए  हैं  तथा  वह्तूली  की  प्रगति  पर  विशिस  स्तरों  पर  निगरानी  रली
 जाती  है  ।

 आंभूषणों  के  निर्यात  हेतु  सोने  को  उपलब्धता

 2653.  श्रीमती  बासवराजेश्वरो  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि  :
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 क्‍या  सरकार  आभूषणों  के  निर्यात  के  लिए  उत्पादन  करने  हेतु  आसानी  से  सोना  उपलब्ध

 करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  पर  विचार  कर  रही  है  ;

 क्‍या  व्यापार  और  उद्योग  के  प्रतिनिधियों  ने  इस  संबंध  में  कोई  शापन  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  किया  जायेगा  ?

 वाणिज्य  संत्रासय  में  राज्य  मंत्रो  अरंगिल  :  से  सरकार  ने  व्यापार
 ओऔर  उद्योग  के  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  आभूषणों  के  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  सोने  की  उपलब्धता

 में  सुधार  के  लिए  अनेकों  उपाय  किए  इनमें  भारतीय  खनिज  और  घातु  व्यापार  निगम  लि०

 एम०एम०टी  ०सी०  द्वारा  विशेषीकृत  रत्न  और  आभूषण  निर्यात  उत्पादन  कामप्लेक्सों  को[सोने  की  आपूर्ति
 के  लिए  विशेष  स्वर्ण  नियन्त्रण  अधिनियम  का  निरश्तीकरण  और  ऋण  की  उपलब्धता  शामिल

 है  ।  इसके  जब  भी  आवश्यक  होता  हैं  व्यापार  और  उद्योग  के  परामर्श  से  अन्तर्निविष्ट

 सहायता  को  बंढ़ाया  जाता  है  ।

 निर्यात  को  बढ़ावा

 2654.  श्री  कुसुम  कृष्ण  मूर्ति  :

 ब्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार ने  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अनावश्यक  नियंत्रण  हटाने  हेतु  कोई  नीति
 विषयक  उपाय  प्रारम्भ  किए  और  यदि  तो  तत्संबंघी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 वर्ष  1990-91  के  लिए  निर्धारित  निर्यात  लक्ष्य  पूरा  करने  के  लिए  कया  कदम  उठाए
 गए  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  ने  उन्हें  एकमुश्त  सहायता  उपलब्ध  कराने  हेतु  निर्यातकों  क ेकिसी  चयनित
 समूह  का  पता  लगाया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाजिज्य  मंजासय  सें  राज्य  संत्रों  अरंगिल  :  आयात-निर्यात  नीति
 के  अधिकांश  मदों  के  निर्धात  की  छूट  केवल  कुछ  ही  मदों  पर

 सीमित  नियंत्रण  है  ।  यह  नियंत्रण  आन्तरिक  कमी  को  दूर  राष्ट्रीय  स्रोतों  को  सुरक्षित  रखने  और
 पर्यावरण  संरक्षण  के  लिए  है  |  हाल  ही  में  अनावश्यक  नियंत्रण  को  दूर  करने  के  लिए  कुछ  उपाय  किए
 गए  थे  ताकि  निर्यात  को  बढ़ाया  जा  सके  ।  ये  हैं  :  दिनांक  4  1990  से  पहले  पोल्यिस्टर  फिलामेन्ट
 याने  किस्म  रेयन  फिलामेन्ट  नायलान  फिलामेन्ट  याने  विस्कोस  स्टेपल  फाइवर  स्पन
 यारतें  तथा  उच्च  निष्पादन  वाले  विस्कोस  स्टेपल  फाइबर  के  निर्यात  के  लिए  निर्यात  लाइसेंस  अपेक्षित
 था  |  अब  निर्यात  लाइसेंस  की  आवश्यकता  नहीं  है  और  इन  मदों  का  निर्धारित  उच्चतम  सीमा
 के  अन्दर  सिन्थेटिक  एन्‍्ड  रेयन  टेक्सटाइल्स  एक्सपोर्ट  बम्बई  के  माध्यम  से  किया
 जा  सकता  सोल्यिम  टस्क  एवं  पाउडर  और  कुथ  के  निर्यात  को  न्यूनतम  निर्यात  कीमत  को
 समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 वर्ष  1990-91  के  लिए  निर्घारित  निर्यात  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  सरकार
 ने  बौद्योगिक  क्षमता  को  उन्नत  प्रतिस्पर्धी  कीमतों  पर  कच्चे  माल  की  आपूर्ति  सुनिश्चित
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 अवस्थापना  संबंधी  सुविधाओं  को  मजबूत  बनाकर  और  प्रक्रियाओं  को  सरल  निर्यात  को

 वाणिज्यिक  रूप  से  अर्थक्षम  बनाने  के  लिए  कई  उपाय  किए  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहों  उठता  ।

 प्राकुतिक  रजड़  का  उत्पादन
 2655.  प्रो०  पी०  जे०  क्रियन  :

 शो  एन०  डेनिस  :

 क्या  बाणिज्थ  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  प्राकृतिक  रबड़  के  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  रबड़  बोर्ड  आत्मनिर्भरता  प्राप्त  करमे  के  लिए  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने  की
 कोई  योजना  बनाई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाणनिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  वर्ष  1989-90  के  दौरान
 प्राकृतिक  रबड़  का  उत्पादन  2,97,300  मी०  टन  हुआ  ।

 और  हां  ।  योजना  के  लिए  रबड़  बोड्ड  द्वारा  निम्नलिखित  मुद्दों  पर  एक
 तीन  सृत्रीय  रणनीति  का  सुझाव  दिया  गया  है  ।

 (1)  रबड़  की  खेती  के  अन्तर्गत  क्षेत्र  का  80,000  हेक्टेयर  तक  विस्तार  ।

 (2)  40,000  हेक्टेयर  क्षेत्र  मे ंअधिक  उपजाऊ  आधुनिक  कृषि  साधनों  का  उपयोग
 करके  पुराने  और  नए  उपज  वाले  क्षेत्रों  में  पुनररोपण  ।

 (3)  पौध  खाद  का  कृषि  और  फसल  संसाधन  में  आधुनिक  प्रौद्योगिकी
 अपनाने  को  लोकप्रिय  बनाकर  वर्त  मान  वागानों  की  उत्पादकता  बढ़ांना  ।

 आठवीं  योजना  के  अन्तिम  वर्ष  के  लिए  प्रस्तावित  उत्पादन  लक्ष्य  4,81,000  मी०  टन  तथा
 प्रस्तावित  परिव्यय  256.54  करोड़  रुपये  है  ।

 महाराष्ट्र  मे ंवाणिज्यिक  प्रसारण  के  लिये  अक्ाशवाणों  केन्द्र  को  स्थापमा

 2656.  श्री  हरि  शंकर  महाले  :

 क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  वाणिज्य  प्रसारण  के  लिये  आकाशवाणी  केन्द्र  की  स्थापन  का  कोई
 प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  महाराष्ट्र  में  ऐसे  वाणिज्यिक  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिये  किन-किन  स्थानों

 का  चयन  किया  गया  है  ;  और

 इन  केन्द्रों  को शीक्र  आरम्भ  करने  के  लिये  कया  कार्यवाह्दी  की  जा  रही  है  ?

 100
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 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रों  पो०  :  नहीं  ।

 और  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते ।
 व्यय  में  कटोती

 ]
 2657.  प्रो०  के०  वोਂ  थामस  :

 क्या  कित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  मंत्रालयों  और  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  उनके  थर्चे  में  10  प्रतिशत  की
 कटौती  करने  को  कहा  गया  है  ;  और

 यदि  तो  यह  10  फ्रतिशत  की  कटौती  किस  प्रकार  की  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अनिल  और  चालू  वर्ष  में  संभावित
 अतिरिक्त  प्रत्याशित  व्यय  से  संबंधित  प्रस्तावों  के  मूल्यांकन  से  पता  चलता  है  कि  यदि  मांगे  जाने  वाले
 संभावित  अतिरिक्त  आवंटनों  को  स्वीकृति  देनी  हो  तथा  फिर  भी  घाटे  को  बजटीय  स्तर  कर  नियंत्रित
 रखना  हो  तो  सभी  मंत्रालयों  के  बजट  में  10  प्रतिशत  की  कटौती  करना  आवश्यक  इसलिए  सरकार
 ने  एक  उपयुक्त  किफायत  पैकेज  तैयार  करने  का  निर्णय  लिया  है  ताकि  यह  सुनिश्चित
 किया  जा  सके  कि  बजट  घाटे  की  जांच  की  जाती  इन  उपायों  के  भाग  के  रूप  में  विभिन्‍न  मंत्रालः
 से  भी  अनुरोध  किया  गया  है  कि  अतिरिक्त  आवंटनों  के  ऐसे  प्रस्तावों  को  अग्रेषित  न  करें  जिनके  लिए
 मंत्रालय  के  चालू  वर्ष  के  बजट  में  बचतों  द्वारा  व्यवस्था  न  की  जा  सर्भी  मंत्रालयों  को  इस  बात
 की  सलाह  भी  दी  गई  है  कि  चालू  वर्ष  में  महंगाई  भत्ते  की  अतिरिक्त  किस्तों  के  प्रभाव  को  स्थापना
 संबंधी  खर्च  के  लिए  चालू  वर्ष  के  बजट  में  किए  गए  प्रावधान  के  भीतर  ही  खपाया  जाना  हैं  ।  इन  और
 अस्य  उपायों  कीं  जानकारी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  कौ  दे  दी  गई

 भीलवाड़ा  सें  तामड़ा  कटाई  एककों  को  स्थापना

 2658.  श्रौ  हेमेन्द्र  सिंह  बनेरा  :

 क्या  बाजिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  भीलवाड़ा  में  तामड़ा  की  कटाई  और  पालिश  करने  के  लिए
 छोटे  एककों  की  स्थापना  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आई०  आई०  सी०  ओ०  एल०  हारा  उड़ोसर  एकोकृत  इस्पश्त
 संयंत्र  को  स्थापना

 2659,  श्र  इन्तरणोत  ऋुष्त  :

 भी  गोपीनाथ  गजपति  :

 क्या  इस्पत्त और  खाभ॑  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :
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 क्‍या  उड़ीसा  औद्योगिक  विकास  और  निवेश  निगम  लि०  जिन्दल  ग्रुप  के  साथ  संयुक्त  रूप
 से  उड़ीसा  में  एक  एकीकृत  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  करने  की  अनुगति  दी  गयी  है  ;

 क्या  इस्पात  उद्योग  में  इस  किस्म  का  यह  पहला  प्रयास  है  ;

 यदि  तो  परियोजना  की  अनुमानित  सागत  क्या  तथा  इसकी  क्षमता  कितनी

 क्‍या  नई  कम्पनी  का  किसी  विदेशी  शेयर  सहित:एक-संयुक्त  पूंजीमत्  ढांचा  होगा  ;  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पास  भोर  खात  मंत्रों  तथा  वि/ध  ओर  स्थाय  मंत्री  (छी:दिनेश  :

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 जस्म्‌  तथां  कश्मोर  में  आकाशवाणी/दूरकर्शन  केन्द्र  में  तौशफोढ़

 2660.  डा०  बंगांली  सिह  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  उग्रवादियों  द्वारा  आकाशवाणी  तथा

 दूरदर्शन  केन्द्रों  पर  तोड़फोड़  की  गई  और  यदि  तो  इसमें  कुल  कितनी  जानें  गई  तथा  कितनी  सम्पत्ति
 का  नुकसान  हुआ  ;  और

 बहां  सामान्य  कामकाज  को  बहाल  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रो  पो०  :  आकाशवाणी  के
 श्रीनगर  स्थित  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  पर  उग्रवादियाँ  द्वारा  27  जुलाई  1990  को  राकेटों  से

 हमला  किया  गया  था  ।  इससे  हाई  टेन्शन  रूप  की  दीवार  की  खिड़कियों  के  कुछ  शीशे  टटने  के  अलावा गी  कोई  जानी  नुकसान  हुआ  न  ही  किसी  को  चोट  आई  है  और  न  ही  संपत्ति  का  कोई  नुकसान तीन  महीनों  के  दौरान  आकाशवाणी/दृरदर्शन  के  किसी  प्रतिष्ठाम  पर  कोई  हमला

 नारबल  के  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  के  सामान्य  काम  में  कोई  रुकावट
 नहीं  आयी

 हिललो  में  होटलों  ओर  गेस्ट  हवाउन्तों  पर  छाप्रे

 2661.  श्री  कल्पनाश्र  सोलकर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्व  आसुक्तता  िभाग  ओर  अन्य  आसुचना  विभागों
 के  अधिकारियों  द्वारा  दिल्ली  के  छोटे  और  बड़े  होटलों  तथा  गेस्ट  हाऊसों  पर  छापे  भारे  गए  थे  ;

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  है  ;  ओर

 इसके  परिणामस्वरूप  पकड़े  गए  व्यक्तियों  तथा  जब्द  की  गई  नशीली  दवाओं  ओर  अन्य
 सामान  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 हट ह
 चाय
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 बिस  मंत्रालय  में  उपसंत्री  अनिल  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मध्य  प्रदेश  में  धातुओं  के  भंडारों  का  पता  लगाने  के  लिए  भारतोय

 भूविजशांत  सर्वेक्षण  संस्था  द्वारा  सर्वेक्षण

 2662.  श्री  रामेश्वर  पाटोदार  :

 क्या  हस्पात  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  भृविज्ञान  सर्वेक्षण  संस्था  ने  मध्य  प्रदेश  में  किन-किन

 स्थानों  पर  सर्वेक्षण  किया  है  ;

 वहां  कोन-कोन  सी  धातुएं  पायी  गयी  और  इन  धातुओं  के  भंडारों  की  अनुमानित  मात्रा

 कितनी  हैं
 ;

 जिन  स्थानों  में  इन  धातुओं  के  विशाल  भंडारों  के  संकेत  मिले  वहां  खनन-कार्य  कब

 से  आरम्भ  किये  जाने  की  संभावना  है  ;  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 इस्पांत  और  खान  मंत्री  तथा  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  दिनेश  :  और

 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  ने  निम्नशिश्चित  की  धातु  क्षमता  के  आकलन  हेतु  प्राथमिक  खनिज  अन्वेषण

 किये  हैं  :

 (1)  बस्तर  जिले  के  कोंडारस  डोंगरी  बांगालुर  क्षेत्रों  में  टिन  ;

 (2)  बेत॒ल  जिले  के  खेरली  बालाघाट  जिले  के  तरगांव  और  घोरली  छत्तरपुर
 जिले  के  डोंगवा  बस्तर  जिले|के  वांडे  और  पखनजौर  ग्बात
 जिले  के  अन्तरी  डबरा  लखनावटी  और  एन्‍्डर  तथा  सिहोर-देवास-होशंगाबाद
 जिलों  के  बरवा-हरडा  क्षेत्र  में  बेसमेटल  ;

 (3)  रायगढ़  जिले  के  लुडेग-पं  डरोपानी-तपकरा  क्षेत्र  में  तथा

 (4)  रायपुर  जिले  के  पालगांव  जाबरा  क्षेत्र  में  मोलिब्डे  नाइट  ।

 और  भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  की  गई  खोजें  प्राथमिक  इन  घातुओं
 का  विदोहन  प्रौद्योआथिक  उपादेयता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 भारतोय  ओद्योगिक  विकास  भारतीय  ओद्योगिक  ऋण  ओर  निवेश
 लिगसम  ओर  भारतोय  अद्योगिक  वित्त  निगम  हारा  विया  गयां  ऋण

 ]
 2663.  श्री  हन्नान  सोल्साह  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987,  1988  और  1989  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  औद्योगिकीकरण  के  लिए
 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  ओर  निवेश  निगम  और  भारतीय  औद्योगिक
 वित्त  निगम  द्वारा  अलग-अलग  कुल  कितनी  धनराशि  का  ऋण  मंजूर  किया  गया  ;

 112
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 क्‍या  यह  सहायता  इस  प्रकार  से  उपलब्ध  कराई  गई  थी  कि  प्रत्येक  राज्य  का  समान
 विकास  हो  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बितत  संजालय  में  उप  मंत्रो  अनिल  भारतीय  ओऔयोगिक  विकास
 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  और  भारतीय  ओऔद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  निगम  द्वारा  1987-88.
 1988-8  9  और  1989-90  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  औद्योगिकीकरण  के  लिए  मंजूर  ऋण  की  कुल

 राशि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 ओर  भारतीय  औद्योमिक  विकास  बेंक  ने  सुचित  किया  है  कि  किसी  राज्य  विशेष  में

 स्थित  औद्योगिक  एककों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  राशि  उस  राज्य  में  परियोजनायें  स्थापित  करने  के

 लिए  आवेदन  पत्रों  के  वास्तविक  प्रवाह  पर  निर्भर  करती  है  ।  आधारभूत  सुविधाओं  के  साथ-साथ  स्थायी
 निधि  जनशक्ति  और  कच्चे  माल  की  उपलब्धता  जैसे  कुछ  निर्णायक  घटक  हैं  ।  प्रोत्साहन  प्राप्ति
 भी  उद्यमियों  को  प्रभावित  करती

 जबकि  संतुलित  विकास  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  सरकार  अपना  भरसक  प्रयास  करती
 औद्योगिक  दृष्टि  से विकसित  कुछ  राज्यों  की  अन्यों  के  मुकाबले  में  बजट  की  स्थिति  और  जच्छीं  तरह
 से  विकसित  केम्द्रों  का  प्रभाव  अपेक्षाकंत  पहले  से  ही  अधिक  विकसित  केन्द्र  उद्यमियों  को  अपनी  ओर
 आकर्षित  करते  फिर  भी  सश्कार  के  साथ-साथ  वित्तीय  संस्थाएं  भी  प्रोत्साहन  गतिविधियों  के  माध्यम
 से  संतुलित  विकास  को  बढ़ावा  देने  पर  अधिक  बल  देती  हैं

 ।
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 ब्फशित  उत्तर  ६990
 जपपता  आजा

 फिल्म  प्रभाग को  नई  भूमिका  सोंपना

 2664.  श्री  कल्पनांथ  राय  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  दूरदर्शन  और  आकाशवाणी  के  अलावा
 विभिन्‍न  प्रभागों/एककों  का  पुनर्गठन  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 दृश्य  प्रच्गर  के  मामले  में  दूरदर्शन  द्वारा  विशाल  दर्शक  समूह  को  प्रभावित  किए  जाने  की
 बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  फिल्म  प्रभाग  को  कोई  नई  भूमिका  सौंपने  का  विचार  है  ?

 झूचनां  ओर  प्रसारण  मंत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्री  पी०  :  और  ऐसा
 कोई  प्रस्द्राव  नहीं  हैं  ।

 ऐसी  आशंका  का  कोई  कारण  नहीं  है  कि  भारत  दूरदर्शन  की  कवरेज  बढ़ने  से  फिल्म
 प्रभाग  की  कोई  भूमिका  नहीं  रह  जाएगी  ।  फिल्म  प्रभाग  द्वारा  निरमित  कुछ  वृत्तचित्र  दूरदर्शन  पर

 दिखाए  जाने  के  लिए  दूरदर्शन  और  फिल्म  प्रभाग  दोनों  निरंतर  एक  दूसरे  के  सम्पकं  में  रहते  है  ।

 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  ओर  सीमा-शुर्क  विभाग  में  तदर्ष  आधार  पर  पदोधवततियां

 2665,  श्रो  अनादि  चरण

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  सीमा-शुल्क  विभाग  तदर्थ  आधार  पर  पदोन्‍्नतियों  .  में
 सरकारी  निदेशों  का  पालन  नहीं  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  वर्ष  1976  से  1988  के  बीच  परीक्षक  के  ग्रेड  तदर्थ  आधार  पर  किये
 गए  85  उच्च  श्रेणी  लिपिक  इन्हीं  पदों  पर  नियुक्त  हैं  ;  यद्धि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्‍या  तदर्थ  पदोन्‍नतियों  में  अनुसुचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  कोई |  ५  2४
 ल्वतियां

 ;।
 आरक्षण  नहीं  है  और  विभाग  द्वारा  तदर्थ  नियम्रित  नियुक्तियों  में  आरक्षण  के  लाभ-से

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  वंचित  करने  के  लिए  ही  की  जाती  हैं  ?

 -  वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अनिल  :  से  सूचना  एकज-की  जा  रही

 है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 2666,  श्री  नाथू  सिह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वतंमान  वित्त  वर्ष  के  प्रथम  चार  महीनों  में  केन्द्रीय बजट  घाटे  की  स्थिति.कया  रही  ;

 वर्ष  1989-90  में  इसी  अवधि  की  स्थिति  की  तुलना  में  यह  कितनी  रही  ;  और

 बजट  घाटे  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  क्या  ऊदम  उठाए  गए  हैं  ?

 116



 2  1912  लिखित  उत्तर -
 विस  मंत्रालय  में  उप-संत्रो  अनिल  :  और  सरकार  1990

 को  समाप्त  होने  वाले  पहले  चार  महीने  के  बजट  अनुमानों  से  संबंधित  वास्तविक  बजटीय  गतिबिधियों
 और  कार्य-निष्पादन  समीक्षा  से  संबंधित  रिपोर्ट  पिछले  वर्ष  की  समकक्ष  अवधि  से  तुलना  करके  शीघ्र

 ही  संसद  में  प्रस्तुत  कर  देगी  ।  हु
 सरकार  ने  राजस्व  प्राप्तियों  में  अधिक  से  अधिक  वृद्धि  करने  और  व्यथ-व॒ुद्धि  को  नियंत्रित

 करने  के  लिए  उपाय  किए  है  ।  सभी  मंत्रालयों/विभागों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  प्रशासनिक  व्यय
 के  बोझ  को  कम  करने  और  अपने  चल  रहे  कायंक्रमों  तथा  योजनाओं  की  सावधानीपूर्वक  समीक्षा  करने
 के  लिए  ठोस  प्रयास  करें  ।  उन्हें  यह.भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अतिरिक्त  प्रावधानों  के  लिए
 तक  कोई  नई  मांग  प्रस्तुत  न  करें  जब  तक  कि  वे  अपने  अन्य  चालू  का्यंत्रमों  में  समतुल्य  बचतों
 पता  नहीं  लगा  विदेशी  यात्रा  और  पेट्रोल  एवं  डीजल  के  उपभोग  में  कमी  करने  के  संबंध  में

 आदेश  जारी  किए  जा  चुके  हैं  ।

 बजट  घाटे  भें  कमी

 2667.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  उन्हें  बजट  घाटे  तथा  गैर-योजना  खत  में  कमी  करने  ओर  लम्थी  अवधि  को  राजस्व
 संबंधी  नीति  तैयार  करने  के  बारे  में  कुछ  सुझ्नात्न  प्राप्त  हुए  «हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और
 क्‍या  सरकार  इस  सबंध  में  श्फ्‌  पोसिऐटि  ड  चैम्बर  ऑफ  के  मर्स  एण्ड  इंडस्ट्री

 ”
 द्वारा  दिए

 ग्रए  कतिपय  सुझावों  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  अनिल  :  से  विभिन्‍न  वाणिज्य
 व्यक्तियों  आदि  से  पत्रों  और  ज्ञापनों  के  रूप  में  कई  उद्धरण  प्राप्त

 होते  जिनमें  संसाधनों  को  व्यय  में  कारगर  किफायत  बरतने  ओर  बजटीय  घाटे  को  कम  करने
 के  तरीके  सुझाए  गए  होते  हैं  ।  बजट  तैयार  करने  और  नीतियाँ  तय  करते  समय  व्यवहाय॑  सुझावों  को

 ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 हिल्‍्दो  ओर  अंग्रे जो  को  पत्रिकाओं  के  लिए  सम्पादश्रीय  स्टॉफ  को  नियुक्ति
 2668.  प्रो०  भोद्ास्तव  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारभ  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 प्रकाशन  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  की  जा  रही  हिन्दी  और  अंग्रेजी  की  पत्रिकाओं  के
 अल्लग्र-अज़्ग  ताम  क्‍या  है  और  इन  पत्रिकाओं  के  लिए  सम्पादकीय  स्टॉफ  किस  स्तर  का  रखा  ज़म्ता है  ;

 हिन्दी  की  पत्रिकाओं  की  तुलना  में  अंग्रेजी  की  पजिकाओं  के  उच्च  के
 ख्रम्पादकीय  स्टाफ  की  नियुक्ति  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इस  असमानता  को  दूर  करने  और  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  दोनों  पश्चिकाओं  के  लिए  एक
 समान  स्तर  के  स्टॉफ  की  नियुक्ति  क़रने  हेतु  क्या  कार्यवाही  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 aay
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 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार  मंत्री  पो०  :  प्रकाशन  विभाग

 द्वारा  निम्नलिखित  पत्रिकाएं  प्रकाशित  की  जाती  हैं  :

 नाम  भाषा

 1.  वाल  भारती  हिन्दी
 2.  आजकल  हिन्दी
 3.  कुखूकषेत्र  हिन्दी  और  अंग्रेजी

 4.  योजना  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  एवं  अन्य  प्रादेशिक

 भाषाएं  ।

 हिन्दी  और  अंग्रेजी  सहित  अलग-अलग  भाषाओं  के  संस्करण  का  संबंधित  संपादक

 होता  है  ।  के  सभी  संस्करणों  से  संबंधित  कार्य  का  समन्वय  मुख्य  संपादक  द्वारा  किया
 जाता

 अंग्रेजी  और  हिन्दी  पत्रिकाओं  के  लिए  संपादकीय  स्टाफ  का  स्तर  समान

 यह  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 गुजरात  में  आकाशयाणी  केन्द्र  खोलना

 2669.  श्री  सी०  डी०  गामित  :

 ओर  काशोीरास  राणा

 क्‍या  सूचनां  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने ने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  गुजरात  में  सूरत  में  एक  आकाशवाणी  केन्द्र  खोलने  का  निर्णय  लिया

 और  यदि  तो  कब  ;

 इसकी  स्थापना  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण  और

 इस  केन्द्र  को  सुरत  में  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  जायेगा  और  इसके  लिए  सरकार  क्‍या
 ठोस  कदम  उठा  रही  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्री  पो०  :  जी  हां  ।
 आकाशबाणी  की  अनुमोदित  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985--90)  में  गुजरात  में  सूरत  में  एक
 आकाशवाणी  केन्द्र  स्थापित  करने  की  स्कीम  शामिल  है  |

 यद्यपि  इस  परियोजना  के  लिए  स्थान  का  कब्जा  देने  के  लिए  राज्य  सरकार  को
 86  में  मांगपत्र  भेज  दिया  गया  किन्तु  यह  स्थान  29.6.1988  को  ही  अन्तरित  किया  गया  जिससे
 परियोजना  के  कार्य  में  विलम्ब  हुआ  ।

 सिविल  निर्माण  का  काम  सौंप  दिया  गया  है  और  तकनीकी  क्षेत्र  के  शीघ्र  तैयार  होने
 की  आशा है  ।  ट्रांसमीटर  और  स्टूडियो  उपकरण  भी  हो  चुके हैं  ।  सूरत  के  प्रस्तावित  आकाशवाणी
 केन्द्र  के 1990-91 के  अन्त  तक  चालू  किए  जाने  के  लिए  तैयार  हो  जाने  की  आशा
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 हुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  का  आधुनिकोकरण
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 2670.  श्री  अमल  दत्त  :  हि

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 *  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  द्वारा  भारतीय  ठेकेदारों  को  उनके  द्वारा  सप्लाई  किये

 गये  उपकरणों  और  सेवाओं  के  कुल  मूल्य  का  कितने  प्रतिशत  '  अग्रिम  भुगतान  के  रूप  में

 दिया  जाता  है

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  बिरला  टेकिनीकल  सर्विसेज  ढ्वारा
 दिये  जाने  वाले  परामर्श/तकनीकी  सेवाओं  के  लिए  दी  गई  अग्रिम  राशि  निर्धारित  मापपण्डों  के  अनुरूप
 थी  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  तथा  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  दिनेश
 अथारिटो  आफ  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  भारतीय  ठेकेदारों  को  उनके  द्वारा  सप्लाई  किये  जाने  वाले
 उपकरणों  तथा  सेवाओं  के  लिए  10  ';,  अग्निम  का  भुमतान  किया  जाता  है  कछ

 मामलों  में  कार्य  की  प्रकृति  को  देखते  हुए  उच्च  अग्रिम  राशि  दी  जाती  है  ।

 दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  की  आधुनिकीकरण  परियोजना  के  लिए  स्ट्रील  अथारटी  आफ
 इंडिया  लिमिटेड  विदेशी  पैकेजों  के  सभी  स्वदेशी  जिसमें  |बड़ला  टेक्निकल  सविसेज  भी
 ग़ामिल  को  20",  अग्रिम  देना  स्वीकार  किया  था  ।

 निविदाकारों  से  बातचीत  के  दौरान  पार्टियों  ने  मल्यों  में  कमी  करने  की  पेशकश  की  थी
 शत  उन्हें  उच्च  संचालन  अग्रिम  जैसी  कतिपय  सृविधाएं  दी  जाएं  ।  पार्टियों  क  यह  दृढ़  कथन  था  कि

 वे  अपने  आदानों  की  सप्लाई
 को

 रोके  थीं  क्योंकि  मूल्य  वृद्धि
 के  लिए  दी  गयी  अनुमति  बहुत  सीमित

 थी  ।  अतएव  शीषं॑स्‍्थ  समिति  ने  उच्च  अग्रिम  के  लिए  अनुमति  देने  का  निर्णय  किया  था  क्योंकि  इसे
 सेलਂ  के  समग्र  हित  में  समझा  गया  था  ।

 इटली  के  साथ  व्यापार  समझोता

 2671.  श्री  गलाब  चंद  कटारिया  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनवरी  1985  से  जनवरी  1990  की  अवधि  के  दौरान  इटली  के  साथ  हस्ताक्षर  किए
 गए  व्यापार  समझौतों  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 इटलो  को  उन  कम्पनियों  की  संख्या  कितनी  जिन्होंने  इस  अवधि  के  दौरान  भारत  में
 अपनी  पूंजी  लगाई  तथां  इस  पूंजी  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  -

 क्या  इटली  से  बड़ी  मात्रा  में  संगमरमर  के  आयात  का  भारत  में  संगमरमर  उत्पादन  पर
 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कारंबाई  की  गई

 -  ।9
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 बाशित्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अरंगिल  :  1985  से
 1990  की  अवधि  के  दौरान  इटली  के  साथ  किसी  व्यापार  समझौते  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 इटलो  के  साथ  वर्ष  1985  और  1988  में  दो ऋण  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  जिसमें

 इटली  द्वारा  400  मिलियन  अमरीकी  डालर  और  250  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  ऋण  की
 व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 1985  से  1989  तक  की  अवधि  में  विदेशी  सहयोग  के  6।  मामले

 अमुमोदित  किए  गए  जिनमें  इटली  कम्पनियों  द्वारा  47.01  करोड़  €०  के  निवेश  शामिल  थे  ।

 और  सरकार  स्वदेशी  उद्योग  को  संरक्षण  प्रदान  करने  की  दृष्टि  से  प्रतिबंधात्मक
 जआायात  नीति  अपनाती  हैं  ।

 भारत-बंगेला  देश  सोमा  पर  तस्करो

 2672.  श्रो  राजयोर  सिह  :

 क्या  विक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  के  सीमावर्ती  जिले  से  बंगलादेश  को  सामान  की

 तस्करी  होने  के  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  है  ;
 {  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  तथा  जुलाई  1990  भारत-बंगलादेश  सीमा

 पर  पकड़े  गए  सामान  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और
 इस  तस्करी  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 विस  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  अनिल  :  और  उपलब्ध  रिपोर्ट  से  पता
 चलता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  सैक्टर  सहित  भारत-बंगलादेश  सीमा  तस्करी  के  लिए  सुगम्य  बनी  हुई
 भू-सीमा  के  भारत-बंगलादेश  सैक्टर  में  1990  तक  पिछले  तीन  वर्षो  के  दौरान  पकड़े  गए  निषिद्ध
 माल  का  मूल्य  नीचे  दिया  गया  है

 4.  है|  तर  तर  तर
 रुपयों

 1988  7.63
 1989  15.01
 1990  9.43

 आंकड़े  अन्तिम  हैं  :

 तस्करी  रोधों  अभियान  को  तेज  कर  दिया  है  ।  तस्करी-रोघी  तंत्र  को  भारत-बंगलादेश
 सीमा  सहित  समग्र  देश  में  सुदृढ़  कर  दिया  गया  है  और  तस्करी  का  पता  लगाने  और  इसे  रोकने  में  लगी
 सभी  संबंधित  एजेन्सियों  के  बीच  घनिष्ठ  ताल-मेल  बनाए  रखा  जाता  है  ।

 लमिलनाड  में  ओश्योगिक  पिछड़े  क्षत्रों  में  परियोजनाओं  को  भारतोय  ओद्योगिक  बित
 मिगम  द्वारा  दीं  गई  सहायता

 2673.  शी  पो०  ऑर०  एस०  बेंकटेशन :
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 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाड  में  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंस्थित  कितनी  औद्योगिक  परियोजनाओं
 के  लिए  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  ने  वर्ष  1989-90  के  दौरान  वित्तीय  सहायता  स्वीकृत  की  है  ;
 और

 भारतीय  ओद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  उपरोक्त  परियोजनाओं  के  लिए  1989-90  के
 दौरान  बित्तीय  सहायता  के  रूप  में  कितनी  घनराशि  स्वीकृत  की  थी  ?

 वित्त  संत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  और  भारतीय  औद्योगिक  वित्त
 निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1989-90  के  दोरान  उसने  तमिलनाडु  के  अधिसूचित
 किए  गए  औद्योगिक  रूप  से  कम  विकसित  क्षेत्रों  में  स्थित  34  परियोजनाओं  को  42.79  करोड़  रुपए  की
 सहायता  दी  थी  ।

 पंजाब  में  पर्यटन  के  विक्रांस  के  लिए  निधि  का  प्रावधान

 2674.  आर  कमल  थोधरां  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1990  को  समाप्त  होने  वाले  अन्तिम  दो  वर्षों  के  दोरान  पंजाब  में  पर्यटन  के
 विकास  के  लिए  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ;  और

 कुल  कितनी  राशि  खर्च  की  गई  है  और  उक्त  अवधि  के  दोरान  क्‍या  उपलब्धि  प्राप्त

 हुई  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज़्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सत्यपाल  :
 और  पयंटन  मंत्रालय  ने  पंजाब  में  पयंटन  का  विकास  करने  के  लिए  31  1990

 को  समाप्त  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  वित्तीय  सहायता  के  रूप  में  14.29  लाख  रुपए  की  राशि
 प्रदान  की  है  ।

 रोपड़  तथा  फगवाड़ा  स्थित  पर्यटक  आवास  इस  अवधि  के  दौरान  पूरे  हो  गए  ।

 अध्ष्य  प्रदेश  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  राशि  का  निर्धारण

 2675.  श्री  छबिराम  अर्गल  :

 क्या  बिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1990-91  के  लिए  मध्य  प्रदेश  को  प्राकृतिक  आपदाओं  का  सामना  करने  के  लिए
 केन्द्र  द्वारा  कितनी  सहायता-राशि  निर्घारित  की  गई  है  ;

 क्या  राज्य  के  आकार  को  देखते  हुए  निर्धारित  की  गई  धनराशि  पर्याप्त  है  ;
 क्या  1990  से  1990  की  अवधि  के  दौरान  राज्य  सरकार  द्वारा  प्राकृतिक

 आपदाओं  पर  किए  गए  व्यय  को  देखते  हुए  सरकार  का  इस  घनराशि  में  वृद्धि  करने  का  विचार  है  ;
 क्‍या  खरीफ  90  के  लिए  आदान-राज़  सहायता  के  रूप  में  2.65  करोड़  रुपये  की  धनराशि

 भी  स्त्रीकृत  की  गई  और
 ।

 ज़्ड़ा
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 यदि  तो  क्या  उक्त  धनराशि  राज्य  को  दे  दी  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  से  नौंवे  वित्त  आयोग  ने  प्राकृतिक
 आपदाओं  के  लिए  राहत  संबंधी  व्यय  बी  पूति  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  हेतु  प्रतिवर्ष  37  करोड़  रुपए
 के  संग्रह  से  राज्य  आपदा  राहत  कोष  स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  यह  राशि  1988-89  में
 समाप्त  हुए  दस  वर्षों  की  अवधि  के  दौरान  अनुमोदित  व्यय  की  वास्तविक  अधिकतम  सीमा  के  औसत  पर
 आधारित  है  ।  आयोग  ने  यही  आधार  सभी  राज्यों  के  लिए  समान  रूप  से  अपनाया  है  ।  भारत  सरकार
 प्रत्येक  वर्ष  कोष  में  75  प्रतिणत  अर्थात्‌  27.75  करोड़  रु०  का  अंशदान  करेगी  और  शेष  9.25  करोड़
 रु०  का  अंशदान  राज्य  सरकार  करेगी  |  भारत  सरकार  ने  इन  सिफारिणों  को  स्वीकार  कर  लिया  है
 इसलिए  प्राकृतिक  आपदाओं  की  राहत  पर  व्यय  की  पूति  करने  के  लिए  चालू  वर्ष  के  लिए  आबंटित  राशि
 राज्य  सरकार  के  लिए  उपलब्ध  है  ।  आबंटन  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 और  वर्ष  1990-91  के  लिए  अपेक्षित  आगत  आर्थिक  सहायता  की  2.65  करोड़
 रु०  की  राशि  का  वहन  राज्य  आपदा  राहत  कोप  के  लिए  की  गई  आवंटित  राशि  में  से  किया  जाना  है

 न  नहीं  उठता  ।

 स्वरोजगार  योजना  के  तहत  दी  जाने  वाली  सहायता  का  अनुपयोग

 2676.  श्री  टी०  बशीर

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बेरोजगारी  की  समस्याओं  के  बावजूद  स्व-रोजगार  योजनाओं  के  तहत
 दिये  जाने  वाले  ऋणों  का  पूरा  सदुपयोग  नहीं  हो  पा  रहा  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  इसके  कारणों  की  जांच  की  यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  सामने
 भाये  हैं  ;

 क्या  उपर्यकत  तथ्य  को  मद्देनजर  रखते  हुए  सरकार  का  स्व-रोजगार  योजना  में  कोई
 परिवर्तन  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍यां  है  ?

 बषित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  से  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों
 की  स्व-रोजगार  योजना  तथा  शहरी  गराबों  के  लिए  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  सरकार  ते  स्व-रोजगार
 लक्ष्य  कराने  के  उद्दं  श्य  से  तैयार  किए  उपयुक्त  दोनों  योजनाओं  के  अन्तर्गत  गत  तीन  वर्षों

 के  दौरान  कार्य  निष्पादन  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है

 शिक्षित  बेरोजगांर  युवकों  की  स्व-रोजगार  शहरी  गरीबों  के  लिए  स्व-रोजगार  कार्यक्रम
 पोचना

 वर्ष  मंजर  किए  गए  मामलों  मंजर  की  गई  म
 जूर  किए  गए  मजूर  की  गई

 की  संख्या  राशि  मामलों  की  संख्या  राशि

 1986-87  2.17  469.91  341  116.14

 1987-88  1.20  259.76  3.82  132.20
 1988-89  8-89  1.92  404.39  3.51  134.48
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 ee  अत  क  ूअआ  न  ता  भू  डघहै  ता  िि  फाज  ण  से ह

 योजनाओं  के  कार्यान्वयन  से  प्राप्त  अनुभव  से  पता  चलता  है  कि  कुल  मिलाकर  दोनों  योजनाओं

 के  अन्तर्गत  संतोषजनक  कार्य  हुआ  है  ।  उक्त  योजनाओं  में  परिवर्तन  करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 न्यू  बैंक  आफ  इन्डिया  का  पंजाब  नेशनल  बैंक  के  साथ  बिलय

 2677.  श्री  मान्धाता  सिंह  :

 श्री  वज  भूषण  तिवारी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  न्यू  बैंक  आफ  इंडिया  का  पंजाब  नेशनल  बेंक  के  साथ  विलय  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ;  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  ब्रेकिंग  उद्योग  के  कार्य  को  सक्षम  बनने  के  लिए  सभी

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  विलथ  करके  भारतीय  बैंकिंग  निगम  स्थापित  करने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  और  इस  समय  सरकार  के  पास

 इस  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 राजस्थान  से  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इच्डिया  में  किया  गया  निवेश

 2679.  श्रो  गिरधांरो  खाल  भागंव

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  में  किए  गए  निवेश की  कुल  धनराशि
 में  राजस्थान  का  हिस्सा  कितना  था  ;

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  राजस्थान  में  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इंडिया  द्वारा  किया  गया  निवेश
 कितना  था  ;

 उपयंकक्‍त  भाग  और  की  घनराशियों  के  बीच  क्या  अनुपात  है  ;  और

 इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  क्‍या  कायं  वाही  की  जा  रही  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  अनिल  :  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  पास  उपलब्ध

 सुचना  के  भारतीव  यूनिट  ट्ृस्ट  की  यूनिटों  की  कुल  3855  करोड़  रुपए  की  बिक्री  में  से
 राजस्थान  राज्य  में  1988-89  )  के  दोरान  17.09  करोड़  रुपए  की  यूनिटों  की  बिक्री

 हुई  ।

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  अपनी  निधियों  का  निवेश  कम्पनियों  के  इक्विटी  शेयरों  और  ऋण  पत्रों
 जैसी  विभिन्‍न  प्रतिभूतियों  में  करता  और  ये  मुख्यतः  विभिन्‍न  स्टाक  एक्सचेंजों  के  माध्यम  से  गोण
 बाजार  परिचालनों  के  जरिए  की  जाती  है  |  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  स्टाक  एक्सचेंजों  के  माध्यम  से  अपने
 निवेशों  के  राज्यवार  आंकड़े  नहीं  रखता  है  ।  भारतीय  यूनिट  ऐसे  निवेशों  के  नियमित
 क्षेत्र  को आवधिक  निक्षेप  आदि  के  रूप  में  प्रत्यक्ष  सहायता  भी  प्रदान  करता  है  ।  भारतीय  यूनिट
 टुस्ट  द्वारा  राजस्थान  में  निगमित  क्षेत्र  को  1988-89  के  दौरान  दी  गई  ऐसी  प्रत्यक्ष  सहायता  की  राशि
 53.88  करोड़  रुपए  थी
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 उपर्युक्त  भाग  (a)  में  उल्लिखित  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  के  स्टाक  एक्सचेंजों  के  माध्यम

 से  किये  जाने  वाले  निवेशों  को  ध्यान  में  रखते  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  यह  प्रश्न  ही  नहीं

 सेवा  सम्बन्धी  मामलों  में  अपील  दायर  करने  के  बारे  सें  अनुर्केश
 ]

 2680.  श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  अनुदेशों/दिशा  निर्देश  जारी  किए  हैं  कि  सेवा  सम्बन्धी  मामसों  में

 भारत  सरकार के  मंत्रालयों/विभागों,  स्वायत्त  निकायों  को  अपील  नहीं  करनी  चाहिए  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  तथा  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  विनेश  :  ओर
 जी  नहीं  |  किन्तु  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  और  विभागीं  से  यह  सुनिश्चित  करने  का  अनुरोध
 किया  गया  है  कि  केवल  ऐसे  मामलों  में  अपीलें  फाइल  की  जाएं  जिनमें  विधि  विषयक  या  सार्वजनिक

 महत्त्व  के  प्रश्नों  पर  उच्चतम  न्यायालय  का  आधिकारिक  निर्णय  अपेक्षित  हो  ।

 सध्य  प्रदेश  ओर  बिहार  में  इस्पात  संयंत्रों  की  स्थापना

 2681.  श्रो  तेज  नारायण  सिंह  :

 लो  वेवेना  प्रसाव  यादव  :

 कया  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लि०  का  मध्य  प्रदेंश  और  बिहार  में  और  अधिक  इस्पात
 संयंत्र  स्थापित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  ओर  खांन  मंत्री  तथा  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  दिनेश  :  इस  प्रकार
 का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 देश  में  आकाशवाणी  दूरदशेत  केसा

 2682.  श्रो  हरिकेवल  प्रसाद  :

 श्रीमतो  वसुन्धरा  राजे  :

 श्रो  रमेश  चेन्नीथाला  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  कितने  आकाशवाणी/दृरदर्शन  केन्द्र  काम  रहे  हैं  ;
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 लिखित  सुँसेरे

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  खोले  जाने  वाले  नए  केन्द्रों  का  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  बारे  में  देश  के  पिछड़े  क्षेत्रों  को  प्राथमिकता  देने  का  है  ;  और

 यदि  तो  किस  आघार  पर  प्राथमिकता  दी  जाएगी  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  संत्री  पी०  :  इस  समय  देंश
 100  आकाशवाणी  520  दूरदशंन  प्रसारण  4  दूसरे  चैनल  के  ट्रांसपोटर  और  11  दूरदर्शन

 कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  कार्यरत  हैं  ।

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  की  विस्तार  योजनाओं  में  पिछड़े  और  ग्रामीण
 क्षेत्रों  की कवरेज  को  उचित  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 विवरण

 जिन  नए  रेडियो  स्टेशनों  को  वर्च  1990-91  के  दोरांन  पूरा  हो  जाने  को
 परिकल्पना  है  उनको  सूची

 एफ०  एम०  ट्रांसमीटरों  सहित  नए  रेडिथो  स्टेशन
 ee  मे  कचचत़सछस€  “  -  अि  चनत+  +++ल्‍फकफफ

 ||  2

 हसन  बारीपोड़ा
 2.  कनन्‍नौर  22.  कैलाशंहर
 3.  शिवपुरी  23.  जोरहाट
 4.  शहडोल  24.  हॉफलाँग
 5.  झालावाड़  25.  बिलासपुर
 6.  अलवर  26.  गोघरा
 7.  भटिडा  27.  वीड
 8.  पटियाला  28.  बेतुल
 9.  कथुआ  29.  खंडवा

 बांसवाड़ा  30.  अकोला
 नागौर  यवतमाल
 ओवरा  32.  अहमदनगर
 तिरूपति  33.  रायगढ़
 होसपेट  34.  छिंदवाड़ा

 कुरूनूल  35.  बालाघाट

 अनन्तपुर  36.  सिहभूमि

 रायचुर  37.  सासाराम

 चित्रदु्ग  38.  चन्द्रपुर
 बेलोनिआ  39.  सतारा

 20.  पूणिया  40.  नानदेड़



 वबिखित
 42.

 43.
 44.
 45.
 46.
 47.
 48.
 49.
 50.

 52.
 $3.

 2

 धर्मशाला  54.  मरकापुरम

 हु

 जैसलमेर  55.  कारवर

 चुरु  56.  डाल्टनगंज

 भदरवा  57.  बेहरामपुर

 मेरकारा  58.  नौगांव

 कोलापुर  59.  हजारीबाग

 कुरुक्षेत्र
 60.  चुराचाँदपुर

 चित्तौड़गढ़  बोलनगीर

 सवाई  माधोपुर  62.  सागर

 फैजाबाद
 63.  सूरत

 बरेली  64.  गुना
 झांसी  65.  धुले

 पुंछ  66.  नासिक

 एम०  डब्ल्यू  द्रांसमीटरों  सहित  नए  रेडियो  स्टेशन

 जमशेदपुर
 2.  वाड़मेंर
 3.  ऊटफमंड
 4.  भवानी  पटना

 5.  दिफू

 चालू  वितोय  वर्ष  के  दौरान  वे  दूरदर्शन  परियोजनाएं  जिनके  चालू  होने
 होने  को  परिकल्पना  है  गा

 __  वि  2

 परियोजनाएं
 +-फसससफकजबज

 उ०  श०  ट्र०  अनन्तपुर  उ०  शण०  कटिहार
 सिलचर  पटना

 डिबूगढ़  |...  सेट

 गुवाहाटी  राजगढ़
 कार्यकम  निर्माण  और  फीडिंग  का०  नि०  पणजी

 गरुवहाटी  हो  चुका
 ईटानगर  अ०  श०  किलहोत्रन

 -  का०  नि०  सु०  म्‌जफ्फरपुर  अ०  अ०  श०  नयेमा
 »  का०  नि०  डाल्टनगंज  अ०  अ०  डेस्किट
 -  उ०  श०  ट्रां०  डाल्टनमंज  शण०  तिमशोगम
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 18.  अ०  अ०  श०  दरास

 19.  अ०  श०  सनक्‌
 20.  अ०  अ०  शਂ

 सेट

 है  70  नि  र्‌  गलबर्गा
 5.  Jo  श०  द  घारवा

 26.  उ०  श०  शिमोग

 भोपाल

 28.  का०  नि०  रायपुर
 29.  उ०  श०  रायपुर  कि०

 वा०  ट्रांसमीटर  के  हो
 चुका

 30.  उ०  श०  म्वालियर

 हो  च्‌का
 31.  श०  जगदलपुर
 32.  उ०  श०  जबलपुर
 33.  उ०  श०  औरंगाबाद

 हो  च्‌का
 34.  उ०  श०  अम्बाजोगाई

 संक्षिप्ताक्षर

 लिखित  उत्तर
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 35.  उ०  Wo  चुराचाँदपुर
 36.  इम्फाल
 37.  शिलांग
 38.  तुरा
 39.  उ०  श०  लुंगलई
 के  ७४७५)  जा/२जाल
 41.  स्टाडि  कोहिमा
 42  श०  मोकोकचु ग
 43.  Ho  श०  सालम्बर

 44.  उ०  श०  गंगटोक
 45.  अगरतला

 ५4

 46,  उ०  श०  टां०  भवानी  पटना
 47,  भवनेश्वर

 48.  अ०  अ०  श०  म्‌  श्यरी
 49.  अ०  Wo  ट्रां०  बरेली
 350.  श०  ट्रां०  चालू  हो  चुका  है  ।
 51.  मसूरी
 52.  चुके
 53.  ट्र  ,  टाइगर  हिल
 54.  का०  नि०  पांडिचेरी
 55.  का०  नि०  पोर्टब्लेयर

 उ०  श०  ट्रा०--उच्च  शक्ति  ट्रांससीटर  (10  कि०
 उ०  श०  उच्च  शक्ति  किलोवाट )
 अ०  श०  ट्रा०  अल्प  शक्ति  ट्रांसपीटर
 अ०  श०  ट्रां०  अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटर
 का०  लि०  सूु०  कार्यक्रम  निर्माण  सविधा  |

 समाचारों  के  प्रसारण-सभय  में  बढ़ि
 मिनुवाद  ]

 2683.  ओर  राम  सागर  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्या  दूरदर्शन  से  काल  ओर  सायंकाल  प्रसारित  होने  वाले  समाचारों  के  बीच  विद्यमान
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 समय-अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  दोपहर  के  प्रसारणों  के  दौरान  अंग्रेजी  और  हिंदी  में  समाचार
 प्रसारित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  :  और

 यदि  ठो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ;

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कांय  मंत्री  पी०  :  नहीं  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 निग़मित  कर  को  धारा  को  समाप्त  किया  जाना

 2684.  श्रो  रास्रेश्वर  प्रसाद  :

 क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निगमित  कर  की  धारा  115  जे  को  समाप्त  करने  से  कुछ  कम्पनियां  जीरो-टैक्स
 कम्पनियां बन  गई  और

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  का  ब्योरा  क्या  और  गत  तीन  वर्षों  का  इनके  कर  भुगतान
 का  संक्षिप्त  विवरण  क्या  है  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  अनिल  :  वित्त  1990  के  तहत
 आयकर  1961  की  धारा  115  में  संशोधन  किया  गया  है  ताकि  यह  व्यवस्था  की  जा  सके
 कि  उक्त  के  धारा  के  कर-निर्धारण  वर्ष  1991-92  के  किसी  पिछले  संगत  वर्ष  तथा  बाद  के
 वर्षों  के  सम्बन्ध  में  लागू  नहीं  होंगे  ।  संशोधन  के  प्रभाव  की  जानकांरी  केवल  तभी  हो  सकेगी

 जब  निर्धारण  वर्ष  1991-92  के  लिए  आय  की  विवरणियां  जिन्हें  3  1991  को  अथवा

 उससे  पूर्व  दायर  किया  जाना  अपेक्षित  प्राप्त  होंगी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 उदुमलपेट  तमिलनाडु  में  ट्रांसमीटर/ट्रांसपोजर  की  स्थापना

 2685.  श्री  बी०  राजरवि  वर्मा  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  वात  की  जानकारी  है  कि  उदुमलपेट  तालुक  की  अधिकांश  जनसंख्या

 के०  के०  एल०  के  उच्च  गक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  से  स्पष्ट  प्रसारण  नहीं  देख  पाती  है  ;

 यदि  तो  क्या  दूरदर्शन  केन्द्र  के  मुख्य  अभियन्ता  ने  उदुमलपेट  के  टेलीविजन  दर्शक

 फोरम  को  यह  लिखा  था  कि  सातवीं  योजनावधि  के  दौरान  उट्मलपेट  अथवा  इसके  निकट  एक  ट्रांसमीटर
 स्थापित  किया  जायेगा

 यदि  तो  इस  उपकरण  की  स्थापना  में  विलस्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 इसे  शीघ्र  स्थापित  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  सन्‍्त्रो  तया  संसदीय  कार्य  मनन्‍्न्नी  पो«  :  हां  ।

 से  आठवीं  योजना  अवधि  के  उदुमल्रपेट  में  एक  दूरदर्शन  ट्रांसपोजर  स्थापित
 करने  की  व्यवहारिकता  की  जांच  वी  गई  थी  और  यह  पाया  गया  कि  इससे  अशेक्षित  प्रयोजन  पूरा  नहीं
 होगा  क्‍योंकि  ट्रांसपाजर  के  प्रचालन  के  लिए  उच्च  गक़्ति  दूस्दर्शन  कोडाइ+वाल  से  भावश्यक

 128



 2  1912  लिखित  उत्तर

 पर्याप्त  सिगनल  उदुमलपेट  में  उपलब्ध  नहीं  हुआ  |  फिर  भी  सरकार  का  यह  प्रयास  है  कि  इस  प्रयोजन
 के  लिए  घनराशि  की  उपलब्धता  के  अनुरूप  उदुमलपेट  में  शीघ्रातिशीघ्र  दूरदर्शन  सेवा  पहुंचाई

 उड़ीसा  में  पर्यटन  के  विविधीकरण  के  लिए  सहायता

 2686.  श्री  ए०  एन०  सिंह  देव

 क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  उड़ीसा  सरकार  से  पर्यटन  में  परम्परागत  पर्यटन  केन्द्रों का  समुद्र

 तटीय  पर्यटन  जल  ट्रे  किंग  और  वन्य  जीव  फ्यंटन  में  विविधीकरण  करने  का  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सरकार  को  कितनी

 निधि  दी  जाएगी  :

 संसदीय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  पर्यटन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  सत्यपाल
 :  और  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग

 ने
 1990-91  के  दौरान  उड़ीसा  में  शुरू  की  जाते

 वाली  वन्य  जीव  पर्यटन  से  सम्बन्धित  निम्नलिखित  स्कीमों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  :
 तन  _

 क्रम  सं  ०  स्कीम  का  नाम
 अनुमानित  लागत

 ०

 1.  चान्दबेली  में  फारेस्ट  लॉज  5.00

 2.  भितरकणिका  वन्य  जीव  अभ्यारण्य  में
 पर्यटक  लॉज  5.00

 3.  टीकरपाड़ा  में  फारेस्ट  लॉज  15.00
 i  न न  नन  न  न  नमन  न  नमी  हेतु

 जोखिभ-मरे  निर्यातों  के लिए  संरक्षण

 2687.  श्री  पी०  एम०  सईद

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  जोखिम-भरे  निर्यातों  के  लिए  संरक्षण  उपलब्ध  कराने  हेतु  कुछ
 वित्तोय  निकाय  का  गठन  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाशिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सनत्री  अरंगिल  :  नहीं  ।  भारतीय  ऋण
 गारण्दी  निगम  जोखिम  भरे  निर्यातों  के  लिए  भारतीय  निर्यातकों  को  बीमा  सुविधाएं  प्रदान  कर  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 तमिलनाडु  में  पर्थटन  को  प्रोत्साहन
 2688.  श्री  सो०  श्रीनिवासन  :

 श्री  पी०  आर०  एस०  बेंकटेशन  :

 क्या  पयंठन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :
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 आठवीं  पंच-वर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  पर्यटन  के  विकास  के  लिए  कितनी  निधि  का
 प्रावधान  किया  गया  है  ;

 इस  वर्ष  के  दौरान  राज्यवार  कितना  आवंटन  किया  गया  है  ;

 तमिलनाडु  में  पयंटन  का  आगे  और  संवर्धन  करसे  के  लिए  क्या  क्षेत्र है  ;
 क्‍या  सरकार  को  तमिलनाडु  सरकार  से  दक्षिणी  अर्काट  जिले  में  कलरायन  पहाड़ियों  सहित

 दमिलनाड़  में  पयंटन  के  संवर्धन  हेतु  कोई  योजनाएं  प्राप्त  हुई  हैं  ;

 ($)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इन  योजनाओं  के  कब  तक  स्वीकृत  होने  की  सम्भावना  है  ?

 संसदोय  कार्य  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्रो  तथा  पर्यटन  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  सत्यपाल
 :  ओर  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 पर्यटन  का  विकास  और  संवर्धन  करना  मुख्यतया  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  ।
 पर्यटन  मन्त्रालय  प्राप्त  विशिष्ट  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  उनके  घन  की

 उपलब्धता  और  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  के  आधार  पर  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करता  वर्ष
 1990-91  के  लिए  तमिलनाडु  की  निम्नलिखित  परियोजनाओं/स्कीमों  को  वित्तीय  सहायता  हेतु

 मिकता  प्रदान  की  गई  है  :--

 1.  तठंजावर  में  पंयँटेक  परिसर

 2.  टेंट  आवास

 3.  कुलसाकर  पट्टिनम  में  पर्यटक  सुविधाएं
 4.  कुम्मनकोणम  में  पर्यटक  सुविधाएं

 5.  नौकाओं  की  खरीद

 6.  दो  स्थानों  पर  मार्गस्थ  सुख-सुविधायें  अनुमानों  सहित  विस्तृत  परियोजनायें/स्कोमें  राज्य
 सरकारों  से  प्राप्त  होनी

 नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 आयरन-ओर-फाइन्स  का  लिर्यात

 2689.  भ्रो  गोपोनाथ  मजपति  :

 क्या  इस्पात  और  रूान  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  बिहार  के  सिंहभूम  जिले  में  हाल  ही  में  गठित
 अपने  मैटिरियल  डिविजनਂ  के  माध्यम  से  आयरन-ओर-फाइन्स  का  निर्यात  करने  का  विचार  है  ;

 क्या  नवगठित  मैटिरियल  डिवीजनਂ  सीधे  अथवा  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  तिगम  के
 माध्यम  से  आयरन-ओर-फाइन्स  पर  निर्यात  करेगा  ;

 लायरन-ओर-फाइन्स  का  किन-किन  देशों  को  निर्यात  किये  जाने  का  विचार  है  ;

 इ््प
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 क्‍या  खनिज एवं धातु व्यापार निगम उड़ीसा में  र>रऋ  ना

 क्‍या  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  उड़ीसा  में  उपलब्ध  आयरन-ओर-फाइंस  का  भी

 निर्यात  कर  रहा  और

 यदि  तो  कब  से  ?

 इस्पात  और  खांन  मन्‍त्री  तया  विधि  और  न्याय  मंत्री  विनेश  :  से

 बिहार  और  उड़ीसा  में  स्थित  की  निजी  खानों  से  अधिशेष  लौह  अथस्क  चूरों  के  निर्यात  की

 संभावना  का  पता  द्वारा  एम०  एम०  टी०  सी०  के  साथ  मिलकर  लगाया  जा  रहा है  ।  अभी  कोई

 ठोस  निष्कर्ष  नहीं  निकला  है  ।

 और  हां  ।  से  ।

 सोवियत  रूस  के  सांच  व्यापार

 2690.  शो  नकल  नाथक  :

 श्री  सनोरजन  भक्तत  !

 श्री  इरा  अन्बारांसु  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  सोवियत  रूस  के  साथ  वर्ष  |  में  द्विपक्षीय  व्यापार  बढ़ाने  का
 कोई  प्रस्ताव  है

 थदि  तो  किन-किन  क्षेत्रों  में  ओर  उसके  लिए  क्या  शर्ते  त्तय  की  गई  और

 इस  उद्देश्य  हेतु  यदि  किन्हीं  प्रोटोकोजो  अथवा  सभझौतों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  तो
 उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अरंबिल  :  से  भारत  सोवियत

 अनुसार  संचालित  किया  जा  रहा  जो  अब  तक  वैध  है  ।  व्यापार  समझौते  के  तहत  व्यापार
 संलेख  कैलेण्डर  वर्ष  के  आधार  पर  सम्पन्न  किये  जाते  हैं  जिनमें  प्रत्येक  कैलेण्डर  वर्ष  के  लिए  तिर्धारित्न
 व्यापार  के  ब्यौरे  निदिष्ट  किये  जाते  वर्ष  को  के  लिए  व्यापार  योजना  पर  3500  में
 हस्ताक्षर  किये  गए  थे  ।  इसमें  वर्ष  संघ  के  दोरान  8800  करोड़  रुपए  का  व्यापार-का  रोबार  निर्धारित
 किया  गया  जिसमें  भारत  से  सोवियत  संघ  को  5300  करोड़  रुपए  का  निर्यात  करना  तथा  3500
 करोड़  रुपए  का  भारत  द्वारा  सोवियत्त  संघ्र  स ेआयात  करना  शामिल  है  ।  लिए  निर्धारित
 यह  लक्ष्य  पिछले  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  कारोबार  की  तुलना  में  लगभम  26  प्रतिशत  अधिक  है  ।  आयात
 सूची  में  शामिल  मुख्य  म्दे  हैं  :  विद्युत-उपस्कर  तथा  परिवहन  उपस्कर  जैसी  विभिन्‍न
 अपरिष्कृत  पेट्रोलियम  रसायन  तथा  रासायनिक  अलोौह  धातुओं  जैसी  वस्तुएं
 अखबारी  एस्वेस्टास  आदि  जैसा  अन्य  ओद्योगिक  माल  तथा  इस्पात  उत्पाद  ।  व्यापार  य्रोजद्य
 भारत  से  निर्यात  की  मुख्य  मदों  में  शामिल  हैं  :  कृषि  खनिज  एवं  रसायन  एवं  रासायनिक

 वस्त्र  जिनमें  सिलेसिलाए  परिधान  शामिल  चमड़ा  तथा  चमड़ा  उत्पाद  तथा  बड़ी  संख्या

 में इंजीनियरी सामान हालांकि व्यापार योजना सरकारी स्तर पर तैथार की जाती परन्त वास्तविक दोनों देशों के बीच उन विभिन्‍न व्यावसाथिक संगठनों द्वारा किया जाता है जो सम्बन्धित व्यावसायिक फ्हलुओं को ध्वान में रखते हुए विशिष्ट खरीद/बिक्री संबिदाएं करते हैं ।
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 वर्ष  1991  के  लिए  भारत  सोवियत  व्यापार  योजना  चालू  वर्ष  की  अन्तिम  तिमाही  में  तैयार

 हो  जाने  की  आशा

 महाराष्ट्र  के
 पहाड़ी  स्टेशनों  का  पर्यटक  केन्द्र  के  रूप  में  विकांस

 2691.  श्रो  सुदास  दताश्रेय  देशमुख  :

 क्या  पर्यटन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार
 ने  चिकहलडा  की  अर्थव्यवस्था  के  विकास  हेतु

 उसको  पर्यटक  केन्द्र  के
 रूए  में  विकसित  करने  के  लिए  अनुमोदन  हेतु  कोई  योजना  भेजी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यह  योजना  कब  तक  अनुमोदित  हो  जाए  . ह

 संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  पर्यटन  मन्‍्त्रालप  में  राज्य  मंत्री  सत्यपांल
 :  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रबड  के  मूल्य

 2692.  श्री  रमेश  चेन्नीथाला  :

 श्री  पलाई  के०  एस०  संध्यू  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  रबड़  के  मूल्य  कम  हुए  हैं  ;

 कया  उत्पादन  की  अधिक  लागत  और  तैयार  माल  के  अत्यधिक  मूल्य  को  देखते  रबड़
 का  वर्तमान  मूल्य  उत्पादकों  के  लिए  लाभकारी  नहीं  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  चालू  मौसम  के  दौरान  रबड़  का  और  आयात  न  करने  तथा  आयातित

 रबड़  को  बाजार  में  जारी  न  करने  का  विचार  है  ;  और

 उत्पादकों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का

 विचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्‍्त्रो  अरंगिल  :  हां  ।

 रबड़  की  कीमत  जो  माह  मई  तथा  1990  के  दौरान  बढ़  गई  उसमें  माह
 1990  के  उत्तराद्ध  से  गिरावट  का  रुख  दर्शाया  गया  है  ।  सही  औसत  क्वालिटी  ग्रेड  रबड़  अर्थात

 आर०  एम०  ग्रेड  के  लिए  कीमत  दिनांक  18-8-90  को  20.25  रुू०  प्रति  किग्रा०  थी  और  इसे

 लाभकारी  समझा  जा  सकता  हैं  ।

 और  वर्ष  1990-91  के  दौरान  कुल  40,000  मी०  टन  प्राकृतिक  रबड़  के  आयात

 का  प्रस्ताव  है  ।  रिलीज  की  जाने  वाली  रबड़  की  मात्रा  का  मूल्यांकन  बाजार  स्थिति  के  आघार  पर

 समय-समय  पर  किया  जाएगा  ।  एस०  ठी०  सी०  एक  बफर  स्टांकिंग  योजना  चला  रहा  है  जिसका  उद्देश्य

 रबड़  के  लिए  एक  ऐसी  स्थिर  एव  लाभकारी  कीमत  बनाए  रखना  है  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 एस०  टी०  सी०  द्वारा  ऐसे  समय  में  स्थानीय  बाजार  से  रब्रड़  की  खरीद  किये  जाने  की  व्यवस्था  है  जब
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 कीमत  का  रुख  लागत  आंकड़ों  के  आधार  पर  सरकार  द्वारा  बच  मार्क  कीमत  से  नीचे  किसो
 एक  खास  स्तर  तक  गिर  जाने  का  हो  ।

 केरल  में  गेर-सरकारी  उद्योगों  को  वित्तोय  संस्थाओं  द्वारा

 2693.  श्री  सुरेश  कोडीकस्तील  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  गैर-सरकारी  उद्योगों  को  अखिल  भारतोय  स्तर  की  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा
 ऋण  दिए  गए  हैं

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऋण  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ;

 कया  किन्‍्हीं  मामलों  में  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दिए  जाने  में  विलस्ब

 हुआ  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं/उठानें  का  विचार

 क्षित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  से  अखिल  भारतीय  वित्तीय
 संस्थाओं  नामतः  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  भास्तीय

 वैद्योगिक  वित्त  निगम  और  भारतीय  औद्योगिक  पुर्नानर्माण  वेक  ने  केरल  के  निजी  क्षेत्र  के  उद्योमों  को
 ऋण  उपलब्ध  कराएं  इन  संस्थानों  से  प्राप्त  सूचना  के  गत  तीन  वर्षो  अर्थात  1987-88
 1988-89  और  1989-90  के  दौरान  संत्रितरित  किए  गए  ऋण  की  कुल  राशि  62.86  करोड़
 रुपए

 ऋण  की  राशि  की  मंजूरी  के  उपरांत  सहायता  प्राप्त  संस्थान  द्वारा  आशय-पत्र  की  स्वीकृति
 दस्तावेजों  के  संबद्ध  एजेंसियों  की  स्वीकृति  प्राप्त  प्रवर्तकों  का  वांछित  अंशदान  प्राप्त
 करने  आदि  में  कुछ  समय  लग  जाता  है  ।  इन  महत्वपूर्ण  औपचारिकताओं/संवितरण  पर्व  शर्तों  के  प्रा
 होने  के  प  गैर  कानूनी  दस्तावेजों  के  निष्पादन  के  उपरांत  ही  संवितरण

 तरण
 किया  जाता  है  |  इस  प्रकार

 जहां  संवितरण  पूर्व  शर्तों  को  पूरा  नहीं  किया  जाता  उन  मामलों  को  छोड़कर  अन्य  मामलों  में  विल्लीय
 संस्थाओं  द्वारा  ऋण  के  संवितरण  में  कोई  विलम्ब  नहीं  होता  है  ।

 अखबारी  कागज  का  आयात

 2694.  ओ  राम  बहाबुर  सिह  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  वर्ष-वार  और  देशवार  कितना  और  कितने  मूल्य  का  अखबारी
 कागज  आयात  किया  गया  ;

 त  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  रुपये  में  भुगतान  किये  जाने  वाले  देशों  से  कितनी  मत्रा गत

 और  कितने  म  लय  का  अखबारी  कागज  आयात  किया  गया  और  वर्ष  1990-91  के  दौरान  इन  देशों  से
 कितनी  मात्रा  में  तथा  कितने  मृल्य  का  अखबारी  कागज  आयात  करने  का  प्रस्ताव है

 क्‍या  रुपये  में  भुगतान  किये  जाने  वाले  देशों  से  अखबारी  कागज  के  आयात के  लिए
 निर्धारित  धनराशि  का  पूणंख्पेण  उपयोग  कर  लिया  गया  है  ;

 यदि  तो  दुलंभ  विदेशी  मुद्रा  बचाने  के  लिये  रुपये  में  भुगतान  किये  जाने  वाले  क्षेत्र  से
 अधिकतम  मात्रा  में  आयात  करने  के  लिये  कया  प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ;
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 क्या  स्केन्डीवेनियन  देशों  से  अखबारी  कागजों  का  आयात  बढ़ा  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  संजय  में  पंत्री  ,:  विवरण-पत्र  संलग्न  है  ।

 वर्ष  1987-88  से  वर्ष  1989-90  के  दौरान  रुपया  भुग़ान  क्षेत्र  के  देशों  स ेआयातित
 कागज  की  मात्रा  तथा  मूल्य  नीचे  दिए  गए  हैं

 1987-88  1988-8  9  1989-90

 मात्रा  टन०  96095  76881  91152.

 मूल्य  रु०  6915.37  7265.82  10045

 वर्ष  1990-91  के  2,70,000  मौ०  टन  आयात  करने  का  भ्रस्ताव

 और  सोवियत  संघ  के  मामले  में  व्यापार  योजना  प्रावधान  का  पूरी  तरह  उपयोग
 किया  गया  है  तथा  अन्य  रुपया  भुगतान  क्षेत्र  के  देशों  के  मामले  में  यह  प्रयास  किए

 '  जा  रहे  हैं  कि  इस
 प्रावधान  का  अधिकतम  उपयोग  किया  जाय  ।

 और  स्केन्डीवेनियन  देशों  से  आयात  बढ़ने  का  कारण  यह  है  कि  जो  कि  विश्व
 में  सबसे  बड़ा  सप्ताई  स्रोत  गड़ा  दरों  की  तुलना  में  इन  देशों  की  दरें  कम  इसके-अलाषा
 लदान  भी  कम  है  ।
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 लिखित  उत्तर

 2695.  श्री  राबोोत्र  अश्निहोत्री  :  पु

 क्लणिल्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  दौरान  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  द्वारा  खादी  और

 दोग  कितने  मूल्य  की  कितनी  वस्तुओं  को  खरीदा  तत्संबंघी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्या  थूति  बिश्लाग  का  खादी  और  ग्रामोद्योग  की  वस्तुएँ  खरीदने  के  सम्बन्ध  में  कुछ  निश्चित
 प्रतिशत  कोटा  तय  करने  का  विचार  है  ;  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 इस  बारे  में  कितनी  राशि  प्रोत्साहन  के  रूप  में  दिए  जाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 वर्सभिजय  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  अपेक्षित  सूचना  संलग्न
 विवरण  में  दी  मई  हैं  ।

 खादी-सूत्ती  और  ऊनी  कपड़े  खादी  ग्रस्‍मोद्योग  आयोग  से  ही  खरीदे  जाने  क ेलिए  आरक्षित
 जहां  तक  अन्य  भढ़ों-का  सम्बन्ध  उनकी  खरीद  खादी  ग्रामोद्योग  आयोग  की  यूनिटों  से  करने  के

 लिए  कोई  कोटा  निश्चित  किए  जाने  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 भ्रन  नहीं  होता  ।

 विवरण

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशांलय  हारा  खादी  ओर
 ग्रभोध्योग  अथोग  को  दिए  गए  आदेशों  को  मांशा  तथा  :7

 बर्थ  भंडार  मांत्रां
 ध

 म्ल्य

 ु  रुपयों

 2  3  4

 खादी  डह्टर  नग

 खादी  दसूती  मीटर

 खादी  कपड़ा  पगड़ी  2400  नग

 खादी  कपड़ा  डुंगरी  मीटर  0.53

 ख़ादी  की  अन्य  मर्दे  मीटर

 कुल

 8-89  लॉम्ड्री/ध्ेने-  का  सावुन  छड़े  57.60
 टायलेट  साबुन  टिकिया  36.00

 .  खाद्दी  कपड़ा  पय्डी  नग  4.85
 द्धादी  डस्टर  59.89

 ट



 ह

 |

 ः
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 ब

 7

 खादी  कपड़ा  दसूती  कुल  मीटर
 2

 -99

 खादी  कपड़ा  शीर्टिंग  25835  मीटर  05

 पल्‍प  बोई  मीट्रिक
 55

 प

 कुल  से वर्ष 1988-89
 प़

 9-90  खादी  कपड़ा  2999785  मीटर  354.67
 खादी  इरटर  नग  70.95
 पल्प  बोर्ड  क्लोग्राम  5.9|

 कुल

 डिप्सशी  विल्लम्ब  से  प्राप्त  होने  के  कारण  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  से  वर्ष

 में  की  गई  करोड  रू०  की  खरीद  फ्ो  वर्ष  में  दिखाया  गया  ।

 सुख्यमंत्रियों  की  विदेश  यात्राएं

 2696.  श्री  पਂ

 कि

 वो०  थामस  कर

 सी
 वित्त

 त्री  यह  बताने.की  कृपा  करेंगे  कि

 ०

 में  विदेश  य
 त्रा  परे पर  गए

 राज्यों  के  मुख्यमंत्रियों  और  अन्य  मंत्रियों  ने

 विदे
 ऐ  वित्तीय  अथवा  अन्य  सहायत  के  लिए

 बातचीत  की

 |

 ्

 अवधि  में  कौन-कौन  से  मुख्य  मंत्री  विदेश  यात्राओं  पर  गए  थे
 के  ]  ५  हि )  उनकी  विदेश  कात्राओं  का  उद्देश्य  क्या  था

 ्््ि

 हि
 क्रय

 उन्हें  विदेशी  विदेशी  वित्तीय
 शथवा  औद्योगिक

 विश्व  बेंक  अथवा

 प्राइवेट  ए बेट  एजेंसियों  के  साथ  विचार-विमर्श  करने  का  अधिकार  दिया  गया  था  ; रररररखः रा  कं  कर यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 बज कहे )  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारवा  और
 रा

 )  क्या  ये  सरकारी  यात्राएं  थीं  अथवा  सर

 ध

 द्वारा  प्रायोजित  की  गई  थीं  और

 मय

 जत  की  गई  तो  प्रायोजित  एजेंसियों  के  न  या  हैं  और  उन्होंने  इन  थात्राओं  पर  कितनी

 रु

 055

 स्‍ल
 अनिल

 से  के

 दौरान  राज्यों  से  निम्न

 बडा  के  कह

 खत
 सा

 मुख्यमंत्री/मंत्री
 अपने-अपने

 राज्य  में  अनिवासी  भारतीयों  के  निवेशों  की

 संभावना  का  पता  लगाने  के  लिए  विदेश  गए  रा  त्र्

 ्प़ 5 । एम0० चेनता मुख्य मत्रा प्रदेश ) --30 5 दिन के । लए संयुक्त राज्य ।
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 वलरलों  आती
 हे  ७  ee  ः

 2.  श्री  ई०  के०  मुख्य  मंत्री
 )  श्रीमती के०  आर०  गोरी  उद्योग  मंत्री

 और  श्री  बेबी
 के  साथ  27  1990  से  10

 श्री  बेबी
 राई  मे

 दिन  के  लिए  सयुक्त  राज्य अमेरिका  और  कनाडा

 दौरों  का  स्वरूप  संभावनाओं  का  पता  लगाना  और  प्रक्ृति  से  संवर्धनात्मक  था  तथा  इन  दौरों  के

 फलस्वरूप  सं  नावित  निवेशों  की  बताना  संभव  नहीं  है  ।

 हिल  पु

 ऋणों  और  सहायता  संबंधी

 मामल  केन्द्रीय  सरकार

 ton

 क्षे

 हे  के  शा

 धि डक
 ई  आ

 हा

 राज्य  सरकार

 विकास

 पा

 र  में  परस्पर  हितों  के  मामलों  पर  चर्चा  करने  पर  कोई  रोक

 नहीं  है  ;
 क्र

 रस्म  रा
 दोनों  ही

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  बेंकों
 दोहा  गरी्र कल

 को  दिये  जाने  वाले  ऋणों  का  अनुपात  औद्योंगिक  प्रयोजनों

 के  लिए  दिए  जाने  णों  की  तुलना  में  बहुत  ही  कम  है  ,

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं

 को  द्वारा  किसानों  तथा  उद्योगपतियों  को  वषेवार  और  बंकवार

 अनुदेश  जारी  ण  हैं  ;
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  से  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना
 प्रणाली  से  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रमुख
 वाणिज्यिक  बंकों  द्वारा  दिए  गए  क्षेत्रवार  बंक  ऋण  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :  --

 करोड़  रुपए

 व्यवसाय  दिसम्बर  1987  दिसम्बर  1988...  सिततस्थर  1989  -

 1.  उद्योग

 बड़े  और  मझौले  24282  29658  35225

 लघु  उद्योग  10469  12663  4180

 2...  कृषि  11938  13742  4894

 3...  अन्य  22271  24060  26169

 कुल  निवल  बेंक  ऋण  68960  80123  90468
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 लिंखित  24  1990

 कमजोर  वर्गों  को  दिया  गया  ऋष  जिनमें  अन्यों  के  साथ-साथ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  छोटे  और  सीमांत
 ,  भूमिहीन  मजदूर  और  कारीगर  शामिल  बहुत  थोड़ी-थोड़ी  राशि  के  हैं  जिसका  कारण  मुख्यत

 उनके  कार्य-कलाप  का  सीमित  दाथरा  है  और  जिसके  परिणाम  स्वरूप  ऋण  लेने  की  उनकी  क्षमता  भी

 कम  इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  निर्धारित  किया  गया  है  कि  बक  अपनी  कुल  बकाया/ऋण
 राशि  का  10  प्रतिणत  लक्ष्य  कमजोर  वर्गों  के  लिए  उपलब्ध  करायेंगे  ।  दूसरी  ओर  औद्योगिक  प्रयोजनों
 के  लिए  दिया  गया  ऋण  अधिक  राशि  का  होता  है  क्योंकि  कार्यंशील  पूंजी  की  आवश्यकता  और  अन्य
 निवेश  सम्बन्धी  अपेक्षाएं  अधिक  होती  हैं  ।  इन  दोनों  कार्यकलापों  के  क्षेत्रों  को  विश्लेषण  ओर  नीति
 सम्बन्धी  निर्णयों  की  दृष्टि  से  तुलना  करना  ठीक  नहीं  है  ।

 और  छोटे  और  सीमान्‍त  किसानों  और  कपजोर  वर्गों  में  ऋण  के  प्रवाह  को  बढ़ाने  के
 लिए  कई  कदम  उठाए  गए  हैं  जैते  कि  प्रतिशत  वाषिक  की  रियायती  ब्याज  दर  चालू  देय  राशियों

 र  ब्याज  को  चक्रवाद्ध  न  10,000  तक  के  ऋणों  वर  अन्य  पक्ष  गारंटी  अथवा  सम्पाश्विक
 प्रतिभूति  के लिए  जोर  न  देना  अल्पावधिक  फसल  ऋणों  के  मामले  नामे  डाला  गया  ब्याज  मूलधन  से
 अधिक  नहीं  होना  चाहिए  ।  फसल  नष्ट  हो  जाने  की  स्थिति  देय  राशि  को  3  से  5  वर्ष  की  अवधि
 में  पुर्ननिर्धारित  किया  जाता  है  और  किसानों  को  तया  ऋण  दिया  जाता  है

 शक्ति  पैकेज  स्कीम के  अन्तर्गत  बैंकों  ह।रा  दी  गई  सहायता
 2698.  श्रीमतो  गोता  मुखर्जो  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कथा  करेंगे  कि

 बंकों  द्वारा  शुरू  की  गई  शक्ति  पैकेज  स्क्रीमਂ  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और
 वर्ष  1989  के  दौरान  तथा  1990  तक  इस  योजना  के  अन्‍न्तगंत  बेकों  में  कितने

 आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  और  इनमें  से  कितने  आवेदन  पत्र  बेंक-वार  तथा  राज्य-वार  मंजूर  किये  गये  और
 प्रत्येक  को  कितना-कितना  ऋण  दिया  गया  हैं  ?

 वित्त  संत्रालय  में  उपमंत्रो  अनिल  :  और  भारतीय  स्टेट  बेंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  महिलाओं  को  अपने  उद्यम  स्थापित  करने  और  उन्हें  चलाने  के  वास्ते  सहायता  देने  के  लिए
 प्वम्बर  1988  से  शक्ति  पैकेजਂ  नामक  एक  पैकेज  शुरू  किया  एया  जिसथें  सहायता  देने  की

 वर्तेमान  सभी  योजनाएं  शामिल हैं  ।  ब्याज  दर  के  सम्बन्ध  में  रियायतें  उदाहरणमर्भ  साममन्‍य  ब्याज  दर
 0.5  प्रतिशत  कम  ब्याज  और  प्रवर्तकों  का  माजिन  उदाहरणार्थ  सामान्य  मा्जिन  से  5  प्रातसत  कम

 माजिन  इस  पैकेज  का  भाग  जिनके  पास  औपचारिक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  नहीं  हैं  उनकी  सहायत्तक  करने
 के  लिए  कार्यों  के  लिए  कार्यक्रमਂ  और  कार्यो  के  लिए  उद्यमवत्ति  शिक्षा
 कार्यक्रम  तैयार  किये  गये  आज  तक  54  ऐसे  कार्यक्रम  आयोजित  किये  गए  हैं  ओर  1596
 महिलाओं  को  प्रशिक्षित  किया  गया  है  |  भारतीय  स्टेट  ब्रंक  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  मार्च  1990  के
 अन्त  तक  वेक  ने  1,90,225  महिला  उद्यमियों  को  122.43  करोड़  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  दी  है

 इसमें  से  17,757  महिलाओं  को  शक्ति  पैकेजਂ  के  अन्तगंत  कुल  12.82  करोड़  रुपये  की  बकाया
 राशि  की  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 श्चिमो  बंगाल  में  बेंकों  में  राशि  ओर  उनके  द्वारा  विए  गए  ऋण

 2699.  श्री  चित्त  बसु  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ‘Yao
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 लिखित-उत्तर
 बा

 पश्चिम  बंगाल  में  30  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रीयकृत  बेकों  में  कूल
 कितनी  राशि  जमा  थी  ;

 बेंकों  द्वारा  30  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्‍न  स्व  रोजगार  योजनाओं  के

 अन्सर्त  राज्य  में  कूल  कितना  ऋण  दिया  गया  ;  और

 वर्ष  1990-91  के  दोरान  इस  शीर्ष  के  अन्तगंत  बक  लक्ष्य  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  मार्च  1990  की
 स्थिति  के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  में  सरकारी  क्षेत्र  के  28  बंकों  की  कल  जमा  राशियां  15,039.97
 करोड़  रुपये  थीं

 भारतीय  रिजरवं  बेंक  से  प्राप्त  आंकड़ों  के  दिनांक  30  1990  को  शिक्षित

 बेरोजगार  युवकों  की  स्वरोजगार  योजना  और  शहरो  गरीबों  के  स्वरोजगार  कायंक्रम के  अन्तगंत  पश्चिम

 बंगाल  में  बेंकों  द्वारा  मंजूर  किये  गये  कुल  ऋण  निम्नानुसार  हैं  :

 करोड़  रुप

 हिताधिकारियों  को  संजूर  कियां  गयाਂ

 संख्या  ऋण

 शिक्षित  बे  रोजगार  युवकों  की

 स्वरोजगार  योजना  1,14,597  242.08

 शहरी  गरीबों  का  स्वरोजगार  कार्यक्रम  81,071  28.19

 पश्चिम  बंगाल  राज्य  के  सम्बन्ध  में  वर्ष  1990-91  के  लिए  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  की
 स्वरोजगार  योजना  के  अन्तर्गत  विकास  लघु  उद्योग  द्वारा  11,100  हिताधिकाररियों  का
 रखा  गया  शहरी  गरीबों  के  स्वरोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  रखे  जाने  वाले  लक्ष्यों  को  भारतीय
 रिजर्व  बबेक  द्वारा  जन्तिष्र  रूप  दिया  जा  रहा  है  ।

 सघ  क्षंत्र  के  उद्योगों  द्वारा  निर्यात

 2700.  थभ्री  हरिन  पाठक  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपो  करेंगे  कि  :

 क्‍या  औद्योगिक  निर्यात  का  अधिकांश  भाग  लंध  क्षेत्र  के  उद्योगों  द्वारा  ही किया  जाता

 पिछले  तीन  वर्षों  के  उत्पादित  माल  के  कूल  निर्धात  में  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  कौ
 भाग  कितने  प्रतिशत  था  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लषघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  वास्ते  अपने  माल  के  निर्यात  उसे
 प्रोत्साहन  देने  के  लिए  तथा  अपनी  निर्यात  सम्बन्धी  आवश्यकताओं को  आसानी  से  पूरा  करवाने  के  लिए
 एक  अलग  एजेंसी  स्थापित  करने  का  है  ;

 यदि  तो  यह  प्रस्ताव  किस  चरण  में  विचाराधीन  है  ,  और

 तो  इसके  क्या  ?

 ;  (०

 -
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  अरंगिल  :  और  चालू  अनुमानों  के

 अनुसार  1986-87,  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  विनिभित  माल  के  कुल  निर्यात में  लघु
 उद्योग  क्षेत्र  का  भाग  क्रमशः  39.3%,  36.8%  तथा  34.3%

 से  लघु  उद्योगों  के  निर्यातकों  की  आवश्यकताओं  का  ध्यान  रखने  के  लिए  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  लघु  क्षेत्र  विभाग  तथा  कृषि  एवं  गामीण  उद्योगों  के  अन्तगंत  एक  अलग  से  निकाय
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  !

 आधथिक  नोति  पत्र

 2701.  कुमारी  उम्रा  भारती  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  आ्थिक  नीति  पत्र  जारी  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धीं  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  अथंब्यवस्था  में  और  अधिक  खुलापन  लाने  का  निर्णय  किया  है  जबकि

 औद्योगिक  विकास  के  विस्तृत  निर्देशों  पर  नीतिगत  नियन्त्रण  बनाये  रखा  है  ;

 क्‍या  इस  खुली  आधिक  नीति  से  बिना  किसी  प्रतिबंध  के  मुक्त  रूप  से  भारत  में  विदेशों
 कम्पनियों  द्वारा  पूंजी-निवेश  को  सहायता  मिलेगी  ;

 यदि  तो  क्या  इस  नीति  का  भारतीय  अर्थव्यवस्था  पर  भारी  प्रभाव  पड़ेगा  ;  और

 यदि  तो  किस  सीमा  तक

 विक्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 औद्योगिक  विकास  के  सम्बन्ध  में  सरकार  की  नीति  उद्योग  मंत्रो  द्वारा  संसद  में  31.5.90
 को  पहले  ही  घोषित  और  कृषि  आधारित  उद्योगों  के  संवर्धन  के  लिए  नीति  सम्बन्धी  उपायों  और
 ओऔद्योगिक  अनुमोदनों  की  प्रक्रियाओं  में  परिवततेनोंਂ  में  प्रतिपादित  है  ।

 नहीं  ।

 ओर  नई  नीति  के  प्रभाव  का  पूर्वानुमान  लगाना  इस  समय  संभव  नहों  है  ;

 दूरदर्शन  द्वारा  टेलो  घाराबाहिकों  का  प्रसारण

 2702.  श्लोमतो  उस्रा  गणपति  राजू  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृत्रा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  केंद्रीय  फिल्म  प्रभाणीकरण  बोड  द्वारा  प्री-सेंसरशिप  की  सीमा  के
 अन्तगंत  दूरदर्शन  द्वारा  प्रसारण  हेतु  टेली  घारावाहिकों  को  शामिल  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  इसका  औचित्य  कया  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रों  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रों  पो०  :  और
 सरकार  की  वर्तमान  नीति  के  अनुसार  समय-समपव  पर  यथा  संग्रोधित  चलचित्र  1952  तथा
 उसके  तद्दत  बने  नियमों  में  यथानिर्वारित  फिल्‍्जों  के  प्रमागत  सम्वस्थी  उपवन्धों  से  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  को
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 छूट  बशर्ते  कि  प्रसारण  के  लिए  कार्यक्रमों  को पास  करते  महानिदेशक  अथवा  संबंधित  केंद्रों  के

 जैसी  भी  स्थिति  केंद्रीय  सरकार  द्वारा  केंद्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  के  नाम  जारी  फिल्‍म

 प्रमाणन  माग्गंदर्शनों  को  ध्यान  में  रखें  ।

 सिजोरभ  में  पर्यटन  को  बढ़ाबा  देने  हेतु  अनिजासी  भारतीयों  द्वारा  पूंणो  निवेश

 2703.  डॉ०  सो०  सिलबेरा  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मिजोरम  पर्यटन  विभाग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  किये  जाने

 वाले  पूंजी  निवेश  में  से  कुछ  राशि  मिलेगी  ;  और

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विश  संत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  और  अनिवासी  भारतीयों  को  भारत
 में  तीन  से  पांच  सितारा  होटलों  में  निवेश  करमे  की  अनुमति  है  ।  देश  के  किसी  भी  भाग  में  निवेश  करने
 का  निर्णय  उनके  द्वारा  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  लिया  जाता  है  ।

 राजरथान  भें  सरवार  सासंद  में  प्यंटल  का  विकास

 2704.  भरी  गुभान  मल  लोढां  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  रणकपुर  और  माऊंट  आबू  के  विश्व  प्रसिद्ध  दिलवाड़ा  जैन  मंदिरों  को  बड़ी  संख्या  में
 विदेशी  पर्यटकों  द्वारा  देखे  जाने  को  ध्यान  में  रखते  रणकपुर  और  सरदार  सामंद  का  परयंटक
 केन्द्रों  में  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तया  पर्यटन  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  सत्यपाल

 :  और  रणकपुर  तथा  माउंट  आबू  राज्य  सरकार  के  परामर्श  से  संवध्॑ न  हेतु
 अभिनिर्धारित  तीन  यात्रा  परिषथों  में  से  एक  यात्रा  परिपषथ  में  शाप्रिल  किया  गया  सरदार  सामंद

 के  लिए  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  हैं  ।

 बेंक  ब्यांज  दरों  का  पुनः  निर्धारण

 2705.  श्री  बसन्‍्त  साठे  :

 श्री  श्रीकांत  वत्त  नरसह  राज  वांडियर  :

 «  क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  बेंक  ब्याज  दरों  के  पुनः  निर्धारण  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;
 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;

 भ्रस्ताबित  पुनः  निर्धारण  का  ब्यौरा  बया  है  ;  और
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 नयी  ब्याज  दरें  किस  तिथि  से  लागू  हो  जायेंगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपसंत्रो  अभिल  :  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  दिए
 जाने  वाले  ऋणों  के  लिए  निर्धारित  ब्याज  दरों  के  ढांचे  की  निरंतर  स्रमीक्षा  की  जाती  है  |  इस  संबंध  में
 नीति  की  लचीले  ढंग  से  लागू  किया  जाता  है  और  अध॑व्यवस्था  में  वतंमान  तथा  सामने  आ  रही
 परिस्थितियों  के  अनुसार  समय-समय  पर  परिवतंन  किए  जाते  हैं  ।

 से  ये  सवाल  ही  पैदा  नहीं

 उड़ीसा  में  दूसरा  इस्पात  संयंत्र  स्थांपित  कियां  जाना

 2706.  श्री  डी०  अभात  :

 श्री  सु्यंनारायण  सिह  :

 श्री  लोकनाथ  चौधरी  :

 श्री  चित  बसु  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आठवीं  योजना  के  दौरान  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  के  प्रस्तावित  स्थल  पारादीप  के
 स्थान  पर  उड़ीसा  के  दैतारी  में  दूसरा  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  का  बिचार  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  प्रस्ताव  कीं  मुस्य-मुख्य  बातें  वया  हैं  और  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब
 तक  ले  लिया  जायेगा  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  तथा  विधि  और  न्याय  मंत्री  दिनेश  और
 पाराद्वीप  में  बल्कि  दरतारी  में  इस्पात  संयंत्र  की  स्थापना  से  संबंधित  एक  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  है  |  तथापि  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  संसाधनों  के  आवंटन  के  बारे  में  जानकारी
 मिलने  के  बाद  ही  इस  प्रस्ताव  पर  अन्तिम  रूप  से  निर्णय  लिया  जाएगा  ।

 भारत  ओर  अन्य  देशों  में  क्षाय  बोर्ड  के  कार्यालय

 ]
 2707.  श्री  जनादंन  तिधारी  :

 क्‍या  बांणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्रृपा  करेंगे  कि

 देश  और  विदेश  में  चाय  बोडं  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  कहां-कहां  स्थित  है  ;  और

 इनमें  कितने  कर्मचारी  कार्य  रत  हैं  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  और  देश  और
 विदेश  में  ऐसे  स्थान  जहां  टी०  बोड  के  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थित  हैं  और  उनमें  नियुक्त  व्यक्तियों  की
 संख्या  31.3.90  की  स्थिति  के  अनुसार  निम्नानुसार

 स्थान  का  नाम  कमंचारियो  की  संख्या
 में

 ||  2
 का

 कलकत्ता  515
 नई  दिल्‍ली  118
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 बम्बई  16

 मद्रास  23

 कोचीन  38

 कुनूर  39

 कोट्रायाम  4

 अगरतल्ला  3

 सिलेंचेर  8

 गुवाहाटी  21

 जोरहाट  13

 तेजपुर  5

 सिलीगुड़ी  16

 पालमपुर  8

 लखनऊ  5

 अमृतसर  3

 कुरसियोंग  17

 कुल  852

 कार्यालय  भारत  आधारित

 लंदन  3
 बर  सेल्स  3
 सिडनी  2
 न्यूया्क  1
 काहिरा  4

 कुबैत  3

 कुल  16

 चाय  का  उत्पादन  और  निर्यात

 2708.  श्री  ई०  एस०  एम०  पाक्षीर  मोहम्भव  :
 शत  लक्मोनारायण  पाण्डेय  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  चाय  का  उत्पादन  हुआ  ;

 ॥45
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 विभिन्‍न  देशों  को  कुल  कितनी  मात्रा  में  और  किस-किस  किस्म  की  चाय  का  निर्यात

 किया  गया  ;

 इसके  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गयी  ;

 क्‍या  उस  वर्ष  के  दौरान  देश  में  चाय  के  मूल्य  प्रभावित  हुए  थे  ;

 (४)  सरकार  का  स्वदेशी  बाजार  में  चाय  के  मूल्य  स्थिर  रखने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 डर

 वर्ष  निर्यात से  के  लिए  चाय  के  निर्यात  का  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 शाजिक्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  अरंगिल  :  वर्ष  किया गया  के  दौरान
 भारत  में  उत्पादित  चाय  को  कल  मात्रा  702.80  एम०  किग्रा०  आंकी  गयी

 ओर  चाय  बोड्ड  के  अनुसार  विभिन्‍न  देशों  को  निर्यात  की  गई  चाय  की  किस्मवार
 मात्रा  तथा  उससे  अजित  विदेशी  मुद्रा  निम्नलिखित  हैं  :

 तात्रा  :  एम०  किग्र
 मूल्य  :  करोड़  रुपए

 ः

 मात्रा  मूल्य

 >  बल्क  426.59

 पैकेट  चाय  *88.54
 »...  टी०  बैस्स

 इन्सटेंट  चाय

 862.45

 करी  गए  लदान  लाइसेंसों  पर  आधारित  ।

 जी

 स्वदेशी  बाजार  में  चाथ  की  कीमतों  को  स्थिर  रखने  के  लिए  सरकार  ने  निम्नलिखित
 कदम  उठाये  हैं  :

 चाय  की  कीमतों  की  मानीटरिंग  करने  ओर  आवश्यक  सुझाव  देने  के  लिए  विशेष
 सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  मानीटरिंग  समिति  गठित  की  गई  है  ।

 (2'  चाय  उत्पादकों  से  कहा  गया  है  कि  वे  सभी  नीलामी  केन्द्रों  पर  अपनी  चाय  की
 आवक  को  अधिक  करें  ।

 (3)  उत्पादकों  से  कहा  गया  है  कि  वे  वे  एम०  किग्रा०  चाय  उपलब्ध  करायें  जिसे
 देश  में  विस्तृत  दुकानों  के  माध्यम  से  पैकेटों  में  प्रति  किग्रा०  बेबा  जा
 सके ।  इस  पर  स्थानीय  कर  अलग  से  होगा ।

 वर्ष  के  चाय  के  निर्यात  का  लक्ष्य  230  एम०  किग्रा०  रखा  गया
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 2709.  श्री  धर्मेश  प्रसांद  वर्मा  :

 ब्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  बिहार  के  पूर्व  और  पश्चिम  चम्पारन  जिलों  में  चम्पारन

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  द्वारा  प्रतिवर्ष  कितनी-कितनी  घनराशि  के  ऋण  दिए  गए  ;

 क्‍या  उपर्युक्त  जिलों  में  अधिक  गरीबी  ओर  बेरोजगारी  को  देखते  हुए  वहां  रहने  वाले

 लोगों  के  आथिक  उद्धार  के  लिए  वहां  अधिक  मात्रा  में  पूंजी  निवेश  किये  जाने  को  आवश्यकता

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  चम्पारन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  को  क्षेत्रीय  छोटे

 व्यापारियों  और  किसानों  को  अधिक  मात्रा  में  ऋण  देने  का  विचार  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  अन्य  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  अनिल  :  (१)  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास

 बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  चम्पारन  जिलों  में  चम्पारन

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  द्वारा  जो  ऋण  राशि  दी  गई  वह  इस  प्रकार  है  :

 1986  404.52  लाख  रुपए

 1987  278.77  लाख  रुपए

 1988-89  8-89  213.80  लाख  रुपए

 (15  महीनों  की

 से  सेवा  क्षेत्र  योजनाएं  जिले  की  ऋण  संत्रंध्ी  आवश्यकताओं  के  आधार  पर  बनाई
 जाती  है  और  सभी  बँक  तदनुसार  ऋण  सुविधाएं  उपलब्ध  कराते  चम्पारन  क्षेत्रीय

 ग्रामीण
 बेंक  भी

 अपने  क्षेत्र  में  अनुमोदित  सेवा  क्षेत्र  योजना  के  अनुसार  उधारकर्ताओं  के  लक्ष्य  समूह  को  ऋण  प्रदान
 करेगा  ।

 लिराग  दिल्‍लो  में  पंजाब  नेशनल  बेंक  को  शाखा

 2710.  श्री  कड़िया  सुष्डा  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  नेशनल  बेंक  ने  अपनी  चिराग  दिल्ली  स्थित  शाखा  स्वामी  नगर  स्थानान्तरित
 कर  दी  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  यह  शाखा  भारतोय  रिजवं  बेंक  की  स्वीकृति  से  स्थानांतरित  की  गई  थी  ?

 वित्त  भंत्रालय  में  उपमंत्री  अनिल  :  पंजाब  नेशनल  बेंक  ने  सुचित  किया
 है  कि  उसने  पुराने  परिसर  में  जगह  की  कमी  और  उसके  चारों  ओर  अस्वास्थ्यकर  हालत  के  कारण
 अपनी  चिराग  दिल्ली  शाखा  को  स्वामी  नगर  स्थानांतरित  किया  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  पंजाब  नेशनल  बैंक  की  कारंवाई  को  अनुमोदित  कर  दिया
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 से  लिये  जाने  बाले  ब्याज  का  वर

 2711.  बाबा  सुच्चा  सिह  :

 क्या  किक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  ब्रेंक़  राज्य  सहक्रारी  ऑंक़ों  भ्रे  क्रिम्र  दर

 ब॒पुल  करता  है  ;

 प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियां  सी०.ए०  सदस्यो ंसे  हयाज  किस  दर  पर

 बसूल  करती  है  ;

 क्‍या  प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियों  द्वारा  ब्सुल  की  जाने  बालो  ब्याज  की  दरें  और  भ्रधिक
 बिचौलियों  के  होने  के  कारण  ऊंची  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बिचौलियों  को  कम  क़रता  है  ;  और

 (&)  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं/उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  अनिल  सामयिक  कृषि  संबंधी  कार्यों  के

 लिए  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रममीण  विनगस  ब्रेंक़  राज्य  सहकारी  बेकों  को  ऊम्लब्ध  कराए  गए  वित्त
 पोषण  ली  जाने  बाली  ब्याज  की  दरें  नीचे  दी  गई  हैं  :

 प्राथमिक  कृषि  ऋण  समिति  ए०  के  ब्याज  दर
 आसत  बकाया  के  प्रतिशत  के  रूप  में  नावार्ड  से  वाधिक  )
 प्राप्त  तौसत  ऋण

 60  तक  3

 60  से  अधिक  और  80  से  कम  4

 80  से  अधिक  5

 प्राथमिक  कृषि  ऋण  समितियों
 द्वारा उनके  सदस्यों  से  ली  जाने  वाली  नाबाड्ड  द्वारा  निर्धारित

 की  गई  ब्याज  की  दरें  नीचे  दी  गई  हैं

 ऋण  की  श्रेणी  ब्याज  दर

 7500  रु०  तक  के  ऋण
 ह

 7500 रु० से अधिक और 15000 to & Ha के ऋण  )

 7500  रु०  से  अधिक  और  25000  ०  से  क़म  के  ऋण  12.0

 25000  रु०  से  अधिक  और  25000  रु०  से  कम  के  ऋण  12.5

 25000  रु०  से  अधिक  के  ऋण  से  14,0 ५  बने +  gn  —
 से  कृषि  ऋणों  के  लिए  ब्याज  की दरें  भ्रत्तीय  रिज्ञबं  ब्रेक  द्वारा  तय  की  जाली  हैं

 और  इनमें  सहकारी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  और  वाणिज्यिक  बेंकों  के  संबंध  में  एक  रूपता

 बरती जाती है । ब्याज की दरें निर्धारित करते समय आगे ऋण देने का कार्य करने वाले संस्थानों के
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 स्वरूप  को  ध्यान  में  नहीं  रखा  जाता  सहकारी  क्षेत्र  की  किसी  माध्यम  संस्था  क्रो  समाप्त
 करने  का  इस  समय  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 आयाहित  क्रारों  पर  सोसा  शुल्क  से  प्राप्त  राज़स्व में  वृद्धि

 प्रो०  विजय  कुमार  महहोत्रा  :

 क्या  जिश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  बजट  में  आयातित  कारों  पर  लगे  सीमा  शुल्क  से  प्राप्त  होने  वाले  राजस्त्र  में  वृद्धि
 दर्शाई  गई  है  जबकि  इस  वर्ष  आयातित  कारों  की  संख्या  में  कमी  आने  की  सम्भावना  है  चूंक्रि  आयात

 नीति  में  इस  आशय  का  परिवतंन  किया  गया  है  ;

 पिछले  तीन  ब्कों  के दौरान  आयातित  कारों  की  संख्या  का  वर्षवार  ब्यौरा  क्‍या  है  और
 सी०  सी०  श्रेणी  तथा  के  सी०  सी०  श्रेणी  से  अधिक  की  श्रेणी  से  सरकार  को  प्राप्त  ्रक्छ

 का  व्यौरा  क्‍या  हैं  ;  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गैर  सीमा  शुल्क  की  श्रेणी  जैसे  राजनयिक  आदि  की  श्रेणी

 ह्वारा  आयातित  कारों  की  संख्या  का  वषंवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संऋज्म्य  में  उप  संत्री  असिल  :  आयातित  कारों  पर  सीमाशुल्क  से

 प्राप्त  होने  वाले  राजस्व  के  बारे  में  वजट  में  कोई  विनिदिष्ट  प्रावधान  नहीं  किया  ग्रया  है  ।

 और  अपेक्षित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सिलचर  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  का  निर्माण

 श्री  सन्‍्तोष  सोहन  वेब  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसांरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सिलचर  में  दूरदर्शन  स्टूडियो  निर्माणाधीन  है  ;

 यदि  तो  इसका  निर्माण  काय॑  पूरा  होने  की  लक्षित  तारीख  कया  है  ;  और

 इसका  निर्माण  कायं  समय  पर  पूरा  करना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?

 कूचना  और  अलारण  मंत्रों  तथा  संखदोय  कार्य  मंत्रो  प्रो०  चुका  से  सिलचर
 दूरदर्शन  कार्यक्रम  निर्माण  केन्द्र  का  मुख्य  प्त॑स्थापना  कार्य  पहले  ही  पूरा  हो  चुका  है  ।  मेक्षिव  क्यर

 उपलब्ध होते केन्द्र को सेवा के लिए चालू कर दिये जाने का कार्य कम है । धांतु एवं खुनिल्न व्यापार निगम द्वारां अमेरिका और जाइन में प्रयुक्त उच्चम जी प्रकाश वोी० पाटिल : क्या वाजिस्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क़्या धातु एवं खनिज व्यापार निगम ने डी० ए० पी० और फ्रास्मोरिक एसिड़ उत्पादन के लिए अमेरिका और जोडन में संग्रुक्त उद्यम स्थापित करने की और व
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैओर  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 वॉजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  और  संयुक्त  राज्य

 अमरीका  और  जार्डन  में  डी०  ए०  पी०/फास्फोरिक  एसिड  के  विनिर्माण  के  लिए  कुछ  संयुक्त  उद्यम

 परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  मामले  पर  तकनीकी  ओर  संचालन  सम्बन्धी  दृष्टिकोण  से  विचार-विमर्श
 किया  जा  रहा  है  ।  कोई  विश्लेष  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 घाटे  को  जिस  व्यवस्था  पर  नियन्त्रण

 2715.  श्री  जो०  एस०  बांसवराज  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  घाटे  की  वित्त  को  नियंत्रित  करने  हेतु  अनेक  उपाय

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  पर  अब  तक  किस  हद  तक  नियंत्रण  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्रोी  अनिल  ओर  हां  ।  ने
 राजस्व  प्राप्तियों  में  अधिक  से  अधिक  वृद्धि  करने  और  व्यय-बृद्धि  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  उपाय
 किए  हैं  ।  सभी  मंत्रालयों/विभागों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  प्रशासनिक  व्यय  के  बोझ  को  कम
 करने  और  अपने  चल  रहे  सभी  कार्यक्रमों  तथा  योजनाओं  की  सावधानीपूर्वक  संवीक्षा  करने  के  लिए
 ठोस  प्रयास  करें  ;  उन्हें  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  अतिरिक्त  प्रावधानों  के  लिए  तब
 तक  कोई  नई  मांग  प्रस्तुत  न  चाहे  वह  कितनी  भी  महत्वपूर्ण  अथवा  आवश्यक  क्‍यों  न  जब
 तक  कि  वे  अपने  अन्य  चालू  कार्यक्रमों  में  समतुल्य  बचतों  का  पता  नहीं  लगा  लें  ।  विदेशी  यात्रा  और
 पेट्रोल  एवं  डीजल  के  उपभोग  में  कटौती  करने  के  संबंध  में  भी  आदेश  जारी  किए  जा  चुके  हैं  ।

 इन  उपायों  के  प्रभाव  का  कुछ  समय  के  बाद  ही  पता  लग  सकेगा  ।

 बेंकों  द्वारा  कमोशन  का  भुगतान

 2716.  श्री  सनत  कुमार  भंडल  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीयक्ृत  बेंक  बड़े-बड़े  जमाकर्ताओं  को  कमीशन  का  भगतान  कर
 रहे

 हे  निरी  आिक  र  ञ  लक  कर
 [  हैं  जिनमें  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रमुख  भी  शामिल  हैं  ;

 यदि  तो  इसका  पूरा  ब्यौरा  कया  है  ;

 उन  बैंकों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  कमीशन  का  भुगतान  कर  रहे  हैं  ;  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं/उठाने  का  विचार

 वित्त  संत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  से  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  बेंकों/उपक्रमों  के  नाम  दर्शाते  हुए  उसे  राष्ट्रीयक्रृत  बेकों  द्वारा  बड़े  जमाकर्ताओं  जिसमें
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  भी  सम्मिलित  कमीशन  की  अदायगी  करने  के  बारे  में  कोई  विशिष्ट  शिकायत
 प्राप्त नहीं  हुई  भारतीय  रिजवं  बेक  ने  बेंकों  को  किसी  संस्था  अथवा
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 अन्य  किसी  व्यक्ति  को  जमाराशियों  को  अजित  करने  अथवा  जुटाने  के  लिए  किसी  प्रकार  की  दलाली  के

 भुगतान  को  रोकने  के  लिए  कई  अनुदेश  जारी  किए  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  उनके  बैक  में

 किसी  भी  प्रकार  के  प्रलोभन  देने  की  प्रथा  तो  नहीं  बकों  के  अध्यक्षों  से  इस  बारे  में  प्रभावी  कदम  उठाने
 के  लिए  कहा  गया  जहां  बंकों  द्वारा  अनुचित  तरीकों  का  सहारा  लेकर  या  भारतीय  रिजवं  बेक  के

 अनुदेशों  का  उल्लंघन  करके  जमाराशियां  एकत्र  की  जाती  उन  मामलों  पर  भारतीय  रिजरवं  बंक  का
 ध्यान  दिलाने  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 आयांतित  सामान  के  कम्त  सुल्य  के  बोजक  बनाना

 2717.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  बालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आयातित  सामान  के  कम  मूल्य  के  बीजक  बनाने  को  ह॒तोत्साहित  करने  एवं  राजस्व
 की  चोरी  को  रोकने  की  दृष्टि  से  भारत  ने  टैरिफ  और  व्यापार  के  सामान्य  करार  के  अन्तर्गत  बनी
 आयात  मूल्यांकन  संहिता  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तत  करने  पर  जोर  दिया  है  ;

 क्या  टैरिफ  ओर  व्यापार  के  सामान्य  करार  की  संहिता  ने  भारत  के  मामले  में  कम  मूल्य  के
 बीजक  बनाये  जाने  की  समस्याएं  उत्पन्न  की  यदि  तो  तत्संबंधी  कारण  क्‍या  हैं  ;  और

 यह  मामला  इस  समय  किस  स्थिति  में  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  से  एक  विवरण  पत्र
 संलग्न

 विवरण

 टोकियो  दौर  करारों  में  सुधार  और  संगोधन  के  लिए  वार्ताओं  के  उरूग्वे  दौर  के  संदर्भ  भारत
 1987  में  एक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  जो  शुल्क्र  मूल्यांकन  करारਂ  के  सम्बन्ध  में

 सीमा  शुल्क  मूल्यांकन  करार के  क्रियान्वयन  में  प्राप्त  अनुभव  के  आधार  पर  भारत  ने  यह  प्रस्ताव
 किया  था  कि  इस  बारे  में  व्यवस्था  को  काफी  लोचदार  रखा  जाए  ताकि  सीमाशुल्क  प्रशासन  को  यह
 अधिकार  रहे  कि  वह  आयातित  माल  के  सौदा  मूल्य  का  प्रमाण  देने  का  भार  कुछ  परिस्थितियों  में

 हि

 आयातक  पर  डाल  जैसे  :--

 (i)  जव  घोषित  कीमत  उस  कीमत  से  कम  हो  जो  सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों  ने  संबद्ध  सौदे  के
 पहले  वाले  कई  सोदों  में  देखी  हो  ।

 जब  घोषित  कीमत  उस  कीमत  से  कम  हो  जो  विनिर्माता  देश  से  सीधे  ही  आयातित
 रूप  माल  के  सोदों  में  देखो  गई  हो  ।

 यह  प्रस्ताव  हमारे  इस  अनुभव  के  आधार  पर  प्रस्तुत  किया  गया  था  कि  उक्त  के
 मोजूदा  प्रावधान  उस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  हैं  सीमा-शुल्क  बचाने  की  घोखाधड़ी
 के  उद्देश्य  से  निर्यातकक  और  आयातक  में  माल  की  कीमत  कम  बताने  के  लिए  सांठ-गांठ  हो  ।  यह  समस्या

 केवल  भारत  के  सामने  ही  नहीं  है  बल्कि  अनेक  विकासशील  देशों  के  सामने  आ  रही  है  क्योंकि  उनके

 लिए  सीमा-शुल्क  उनकी  राजस्व  आय  का  काफी  बड़ा  भाग  होता  सीमा-शुल्क  मूल्यांकन  करार  के

 क्रियान्वयन  में  विकासशील  देशों  के  सामने  आ  रही  इस  समस्या  को  उक्त  करार  पर  हस्ताक्षर  करने  वाले

 सभी  देशों  ने  स्वीकार  किया  है  ।

 (3)
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 उरूग्वे  वार्ता  दौर  में  सहभागियों  में  परस्पर  परामर्श  के  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 एक  ऐसी  व्यापक  सहमति  हो
 गई  है  जिनके  अनुसार  सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों  को  व्यवस्था  में  पर्याप्त

 लोच के  जरिए  यह  अधिकार  होगा  कि  वे  आयातक  से  उस  परिस्थिति  में  सौदे  के  सम्बन्ध  में  अधिक
 स्पष्टीकरण  और  सूचना  मांग  सके  त्र  उन्हें  वीजक  की  सच्चाई  अथवा  उसके  सही  होने  पर  शंका  हो

 ब्राए  '  और  अधिक  जानकारी  प्राप्त  करने  के  वाद  भी  उन्हें  घोषणा  की  यथातथ्यता  के  सम्बन्ध  में  कोई
 समुचित  संदेह  हो  तो  ऐसी  स्थिति  में  वे  घोषित  मूल्य  को  रह  कर  सकेंगे  लेकिन  रह  करने  से  पहले  वे
 आयातक  को  ऐसा  करने  के  कारण  कि  सूचना  देंगे  और  उत्तर  देने  के  लिए  उसे  समुचित  अवसर  भी
 प्रदान  करेंगे  ।  जब  सभी  सहयोगो  इसे  बारे  में  एक  मत  हो  जायेगे  तो  इस  आश्य  की  एक  सहमति  सीमा
 मुल्क  मूल्यांकन  करार  में  उसके  सदस्यों  के  निर्णय  के  रूप  में  शामिल  कर  दी  जायगी  ।

 प्रोसेसिंग  जोन्सਂ  को  प्रोत्साहन

 2718.  श्री  सन्त  कुमार  मंडल  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फाल्टा  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिग  जोन  एडवाइजरी  कमेटी  ने  3  1990  को  अपनी

 प्रहली  बैठक  में  केंद्रीय  सरकार  से  प्रोसेंसिग  जोन्सਂ  को  और  अधिक  प्रोत्साहन  देने  के  लिए

 क््छ  नीति  सम्बन्धी  संशोधन  करने  का  अनुरोध  किया  था  ;

 )  यदि  तो  नीति  सम्बन्धी  संशीधन  करने  सहित  अन्य  मांगे  क्या-क्या  थीं  ;

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  फाल्टा  निर्यात  संसाधन  जोन

 परे  सम्बन्धित  समिति  की  एक  बैठक  13  990  और  दूसरी  4  1990  को  हुई  थीं  ।

 सलौहँकोर  सर्मित  ने  अपनी  बैठकों  में  फाल्टा  निर्यात  संसाधन  जोन  के  त्वरित  विकास  के  लिए  कुछ
 उपायों  का  सुन्नाव  दिया  था  ।

 एक  विवरण-पत्र  संलग्न  है  ।

 समिति  की  सिफारिशों  पर  विकास  आधुक्त  के  औपचारिक  प्रस्तावों  की  प्रतीक्षा  है  ।

 विवरण
 फाल्टा  निर्यात  संसाधन  जोन  के  त्वरित  विकास  के  लिए  सलाहकार  समिति  द्वारा  सुझाए  गए

 प्रोत्साहन  और  सुविधाएं  मोटे  तौर  पर  निम्नानुसार  हैं  :--
 ह

 (1)  निर्यात  के  क्षेत्र  का  ध्यान  रखे  विना  निवल  विदेशी  मुद्रा  का  अर्जन  कम  से  कम  अगले
 पांच  वर्षों  के  लिए  7  मल्यवधन  का  आधार  होना  चाहिए  ॥

 (2)  आर०  ई०  पी०  लाइसेंस  सुविधा  को  फाल्टा  निर्यात  संसाधन  जोन  तक  बढ़ाया  जाना
 चाहिए  ।

 (3)  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता  सी०  का  भुगतान  पूरी  दर  पर  किया  जाना  चाहिए
 जिसकी  सीमा  निवल  विदेशी  मुद्रा  आय  का  50  प्रतिशत  होनी  चाहिए  ।

 (4)  फाल्टा  निर्यात  संसाधन  जोन  को  विदेशो  मुद्रा  व्यय  को  विदेशी  मुद्रा  आय  पूरा  करने  की
 शर्ते

 से  छूट  दी  जानी  चाहिए  तथा  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  को किये  जाने  वाले  निर्यात  को
 25%-30%  तक  कम  किथा  जाता  चाहिए  ।

 052
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 (5)  फाल्टा  निर्यात  संसाधन  जोन  में  उच्चस्तर  की  प्रौद्योगिकी  शामिल  असेम्बली  से
 संबंधित  कार्य  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।

 (6)  निर्माण  कार्यालय  उपकरणों  आदि  को  उत्पादन  बिक्री  अन्य  केन्द्रीय
 और  स्थानीय  करों  से  छूट  दी  जानी

 (7)  भूमि  तथा  निर्मित  स्थान  के  लिए  फाल्टा  निर्यात  संसाधन  जोन  में  किराये  को  सीप्ज  पर
 किराये  ढ़ांचे  की  तुलना  में  25  प्रतिशत  तक  कम  किया  जाना  चाहिए  और  प्रतिभूति
 जमा  की  राशि  को  भी  आधा  किया  जाना  चाहिए  ।

 कांडला  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  को  दी  गई  दरों  पर  ही  फाल्टा  निर्बात  संसाधन  जोन  को

 परिवहन  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।

 (9)  भारत  सरकार  को  दीघेकालिक  उपाय  के  रूप  में  करावकाश  की  घोषणा  करनी  चाहिए
 तथा  अनिवासी  भारतीयों  को  तकनीकी  विदेशी
 शियनों  के  वेतनों  आदि  पर  करों  से  छूट  दी  जानी  चाहिए  ।

 (10)  उत्पादन  क्षमता  का  विस्तार  शरू  करने  की  तारीख  से  5  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  निर्यात
 के  क्षेत्र  को  ध्यान  में  रखे  बिना  क्षमता  का  विस्तार  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।

 (11)  कार्यालय  के  घंटों  के  बाद  तथा  जोन  के  बाहर  कार्य  करने  के  लिए  सीमा-शुल्क  विभाग
 द्वारा  समयोपरि  शुल्क  से  छूट  दी  जानी  चाहिए  ।

 पाशाबीप  पत्तन  के  लिए  लोह  अयस्क  को  लाई

 2719.  ली  लोकनांथ  चोधरी  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  खनिज  तथा  घातु  व्यापार  निगम  का  वांसपानी--देत्रे  रेल  मार्ग  से  बड़ाजमदा  क्षेत्र  से
 षारादीप  पत्तन  के  लिए  लौह  अयस्क  तथा  मैगनीज  की  दुलाई  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;  और

 अन्य  परिवहन  साधनों  की  तुलना  में  बांसपानी--दैत्रे  रेलमार्ग  के  माध्यम  से  ढुलाई  पर
 कितनी  लागत  आएगी  ?

 बाणिक्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अरंगिल  :  और  एमएएम०टी०सी०
 का  प्रस्ताव  है  कि  बांसपानी--दैत्री  रेल  लिक  मार्ग  के  बन  जाने  पर  इसके  माध्यम  से  बड़ाजमदा  क्षेत्र  से
 पारादीप  पत्तन  के  लिए  लोह  अयस्क  की  दुलाई  की  रेल  मंत्रालय  ने  बांसपानी  --  दैतारी  रेलवे
 लिक  मार्ग  के  सम्बन्ध  में  शक्यता  रिपोर्ट  को  अद्यतन  कर  दिया

 इस  रेलवे  142  रु०  से  147  पी०  एम०  टी०  (207  रु०  पी०  एम०  टी०  की
 सामान्य  दर  की  रियायती  दर  का  ही  भाड़ा  ले  रही  है  ।  प्रस्तावित  बंंसपानी--दैतारी  लिंक  मागे
 के  माध्यम  से  सामान्य  रेलवे  भाड़ा  के लगभग  122  रु०  पी०  एम०  टी०  पड़ने  का  अनुमान  है  ।

 उड़ीसा  में  इस्पात  संयंत्रों  को  अराजान्दा  क्षेत्र  अयस्कों  को  आपूर्ति

 2720.  भरी  लोकनाथ  चोधरी  ;

 139
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 क्या  इश्पात ओर  खान  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  के  वरजान्दा  क्षेत्र  से  इस्पात  संयंत्रों  को  कितनी  मात्रा  में  लौह  और  मैंगनीज
 बककछकों की  आपूर्ति की  जाती है  ;  और

 इन्हें  किस  कीमत  पर  खरीदा  जाता  है  और  किस  पर  बेचा  जाता  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्रों  सथा-विधि  ओर  न्याय  मंत्री  दिनेश  वर्ष
 1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  सप्लाई  की  गई  मात्रा  निम्नानुसार  है  :--

 अयस्क  वर्ष  सात्रा  सो०

 लौह  अयस्क  1989-90  26.26

 1990-91  5.67

 मैंगनीज  अ्रयस्क  1989-90  3.10

 1990-91  0.79

 वर्ष  1990-91  में  उपयुंकत  अयस्कों  के  लिए  नवीनत्तम  प्राप्ति/प्रद्त  क्तिस्ण  मूल्य

 निम्नानुसार  हैं  :--
 छ्

 निजी  लौह  अयस्क  की  खानों  227.40 /-  रुपये से
 237.40/-  रुपये  प्रतिःठन

 गैर-रक्षित  छानमों से  ::  (i)  लोह  अ्रयस्क  200/-  रुपये  प्रति  टन

 (ii)  मैगनीज  334/-  रुपये  प्रति  टन

 पारादीप  पत्तन  के  साध्यम  से  लोह  अयस्क  तथा  ऑंगनोज
 अयस्क  का  निर्यात

 2721.  श्री  लोकनाथ  चोधरो  :

 क्‍या  बाॉणिज्य  प्त्री  यह  बताने  की  क़्पा  करेंगे  क्रि

 गत  तीन  वर्षों  फे  दौरान  पारादीप  पत्तन  के  माध्यम  से  लौह  अयडक  तथा  अयस्क
 का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  ;  और

 अऔंगनीज

 पारादीप  पत्तन  तक  इन  अयस्कों  की  किसਂ  प्रकार  छुलाई  की  गई  और  ढुलाई  पर  प्रति  टन

 कितना  खर्च  आया  ?
 |

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  अरंगिल  :  पारादीप  बन्दरगाह  के
 माध्यम से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  किए  गए  मैंगनीज  अयस्क  और  लौह  अयस्क  की  मात्रा

 है  :--
 ~

 लाख  टन

 1987-88  1988-89  1989-90
 :

 1.  लोह  अयस्क  17.09  16.39  20.98

 2.  मैंगनीज  अयस्क  न  0.11  0.25
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 बड़ाजाम्दा  क्षेत्र  स ेलौह  अयस्क  की  दुलाई  रेल  से  की  जाती  हैं  ओर  वतंमान
 रेलवे  किराया  प्रभार  142  रु०  से  147  २०  प्रति  मी०  टनें  के  बीच  पहँतां  है'जो  पर
 निर्भर  करता है  ।  गन्धमरघधान/दैतारी  खानों  से  प्राप्त  लौह  अयस्क  को  उड़ीसा  खनम  निगम  द्वारा  सीधे

 ही  सड़क  मार्ग  से  पारादीप  बन्दरगाह  को  सप्लाई  की  जाती  है  और  गन्धमरघान  से  पारादीप  बन्दरगाह
 तक  की  वतंमान  ढलाई  प्रभार  142/-  रु०  प्रति  टन  तथा  दैतारी  खानो ंसे  82/-  प्रति  मी०
 टन  मैंगनी  ज॒  अयस्क  की  ढुलाई  आपूर्तिकर्ताओं  द्वारा  रेलें  सड़क  मांग  से  जहांन तक  सींशे  ही  की

 जाती  हैः  और  ये  अस्पूर्तिकर्ता  एम०  एम०  टी०  सी  ?  को  छुलाई-की  नहीं  कराते  हैं  ।

 भससालों  ओर  काली  मिर्च  का  निर्यात
 कं

 722.  श्री  मल्‍्लापल्ली  रामचखन  : N

 क्यो  कीचिंज्य  मंत्री  यहे  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 हि

 क्यां  वर्ष  1989-90  के  दौरान  मसालों  और  काली  मिर्च  के  निर्यात  में  कमी  आयी  हैं  ; रे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 क्‍या  इस  अवधि  के  दौरान  बागानों  की  फसलों  के  उत्पादों  के  निर्यात  में  वृद्धि  हुई
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अरंगिल  :  और  पिछले  दो  दर्षों  के
 दोरान  मसालों  मिर्च  और  काली  मिर्च  के  निर्यात  नीचे

 दर्शाएँ  गए  है  ;  --
 —  ——

 सद  1988-89  1989-90
 Es  +

 मात्रा  मूल्य  मात्रा
 मी०  टन  के  रोड़  रु  मी०  टन  करोड़  रु० न्‍>ेज-+-ममये-िनक-----न----नन«समभ  बममपा  *  36601

 मसाले  99826.  निर्यात में मात्रा और  99886...  दृष्टि
 काली  मिर्च  38020  मामूली

 देखा  जा  सकता  है  कि  मसालों  के  कुल  निर्यात  में  मात्रा  और  मृल्य  दोनों  की  दृष्टि  से  मामूली
 वृद्धि  हुई  वर्ष  अपेक्षा  के  दौरान  काली  मिर्च  के  निर्धात  मात्रा  और  मूल्य  दोनों  की  दृष्टि  से  वर्ष
 उत्पादन और  अपेक्षा  लगभग  4  प्रतिशत  कम  थे  ।  वर्ष  के  में  45,000  के  कम
 उत्पादन

 और
 आने  ले  जांयाँ  गया  नगण्य  स्टाक  तथा  वर्ष  आई |  के  मौसम  में  फसल  के  देर  से  बाने

 के  कारण  वर्ष  1989-90  में  मिर्च  के  निर्यात  में  कमी  आई  ।

 और  चाय  का  सिर्यात  पिछले  घर्ष  के  644.26  करोड़  रु०  के  मल्प्र  के  निर्यात  की
 तुलना  में

 वर्ष  337.72  के  दौरान  बढ़कर  905  करोड़  रु०  पहुँच  गया  ।  कॉफी  का  निर्यात  भी
 पिछले  वर्ष  के  337.72  करोड़  रु०  के  निर्यात  की  तुलना  में  वर्ष  में 9.६४  में  बढ़कर  रूठ कै  करोड़ रु०  तक  पहुंच  गया  ।  इलायची  का  निर्यात  का रह  9  में  9.58  +॑  रीड़  रू  के  निर्यात  की
 तुलना  में  वर्ष  जिससे  में  घटकर  की घरेलू  करोड़  का  रह  गया  ।  यह

 ह्वास इलायची के उत्पादन में कमी के कारण हुआ जिससे इस उत्पाद की घरेलू कीमतों में व रा
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 मद्रास  टकसाल  को  बन्द  करना

 2723.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचख्न  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  मद्रास  टकसाल  को  पूर्ण  रूप  से  बन्द  कर  दिया  है  ;

 ्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्‍या  सरकार  को  दक्षिण  के  आभूषण  निर्माताओं  की  ओर  से  मद्रास  टकसाल  खोले  रखने  के

 कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  अनिल  :  मद्रास  में  कोई  टकसाल  नहीं
 बढां  केवल  एक  स्वर्ण  संग्रहण  एवं  वितरण  केन्द्र  कायं  करता  इस  समय  केन्द्र  को  बन्द  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 जी  हाँ  ।

 उपर्युक्त  के  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पाँच  तारा  होटल  में  टंरिफ  दरों  के  निर्धारण  हेतु  मानवंड  तथा  आंधार

 2724.  श्री  कंलाश  मेघवाल  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पांच  तारा  होटलों  की  टैरिफ  दरों  का  निर्धारण  किस  प्राधिकरण  द्वारा  किया  जाता  है  तथा

 इन  टैरिफ  दरों  के  निर्माण  हेतु  क्या  मानदंड  व  आधार  है  ;

 कितने  अन्तराल  के  बाद  इन  दरों  में  संशोधन  किया  जाता  है  और  पिछले  तीन  वर्षों  के
 दौरान  कितनी  बार  ऐसा  संशोधन  किया  गया  है  ;

 क्‍या  टैरिफ  दरों  में  प्रचालनगत  लागत  एक  महत्वपूर्ण  कारण  और

 यदि  तो  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  लागत  सूचकांक  तैयार  करने  के  लिए  जिन  यूनिटों
 को  लिया  गया  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शत्यपाल
 :  से  अनुमोदित  होटलों  का  टैरिफ  पर्यटन  विभाग  द्वारा  नियमित  नहीं  किया

 जाता  ।

 कर्नाटक  में  याज्ी-निबासों  का  निर्माण

 2725.  श्प्रां  जनादन  पुजारो  +

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर्नाटक  में  कितने  यात्री  निवास  बनाये  गये  हैं  ;  और
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 चालू वर्ष  के  दौरान  कर्नाटक  में  किन-किन  स्थानों  पर  यात्री  निवासों  का  निर्माण  किया
 जायेगा  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यपाल
 :  केन्द्रीय  पयंटन  विभाग  ने  कर्नाटक  में  एक  यात्री  निवास  की  मंजूरो  दी

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कर्नाटक  में  एक  और  यात्री  निवास  के  निर्माण  का  कोई
 प्रस्ताव  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 कर्नाटक  में  सितारां  होटलों  को  स्थापना

 2726.  श्री  जनार्दन  पुजारो  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  कर्नाठक  में  नए  पांच  चार  सितारा  और  तोन  सितारा  होटलों
 की  स्थापना  किए  जाने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सत्यपील
 :  से

 :  पिछले  पांच  वर्षों  में  पयंटन  विभाग  ने  कर्नाटक  में  श्रेणी  की  दो

 होटल  परियोजनाओं  तथा  श्रेणी  की  ग्यारह  परियोजनाओं  को  अनुमोदित  किया  है  ।  ये  होटल
 निर्माणाधीन  हैं

 सड़क  दुर्घटनाओं  के  म/मलों  में  यूनाइटेड  इंडिया  इंश्योरेंस  कंपनो  लिसिटेड  द्वारा  भुगतान
 किए  गए  इंश्योरेंस  वांवे

 2727.  श्री  शिब्‌  सोरेन  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  यूनाइटेड  इंडिया
 इंश्योरेंस  कंपनी  लिमिटेड  द्वारा  सड़क  दुघंटनाओं  में  घायल  हुए  कितने  व्यक्तियों  को  डेढ  लाख

 रुपए  और  इससे  अधिक के  इंश्योरेंस  दाबों  का  भुगतान  किया  गया  ?

 वित्त  संत्रालय  में  उप  संत्रो  अनिल  :  सड़क  दुर्घटना  में  घायल  हुंए  उन  व्यक्तियों
 की  संख्या  के  संबंध  में  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  यूनाइटेड  इंडिया  इंश्योरेंस  कंपनी  लि०

 द्वारा  घातक  और  अघातक  दोनों  ही  तरह  के  मामलों  में  डेढ  लाख  रुपए  और  इससे  अधिक  के  बीमा  दांबों
 का  भुगतान  किया  गया  निम्नानुसार  हैं  :

 वर्ष  व्यक्तियों  की  संख्या

 1987  120

 1988-89 9  333

 (15
 1989-90  0  379
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 अनसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियो ंके  लिए  विशेष  कार्यक्रमों  का  प्रसारण

 2728.  थअी  शिबद  सोरेन

 कया  सूचनत  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  कि

 अनुसूच्ति  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लांभ  के  लिए  यदि  कोई  विशेष

 क्रम  प्रसारित  किए  जा  रहे  तो  वे  क्या  और

 अगले  छः  महीने  के  लिए  ऐसे  कार्यकमों  का  ब्यौरा  क्‍या  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्री  पो०  :  और

 वाणी  ओर  दूरदर्शन  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  सहित  सभाजं  के  कमजोर  वर्गों  के  लिए
 कई  कार्यक्रम  प्रसारित  करते  हैं  ||

 चंकि  इन  कौर्यक्रमों  को  ऑकाशवाणी  केन्द्रों  और  दूरदर्शन  के  कई  केन्द्रों  द्वारा  प्रसारित  किया
 जाता  इनका  संकलित  रूप  में  केन्द्रीय  आधार  परਂ  विवरण  रखा

 बोकारो  इस्पांत  संयंत्र  के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  राहत

 2729.  श्री  शिबू  सोरेन  :

 क्या  इस्पात  जोर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बॉकॉरो  इस्पात  संधत्र  का  कितना  क्षेत्र  अधिगृहीत  किया  गया  है  जिस  पर  इस्पात  संयंत्र )  ग  हैँ  ,
 श्रमिकों  के लिए  स्कूल  हस्पताल  और  अन्य  कल्याण  सुविधाएं  प्रदामं की

 गई  हैं  ;
 ऐसी  भूमि  का  क्षेत्र  कितना  है  जिस  पर  ऐसे  लीग  बसे  हुए  हैं  जो  न  तो  कमंचारी  हैं  और

 न  ही  विस्थापित  व्यक्ति  हैं  ;

 वर्तमान  में  खाली  पड़ी  भूमि  का  क्षेत्र  कितना  है  ;

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  बाजार  अथवा  दुकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  दिए *  शहबैकल्पिक  प्लाटों  ओर  उन्हें  अपनी  आजीविका  कमाने  के  लिए  दी  गई  अन्य  सुविधाओं  का  ब्यौरा
 क्या  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन॑  विस्थापित  व्यक्तियों  को  रोजगांरों  में  दुकानों  के  आबंटन  में
 कार्यशालाओं  में  ओर  जीविका  के  दूसरे  साधनों  में  प्राथमिकता  देंकर  उन्हें  अवसर  प्रदान  करने  का  है  ई
 और  -

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 इस्पात  और  खान  मंत्री  तथा  विधि  और  न्याय  मंत्रो  विनेश  बोकारो
 इस्पात  कारखाने  के  लिए  अधिग्रहण  की  गयी  भूमि  का  कुल  क्षेत्रफल  31030.47  एकड़  है  जिसमें  से
 कारखाने  तथा  बस्ती  सुविधाओं  के  लिए  इस्तेमाल  में  लायी  गयी/लायी  जा  रही  भूजिका  क्षेत्रफल
 17208.02  .02  एकड़  तथा  0।  57  4 0४  एशकह  |  |

 हि  पी  १.4  ह

 कक्व  हा

 बोकारो  इस्पात  कारखाने  ने  202.4  8  एकड़  भूमि  बाहरी  पॉटिकों  को  पट्ट  पर  आवंटित

 है
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 इस  समय  ऐसा  कोई  भी  भ-क्षेत्र  नहीं  है  जिसे  खाली  कहा  जा  सकता  है  क्योंकि  योजना
 तथा  विन्यास  के  अनुसार  निफ्टान  वन  कर्मचारियों  के  लिए  शंक्षिक  तथा  सरकारी
 भवनों  इत्यादि  जैसी  आवश्यकताओं के  अतिरिक्त  विभिन्‍न  प्रचलनात्मक  तथा  प्रौद्योगिकीय  आवश्यकत्ताओं
 के  लिए  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  गया  था  और  अधिग्रहण  अपेक्षित  है  ।

 से  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  उद्देश्य  से  वैकल्पिक  प्लाटों  की  व्यवस्था  करने
 की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकार  की  है  ।  संयंत्र  प्राधिकारियों  द्वारा  वोकारो  स्ट्रील  सिटी  क्षेत्र  में
 विस्थापित  व्यक्तियों  जिन्होंने  उनके  विज्ञापन

 के
 उत्तर  में  आवेदन  किया  को  37  वाणिज्यिक  प्लाटों

 का  आवंटन  किया  गया  है  ।  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिए  50%  उकलब्धता  में  से  16.6  का
 आरक्षण  है  ।

 बोकारो  इस्पात  कारखाना  रोजगार  तथा  दुकानों/प्लाटों  के आबंटन  के  मामलों  में  विस्थापित
 व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  देता  ह ैऔर  अब  तक  13,640  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्रदान  किया
 जा  च॒का

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  हिन्दुस्तान  विजिटेबल  ऑयल  कार्पोरेशन  का  प्रबन्ध  अपने

 हाथ  में  लेना

 2730.  श्री  मंजय  लाल
 श्री  आर०  एन०  राकेश  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  का  हिन्दुस्तान  विजिटेबल  आयल  कार्पोरिणन  का  प्रबन्ध
 अपने  हाथ  में  लेने  का  भ्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  से  भारत  बिजनैस
 इस्टरलेजनल  नई  दिल्‍ली  से  एक  सुझाव  प्राप्त  हुआ  है  कि  हिन्दुस्तान  वेजिटेबिल  आयल
 का्योरिगन  को  इसकी  सहायक  कंथनी  बना  दिवा  जाए  |  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 नागपुर  के  निकट  डोंगरी  बुजुर्ग  खान  स्थित  जल  टेंक  का  गिरना

 2731.  श्री  सूर्य  नारायण  सिंह  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्री  थह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डोंगरी  बुजुर्ग  जान  निभित  जल  टेक  अपने  चालू  किये  जाने  वाले  दित  ही  गिर
 १ड़ा  जिसकी  वजह  से  कंपनी  को  भारी  घाटा  हुआ  है  ;

 यदि  तो  कम्पनी  को  इस  कारण  हुए  घाटे  का  ब्यौरा  क्या  और

 निर्माण  करने  वाली  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
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 इस्पाल  और  खान  मंत्री  तथा  विधि  और  न्याय  मंत्री  दिनेश  और
 ड्लोंगरी  बुजुर्ग

 में  जल  आपूर्ति  योजना  के  कार्य  को  कम्पनी  के  नियमों  के  अनुसार  खलो  निविदा के  अन्तर्गत

 ब्यूनतम  आधार  पर  ठेकेदार  को  दे  दिया  गया  था  |  इस  ठेकेदार  द्वारा  निर्मित  नमित  जल  टेंक  पूर्ण
 भरण  परीक्षण  के  दौरान  ढह  गयी  ।  ठेकेदार  ने  जल  टेंक  के  पुननिर्माण  का  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  है  ।

 कम्पनी  द्वारा  ठेकेदार  को  अन्तिम  रूप  से  भुगतान  कम्पनी  की  संतुष्टि  के  मुताविक  सम्पूर्ण  योजना  पूरी  हो
 जाने  पर  किया  जाएगा  ।

 चूंकि  ठेकेदार  ने  ठेके  की  शर्तों  क ेअनुसार  अपनी  पूरी  जिम्मेदारी  स्वीकार  कर  ली  है  और

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  अपने  ही  खर्च  से  जल  टेक  का  पुर्नानर्माण  आरम्भ  कर  दिया  है  अतएव  इस

 शरण  पर  ठेकेदार  के  विरुद्ध  कोई  कारंवाई  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तमिल  फोचर  फिल्म  ओहछ  पग्रामायाईलਂ  का  प्रदर्शन  प्रसाक्ष  पत्र  रह  करना

 2732.  श्री  शामजी  लाल  सुमन
 :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  विचार  मंच  दिल्ली  के  महासचिव
 की  ओर  से  तमिल  फीचर  फिल्‍म  ओछू  ग्रामाथाइलਂ  का  प्रदर्शन  प्रमाण-पत्र  रह  करने  के  लिए  कोई
 भावेदन  पत्र  मिला  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  फिल्‍म  को  दिया  गया  राष्ट्रीय  पुरस्कार  तथा  प्रदर्शन  प्रमाण-पत्र
 करने  का  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  संत्री  पी०  :  और  केन्द्रीय
 फ़िल्म  प्रमाणन  बोर्ड  के  रिकार्ड  के  अनुसार  डा०  बी०  आर०  अम्बेडकर  विचार  मंच  दिल्ली
 के  महा  सचिव  से  इस  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  प्रतीत  नहीं  होता

 नहीं  ।  क्‍योंकि  उच्चतम  न्यायालय  ने  30  1989  को  फिल्म  के  प्रमाणन  को
 उचित  ठहराया  था  ।

 आंयातित  कच्चे  भाल  को  सोमा  शुल्क  निकासो

 2733.  ओ  प्रकाश  कोको  ब्रह्मभट्ट  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :  बे  ः  श्र  ‘  है  ‘ हू  ।  य  सपा
 क्या  जामनगर  स्थित  पीतल  का  सामान  बनाने  वाले  3,000  लघु  औद्योगिक  एककों  को

 पीतल  की  कतरन  संबंधी  आयातित  कच्चे  माल  को  सीमा-शुल्क  निकासी  में  अत्यधिक  विलम्ब  होने  के
 कारण  बन्द  होने  की  स्थिति  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  :

 यदि  तो  क्‍या  गुजरात  चेम्बर्स  आफ  कामसे  एण्ड  इन्डस्ट्री  ने  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  तथा
 ब्वीमा  शुल्क  ब॑  डे  के  अध्यक्ष  से  इस  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  था  ;

 ह  यदि  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  में  पीतल  उद्योग  को  बन्द  होने  से
 बचाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए  हैं  ;  और
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कव  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  से  गुजरात  चैम्बर्स  ऑफ  कामर्स

 एण्ड  इन्डस्ट्री  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  होने  इस  मामले  की  जांच  की  गयी  थी  ।  रिपोर्ट  से  यह  पता  चलता
 है  कि  बम्बई  के  पत्तनं  पर  आयात  किए  गए  पीतल  के  टुकड़ों  के  परेषणों  की  निकासी  को
 त्रश्यक  रूप  स  जबरदस्ती  रोके  नहीं  रखा  गया  था  ।  कंवल  प्रयो  ज्य  मदां  के  आयात  अथवा  स्क्रॉप  क्के  साथ

 गैर  अनुमत्य  मदों  के  आयात  के  कुछेक  ही  मामलों  न्‍्यायनिर्णयन  के  माल  की

 विस्तृत  उसका  मूल्यांकन  आदि  करना  पड़ा  ।  उपलब्ध  सांख्यिकीय  सूचना  के
 1  21  1990  के  दौरान  बम्बई  पत्तन  पर  पीतल  के  स्क्रप  के  382

 पत्रों  का  निर्धास्ण  किया  गया  था  ।  इनमें  से  केवल  2।  मामलों  में  आयात  व्यापार  गलत
 घोकगा  ओर  व्यून  कारण  न्यायनिर्भयन  कार्यवाहियों  का  सहारा  लिया  गया  था  ।

 इन  तथ्यों  को  महं  नजर  रखते  किसी  प्रकार  के  औचित्य  के  साथ  इस  वात  का  समर्थन  नहीं
 T  जा  सकता  है  कि  जामनगर  के  3,000  लघु  उद्योग  एककों  को  आयात  किए  गए  पीतल  के  स्क्रप

 शुल्क  निकासी  में  अत्यधिक  विलम्ब  होने  के  कारण  बन्द  होने  की  स्थिति  का  सामना  करना  पड़

 जग an

 श्स््म  (

 प्याज  ओर  लहसुन  की  खेती  के  अंतर्गत  जाने  वाला  क्षत्र

 2734.  ओ  साधवराव  सिंधिया  |

 क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  प्याज  और  लहसुन  के  निर्यात  से  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 क्या  सरकार  ने  प्याज  और  लहसुन  का  प्रमुख  निर्यातक  बनने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए
 हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ;  और

 (7)  हां,-त्तोः्तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  अरंगिल  :  वर्ष  1989-90  के  दौरान
 प्याज  एवं  लहसुन  के  निर्यात  के  अजित  कुल  विदेशी  मुद्रा  का विवरण  नीचे  दिया  गया  है  :

 1989-90

 रु०/लाख
 प्याज  8454.61

 लहसुन
 93.05

 ओर  :(1)  सूचना  संलग्न  बिवरण-पत्र  में  दी  गई  है  ।

 प्याज  का  निर्यात  राष्ट्रीय  क्रषि  विपणन  परिसंघ  द्वारा  सरणीवद्ध  किया  जाता  है  ।  इसके
 निर्यात  में  व्यापार  भी  सम्बद्ध  1974-75  के  दौरान  सरणीबद्ध  विए  जाने  के  समय  से  मात्रा  तथा
 मूल्य  के  रूप  में  देश  में  प्याज  के  निर्यात  को  उच्चतम  सीमा  तक  बढाने  के  लिए  लगातार  प्रयास  किए  गए
 हैं  ।  भारत  वाले  प्याज  की  लाल  तथा  गुलाबी  किस्मों  का  उत्पादन  करता  जिन्हें
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 ही  "

 बंगलादेश  तथा  सोवियत  संघ  जैसे  उन  देशों  में  पसंद
 किया  जाता  है  जिनको  नियमित  रूप  से  इसका  निर्यात  किया  जा  रहा  है  ।  पश्चिमी  देशों  में  उपभोक्ताओं
 द्वारा  कम  तीखे  स्वाद  वाले  सफेद  और  पीले  प्याज  को  तरजीह  दी  जाती  है  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंघान
 संस्थान  तथा  एसोसिएटिड  डेवलपमेंट  फाउण्डेशन  पश्चिमी  देशों  द्वारा  तरहीज  दी  जाने  वाली  सफेद  तथा
 पीली  किस्म  की  प्याजों  के  बीजों  का  विकास  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  । &

 लहसुन  का  मसाला  बोड्ड  में  मसाला  निर्यातकों  के  रूप  में  पंजीकृत  पृथक  निर्यातकों  द्वारा
 किया  जाता  उच्च  घरेलू  मांग  के  कारण  जिन  वर्षों  में  उत्पादन  अपर्याप्त  रहता  है  उन  वर्षों  में
 निर्यात  के  लिए  निर्यात-योग्य  अधिशेष  उपलब्ध  नहीं  होता  है  तथायि  मसाला  बोड्ड  लहसुन  सहित  मसालों
 के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  अनेक  उपाय  कर  रहा  है  ।  इन  उपायों  में  बिक्री-सहं-अध्ययन  दल  का

 पश्चिम  एगिया  तथा  उत्तरी  पश्चिम  यूरोप  तथा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  में  भारतीय
 मसालों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  प्रचार  कायं  क्रम  आदि  शामिल  हैं  ।

 कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  में  वृद्धि
 2735.  शी  प्रकाश  कोको  ब्रह्मभटट  :

 क्‍या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अगले  पांच  वर्षों  के  दौरान  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  सुझाव  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  ठोस  योजना  तैयार  की  गयी  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बानिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  से  कृषि  निर्यात  को  बढ़ाने
 के  लिए  समय-समय  पर  विभिनन  क्षेत्रों  से  सरकार  को  सुझाव  प्राप्त  होते  रहते  हैं  ।  इनमें  .  स्थायी  नीति

 निर्यात  के  लिए  प्रर्याप्त  बेशी  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  संपक  स्थापित  निर्यातकों  को
 विभिन्‍न  प्रकार  के  प्रोत्साहन  और  सहायता  अच्छी  पैकेजिंग  के  लिए  डिजाइन  तैयार
 वत्ता  नियंत्रण  उपायों  में  सुधार  निरीक्षण  और  प्रमाणीकरण  कार्यविधि  को  सरल
 स्थापना  संबंधी  सहायता  में  सुधार  करना  शामिल  है  ।  सरकार  इन  सुझावों  की  जांच  करती  रही है  और
 जो  ब्यवहायं  उन्हें  अपनाती  रहती  है  ।  यह  एक  सतत  प्रक्रिया  है  |

 खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  द्वारा  उरवरकों  को  कोमतों  में  कमी

 2736.  श्री  प्रकाश  कोको  ब्रह्मभट्ट  :

 क्या  शाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  थ्वनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  ने  उर्वंरकों  के  मूल्य  वर्ष  1989 के  अंत  के  मूल्यों
 की  तुलना में  102.  कमी  की  है  ;

 क्‍या  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  से  मोरक्को  सरकार  के  साथ  का  भारतीय  सामान
 खरीदने  के  लिए  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करने  का  विचार  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाजिक्य  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  अरंगिल  :  वर्ष  1990  के  दौरान  खनिज

 162



 2  1912  )  लिखित  उत्तर

 तथा  धातु  व्यापार  निगम  एम०  टी०  ने  वर्ष  1989 के
 दौरान  के  औसत  प्राप्ति  मूल्यों से

 10.08% कम  पर  फास्फोरिक  अम्ल  प्राप्त  किया  है  ।

 और  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  एम०  एम०  टी०  सी०  ने  फास्फोरिक  अम्ल

 के  मोरक्‍्को  के  आपृर्तिकर्ताओं  के  साथ  एक  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किये  हैं  जिसके  अंतर्गत  मौरक्‍्को  के

 आपूर्तिकर्ताओं  ने  50  मिलियन  अमरीकी  डालर  मूल्य  के  भारतीय  मालों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  में

 सहयोग  करने  का  आश्वासन  दिया  है  ।  खनिज  तथा  धातु-व्यापार  निगम  ने  फास्फोरिक  अम्ल  के  मोरक्को
 के  आपर्तिकर्ताओं  के  साथ  उह्ृ  श्थ  प्राप्ति  के  लिए  तथा  संगठनों  एवं  विशिष्ट  भारतीय  उत्पादों  की

 पहचान  के  लिए  विस्तृत  वार्ताएं  आरम्भ  कर  दीं  है  ।

 अफीम  के  उत्पादन  में  ऑत्मनिर्मरता

 2737.  श्रो  महेख  सिंह  मेवाड़  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  राजस्थान  ओर  मध्य  प्रदेश  में  अफीम  का  मौजू दा  भण्डार  कितना  है  और  इससे

 क्या-क्या  उत्पाद  तैयार  किए  जाते  हैं  ;

 क्‍या  मौजूदा  भण्डार  देश  की  औषधीय  आवश्यकता  के  लिए  पर्याप्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 क्या  आकर्षक  प्रोत्साहन  देकर  पोस्त  की  खेती  को  हतोत्साहित  करने  हेतु  कदम  उठाए  जा

 क्या  राष्ट्रीय  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेन्सियां  कुछ  आकर्षक  प्रोत्साहन  देने  की  पेशकश  कर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उत्पादकों  द्वारा  इन  प्रोत्साहनों  को  उपयोग  में
 लाने  हेतु  क्या  प्रणाली  अपनाई  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  अनिल  से  अफीम  के  उत्पादन  के  लिए
 अफीम  पोस्त  की  खेती  मध्य  राजस्थान  तथा  उत्तर  प्रदेश  में  पारम्परिक  पोस्त  के  उत्पादन  करने
 वाले  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कथनानुसार  की  जाती  है  ।  अफीम  के  भण्डार  सरकारी  अफीम  तथा

 एलकालायड  गाजीपुर  (3०  तथा  नीमच  में  रखे  जाते  हैं  तथा  इसके  बारे  में
 उत्पादन  के  क्षेत्रवार  आघार  पर  आंकड़े  अलग-अलग  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 अफीम  का  उत्पादन  मुख्य  तौर  पर  निर्यातोन्मुखी  होता  इसकी  कुछ  मात्रा  को  देश  के  भीतर
 चिकित्सीय  आद्नश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अफीम से  व्युत्यन्न  वस्तुओं  के  निर्माण  के  लिये  भी
 इस्तेमाल  किया  जाता  है  ।  जबकि  लगभग  80-90  मीटरी  टन  अफीम  देश  की  अफीम  की  अपनी
 श्यकताओं  को  पूरा  करने  तथा  इसके  व्युत्पन्न  वस्तुओं  को  तैयार  करने  के  काम  में  लाई  जाती  है
 1.4.90  की  स्थिति  के  सरकारी  कारखानों  में  अफीम  का  किताबों  में  दर्ज  स्टॉक  2057  मीटरी

 के  लगभग  जो  देश  की  चिकित्सा  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के  लिए  अफीम  की  अपेक्षित  मात्रा  से

 बहुत  अधिक

 और  पारम्परिक  पोस्त  खेतिहरों  को  पोस्त  की  खेती  के  लिए  लाइसेंस  प्रत्येक  वर्ष
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  लाइसेंस  मन्जूर  करने  के  संबंध  में  निर्धारित  की  गई  शर्तों  के  अनुसार  दिए  जाते
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 यह  सुनिश्चित  किया  जाता  है  कि  बेईमान  ओर  अकुशल-खेतिहशों  को पोस्त  की  खेतीਂ के
 लिए  लाइसेंस  नहीं  दिए  जाएं  ।  पोस्त  की  खेती  करने  को  हतोत्खाहित  करनेਂ  हेतु  प्रोत्साहतः  देने  केਂ  लिए
 इस  समय  के  ्  सा  प्रस्ताव  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खांध्य  तेलों  को  खरीद  हेतु  राष्ट्रीय  डेयरी  विंकास  बोर्ड  को  ऋण  को  सुविधा

 2738.  भरी  बाबूभाई  सेघजी  शाह  :

 क्या  विल्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  रिजवं'बेंक  ने  राष्ट्रीय  डेयरी  क्क्‍्तिर  बोर्ड  को  चालू  वर्ष  के  दोरान  बाजार
 में  हस्तक्षेप  करने  अथवा  खाद्य  तेलों  की  खरीद  हेतु  ऋण  सुविधा  वी  हैः  ;

 निर्दे
 अन्य  बेंक  ने  1990  तक  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  को  स्वीकृत  और  वितरित  की

 गई  राशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और

 यदि  तो  भारतीय  रिजवं  बेंक  अथवा  भारतीय  बंक  के  के तहत  किसी

 क्‍या  भारतीय  रिजर्व  बेंक  अथवा  सरकार  ने  इन  के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी
 रखी  है  ;  यदि  तो  इन  योजनाओं  से  लोगों  को  खाद्य  तेलों  के  मामले  मात्रा  और  मूल्य  दोनों  के
 रूप  क्या  लाभ  मिला  है  ?

 विश  मंत्रालय  सें  उपन्मंत्री  अभिसे  :  से  बाजार  परिचालंनीं  के  अंतर्गत
 खाद्य  तेलों/तिलहहन  की  खरीद  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड'केलिए
 आवश्यकता  पर  आधारित  ऋण  सीमा  प्राधिकृत  की  भारतीयःरिजर्कचैंक  |  5.  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की
 रियायती  ब्याज  दर  पर  राष्ट्रीय  डेयरो  विकास  बोर्ड  की  ऋण  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  कै!वास्ते
 विशेष  प्रबंध  किये  हैं  ।  आवश्यकता  पर  आधारित  राष्ट्रीय  डेयरी  विकास  बोर्ड  के  अनुमानित
 परिचालनों  के  आधार  पर  और  वास्तविक  खरीद  और  ऋण  सीमाओं  के  उपयोग  से  संबंधित  इसके  पूर्व
 अनुभवों  को  देख  ते  हुए  समय-समय  पर  प्राधिकृत  की  जाती  है  ।  राष्ट्रीय  डेयरी  बिंकास  बोर्ड  से  भी  यह

 सुनिश्चित  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  लिया  गयां'ऋणਂ  उनेंके  स्टाकफीਂ  मूल्य  अधिक  का

 नहीं  है  ।

 बंक  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  प्रतिभूतियों  का  लेन-देन  किया  जाना

 2739.  श्री  के०  एस०  राव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बैंक  बेंकों  द्वारा  अअ्रत्यक्ष  रूपਂ  से  केष्दीय  सरकार  प्रतिशूर्तियों  का
 लेक-देनਂ  किए  जाने  की  परम्परा  को  करने  का  निर्णय  किया  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इस  निर्णय  से  किन  उद्देश्यों  की  प्राप्ति  होमी  ;  और

 इस  निर्णय  से  वाणिज्यिक  बेंकों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 विस  संत्रालय  में  उप-संत्री  अनिल  से  भारतीयਂ  रिजर्व  '  बेंक  ने  पहले
 केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिभूतियों  में  प्रत्यक्ष  और  अभ्र॑त्यक्ष  लेन  देन  के  लिएਂ  बैंकों  कें“वॉस्तें  उनकेਂ  आकार
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 के  आधार  पर  अलग-अलग  कोटा  निर्धारित  ॥या  था  ।  आशा  की  गई  थी  कि  केन्द्रीय  सरकारी

 भूतियों  के  लेन  देन  में  अप्रत्यक्ष  कोटा  सुविधा  के  द्वारा  अन्तः  बेंक  लेन  देन  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 व्यवहारिक  रूप  से
 यह

 देखा  गया  था  कि  कुछ  वंकों  ने  प्रत्यक्ष  लेन  देन  का  अपना  कोठा  पूरा
 कर  लिया था  जबकि  परस्‍क्ष  क्रोटा  अप्रय  क्‍त  बना  रहा  ।  इसके  कोटा  निर्धारित  करने  के
 बताए  गए  उद्देश्यों  की  पूति  नहीं  हो  पा  रही  है  ।  इन  समस्याओं  को  प्रभावों  ढंग  से  हल  करने  के  लिए
 और  प्रत्यक्ष  कोटा  को  बढ़ाने  की  वकों  की  बढ़ती  हुई  मांग  की  पूति  के  1988-89  में  अप्रत्यक्ष
 कोटा  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  लिया  जिसको  गत  दो  वर्षो  में  चरणबद्ध  ढंग  से  समाप्त
 कर  दिया  गया  ।  बंकों  के  प्रत्यक्ष  कोटे  को  उनके  लिए  उपलब्ध  अप्रत्यक्ष  कोटे  की  पहले  की  सीमा  तक  बढ़ा
 दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  केन्द्रीय  सरकार  प्रतिभूतियों  के  लेन  देन  का  कोटा  ज्यों  को  त्यों  बना  हुआ

 सत्रास  स्थित  भारतीय  रिजरय  कक  के  राष्ट्रीय  समाशोधन  सेल  द्वारा
 चेकों  कां  समाशोधन

 2740.  श्री  के०  एस०  राव  :

 क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  एक  वर्ष  के  दौरान  मद्रास  स्थित  भारतीय  रिजवं  बंक  के  राष्ट्रीय  समाशोधनः  सेल
 द्वारा  अधिक  मूल्य  के  कितने  चेक/हुण्डिया  समाशोधित  की  गई  ;

 (@)  इन  चेकों/हण्क्षियों  का  कल  मूल्य  कितना  है

 इस  सेल  द्वारा  सदस्य  बेंकों  की  कितनी  शाखाओं  की  सेवा  की  जाती  है  ;

 क्‍या  मद्रास  स्थित  सेल  की  लोकप्रियता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  देश  के  अन्य

 महानगरों  में  भी  इसी  प्रकार  के  सेल  स्थापित  करने  का  विचार  है
 ;  और

 यदि  तो  ये  सेल  कब्र  तक  स्थापित  किए  जाएंगे

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अनिल  से  एक  लाख  रुपए  और  अधिक

 के  उच्च  वर्ग  के  चेकों/लिखतों  को  संख्या  जिन्हें  1.7.89  से  30.6.90  की  अवधि  के  दौसन  भारतीय
 रिजव॑ं  बंक के  समाशोधन  कक्ष  मद्रास  ने  समाशोधित  किया  तथा  उनका  कल  मूल्य  और  कक्ष  द्वारा  सेवा
 प्रधामਂ  किए  जाने  वाले  सदस्य  बैंकों  की  शाखाओं  की  जैसाकि  रिजव  बंक  ने  सूचित  किया

 है  निम्नलिखित  है

 समाशोधित  राशि  रुपए  कक्ष  द्वारा  सेबा  प्रदान  बेंकों  की
 लिखतों  की  संख्या  शाखाओं  की  संख्या

 82.550  10224.58  168

 और  उच्च  मूल्य
 वर्ग

 के  चेकों/लिखतों  के  समाशोधन  की  इसी  प्रकार  की  सुक्धि
 भारतीय  रिंजवं  बेंक  ने  कलकत्ता  तथा  नई  दिल्ली  में  पहले  ही  प्रारंभ  कर  दी  है  ।

 आफिस  स्टाफ  कारों  में  एयरकंडोशनर

 2741.  श्री  वित्सेप  सिह  भूरियां  :

 श्री  तेज  नारायण  सिंह  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  कैबिनेट  सचिव  सहित  वरिष्ठ  सचिवों  नियमों  के  अन्तगंत  स्टॉफ  कारों  जो
 उनके  द्वारा  कार्यालय  और  निजी  कार्यों  के

 लिए  प्रयोग  की  जाती  एयरकंडीशनर  लगवाने  की

 अनुमति  है  ;
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  उन  वरिष्ठ  सचिवों  और  अन्य  सांविधिक  अधिकारियों  के  नाम

 क्‍या  हैं  जो  भारतीय  संचित  निधि  से  अपना  वेतन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  और  उनके  द्वारा  प्रयोग  की  जा  रही
 स्‍्टॉफ  कारों  में  सरकारी  खर्च  से  एयरकंडीशनर  लगवाये  गये  ;

 क्‍या  ऐसा  कोई  कार्य  नियमों  के  अन्तर्गत  अनुज्ञेय  है  ; और

 यदि  तो  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  निर्धारित  उच्च  मानदंडों  को  पुनः  स्थापित

 करने  के  उद्देश्य  स ेकपट  से  सरकारी  खाली  कर  रहे  ऐसे  उच्च  अधिकारियों के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?
 सख्त

 विस  संत्रालय  में  उप-मंत्रो  अनिल  :  मौजूदा  अनुदेशों  के  अनुसार  सचिवों
 जिसमें  मंत्रिमण्डल  सचिव  भी  शामिल  उनके  द्वारा  उपयोग  में  लाई  जा  रही  स्टॉफ  कारों  में

 एयरकंडीशनर  लगाए  जाने  की  इजाजत  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सच्िवों  द्वारा  स्टॉफ  कांर  का  उपयोग

 2742.  भी  दिलोप  सिह  भूरिया  :

 शी  कल्पताथ  सोनकर  :

 क्या  जिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अधिकारियों  के लिए  और  सचिबों  तथा  कैबिनेट  सचियों  और  भारत  की
 समेकित  निधि  से  अपना  वेतन  प्राप्त  करने  वाले  अन्य  वरिष्ठतम  अधिकारियों  द्वारा  निजी  प्रयोग  के

 लिए  स्टॉफ  कार  के  प्रयोग  को  विनियमित  किए  जाने  हेतु  कोई  अनुदेश  जारी  किए  हैं  अथवा  कोई  नियम
 बनाए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 ऐसे  बीस  उच्चाधिकारियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  3।  1989  तक  गत  पांच
 वर्षों  के दौरान  सरकारी  तथा  व्यक्तिगत  प्रयोजन  हेतु  स्टॉफ  कारों  का  अधिकृतम  प्रयोग  किया  था  ;
 और

 सरकार  ने  सादगी  अभियान  में  तेजी  लाने  की  दृष्टि  से  स्टॉफ  कारों  का  दुरुपयोग  रोकने
 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  और  साथ  ही  घूमने  फिरने  के  शौकीन  सचिवों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा
 क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 विस  संत्रांलय  में  उप-संत्रो  अनिल  शस्‍/्त्रो)  :  और  सरकारी
 प्रयोजनों  के  लिए  स्टॉफ  कारों  का  उपयोग  स्टाफ  कार  नियमावली  के  प्रावधानों  द्वारा  बिनियमित  होता
 है  ।  जारी  किए  गए  अनुदेशों  के  अनुसार  संयुक्त  सचिव  और  उससे  ऊपर  के  रेंक  के  अधिकारियों  तथा
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 केन्द्रीय  सरकार  में  वरिष्ठ  गशासनिक  ग्रेड  में  विभागाध्यक्षों  को अलग-अलग  दरों  पर  भुगतान  करने  पर
 उनके  निवास  और  कार्यालय  के  बीच  की  यात्राओं  के  लिए  स्टाफ  कारों  का  उपथोग  करने  की  इजाजत
 दी  हुई  है  ।  इसके  सचिव  और  उससे  उच्च  स्तर  के  अधिकारियों  को  भूगतान  करने  पर  निजी
 प्रयोजनों  के  लिए  भी  स्टाफ  कारों  का  उपयोग  करने  की  इजाजत  है  ।

 यह  सूचना  किसी  एक  स्थान  पर  नहीं  रखो  जाती  हैं  तथा  इसको  एकत्र  करने  में  काफी
 समय  और  श्रम  लगेगा  और  उससे  जो  परिणाम  प्राप्त  होगा  वह  उस  सूचना  के  एकत्र  करने  में  निहित
 समय  और  श्रम  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  सरकारी  वाहनों  को  केवल  वास्तविक  प्रयोजनों  के  लिए
 ही  उपयोग  में  लाया  स्टाफ  कार  नियमावली  में  आवश्यक  प्रावधान  मौजूद  स्टाफ  कारों  के

 दुरुपयोग  को  रोकने  की  आवश्यकता  को  दोहराते  हुए  हाल  ही  में  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  ।

 करों  के  प्रभाव  की  पुनरोक्षा
 2743.  शी  समरेन्त्र  कुंड  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बजट  में  लगाये  गये  करों  के  प्रभाव  कौ  त्रेमासिक  पुनरीक्षा  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  करों  की  विदेशी  मुद्रा  ओर  मूल्य  वृद्धि  की  स्थिति  पर
 ऐसी  पुनरीक्षा  का  कया  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  संत्री  अनिल  और  करों  की  वसूली  की
 स्थिति  की  समीक्षा  हर  महीने  की  जाती  है  ।  ऋण  विदेशी  मुद्रा  तथा  मूल्यों  पर  बजट  उगाही

 के  प्रभाव  से  बच  पाना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  ये  अन्य  कारणों  से  प्रभावित  हैं  ।

 किसानों  द्वारः  स्वर्ण  ओर  अशभूषण  गिरणो  रखकर  लिया  गया
 ऋण  साफ  किया  जाता

 2744.  श्री  नरसिह  राव  सूर्यवंशी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  10,000  रुपए  तक  के  कृषि  ऋणों  को  माफ  करने  की  अपनी  नीति  के

 अनुसार  किसानों  द्वारा  स्वर्ण  और  आभूषणों  को  गिरवी  रखकर  लिया  गया  ऋण  भी  माफ  करने  का

 विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  सें  उप  मंत्रो  अनिल  :  हां  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  क्रषि  तथा  ग्रामीण  ऋण  राहत  1990  की
 शर्तों  क ेअनुसार  स्वर्ण  आभूषणों  की  जमानत  कृषि  उद्देश्यों  क ेलिए  संवितरित  इस  राहत  के
 लिए  पात्र  होंगे  ।  ऐसे  मामलों  में  जहां  आभूषण  ऋण  कारीगरों  तथा  बुनाई  के  कार्यकलाथों  के

 उद्देश्यों  से  भिन्‍न  प्रयोजनों  के  लिए  प्रदान  किए  गए  वहू  इस  स्कीम  के  अंतर्गत  पात्र  नहीं  होंगे  ।
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 सतत सजी  तक  ०७...  _  ।  a

 निर्यात  के  लिए  नकद  प्रतिपूरत्ति  सहायता
 2745.  भ्री  मर्रासह  राव  सूर्यवशी  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  भारत  के  नियंत्रक  और  महालेखाकार  की  1989  को
 समाप्त  हुए  घर्ष  की  अपनी  संघ  सरकार  (1990  की  संख्या  13)  के  पैरा  12  ओर
 13  में  कास्ट  आयरन  कास्टिग्स  और  चमड़े  के  जूतों  के  ऊपरी  भाग  )  पर  नकद  प्रतिपूर्ति  सहायता
 देने  के  बारे  में  की  गई

 टिप्पणियों
 की  ओर दिलाया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  कीं  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  पु  जी

 पेरा  12  ढलवा  लोहे  की  ढली  वस्तुओं  पर  नकद  मुआवजा  सहायता

 सी०  एण्ड  ए०
 जी  द्वारा  उल्लिखित  438  लाख  रुपये  की  राशि  वसूल  करने  के  लिए  कदम

 उठाए  जा  चके  हैं  ।

 पैरा  13  चमड़े  के  शू  अपर्स  पर  नकद  मुआचजा  सहायता
 2.12  लाख  रु०  के  फालतू  भुगतान  की  राशि  पहले  ही  वसूल  की  जा  चुकी

 कर्नाटक में  सहकारी  कृषि  ऋणों  को  माफ  करने  के  लिए  ब्याज  म॒क्‍त  ऋण

 2746.  श्री  नरसिहराव  सूर्यबंशी

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  राज्य  में  सहकारी  कृषि  ऋणों  को  माफ  करने  के  लिए  ब्याज

 मुक्त  ऋण  की  मांग  की  है
 ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरका  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अनिल  :  और  राष्ट्रीय  कृषि  और
 ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  कर्नाटक  भारत  सरकार  की  क्रृषि  एवं  ग्रामोण
 ऋण  राहत  योजना  की  तरह  कऋरण-राहत  योजना  तंबार  करने  के  लिए  सहमत  हो  गई  राज्य
 सरकार  ने  ऋण  राहत  योजना  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकार  के  हिस्से  को  पूरा  करने  के  राष्ट्रीय  कृषि
 और  ग्रामोण  बिकास  बेंक  से  लिए  गए  कणों  पर  दो  वर्ष  क ेऋण-स्थगन  सहित  सात  वर्षों  के  लिए  ब्याज
 मुक्त  ऋण  के  वास्ते  अनुरोध  किया  था  ।  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  राज्य
 सरकार  को  इस  प्रकार  के  क्रणों  की  जिन्हें  अधिकांश  राज्यों  न ेस्वीकार  कर  लिया  स्वीकार
 कर  लेने  की  सलाह  दी  है  ताकि  वह  राज्य  के  राज्य  सहकारी  बेंक  एवं  राज्य  भूमि  विकास  बेंक  को
 निधियां  जारी  कर  सके  ।

 त्रिर्यात  जानों  का  पुनर्गठन

 ]
 2747.  श्री  ध्ंंजय  लाल  :

 श्री  फूल  चंद  वर्मा  :
 की  तक्ख  लायक  :
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 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  27  1990  के  में  एक्सपोर्ट  प्रोसेसिंग  जोन्स

 टू  बी  रिस्ट्रक्चर्ड  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिल्लाया  गया  है  ;

 यदि  तो  निर्यात  संवधंन  जोनों  को  पुनर्गठित  करने  की  क्या  आवश्यकता  है  ;

 पुनर्गठन  कब  तक  किये  जाने  की  संभावना  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अरंगिल  :
 से  प्रोत्साहनों

 में  सघार  लाने  और  नियमों  तथा  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाने  के  उद्देश्य  से  निर्यात  संसाधन  क्षेत्र-योजना

 में  सघार  करने  के  लिए  कारंवाई  की  गई  जिससे  कि  इन  जोनों  से  निर्यात  को  और  बढ़ावा  मिल
 सके  ।  हालांकि  इस  प्रक्रिया  को  तेजी  से  पूरा  करने  के  लिए  प्रयास  किए  गए  किन्तु  इस  संबंध  में  कोई
 विशिष्ट  समय  सीमा  नहीं  बताई  जा  सकती  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  मुंश्यारो  में  टो०  थी०  टावर  स्थापित  करना
 2748.  थ्री  हरीश  रावत  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  मुंश्यारी  में  एक  उच्च  शक्ति  टी०  वी०  टावर  स्थापित
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 क्‍या  इसके  लिए  निर्माण  स्थल  का  चयन  कर  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  वहां  टी०  वी०  टॉवर  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  संत्रो  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  पो०  :  नहीं  ।

 और  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  पिथौरागढ़  जिले  में  आयकर  कार्यालय  बन्द  करना

 2749'  ओर  हरीश  रावत  :

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  पिथौरागढ़  जिले  में  आयकर  कार्यालय  बन्द  कर  दिया  गया  है  ;
 यदि  तो  उक्त  कार्यालय  बन्द  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्‍या  इस  जिले  के  आयकर  दाताओं  के  सामने  आ  रही  कठिनाइयों  को  समाप्त  करने  के
 लिए  सरकार  का  विचार  इस  कार्यालय  को  पुनः  खोलने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अनिल  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उत्तर  प्रवेश  के  वूरवर्शन  केन्द्रों  मे ंतकनीकी  दोष
 2750.  श्री  हरोश

 क्या  खूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (  क्या  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  दूरदर्शन  केन्द्रों  स ेअभिग्रहण  और  प्रसारण  में  तकनीकी  दोषों  के
 रूतब्ं४  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  किन-किन  दूरदर्शन  केन्द्रों  के  बारे  में  ऐसी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  सरकार
 द्वारा  इन  शिकायतों के  स्थायी  समाधान  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रों  पो०  :  हां  ।

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 उत्तर  प्रदेश  के  जिन  कुछ  दूरदशेन  ट्रांसमीटरों  के  बारे  जिनके  घटिया  कार्यनिष्पादन/कवरेज
 का  हाल  ही  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  उनमें  कानपुर  का  उच्च  शक्ति  (10  दूरदर्शन

 नैनीताल  तथा  पिथौरागढ़  के  अल्प  शक्ति  (100  दूरदर्शन  ट्रांसीटर  तथा
 रा  नीखेत  और  कोशानी  के  अति  अल्प  शक्ति  (2»  10  दूरदर्शन  ट्रांसमीटर  शामिल  इन
 ट्रांसमीटरों  की  शिकायतों  के  स्वरूप  के  साथ-साथ  उनके  कार्यनिष्पादन  में  प्रभावकारी  सुधार  लाने  के
 लिए  अपनाए  गए  उपाय  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 उच्च  शक्ति  ट्रांसोटर  पो०  कानपुर

 चूंकि  कानपुर  के  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटर  के  एअर  कोडਂ  में  दूरदर्शन  लखनऊ  द्वारा
 धयार  कि  गए  क्षेत्रीय  का्यंकम  तथा  माइक्रोवेव  लिक  के  माध्यम  से  दिल्ली  से  राष्ट्रीय  सेवा  के  कार्यक्रम
 रिले  किये  जाते  हैं  इसलिए  कानपुर  के  क्षेत्रीय  सेवा  के  रिसेष्शन  की  राष्ट्रीय  सेवा  के  रिसेप्शन
 की  गुणवत्ता  से  कुछ  घटिया  होती  दूरदर्शन  लखनऊ  के  कार्यक्रम  माइक्रोवेव  लिक  द्वारा

 कानपुर  ट्रॉसमीटर  को  फीड  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी  गई

 अल्पशक्षित  ट्रांससोटर  पी०  बलिया

 बलिया  के  अल्प  शक्त  ट्रांसमीटर  की  प्राथमिक  सेवा  रेंज  के  बाडर  कवरेज  क्षेत्र  के  कुछ  भागों
 में  दूरदर्शन  रिसेप्शन  पर  सीमापार  के  उसी  चेनल  पर  चल  रहे  एक  ट्रांसमीटर  के  दखल  के  कारण  बुरा
 प्रभाव  पड़ा  इस  ट्रांसमीटर  के  प्रचालन  के  चेनल  को  बदलने  की  संभावना  की  जांच  की  गई
 किन्तु  इस  चेनल  का  बदलना  सम्भाव्य  नहीं  पाया  गया  है  क्योंकि  इसका  आस-पास  के  अपने  ट्रांसमीटरों
 पर  असर  इस  क्षेत्र  में  दूरदर्शन  सेवा  में  सुधार  इस  प्रयोजन  के  लिए  साधनों  की
 उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 अल्प  शक्षति  ट्रांससीटर  पी०  नेनीताल

 अधिक  अच्छी  कवरेज  सुनिश्चित  करने  के  लिए  नैनीताल  के  अल्प  शक्ति  ट्रॉंसमीटर  को  वैकल्पिक
 स्थल  पर  स्थानांतरित  करने  का  कार्य  पहले  ही  चल  रहा  है  ।

 अल्‍्प  शक्षित  पिथोरागढ़

 पिथौरागढ़  के  अल्प  शक्त  ट्रांसीटर  की  भूभागीय  स्थितियों  के  कारण  सीमित  है  ।

 इस  क्षेत्र  में  दूरदर्शन  सेवा  को  सुदृढ़  करना  इस  प्रयोजन  के  लिए  साधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर
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 रानीखेत  ओर  कोसानी  शक्ति  ट्रांसमीटर  एल०  पी०

 इन  अति  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटरों  का  असंतोषजनक  सम्बद्ध  क्षेत्रों  में  अपर्याप्त

 धूप  के  कारण  होता  है  जिसके  परिणामस्वरूप  मातवरहित  अति  अल्व  शक्रित  ट्रृ  समीटर  को  चलाने  के

 लिए  पर्याप्त  रूप  से  बैटरी  चार्ज  नहीं  हो  यद्यपि  इन  अल्प  शक्ति  ट्रांसमीटरों  के  सौर  पैनलों
 तथा  बैटरियों  की  क्षमता  को  बढ़ाने  का  कार्यक्रम  लेकिन  साथ  ही  इन  अति  अल्प  णकित  ट्रांसमीटरों
 की  उचित  देखब-रेख  के  लिए  प्रत्येक  ट्रांसमीटर  पर  तकतीशिथन  तैनात  करने  की  कार्यबाही  शुरू
 की  गई  है  ।

 2.  उपर्युक्त  के  अलावा  यू०  एच०  एफ०  बँण्ड  पर  काम  करने  वाले  अल्प  शकक्‍ित  ट्रांसमीटरों
 की  सीमित  कवर  रेज  के  बारे  में  शिकावर्ते  भी  प्राप्त  हुई  हें  । इस  समय  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में

 गौंडा
 तिरवा  और  पीलीभीत  में  यू०  एच०  एफ०  बेंड  के  अल्प  शक्ति  (100

 टी०  वी०  ट्रांसमीटर  लगाए  गए  हैं  ।  इन  ट्रांसमीटरों  का  सेवा  क्षेत्र  वी०  एच०  एफ०  अल्प  शक्ति

 ट्रांसमीटरों  के  25  कि०  मी०  के  सेवा  क्षेत्र  की  तुलना  में  लगभग  15  कि०  मी०  है  जिसमें  संतोषजनक
 रिसेप्शन  प्राप्त  करने  के  लिए  ऊंचे  एन्टीना  और  बुस्टर  की  आवश्यकता  वाले  किनारे  के  क्षेत्र  भी
 शामिल  हैं  ।

 3.  चूंकि  वी०  एच०  एफ०  बेण्ड  पर  काम  करने  वाले  ट्रांसमीटरों  की  संख्या  बहुत  अधिक  हो
 गई  इसलिए  निकटवर्ती  ट्रांसमीटरों  से  फ्रीक्त्रेंसी  के  दखल  से  बचने  के  लिए  देश  के  कुछ  भागों  में
 यू०  एच०  एफ०  बेण्ड  में  टी०  वी०  ट्रांससीटर  लगाना  जहरी  हो  गया  है  इस  बेण्ड  पर
 अच्छी  सेवा  प्राप्त  करने  के  लिए  टी०  वी०  सेटों  में  यूृ०  एच०  एफ०  ट्यूनर  लगाना  जरूरी  है  ।  इस
 बंड  में  एन्टीना  भी  अनुकल  होना  चाहिए  ।  टी०  बी०  सेटों  के  मालिकों  द्वाराये  परिवर्तन  कम
 लायत  पर  आवश्यकतानुसार  करवाये  जा  सकते  हैं  ।

 अनियासोी  भारतोयों  को  अपने  साथ  चांदी  लाने  को  अनुमति
 2751.  श्री  बोलत  राम  सारण  :

 क्या  क्षित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  चांदी  को  सूचीबद्ध  श्रेणी  से  हटाने  और  अनिवासी  भारतीयों
 को  अपने  साथ  चांदी  लाने  की  अनुमति  देने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बित्त  संत्रालय  सें  उप  मंत्रो  अनिल  शास्त्रो  )  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 संवेधानिक  और  संसदीय  अध्ययन  संस्थान  के  कर्मचारियों  को  निर्धारित  देय  राशि

 ]
 2752.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :

 क्या  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |
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 कया  1970  के  दशक  में  संवंधानिक  और  संसदीय  अध्ययन  नई  दिल्ली  के  कुछ
 कर्मचारियों ने  वेतनमान  का  ग  |  ने  के  कारण  स्वयं  वेतन  लेने  वाले  ओर  स्वयं  इसका

 वितरण  करने  वाले  अधिकारी  की  क्षमता  में  निर्धारित  राशि  से  अधिक  राशि  निकाली है  ;  और  यदि
 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  क्रितती  अधि  क  राशि  का  भुगतान  किया  ;

 क्या  वित्त  मंत्रालय  ने  भुगतान  की  गई  अधिक  राशि  को  वसूल  करना  छोड़  दिया  है  ;

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  क्या  इस  तरह  की  भुगतान  की  अधिक  राशि  कम

 आय  वाले  कमंचारियों  के  मामले  में  भी  छोड़  दी  है  ?

 इस्पात  ओऔर  खान  मंत्रो  तयां  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  दिनेश  :  से

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केबल  टेलीविजन  ओर  वीडियो  चोरी  की  रोकथाम

 2753.  श्री  वी०  कृष्ण  राव  :

 श्री  सो०  पी०  मुदाल  गिरियप्पा  :

 क्री  पलाई  के०  एम०  संथ्यु  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  केबिल  टेलीविजन  और  वीडियो  की  चोरी  को  कारगर

 ढंग  से  रोकने  के  लिए  केन्द्रीय  कानूनों  में  अपेक्षित  संशोधन  करने  की  संभावना  का  अध्ययन  करने  के

 लिए  एक  विशेषज्ञ  दल  गठित  करने  का  है  ;  और
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  पी०  :  ओर  फिल्‍म
 उद्योग  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  ने
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  वीडियो  चोरी  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  सिफारिशें  की  हैं  :---

 (1)  राज्य  सरकारों  द्वारा  वीडियो  पालेरों  को  लाईसेंस  देना  ;

 (2)  राज्य  सरकारों  द्वारा  विशेष  पुलिस  सेल  स्थापित  करना  ;  और

 )  प्रतिलिप्याधिकार  अधिनियम  1957
 में

 संशोधन  इत्यादि

 सरकार  ने  इन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  और  इन्हें  कार्यान्वयन  के  लिए  संबंधित
 प्राधिकारियों  के  पास  भेज  दिया  गया  है  ।

 .  देश  में  केबल  टेलीविजन  नैटवर्क  और  डिश  एंटीना  प्रणाली  स्थापित  करने-के  विभिन्न  पहलुओं
 का  अध्ययन  करने  और  उपयुक्त  सिफारिशें  करने  के  लिए  एक  अलग  अन्तर  विभागीय  समिति  का  गठन
 किया  गया  है  ।

 रांची  में  निवेशक  का  पद  रिक्‍्त

 2754.  श्रो  शिब्‌  सोरेन  3

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 08
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 रांचो  आकाशवाणी  केन्द्र  में  निदेशक  का  पद  28  1990  से  रिक्त  पड़ा  है  ;
 ओर

 यदि  तो  इसके  कारण  क्‍या  हैं

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रो  पो०  :  ओर  जी
 केन्द्र  निदेशक  आकाशवाणी  रांची  का  श्री  आर०

 एन०  माझी  के  28.2.1990  को

 सेवानिवृत्त  होने  के  कारण  रिक्त  पंड़ा  प्रशासनिक  कठिनाइयों  की  वजह  से  केन्द्र  आकाशवाणी
 रांची  के  पद  को  भरा  जाना  संभव  नहीं  पाया  गया  है  ।  रांची  के  कार्यंत्रमों  को
 देखने  का  काम  एक  सहायक  केन्द्र  निदेशक  द्वारा  किया  जा  रहा  है  ।

 कन्याकमारी  आने  वाले  जिदेशोी  पर्यटक

 2755.  डॉ०  ए०  के०  पटेल  :

 श्री  प्यारेलाल  खण्डेलवाल  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1989  और  1990  में  अब  तक  कन्याकुमारी  आने  वाले  विदेशी  परयंटकों  की
 संख्या  कया  है  ;

 पिछले  दो  वर्षों  में  वर्षवार  इन  आकड़ों  का  तुलनात्मक  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 कया  विवेकानंद  राक  मेमोरियल  तथा  विवेकानंद  केन्द्र  ने  पर्यटकों  की  सुविधा  के  लिए
 नौका  सेवा  तथा  अन्य  सुविधाएं  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  केन्द्र  सरकार  को  भेजा  है  ॒

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  की  गई  कार्यवाही
 क्या  ओर

 कन्याकुमारी  जाने  वाले  पर्यटकों  को  इस  समय  क्या  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सत्यपाल
 :  और  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  1989  में  और  1990  के

 पहले  5  महीनों  के  दौरान  कन्याकुमारी  की  यात्रा  करने  वाले  विदेशी  पयंटकरों  की  संख्या  इस  प्रकार  थी  :

 वर्ष  विदेशी  पर्यटकों  को  संख्या

 1989  30,058

 1990  10,193

 गत  वर्षों  की  तत्संबंधी  अवधि  के  दौरान  आगमनों  की  तुलना  जनवरी--मई  1990  के
 दौरान  आंकड़ो ंमें  1989  की  तुलना  में  लगभग  55  प्रतिशत  की  और  1988  की  तुलना  में  लगभ्रग
 330  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।

 ह

 और  )  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर  आधारित  रहते  पर्यटन  मंत्रालय
 ने  समुद्रतट  कुटीरों  क ेलिए  13.36  लाख  अल्वाहारगृह  के  लिए  6.02  लाख  स्नान  घाटों
 पर  सुख्च-सुविधाएं  मुहैया  कराने  क ेलिए  3.57  लाश  फेरि  लांच  के  लिए  39.07  लाख  रू०  और
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 कन्याकुमारी  में  विवेकानन्द  राक  मेमोरियल  पर  प्रकाशपुंज  व्यवस्था  करने  के  लिए  11.19  लाख  रुपये

 स्वीकृत  किए  हैं  ।

 :  कन्याकुमारी  की  यात्रा  करने  वाले  पर्यटकों  क ेलिए  परिवहन  फेरि  सेवा  जेसी

 आधारिक  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 लोकगोतों  का  दूरदर्शन  से  प्रसारण

 2756.  श्री  रणि  नारायण  पाणि  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सभी  भाषाओं  के  लोकगीतों  का  दूरदर्शन  पर  प्रसारण  करने  का  विचार

 है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  दूरदशश न  के  कार्यक्रमों  में

 उड़िया  भाषा  के  लोकगीतों  को  कितनी  बार  शामिल  किया  गया  ;  और करने

 दूरदर्शन  के  कार्यक्रमों  के  लिए  गीतों  चयन  करने  के  मानदंड  क्‍या  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रों  तथां  संसदोय  कार्य  मंत्री  पो०  :  ओर

 दूरदर्शन  अपने  विभिन्‍न  केन्द्रों  स ेनियमित  रूप  से  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के लोकगीत  प्रसारित  करता  गत
 दो  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  क्षेत्र  मे ंलोक  घुन  पर  आधारित  उड़िया  गीत  दो  अवसरों  पर  और  दूरदशंन

 कटक  से  85  अवसरों  पर  प्रसारित  किए  गए  ।  इसके  अलावा  उड़ीसा  के  लोक  नृत्यों  ओर  गीतों
 पर  आधारित  कार्यक्रम  दिल्‍ली  और  इससे  जुड़े  ट्रांसमीटरों  से  4  अवसरों  पर  प्रसारित  किए  गए  ।

 लोक  गीतों  का  मुख्यतया  उनकी  लोक  रूप  और  उचित  उच्चारण  के
 साथ  रागात्मक  प्रस्तुतीकरण  की  प्रामाणिकता  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  है  ।

 दूरव्शन  धारावाहिक

 2757.  श्री  शिकिहों  सेमा  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दूरदर्शन  धारावाहिक  दुरदर्शन  के  धारावाहिक  निर्माताओं  को  ही  प्रदान
 किए  जाते  हैं  ;

 :  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 दूरदशेन  धारावाहिकों  के  निर्माताओं  का  चयन  करने  और  उन्हें  सूची  में  शामिल  करने  के
 लिये  क्‍या  मानदंड  अपनाया  गया  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रों  तथा  संसदोय  कार्य  संत्रो  पी०  :  से

 नहीं  ।  प्रायोजन  स्कीम  के  तहत  टी०  वी०  सीरियल  बनाने  के  लिए  डनके  अनुभव
 और  योग्यता  के  आधार  पर  फिल्‍म  निर्माताओं  और  निर्देशकों  का  एक  पैनल  बनाया  गया  परन्तु  इस
 पैनल  ने  अभी  काम  करना  शुरू  नहीं  किया
 व

 174
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 लगदालपुर  आकांशवाणो  केन्द्र  से  बस्तर  जिले  के  फोस्टा  और  भोपाल
 पतनम  क्षत्र  में  प्रसारण

 2758.  भरी  सनक्रास  सोडी  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बस्तर  जिले  के  दक्षिण  भाग  में  फोन्टा  और  भोपाल  पतनम  क्षेत्र  में  जगदालपुर
 आकाशवाणी  केन्द्र  के  कार्यक्रम  प्रसारित  नहीं  हो  पाते  हैं  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  का्यंवाही  की  गई/करने  का  विचार  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्री  पी०  :  हां  ।

 बस्तर  जिले  के  कवर  न  हुए  भागों  रेडियो  सेवा  के  विस्तार  आकाशवाणी  की  भावी
 योजनाओं  में  विचार  किया  जा  सकता  किन्तु  यह  विस्तार  वित्तीय  संसाधनों  की  उपलब्धता  और
 अन्य  संबंधित  प्राथमिकताओं  पर  निर्भर  करेगा  ।

 उच्चब  न्यायासयों  में  आधिक  अपशाधियों  के  मामले

 ]
 2759.  ओझी  जे०  चोकका  राव  :

 क्या  घिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऐसे  कुछ  मामले  सामने  आये  हैं  जिनमें  आथिक  अपराधियों  ने  सरकार  द्वारा  उनको

 दंड  देने  के  प्रयासों  को  विफल  करने  हेतु  अन्य  राज्यों  के  उच्च  न्यायालय  में  अपील  की  है  ;

 यदि  तो  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  दर्ज  और  लम्बित  मामलों  की  संख्या  कितनी
 ओर

 इसके  परिणामस्वरूप  कया  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  उप-संत्री  अनिल  :  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा
 रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 आध्थिक  अपराधों  में  अन्तप्र स्‍त  धनराशि
 2760.  श्री  जे०  चोषका  राव  :

 क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  सीमा  शुल्क  और  उत्पाद  शुल्क  विभागों  में  पता
 लगाये  गये  आधथिक  अपराधों  में  वर्ष-वार  और  क्षेत्रवार  कितनी  धनराशि  अन्तर्ग्रंस्त  है  ;

 इन  अपराधों  में  दोषी  पाई  गई  वःम्पनियों  और  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 इन  अपराधियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  अथवा  करने  का  विचार  है  और  उनसे
 प्राप्त  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  मामले  दर्ज  किय्रे  गये  और  कितने  मामले  न्यायालयों  में
 अम्र्याधीन  हैं  ;  ओर

 इन  मामलों  को  निपटाने  में  विलम्ब  होने  के लिए  कौन-कौन  से  कारण  उत्तरदायी  हैं  ?

 विस  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा

 पहली  है  और  सदन-यटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
 अपेक्षित

 आंध्र  प्रदेश  में आकाशवाणी  ओर  दूरदर्शन  प्रसारण  क्षेत्र

 2761.  श्री  जे०  चोक्‍्का  राव  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  से  कितने-कितते  क्षेत्र  में  १्रसारण  होता  है  ;

 झपैर
 राज्य  के  शेष  क्षेत्र  में  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  का  प्रसारण  कब  तक  शुरू  हो  जायगा  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रो  पो०  :  और

 ब्रान  में  दूरदर्शन  के  अन्तगंत  आंध्र  प्रदेश
 का

 5  2.7%  क्षंत्र  और  आकाशवाणी  के  अन्तगंत  98%  क्षेत्र
 कवर  किया  जा  रहा  है  |  राज्य  के  कवर  न  हुए  शेष  भाग  दूरदर्शन/आकाशवाणी  सेवा  प्रदान

 दूरदर्शन/आकाश
 वाणी  की  भावो  विस्तार  योजनाओं  के  लिए  उपलब्ध  कराए  जाने  वाले  संसाधनों  पर

 निर्भर  करेगा  ।

 सिलियम  हस्क  के  लिए  निम्नतम  निर्यात  मूल्य

 2762.  क्री  पी०  आर०  कमसारमसंगलस  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सिलियम  हस्क  जो  दवाइयों  और  पौष्टिक  आहार
 के  निर्माण  में  प्रयोग  किया  जाता है

 का  निम्नतम  नियति  मूल्य  वापस  ले  लिया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  निर्यात  आय  पर  उसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ;  और
 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  निर्णय  पर  पुनविचार  करने  का  है  और  क्या  वह  निर्यात  के

 लिए  मल्य  वर्धित  औषधियों  और  नाश्ते  के  आहारों  के  निर्माण  पर  भी  विचार  करेंगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  और  सरकार  को  इस
 बारे  में  अनेक  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुए  कि  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  लघु  स्तरीय  विनिर्माता
 निर्यातकों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  तथा  इन  उपायों  से  निर्यात  आय  बढ़ाने  में  या  किसानों  को
 लाभकारी  मल्य  दिलाने  में  कोई  सहायता  नहीं  मिली  ।  इसलिए  दिनांक  5.6.1990  से  न्यूनतम  निर्यात

 मूल्य  हटा  लिया

 एम०  ई०  पी०  हटाने  के  निर्णय  पर  पुनविचार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  मैसस
 ग्लाइडिया  मैससं  इनफार  लिमिटेड  इत्यादि  जैसी  विशिष्ट  कम्पनियां  पहले  ही
 यम  पर  आधारित  मूल्य-वद्धित  उत्पादों  का  उत्पादन  कर  रहीं  सरकार  के  पास  इस  समय  निर्यात  के
 लिए  मूल्य-वद्धित  उपाहर-खाद्य  के  विनिर्मा  घित  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 सा्यजनिक  क्षत्र  के  रुण  बेंक

 2763.  क्री  सवन  लाल  खुराता  :

 श्री  ए०  के०  राय  :

 क्‍या  बित्त  मंत्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सावंजनिक  क्षेत्र  में  कुछ  रुग्ण  बैंक  और  रुग्ण  वित्तीय  संस्थाएं  हैं  ;
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  और  उसके  कारण  क्‍या  हैं  ;  और

 इन  रुग्ण  बेंकों/संस्थानों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए
 किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अनिल  :  से  किसी  भी  अन्य  उद्योग  की
 तरह  वित्तीय  मजबती  एक  बंक  से  दूसरे  बक  में  और  एक  संस्था  से  दूसरी  संस्था  में  अलग-अलग  होती

 है  ।  सरकारी  क्षत्र  के  28  बंकों  में  से  27  बकों  जिन्होंने  वर्ष  1989-90  के  लिए  अब  तक  अपने
 वाधिक  लेखों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  कुल  प्रकाशित  लाभ  357  करोड़  रुपये  है  ।  तीन  अखिल
 भारतीय  सावधि  ऋणदात्री  वित्तीय  संस्थाओं  अर्थात  भारतीय  औद्योगिक  विकास  भारतीय  औद्योगिक
 वित्त  निगम  और  भारतीय  औद्योगिक  पुर्नानर्माण  बेंक  द्वारा  वर्ष  1989-90  के  दौरान  अजित  कुल  लाभ
 336.44  करोड़  रुपये

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  और  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  की  वित्तीय  स्थिति  तथा  कार्यनिष्पादन

 की  सरकार  द्वारा  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  भारतीय  रिजवे  बंक  द्वारा  भी  निरंतर  आधार  पर
 समीक्षा  की  जाती  है  ।  सहकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  कार्य  निष्पादन  और  लाभप्रदता  में  सुघार  करने  के  लिए
 सरकार  और  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  कई  उपाग्र  किए  हैं  इनमें  ये  शामिल  हैं  :  उनकी  पंजी  में  वद्धि

 सरकारी  प्रतिभूतियों  पर  उच्च  कपन  दरें  और  भारतीय  रिजर्व  बंक  के  पास  रखे  गए  रोकड़ करना
 बकायों  पर  अधिक  बैंकों  से  कहा  गया  है  कि  वे  अपनी  परिचालानात्मक  सक्षमता  में

 सुधार  करने
 के  उद्देश्य  से  कार्य  योजनाएं  तंयार  उन्हें  इस  बात  के  लिए  भी  प्रेरित  किया  गया  है  कि  वे
 कारगर  कारबार  आयोजना  और  विकास  द्वारा  अपनी  अर्थक्षमता  और  लाभप्रदता  को  बनाए  रखने  के

 लिए  विशिष्ट  उपाय  करें  ।  इसके  अतिरिक्त  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  और  खर्चे  में  कमी  करने  के  लिए
 उन्होंने  कुछ  उपाय  किये  हैं  ।

 अनुभाग  अधिकारियों  और  राजपत्रित  आशुलिपिकों  के  वेतनमानों  में  संशोधन
 2764.  श्री  मदन  लाल  खराना  :

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वतंमान  वेतनमानों  में  विसंगतियां  जिनके  फलस्वरूप  हाल  ही  में  सहायकों  और

 आाश  लिपिकों  के  वेतनमानों  में  परिवर्तत  करना  पड़ा

 यदि  तो  क्या  सभी  वेतनमानों  और  अन्य  सेवा  शर्तों  पर  व्यापक  विचार  करने  और
 नियमों  के  तहत  अभी  तक  जारी  संभी  आदेशों  और  अनुदेशों  को  शामिल  करने  और  उनके  कार्यान्वयन
 के  पांचवें  वेतन  आयोग  की  स्थापना  का  कोई  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  सरकार  का  स्थिति  से  कैसे  निपटने  का
 विचार
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 )  क्‍या  उनके  मंत्रालय  को  अनुभाग  अधिकारियों  और  राजपत्रित  आशुलिपिकों  के  वेतनमानों
 में  के  मामले  के  बारे  में  पत्र  और  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 हैं
 ;  और

 यदि  तो  इन  पर  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  शास्त्री  ):  सहायकों  और  आंशूलिंपिकों  के
 मान  का  पुनरीक्षण  वेतनमानों  में  किसी  प्रकार  की  असंगति  के  कारण  नहीं  अपितु  चोबे  केन्द्रीय  वेतन
 आयोग  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  वेतनमानों  में  विषमता  को  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अनुसार  ठीक  करने  के
 उद्देश्य  से  किया  गया  है  ।

 और  इस  समय  पांचवां  केन्द्रीय  वेतत  आयोग  गठित  करने  का  कोई  विचार  नहीं  है
 क्योंकि  इस  अवस्था  में  ऐसा  करना  आवश्यक  नहीं  समक्षा  गया  है  !

 ओर  इस  मामले  में  एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  जो  विचाराधीन

 कांठमांड  ओर  नई  दिल्लो  के  थोच  तस्करी  में  वृद्ध
 2765.  श्री  सदन  लाल  खुरानां  :

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  काठमांड  और  नई  दिल्‍ली  के  बीच  विशेष  रूप  से  ओर  अन्य  स्थानों  से
 सामान्य  रूप  से  तस्करी  में  बहुत  अधिक  वद्धि  हुई  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इससे  होने  वाली  राजस्व  हानि  का  कोई  मूल्यांकन  किया  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  |  और

 तस्करी  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  !
 वित  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल

 से
 चूंकि  तस्करी  एक  चोरी  छिपे

 किये  जामे  वाला  पघन्धा  यह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  हाल  ही  में  काठमांड  और  नई  दिल्ली  के
 बीच  विशेष  रूप  से  ओर  अन्य  स्थानों  में  सामान्य  रूप  से  तस्करी  में  अत्यधिक  और  भयप्रद  स्थिति
 वृद्धि  हुई  नीचे  सारणी  में  दिए  गए  अनुसार  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  सीमा  श्‌  लक
 कारियों  द्वारा  पकड़े  गए  निषिद्ध  माल  के  मूल्य  से  तस्करी  में  व॒द्धि  की  प्रवृत्ति  दिखाई  देती  यह
 आवश्यक  नहीं  है  कि  ऐसा  तस्करी  की  गतिविधियों  में  वृद्धि  क ेकारण  से  हो  अपितु  ऐसा  अधिक
 प्रभावशाली  तस्करी-रोधी  प्रयासों  के कारण  से  भी  हो  सकता  है  :--

 वर्ष  मूल्य  रुफ्यों

 554.59

 तस्करी-रोधी  अभियान  को  तेज  कर  दिया  गया  है  और  तस्करी  रोधी  तंत्र  को  समुद्र  तट
 ओर  भू-सीमा  और  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अडडों  और  समुद्री  पत्तनों  के  सुगम्य  क्षेत्रों  पर  विशेष  रूप  से

 सुदृढ़  कर  दिया  गया  तस्करी  का  पता  लगाने  और  इसे  रोकने  में  लगी  सभी  संबंधित  एजेंसियों  के
 बीच  घनिष्ट  तालमेल  बनाए  रखा  जा  रहा  तस्करी-रोधी  एजेंसियों  को  जहां  कहीं  भी  आवश्यक
 समझा  गया  एक्स-रे  धातु  खोजी  यंत्रों  ओर  दूर-संचार  उपकरंणों
 से  सुसज्जित  किया  गया  है|



 सध्य  प्रवेश  में  बालाधाट  जिले  में  तांबे  के  भंडार
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 2766.  थ्रीं  कंकर  मुंजारे  :

 क्या  इस्पात  और  खान  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  मध्य  प्रदेश  के  बालाघाट  जिले  क्री

 बरासिवनी  तहसील  के  बुड़बुड़ा  मांव  में  तांबे  के  अचुर  भंडार  पाये  गये  हैं  ;  और

 तो  सरकार  का  उसके  व्यापारिक  दोहन  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  तथा  विधि  और  न्याय  मंत्री  दिनेश  :  बुड़बुड़ा
 गांव  के  समीप  क्षेत्र  भारतीय  भू-वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  द्वारा  1984  में  गवेषण  किया  गया  वहां
 प्राथमिक  तांबा  खनिजी  करण  नहीं  पाया  गया  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लोडस  में  होने  वाले  क्रिकेट  मेच  का  दूरदर्शन/रेडियो  पर  प्र  सारण
 ]
 2767.  भी  माध्तवराव  सिधिया  :

 क्री  मान्धाता  सिह  :

 भाल  गोपाल  प्रिश्  :

 क्या  खुचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  लीड्स  में  भारत  ओर  इंग्लैंड  के  बीच  खेले  गए  प्रथम  एक  दिक्‍्सीय
 राष्ट्रीय  क्रिकेट  मैच  को  भारतीय  टी०  वी०  नैटव्रक/आल  इंडिया  रेडियो  पर  नहीं  किया  गया

 और  लीड्स  में  खेले  गए  अन्य  टेस्ट  मैच  भी  प्रसारित  नहीं  किए  गए  थे  ;

 यदि  तो  भारतीय  श्रोताओं  को  मैचों  को  सीधा  प्रसारण  देखने  तथा  आंखों  देखा

 हाल  सुनने  के  अवसर  से  वंचित  रखने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  संत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्री  पी०  :

 देश  की  विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  निधि  पर  अत्यधिक  दबाव  को  देखते  सरकारी  खर्चे  में
 बचत  करने  के  विचार  से  अत्यधिक  खर्च  को  देखते  हुए  दूरदर्शन  ने  मैचों  का  प्रसारण  व्यावहारिक
 नहीं  समझा  ।  दूरदर्शन  के  एक  ही  चैनल  के  संदर्भ  प्रसारण  समय  के  कारण  इससे  सामान्‍य  कार्मेक्रमों
 के  क्रसारण  पर भी  असर  पड़ता  ।

 18  1990  को  खेले  गए  प्रथम  एक  दिवसीय  अन्तर्राष्ट्रीय  मैच  को
 अज़्काशयाणी  ने  अपेक्षाकृत  कम  खर्ने  पर  अब  तक  खेले  गए  सभी  मँचों  की  वी०  वी०  सी०  कर्मेंटरी
 की

 बजट  घाटा
 2768.  भ्री  माष्तवराब  सिंधिया  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विगत  मद्दीनों
 के  दोरान  जब  से  7,200  करोड़  र०  का  बजट  घाटा  दिखाया  भया

 केन्द्रीय  सरकार  के  ब्यथ-की  कौन-कोन  सी  मुख्य  अतिरिक्त  मदों  में  भारी  वृद्धि  हो  गई  है  ;  और
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 प्रत्येक  मद  पर  होने  वाले  अतिरिक्त  व्यय  का  ब्यौरा  क्या
 है

 और  व्यय  की  उक्त  नई
 अथवा  जोड़ी  गई  म॒दों  के  परिणामस्वरूप  चालूं  वर्ष  के  दोरान  कुल  कितना  घ  नै  की  संभावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  ओर  लोक  सभा  में  दिनांक

 16.8.1990  को  प्रस्तुत  किये  गये  अनुदानों  की  पूरक  1990-91  के  पहले  बैच  में  व्यय  की

 रिक्त  मदों  के  ब्यौरे  दर्शाए  गए  हैं  ।  व्यय  की  ये  मर्दे  या  तो  अतिरिक्त  प्राप्तियों  द्वारा  अथवा

 तुल्य  बचतों  द्वारा  प्रतिसंतुलित  होती  इसलिए  इन  अतिरिक्त  व्यय  सम्बन्धी  प्रस्तावों  का  बजट  घाटे
 पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  जैसा  कि  वर्ष  1990-91  के  बजट  अनुमानों  में  पूर्वानुपान  लगाया  गया

 गेर  सरकारी  निर्माताओं  द्वारा  निरभित  कार्यक्रमों  का  प्रसारण  न  किया  जाना

 2769.  श्री  माधव  राव  सिंधिया  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  वंत्तचित्र  किल्म  निर्माताओं  द्वारा  दूरदर्शन  के  लिए  बनाए  गये  अनेक  कार्यत्रमों
 को  ताक  पर  रख  दिया  गया  है  ;  और

 )  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रो  पो०  :  और  (a)
 दर्शन  की  कार्य  सम्बन्धी  वतंमान  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  बाहरी  निर्माताओं  को  साँपे  गए
 कुछ  कार्यक्रमों  को  प्रसारित  करना  संभव  नहीं  पाया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  बेंकों  मे ंजवा  राशि  और  इनके  हारा  विया  गया  ऋण

 [
 2770.  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  विभिन्‍न  शाखाओं  में  कितनी
 घनराशि  जमा  कराई  गई  और  पिछले  तीन  वर्षों  के  वर्षवार  और  भध्य  प्रदेश  के  लोगों
 को  इसमें  से  कितनी  प्रतिशत  रकम  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  ;  और

 कृषि  और  ओद्योगिक  क्षेत्रों  को  कितनी  राशि  का  ऋण  दिया  गया  ?

 वित्त  संत्रालय  में  उपसंत्री  अनिल  :  1988,  1989  ओर
 1990  को  समाप्त  हुए  वर्षो  के  सम्बन्ध  मध्य  प्रदेश  के  विभिन्‍न  जिलों  में  स्थित  सभी  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बेंकों  की  कुल  जमाराशियों  तथा  ऋण  जमा  अनुपात  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में
 गया

 *  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  30  1989  जिला  वाधिक  ऋण
 1989-90  के  कृषि  तथा  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  दिये  गये  ऋणों  का  ब्यौरा

 निम्नानुसार  है  :--
 रुपए

 उपलब्धियां

 क्ष्षि  36774.42
 लघु  उश्योग  4294.73
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 उत्तर  प्रवेश  विधान  सभा  सदस्यों  हारा  विदेशों  दोरे

 2771  थी  छू  बन्द  वर्मा  :

 श्री  एन०  राकेश

 क्‍या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  23  (990  के  टाइम्स  आफ  इंडियाਂ  में

 ट्रिप्स  फार  यू०  पी०  लेजिश्लेचरਂ  शीर्षक  से  समाचार  की  ओर  आकर्षित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  इन  विधायकों  को  विदेशी  दौरे  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  मंजूरी  प्रदान  की

 यदि  तो  इन  दौरों  पर  प्रतिवर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  होने  का  अनुमान  है
 ;
 और

 विदेशी  मुद्रा  कोष  में  भारी  कमी  को  देखते  इन  दौरों  के  लिए  प्राथमिकता  के  आधार
 पर  अनुमति  प्रदान  करने  का  आधार  क्या  है  ?

 विश  संत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  हां  ।

 नहीं  ।

 और  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते

 कृषि  के  लिए  आबंटन

 2772.  श्री  सनोरंजन  भक्‍त  :

 श्री  पी०  नरसा

 क्या  जिल्तष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर  गे  कि  :

 नवीन  बजट  योजना  के  अंतगंत  कृषि  के  लिए  पचास  प्रतिशत  आवंटन  किया  गया

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  से  यह  कितना  अधिक  है

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  और  वित्त  मंत्री  ने  चालू  वर्ष

 (1990-91)  के  लिए  अपने  बजट  भाषण  में  यह  सुनिश्चित  करने  की  सरकार  की  वचनबद्धता  की
 चोषणा  की  थी  कि  निवेशीय  संसाधनों  का  50  प्रतिशत  कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  की  उन्नति  पर

 *  लगाया  चालू  वर्ष  की  केन्द्रीय  योजना  में  केन्द्रीय  योजना  के  लिए  बजटीय  सहायता  में  ग्रामीण
 क्षेत्र  का  हिस्सा  पिछले  वर्ष  में  44  प्रतिशत  की  तुलना  में  49  प्रतिशत  इस  प्रकार  यह  पिछले  वर्ष  की

 तुलना  में  प्रतिशतता  के  5  अंश  तक  अधिक

 राष्ट्रपति  ओर  प्रधानमंत्री  को  राजकोय  विदेश  में  उनके  साथ  जाने
 वाले  पत्रकारों  का  चयन

 2773.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :

 श्री'पी०  नरसा  रेडडो  :
 5

 कया  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्‍या  भारतीय  प्रेस  परिषद्‌  ने  राष्ट्रपति  और  प्रधानमंत्री  की  राजकीय  यात्रा  में  उनके  साथ

 भेजने  हेतु  पत्रकारों  के  चयन  के  सम्बन्ध  में  कोई  मार्गनिदेश  तैयार  किए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्‍या  है  9

 पूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  पी०  :  और
 तीय  प्रेस  परिषद्‌  द्वारा  सरकारी  दौरों  के  लिए  पत्रकारों  के  चयन  हेतु  निम्नलिखित  मार्गंदर्शी  सिद्धान्तों
 की  सिफारिश  की  गयी  है

 प्रादेशिक  प्रतिनिधित्व  ; आा

 2.  भाषायी  प्रतिनिधित्व  ;

 हा  पु  = किसी
 +

 समाचारपत्र  है के  ति£िः  घत्व  से  बचना जा  और न 3.  किसी  समा  समूह  के  अधिक  प्रतिनिधित्व  से बचना  और  बहुभाषी  समूह  का  एक
 से  अधिक  प्रतिनिधि  नहीं  होना  चाहिए  ।

 4.  बारी-बारी  से  आमंत्रित  करना  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि  एक  क्षेत्र  से  एक  ही
 समाचार  पत्र  के  प्रतिनिधि  को  बार-बार  आमंत्रित  न  किया  जाय  ।

 5.  किसी  समाचार  पत्र  या  समाचार  ऐजेंसी  का  चयन  करते  समय  संवाददाता  या  किसी
 अन्य  सक्षम  पत्रकार  का  चयन  संपादक  पर  छोड़  देना  चाहिए  ।

 6.  जब  तक  संपादक  को  व्यक्तिगत  रूप  से  आमन्त्रित  न  किया  गया  संपादक  को
 संवाददाता  या  किसी  अन्य  सक्षम  पत्रकार  का  चयन  करते  यथासम्भव  न  तो  अपना
 चयन  करना  चाहिए  और  न  ही  किसी  ऐसे  व्यक्ति  का  चयन  करना  चाहिए  जो  संबद्ध
 प्रकाशन  से  संबंधित  न  हो  ।

 भारतीय  प्रेस  परिषद्‌  द्वारा  सुझाये  गये  मार्ग  निर्देश/सिफारिश  के  रूप  में  चयन  का

 मुर्य  मानदण्ड  सर्वाधिक  कवरेज  है  ।  विदेशी  दौरों  क ेसमय  चयन  कसौटी  भारत  की  विदेश  नीति  और
 संबंधित  दौरे  की  सर्वाधिक  करवेज  सुनिश्चित  करना  अन्तर्राष्ट्रीय  घटनाओं  को  कबर  करने  में  अनुभवी
 लोगों  को  तरजीह  दी  जाती  है  ।  प्रादेशिक  भाषाओं  के  समाचार  पत्रों  को  यथासम्भव  प्रतिनिधित्व  दिया
 जाता  है  ।

 इंटनो इस्पात  संयंत्रों  क ेआधुनिकीकरण  के  कारण  श्रमिकों  की  छंटनो

 2774.  श्री  बालासाहिब  विखे  पाटिल  :

 क्या  इस्याल  ओर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  के आधुनिकीकरण  के  परिणामस्वरूप  छंटनी  किये  जाने
 वाले  श्रमिकों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;

 क्‍या  इन  इस्पात  संयंत्रों  के  प्रबन्धन  में  श्रमिकों  की  सक्रियं  भागीदारी  शुरू  हो  गयी  है  ;
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 इस्पात  ओर  खान  संत्री  तथा  विधि  ओर  न्याय  मंत्रो  दिनेश  :  सरकार  की
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 नीति  के  रूप  में  इस  बात  पर  बल  दिया  गया  है  कि  सावंजनिक  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  के
 करण के  परिणामस्वरूप  किसी  भी  श्रमिक  की  छटनी  नहीं  की  जाएगी  ।

 और  हां  ।  इस्पात  संयंत्रों में  शाप  और  संयंत्र  स्तरों पर
 उत्पादकता आदि  से  संबंधित  अनेक  द्विपक्षीय  समितियां  कार्य  कर  रही  हैं  ।  औद्योगिक  स्तर  पर

 इस्पात  उद्योग  के  लिए  राष्ट्रीय  संयुक्त  समिति  और  स्तर  पर  उत्पादन  ओर  उत्पादकता

 समितिਂ  द्विपक्षीय  मंच  हैं  जो  स्थापित  किये  जा  चुके  हैं  ।

 भूल्य  सूचकांक

 2775.  प्रो०  रासा  सिंह  रावत  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मूल्य  सूचकांक  की  गणना  करने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किया  गया  है  ;

 किन-किन  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  आधार  पर  मूल्य  सूचकांक  की  गणना  की  जाती  है  और

 यह  गणना  कितनी  अवधि  के  बाद  को  जाती  है  ;

 क्‍या  सरकार  का  उक्त  मूल्य  सूचकांक  के  निर्धारण  स  बंधी  मानदण्डों  में  संशोधन  करने  का

 विचार  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  संत्रालय  में  उप-मंत्री  अनिल  :  से  यद्यपि  विभिन्‍न  प्रयोजनों  के

 लिए  अनेक  मूल्य  सूचकांक  प्रचलन  में  माननीय  सदस्य  संभवतः  औद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए
 भोकता  मूल्य  सूचकांक  का  उल्लेख  कर  रहे  जिसका  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  रूप  में  उपयोग
 किया  जाता  है

 वर्ष  198  को  आधार  ओद्योगिक  श्रमिकों  क ेलिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  की  नई

 ज्यूंखला  ;  भारत  सरकार  द्वारा  गठित  कीमत  सांख्यिकी  और  जीवन-निर्वाह  लागत  संबंधी  अन्तविभागीय

 तकनीकी  सलाहकार  समिति  के  मार्गदर्शन  में  तैयार  की  गई  और  1981-82  में  किए  गए  पारिवारिक

 आय  और  व्यय  सर्वेक्षण  के आधार  पर  तैयार  की  गई  है  ।  इस  सूचकांक  को  तैयार  करने  परिवार

 जीवन-यापन  श्एंखला  संबंधी  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  विशेषज्ञों  के  का्यंकारी  दल  अनेक  अन्य

 विशेषज्ञ  समितियों  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  को  प्रायः  10  वर्ष  के  अन्तराल  के  बाद  संशोधित  किया  जाता  है

 1960  शृंखला  जिसके  स्थान  पर  1970-71  की  श्टंखला  को  प्रतिस्थापित  किया  गया  उसे  श्रमिकों

 के  प्रतिनिधियों  क ेसाथ  मतभेद  होने  के  कारण  जारी  नहीं  किया  जा  सका  ।

 उपभोक्ता  मूल्य  सुचकांक  मासिक  आधार  पर  संकलित  किया  जाता  है  और  यह  श्रमिक  वर्ग  के

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  के  लिए  अपनाई  जाने  वाली  आम  उपभोक्ता  वस्तुओं  के  मुख्य  समूहों
 पर  आधारित  जैसे  खाद्य  तेल  तथा  मछली  तथा  .  दूध  तथा  उसके

 मसाले  तथा  गरम  सब्जियां  तथा  पेय  ;  पान  तम्बाकू  तथा

 मादक  पदार्थ  =  ईंधन  तथा  बिजली  ;  आवास  ;  वस्त्र  बिस्तरे  तथा  जूते  और  सेवाएं  जंसे  चिकित्सा
 मनोरंजन  तथा  परिवहन  ।  वस्तुओं  के  चयन  के  लिए  अपनाए  जाने  वाले  मानदण्ड  ;  उनका



 प्रतिनिधित्तता  और  सतत  आधार  पर  कीगतों  के  आंकड़े  एकत्र  करने  के  लिए  उपर्युक्त  इकाइयों

 की  उपलब्धता  हैं  !  सूचकांकों  के  श्रम  ब्यूरो  द्वारा  1989  में  प्रकाशित  किए  गए  में
 निर्वाह  लागत  सुचकांक  णीषक  से  प्रकाशन  में  दिए  गए  हैं  । एक  औसत  परिवार  के  उपभोग  पैटन  में

 परिवतेनों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सूचकांकों  को  तैयार  करने  में  लगभग  बस  वर्ष  के  अन्तराल  के

 बाद  श्रृंखला  के  संशोधन  के  समय  विशेषज्ञ  सलाह  के  अनुसार  किए  जाते  हैं  ।
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 विदेशी  सहयोगकर्ताओं  दव।रा  भारतीय  कम्पनियों  को  ब्याजमुक्त
 अप्रिम  धनरांशि  विया  जाना

 2776.  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  :

 क्या  विष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजबं  बेंक  ने  भारतीय  कम्पनियों  को  अत्यावश्यक  प्राथमिक  और
 चालन  पूर्व  व्ययों  को  पूरा  करने  के  लिए  विदेशी  सहयोगकर्ताओं  से  ब्याजमुक्त  अग्रिम  धनराशि  प्राप्त
 करने  की  अनुमति  दी  है  ;  न

 यदि  तो  क्या  उसकी  कोई  सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ;  और

 विदेशी  सहयोगकर्ताओं  से  अग्रिम  धनराशि  स्त्रीकार  करने  पर  कौन-कौन  सी  शर्तें  लगाई

 बिस  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  अनिल  :  और  भारतीय  रिजर्ब  बेक  ने

 सुचित  किया  है  कि  वह  भारतीय  कम्पनियों  को  उनरो  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होने  पर  विदेशी  भागीदारों  से
 बिना  ब्याज  अग्रिम  प्राप्त  करने  की  छूट  देता  हैं  जिसका  समायोजन  बाद  में  उन्हें  जारी  शेयरों  से  किया

 गाता  है  ताकि  वे  परियोजना  से  सबंधित  आवश्यक  प्राथमिक  और  चालनपूर्व  व्यय  को  पूरा  कर  सकें  ।
 अग्रिम  शेयर  अभिदान  प्राप्त  करते  के  लिए  ऐसी  अनुमति  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  +देशी  इक्विटी
 दाशिता  तक  सीमित  होगी  ।

 अनुमति  प्रदान  करते  समय  निम्नलिखित  शर्तों  की  परिकल्पना  की  गई  है  :

 विदेश  से  प्राप्त  होने  वाली  ऋण  की  राशि  सामान्य  बैंकिंग  चैनल  से  प्राप्त  की
 जाएगी  ओर  बाद  में  इसे  सत्यापित  करने  के  लिए  एक  बंक  प्रमाण  पत्र  भारतीय
 रिजवं  बंक  को  पेश  किया  जाएगा  ।

 |

 अनिवासी  निवेशकर्ताओं  को  उनसे  प्राप्त  ऋण  राशि  पर  किसी  ब्याज  का  भुगतान
 नहीं  किया  जाएगा  ।

 ऋण  की  राशि  का  समायोजन  भारतीय  कंपनी  के  शेयरों  के  विरुद्ध  अनिवासी  से
 तभी  किया  जाएगा  जब  भारत  सरकार/भारतीय  रिजर्व  बेक  से  शेयरों  की  जारी
 करने  की  अपेक्षित  अनुमति  प्राप्त  होगी  ।

 ब्याज  मुक्त  ऋण  प्राप्त  करने  की  अनुमति  का  भारत  सरकार/भारतीय  रिजवं  बैंक
 द्वारा  कंपनी  में  विदेशी  निवेश  के  संबंध  में  लिए  जाने  वाले  निर्णय  पर  कोई  प्रभाव
 नहीं  पड़ेगा  ।
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 यदि  बाद  में  परियोजना  अनिवासी  निवेशकर्ताओं  को  इक्वीटी  पूंजी  जारी  किए
 जाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  और  अनिवासियों  को
 शेयर  नहीं  जारी  किए  जाते  तो  ऋण  की  राशि  को  भारतीय  रिजवं  बेक  से  ऋण
 की  रकम  की  वापसी  की  अनुमति  लेने  के  बाद  उस  तारीख  को  विद्यमान  विदेशी

 मुद्रा  दर  पर  विदेशी  उधारकर्ता  को  वापस  लौटा  दिया  जाएगा  ।

 खोन  के  शिष्टमंडल  का  दोरा

 2777.  शोमती  बांसव  राजेश्वरो  :

 क्या  बांणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चीन  का  एक  उन्चस्तरीय  शिष्टमंडल  भारत  की  यात्रा  पर  आने  वाला  है  ;
 यदि  तो  उसके  साथ  किन  मुद्दों  पर  चर्चा  की  जायेगी  ;  और

 गत  चार  महीनों  के  दौरान  चीन  के  साथ  व्यापारिक  संबंधों  में  कितना  सुधार  हुआ  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  नहीं  ।  जहां  तक  इस
 मंत्रालय  का  संबंध  निकट  भविष्य  में  उच्च-स्तरीय  चीनी  प्रतिनिधिमंडल  के  भारत  आने  की  कोई
 योजना  नहीं  है  । a

 )  प्रश्न  नहीं  उठता  । (
 वाणिज्यिक  जानकारी  तथा  सांडियकी  महानिदेशालय  से  1990  तक  की  अवधि  के

 आंकड़े  उपलब्ध  हैं  ।  चालू  वित्तीय  वर्ष  1990-91  के  प्रथम  दो  महीनों  के  दौरान  भारत  द्वारा
 चीन  को  कु  मलियन  रु०  का  निर्यात  किया  गया  तथा  वहाँ  से  हमारा  आथात  61.8  मिलियन
 रु०  हुआ  ।  198 9-90  के  सम्पूर्ण  वित्तीय  वर्ष  में  निर्यात  391  मि  रु०  का  तथा  आयात  658
 मिलियन  रु०  का  हुआ  ।

 भारत  को  जापानी  सहांयता

 2778.  शरीमतो  वासव  राजेश्वरी  :

 श्री  डो०  अमात  :

 थओ  गुलाब  चनन्‍्द  कटारिया  :

 क्या  कित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जापान  की  सरकार  भारत  को  ऋण  देने  पर  सहमत  हुई  है  ;

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  के ऋण  की  तुलना  में  यह  कितना  कम  या  अधिक  है  ;

 इस  ऋण  राशि  से  भारत  में  कौन-कौन  सी  परियोजनाएं  आरम्भ  की  जायेंगी  ;

 कया  इस  संबंध  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  हां  ।
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 वर्ष  1990-91  के  लिए  वचनबद्ध  समुद्रपारीय  विकास  अभिकरण
 मेंट  ऋण  की  104.826  04.826  अरब  येन  की  राशि  पिछले  वर्ष  के  वचनबद्ध  ऋण  की  96.710  अरब

 येन  की  राशिसे  8.4  प्रतिशत  अधिक  है  ।

 इस  ऋण  के  अन्‍्तगंत  प्रारम्भ  की  जाने  वाली  परियोजनाएं  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 1.  अनपारा  तापीय  विद्युत  केन्द्र  निर्माण  परियोजना  (111  )

 2.  तीस्ता  नहर  जलीय-विद्युत  परियोजना  :11)

 3.  इंदिरा  गांधी  नहर  क्षेत्र  के  साथ-साथ  वनरोपण  और  चारागाह  विकास  11)

 4.  स्वास्थ्य  प्रौद्योगिकी  परियोजना  का  गृण  नियंत्रण

 5.  लघ  उद्योग  विकास  कार्यक्रम  (11)  ;  और

 6.  अल्प  तथा  मध्यम  आय  वाले  गृहस्थों  के  लिए  आवास  कार्यक्रम

 अन्तिम  करारों  पर  1991  में  हस्ताक्षर  किए  जाएंगे  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भारतोय  स्टेट  बैंक  द्वारा  मुनाफा  कमाना

 2779.  श्रीमती  बासव  राजेश्वरी  :

 क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  स्टेट  बंक  ने  गत  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  मुनाफा  कमाया  है  दे

 क्या  केवल  भारतीय  स्टंट  बेंक  ही  ऐसा  बेंक  है  जिसने  मुनाफा  कमाया

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्‍या  हैं  ;  और

 उन  बैंकों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  मुनाफा  नहीं  कमाया  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  उप  मन्‍्त्रो  अनिल  :
 से  28  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  में  से

 27  बैंकों  ने  वष  1989-90  के  अपने  वाधषिक  खाते  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  इन  बैंकों  के  प्रकाशित
 खाते  के  अनुसार

 न्यू  बेंक  आफ  इंडिया  को  छोड़कर  सभी  बैंकों  ने  लाभ  दर्शाया  है  ।

 विभिन्‍न  सवोों  के  लिए  राज  सहायता

 2780.  श्री  एल०  वी०  सिह  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  वित्तीय  राज-सहायता  देने  हेतु  कोई  सर्मु  चत  मानदण्ड  -

 क्‍या  इस  बात  पर  निगरानी  रखने  हेतु  भी  कोई  तंत्र  न
 के  लाभ  वास्तविक  लाभार्थियों  तक  पहुंचते  हैं  या  नहीं  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध्र  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  और  विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों
 द्वारा  भिन्‍न-भिन्‍न  योजनाओं/कार्यक्रमों  हेतु  स्वीकृत  मापदण्ड  के  अनुसार  विभिन्‍न  मदों  के  लिए  क्सीय
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 सब्सिडि  दी  जाती  है  ।  योजनाओं/कार्य्रमों  के  प्रशासन  के  लिए  जिम्मेदार  मंत्रालयों/विभागों  से  उनके
 क्रियान्वयन  पर  निगरानी  पं  की  आशा  की  जाती  है

 वर्ष  1990-91  के  इस  वजट  भाषण  में  वित्त  मंत्री  ने
 कहा

 है  कि  अपने  आप  से

 यह  पूछना  होगा  कि  क्‍या  ये  आर्थिक  सहायताएं  वास्तव  में  उन  लोगों  तक  पहुंच  रही  जिनके

 लिए  वे  दी  गई  हैं  अथवा  क्या  वही  लाभ  पहुंचाने  का  कोई  बेहतर  रास्ता  है  ।”  वित्त  मंत्री  ने सावंजनिक
 जिसमें  सांकेतिक  तथा  सुस्पष्ट  आथिक  सहायताएं  शामिल  के  सभी  क्षेत्रों  की

 घानीपूर्वक  संवीक्षा  करने  के  लिए  सभी  काबाना  मंत्रियों  को  लिखा  है  ।

 लघु  उद्योगों  को  ऋण

 2781.  श्री  एल०  वो०  सिह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वाणिज्यक  बैंकों  द्वारा  ऋण  देने  के  उद्द  श्य  से  लਂ  के  उद्योगों  को  प्राथमिक  क्षेत्र
 में  वर्गीकृत  किया  गया  है  ;

 प्राथमिक  क्षेत्र  के  लिए  निवल  बैंक  ऋण  का  कितने  प्रतिशत  भाग  ऋण  देने  के  लिए
 किया  गया  है  ;

 कया  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्धारित  लक्ष्य  श्राप्त  कर  लिया  गया  है  ;

 कोन-कोौन से  बंकों  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सका  है  ;

 इसके  क्‍या  कारण  हैं  ;  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  अनिल  :  हां  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  को  उनके  बकाया  अग्रिमों  का  40  प्रतिशत  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र

 को  देने का  लक्ष्य  दिया  गया  है  ।

 हां  ।

 से  ये  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होते  ।

 वित्तोय  संस्थानों  द्वारा  प्रदत  औद्योगिक  विकास  हेतु  सहायता

 2782.  शआ»ी  एल०  वी०  सिह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1989-90  के  दोरान  अखिल  भारतीय  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  औद्योगिक  निवेश

 हेतु  अनुमोदित  ऋणों  की  घनराशि  अब  तक  की  सबसे  तथा  वस्तुतः  वितरित  धनराशि  उससे  भी
 कम  थी  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  थे  ;  और

 अप्रैल--जुलाई  1990  की  अवधि  के  दौरान  मंजूरी  तथा  व॒स्तुतः  बितरित  घनराशि  की

 दृष्टि  से  इन  संस्थानों  का-कार्य-निष्पादन  कैसा  रहा  है  ?
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 छित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  अनिल  :  (+'  और  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बैंक  ने  सूचित  किया  है

 कि  गत  वर्षों  में  औद्योगि  क्र  निवेशों  के  लिए  सभी  अखिल  भारतीय  वित्तीय
 संस्थाओं  द्वारा  मंजूरियों  एवं  संवितरणों  दोनों  मामलों  में  निरंतर  वृद्धि  हुई  भारतीय  औद्योगिक
 विकास  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  भारतीय
 जीवन  बीमा  भारतीय  यूनिट  साधारण  बीमा  निगम  तथा  भारटीयप  औद्योगिक  पुर्ननिर्माण
 बैंक  सहित  सभी  अखिल  भारतीय  वित्तीय  सस्थाओं  द्वारा  वर्ष  1५89-90  के  दौरान  स्वींकृत  रकम

 15,571.1  करोड़  रुपए  थी  जबकि  1988-89  में  13,772.4  करोड़  रुपए  और  1987-88  में
 8765.7  करोड़  रुपए  मंजर  किए  गए  थे  ।  संवितरित  को  गई  रकम  1989-90  में  9367.8  करोड़

 1988-89  में  8491.8  करोड़  रुपए  तथा  1987-88  में  6335.3  करोड़  रुपए  थी  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  ने  सुचित  किया  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  जीवन  बीमा
 भारतीय  यूनिट  साधारण  बीमा  भारतीय  औद्योगिक  पुननिर्माण  बेक  तथा  भारतीय  लघु
 उद्योग  विकास  बक  सहित  सभी  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  अप्रैल--जुलाई  1990  के  दौरान  स्वीकृत  एवं
 संवितरित  अनन्तिम  रकमें  क्रशः  3426.25  करोड़  रुपए  तथा  2528.66  करोड़  रुपए  थीं  जबकि

 अप्रैल--जुलाई  1989  में  ये  रकमें  4072.55  करोड़  रुपए  तथा  2551.71  करोड़  रुपए  बताया
 गया  है  कि  मंजूरियों  की  गति  में  शिथिलता  आना  एक  अल्पकालिक  घटना  है  और  ऐसा  गत  दो  वर्षो  की
 अवधि  के  दौरान  मंजूरियों  में  तेजी  से  वृद्धि  होने  क ेकारण  हुआ  है  ।  मंजूरियों  की  वृद्धि  में  यह  शिथिलता
 अप्रल--जुलाई  1990  की  अवधि  के  दौरान  सहायता  के  लिए  आने  वाली  बड़े  आकार  की  फरियोजनाओं
 का  अभाव  के  कारण  भी  है  ।  पाइपलाइन  परियोजनाओं  के  आधार  संस्थाएं  वर्ष  के  दौरान
 पर्याप्त  वृद्धि  करने  की  आशा  करतो  है  ।

 विदेशी  पंजी  शेयरों  की  भागीदारी  संबंधी  नोति

 2783.  श्री  एल०  बो०  सिह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  विदेशी  पूंजी  शेयरों  की  भागीदारी  संबंधी  नीति  को  अब  और  अधिक  उदार  बनाया

 तो  कितना  ;

 क्‍या  इन  निवेशकों  को  अपने  अर्जित  लाभ  को  स्वदेश  ले  जाने  की  अनुमति  यदि
 तो  किन  शर्तों  पर  ;  और

 इसका  देश  की  भुगतान  संतुलन  स्थिति  तथा  आर्थिक  स्थिति  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  अनिल  :  से  विशिष्ट  उद्योगों  में  निवेश  सीमा

 पूंजीगत  माल  और  कच्ची  सामग्रियों  आदि  से  संबंधित  कुछ  शर्तों  के  तहत  सततः  आधार  पर  इक्विटी
 पूंजी  के  40  प्रतिशत  तक  के  निवेश  की  अनुमति  दी  व्तमार  नौति  के  अन्तगंग  लाग  और
 लाभांश के  प्रत्यावतंन  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  है  ।  औद्योगिक  नीति  से  हमारे  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  में
 रोजगार  और  निवेश  के  संवर्धन  तथा  अदायगियों  के  समग्र  संतुलन  में  सकारात्मक  अंशदान  की
 आशा  है  ।

 ॥श
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 पर्यटन  नीति  को  उवार  बनाना

 2784.  श्री  कुसुम  कृष्ण  मूर्ति  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  पर्यटकों  को  आकर्षित  करने  के  लिये  पयंटन  उद्योग  के  बारे  में
 तीति  को  उदार  बनाने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथां  पयंटन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सत्यपाल
 :  ओर  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्ंटन  उद्योग  से  संबंधित  नीतियों  को  पहले  से  ही  उदार

 बनाया  हुआ  इन  नीतियों  में  चार्टर  एयर  उपकरणों  का  होटलों  तथा
 पर्यटन  से  संबंधित  अन्य  परियोजनाओं  में  पू  जी  निवेश  संबंधी  आदि  की  नीतियां  शामिल  हैं  ।

 अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  पर्यटन  उद्योग  में  पंजी  निवेश

 2785.  श्री  कसम  कृष्ण  मृति  :

 डॉ०  सी०  सिलेवरा  :

 क्या  विस  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  के  पयेट्न  उद्योग  में  पूंजी  निवेश  करने  हेतु  अनिवासी  भारतीयों  को  आमंत्रित
 किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसका  औचित्य  कया  है  ?

 विस  मंत्रालय  सें  उप-मंत्री  अनिल  और  अनिवासी  भारतीयों  को
 तीन  से  पांच  सितारा  होटलों  में  निवेश  करने  की  अनुमति  है  |  यह  भारत  में  पर्यटन  को  प्रोत्साहन  देने
 के  लिए  किया  गया  है

 गुजरात  ओद्योगिक  निवेश  निगम  की  उद्यम  पुंजो  योजना

 2786.  श्री  प्रकाश  कोको  ब्रह्मभटट  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  गुजरात  औद्योगिक  निवेश  निगम  ने  विश्व  बेंक  तथा  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक
 *

 से  वित्तीय  सहायता  लेकर  एक  उद्यम  पूंजी  योजना  आरम्भ  की  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 विश्व  भारतीय  ओद्योगिक  निवेश  विकास  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  तथा  भारतीय

 पेट्रो-रसायन  निगम  लि०  द्वारा  कुल  कितनी  धनराशि  का  अंशदान  किया  गया

 वित्त  मंत्रालय  सें  उप  मंत्री  अनिल  :  से  ग्रुजरात  औद्योणिक  निवेश
 निगम  को  भारतीय  औद्योगिक  विकास  विश्व  इंडियन  पेट्रोकैमिकल्स  कारपोरेशन
 भारतीय  यनिट  ट्रस्ट  तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  की  वित्तीय  सहायता  से  एक  उद्यम  पूंजी  निधि  शुरू

 492



 2  (1912)  शक  लिखित  उत्तेरं

 करने  को  अनुमति  दी  गई  इन  संस्थाओं  द्वारा  मंशदान  को  जाने  वाली  धनराशि  निम्न

 प्रकार  है  :--

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  450.00

 इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड  25.00
 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  120.00

 गुजरात  ओआद्योगिक  निवेश  निगम  की  अपनी  निधि  450.00

 अन्य  सार्वजनिक  लिमिटेड  कंपनियों  555'00

 विश्व  बेंक  ऋण
 औद्योगिक  निवेश  निगम  के  माध्यम से  प्राप्त

 होने  800.00

 2400.00

 महा  राष्ट्र  में  केंक  शालाओं  का  लोला  जाना

 2787,  श्री  हरिशंकर

 क्‍या  बिक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  बेंकों  की  नयी  शालाएं  खोलने  के  लिए  कितने  ,
 लाइसेंस  जारी  किये  गये

 ये  शाखाएं  किन-किन  स्थानों  पर  खोली  जायेंगी  ;  और

 ये  शाखाएं  कब  से  काये  करना  प्रारम्भ  कर

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  से  पहली  1989
 से  31  1990  की  अवधि  के  दौशान  महाराष्ट्र  के  ग्रामीण  और  अर्ध  शहरी  केन्द्रों  में  शाखाएं
 खोलने  के  वास्ते  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंकों  सहित  वाणिज्यिक  बैंकों  को  33  लाइसेंस
 जारी  किए  हैं  जिनका  स्थान-वार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :---

 जे  $$  -------++-+5
 जिले  का  ताम  केम्र  का  नाम

 1

 मोौरंगाबाद  1.  जेयूर

 अहुमदतगर
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 धुले  8.  घोगारगांव

 9.  नदूरखी

 राजाबर्डी

 भंगारपानी

 नवपाडा

 जाखना  कु  भारजरी

 नांदैड  मलेगांव  मक्‍टा

 परभतनी  पंगरा  शिदे
 वाघी  धनेरा

 सतारा  28.  मुरूद

 ठाणे  30.  बशी  सेक्टर  ए०पी०एय «सी  ०:
 वशी

 32.  वशी  ए०पी०एम०सी०

 यवतमाल  33.  शिबला

 भारतीय  रिजर्व  बेंक  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  बेकों  ने  लाइसेंसों  का उपयोग  पहले
 हो  कर  दिया  है  और  22  केन्द्रों  में  श्छाएं  खोल  दी  उपयुक्त  पक्की

 ३84



 1942  लिखिस  न्र्सेरे

 संचार  सुप्रिधाओं  आदि  जैसी  आधारभूत  सुविधाओं  की  कभी  कारण  -
 बे  क  के  केग्क्ों  शाखाएं

 नहीं  खोल  सके  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  लाइसेंसोंਂ  की  वैघता  अवधि  को  दिनांक

 30.  1990  तक  बढ़ा  दिया

 भारत  एक  पर्यटंक  गन्तेम्ध

 ]

 2788.  भीਂ  मुल्लाप  ल्‍लीਂ  रामचन्द्न  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्य  देशों  के  दूतावासों  ने  पर्गटक-ग-तठ्य  के  रूप  में  भारत  को  न  चुने  जाने  के

 लिए  अपने  तागरिंकों  को  सलाह  दी  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इस  संबंध  में  फैलाई  जा  रही  भ्रामक  जातकारी  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या
 कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 संसदोय  कांये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथां  पर्यटन  संत्रत्कथ  में  रा्य  सत्यपांल
 :  कुछ  देशों  ने  ही  अपने  नागरिकों  को  जम्मू  तथा  कश्मीश  की  यात्रा  न  करने  और  पंजाब

 में  सतेक  रहने  मात्र  की  सलाह  दी

 आस्ट्रेलिया  सरकार  के  विदेश  एवं  व्यापार  फ्रांस  के  विंदेश  कार्यालय  और
 डिकाटेंमेंठ  आफ  यू०  ए  ने  अपने  नागरिकों  को  जम्मू  तथा  कश्मीर  की  यात्रा  करने  की

 योजना  को  रह  करने  और  पंजाब  में  सतर्क  रहने  की  सलाह  दी  है  ।

 जैसे  ही  यह  बात  सरकार  के  ध्यान-में  पर्यटक  कार्यालयाध्यक्षों  अथवा  संबंधित
 मिशनों  ने  इस  मामले  को  संबंधित  सरकारों  के  साथ  उठाया  .  कि  वे  .  बारे  में:किसी  भी  मलत

 सूचना  का  खण्डन  क़रें  ।

 अभिवासी  भाश्तीयों  हारां  निवेश

 2789.  थी  पी०  गरसाए
 क्या  घिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  आज  की  तारीख  तक  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  देश  में  बर्ष

 बा  किंतती  धनराशि  का  निवेश  किया  भया  है  ;

 यह  राशि  भारतीय  ढपए  में  तथा  विदेशी  मुद्रा  के  रूप  में  पृथक-पृथक  कितनी-कितनी  है  ;

 क्‍या  विदेशी  मुद्रा  जमाराशि  प्र  ब्याज  .  दर  रुपए  की..जमाराशि  से  अधिक
 ओर

 यदि  दोनों  जमाराप्तियों  पर  ब्याज  की  दर  क्या-क्या  है  ?

 रप-बित्त  अंज्ी  अनिल  से  एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 लिखित  उत्तर  24  अंगस्त  ,  1990
 जन

 अनिवासो  भारतोय  निवेश  के  संबंध  में  लोक  सभा  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2789
 जिसका  उत्तर  24.8.90  को  दिया  जाना  के  उत्तर  में  संदर्भित  विवरण  ।

 से  भारतीय  रिवर्ज  बेंक  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  देश  में  पिछले  तीन

 बर्षों  के दोरान  तथा  आज  तक  कुल  अनिवासी  भारतीय  निवेश  इस  प्रकार  है  :--

 (1)

 (2)

 “196

 रुपए

 1  1987  1  1988  |  1989  31.7.90

 से  31  1989  से  को

 1989  तक  तक  1990  तक

 का
 अनिवासी

 निगमित
 निकायों  को  भारतीय
 कम्पनियों  के  शेयर/ऋण
 पत्र  जारी  करने  के
 सिद्धान्तरूप  में  स्वीकृतियां

 निवेश  योजना
 प्रत्यावतेन  आधार  पर

 40  प्रतिशत  160.02  176.89  187.27  1419.60

 74  प्रतिशत  17.98  10.66  8.90  14.47

 अप्रत्यावर्तन  आधार  पर  64.23  51.55  48.52.  311.68

 पौर्टफोलियो  निवेश  योजना

 प्रत्यावत  न  6.89  6.02  2.21  14.37

 अप्रत्यावतं  न  0.56  0.24  0.88  3.03

 9  महीने  की  सूचना  31.7.90  को  इतिशेष

 अनिवासी  बाह्म/विदेशी

 मुद्रा  अनिवासी  भारतीय  ।
 अनिवासो  बाह्य  जमा  770.80  792.00  440.00  6564.00

 विदेशी  मुद्रा  अनिबासी
 भारतीय  लेखा  ह  धि
 अमरीकी  डालर  1359.00  2241.81  2656.00  9576.00

 स्टलिग  16.93  05.74(--)  198.00  308.00

 ड्यूश  मार्क  _  400.00  328.00  1098.00

 येन  न  372.00  283.00  +982,00
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 कम  +  +ा+कस्ज-+  तन

 विदेशी  मुद्दा  लेखा  अनिवासी  बाह्य  जमा  के  अन्तर्गत  की  मई
 जमाओं  और  देशी  जमाओं  के  संबंध  में  चालू  ब्याज  की  दरें  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 प्रतिवर्ष )

 वाणिज्यिक  जो  13  1990  से  प्राधिकृत  व्यापारी  के साथ  किए  गये  सौदे  के

 लिए  प्रभावी  भ्याज  दरें

 अवधि
 पौंड  अमरीकी  ड्यूस  जापडडी

 स्टलिंग  डालर  मार्क  पे

 6  महीने  और  उससे  अधिक  11.50  9.00  9.00  8.  50
 लेकिन  एक  वर्ष  से  कम  की
 जमाओं  के  लिए

 ।  वर्ष  ओर  उससे  अधिक  9.25  9.50...  8.50
 लेकिन  2  वर्ष  स ेकम  की
 जमाओं  के  लिए

 2  वर्ष  ओर  उससे  अधिक  12.00  9.75  9.75  8.50
 लेकिन  3  वर्ष  से  कम  की

 ह

 जमाओं  के  लिए

 केवल  तीन  वर्ष  की  12.00  10.00  9.75  8.50
 के  लिए

 (Il)  16.4.90  से  अनियासो  बाहा  जमा  ब्याज  दर

 जमा  को  श्रेणी  प्रतिशत  प्रतिवर्ष

 (४)  बचत  खाता  5.0

 (ii)  आवधिक  जमा

 46  दिन  और  उससे  अधिक  लेकिन  8.5
 1  वर्ष  से  कम  की  जमाओं  के  लिए

 वर्ष  ओर  उससे  अधिक  लेकिन  10.5
 2  वर्ष  से  कम  की  जमाओं के  लिए

 ओर  उससे  अधिक  लेकिन  11.0
 3  वर्ष  स ेकम  की  जमाओं  के  लिए

 3  वर्ष  और  उससे  अधिक  लेकिन  120
 5  वर्ष  से  कम  की.जमाओं  के  लिए
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 .($)  5  वर्ष  और  उससे  अधिक  की  जमाओं  13.0
 के  लिए

 (11)  देशोय  जमा  (11.10.89
 जमा  की  श्रेणी

 (7  बचत  खाता  5.0

 (ii)  जआावधिक  जमा

 -  46  दिन  और  उससे  अधिक  लेकिन  8.0

 1  वर्ष  से  कम  के  लिए

 ।  वर्ष  ओर  उससे  अधिक  लेकिन  9.0

 2  चर्ष  से  कम  के  लिए

 2  वर्ष  और  उससे  अधिक  के  लिए  10.0

 कर  वसूलों  की  संशोधित  प्रक्रिया

 2790.  श्री  पी०  मश्सा  रेड्डी

 क्या  बित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या/भारतीय  रिजर्व  बेंक  ने  कर  बसुली  के  लिए  एक  नई  संजोधित  प्रक्रिया  अपदाले  का

 निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  केन्द्रीय  और  राज्य  '  सरकारों  के  कर  बसूली
 कहने  में  क्या  भूमिका  अपनाई  है  ;  और

 कर  वसूल  करने  संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  संत्रारूद्त  उप  संत्रो  अनिल  से  भारतीय  रिजवं  बंक  करों
 की  वसूली  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  अदा  करता  भारतीय  स्टेट  बेंक  और  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  बहुत
 से  बेक  केन्द्रीय  सरकार  की  ओर  से  करों  की  अदायगी  लेने  के  लिए  प्राधिकृत  किए  गए  हैं  ।  इस  क्षमता
 में  येबेक  भारतीय  रिजवं  बेंक  के  ऐजेंट  के  रूप  में  कार्य  करते  इन  बेंकों  द्वारा  वसूल  किये  गये
 समूचे  कर  को  सरकार  के  खाते  में  डालने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  को  भेज  दिया  जाता
 भोरतीय  रिजर्ष  बंक  के  कार्यालय  करों  को  लेने/वापिस  करने  के  काम  भी  करते  हैं|

 ह
 मानसून  के  सछली  पकड़ने  पर  प्रतिब्ध

 2791.  प्रो०  के०  बो०  थासस  :

 क्या  बआाणिज्य  प्रंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 «..  कया  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  एजेंसी  ने  भाससून  के  दौराम  मछली  पकड़ने  पर
 बन्ध  जगाने  के  सम्बस्ध  कोई  अध्ययन  है  ;

 यदि  तो  इस  अध्ययन  के  निष्कर्ष  हैं  ;

 मानसून  के  दौरान  मछली  पकड़ने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  क्या  विचार  हैं  ;  और

 गईरे  समुद्र  में  मठती  पकड़ने  के  संज॑त्र  में  केखीय  सरकार  की  नीति  जया  है  ?

 कह



 1912  खिलितਂ खत  र

 बाणिज्य  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  समुद्री  उत्पाद  निर्मात
 प्राधिकरण  ने  मानसून  के  दौरान  केरल  में  मछली  पकड़ने  से  मछली  पकड़  प्रतियंध वर्ष
 1989  के  द्वौरान  केस्‍्ल  से  समुद्री  उत्पाद  के  निर्यात  पर  पड़े  प्रश्तव  का  विस्तृत  विश्लेषण  किया  था  ।

 विश्लेषण  से  पता  चलता  है  कि  :--

 ।  कोचीन  बन्दरगाह  से  किए  जाने  वाले  निर्यात  में  जुलाई  से  सितम्बर  1989  के  दौरान

 मात्रा  में  लसभग  3114  टन  की  और  मूल्य  में  24  करोड़  रुपए  की  गिरावट  है  ।

 2.  पकड़ने  पर  प्रतिबंध  से  मशीनों  से  मछली  पकड़ते  के  कार्य-ओऔरू-झछली  प्रसंस्करण

 उद्योम  पर  प्रभाव  पड़ा

 केरल  में  मछली  प्रसंस्करण  इकाइयों  की  उपयोगिता  क्षमता  में  *कमी  ःआई  ओर  यह
 उनकी  संस्थापित  के  18-20%  के  आस-पास  थी  ।  ५

 सरकार  का  विचार  है  कि  मानसून  के  महीनों  के  दोरान  मछलो  पकड़ने  के  दबाब  में  कमी
 लाने  की  आवश्यकता  न  कि  उस  पर  प्रतिबंध  लगाने  की  ।

 गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  की  सरकारी  नीति  में  अधिक  ट्रालरों  को  अेधिष्ठापित  करके
 इंडियन  एक्सक्ल्यूसिव  इकनोमिक  जोन  (fo fo  से  समुठ़ी  संसाधनों

 ट्रालरों  को  प्राप्त  करने  की  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाना  और  इस  क्षेत्र  के लिए  अवस्थाबनात्मक  सुबिधाओं
 में  सुधार  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  100%  मिर्यातोस्मुख  एककों  संयुक्त  उद्चमों
 को  प्रोत्साहित  करके  तथा  विविधीकृत  मछली  पकड़ने  को  प्रोत्साहित  बहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने
 के  उश्योग  को  विकसित  करने  का  विचार  है  ।

 संयुक्त  परिषद  में  आयकर  कर्मचारियों  से  संबंधित  लम्बित  पड़े  भाचलसे

 2792.  भरी  प्यारेलाल  खंडेलवाल  :
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 क्या  वित्त  मंत्री  संयुक्त  परिषद  में  आयकर  कर्मचारियों  से  संबंधित  लम्बित  पड़े  मामलों  के  बारे
 में  2  1988  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3223  के  उत्तर  के  संबंध  में  बह  बताने  *की  ऋुपा
 करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  की  संयुक्त  परिषद  सी०  में  आयकर  कर्मचांदियों  से  सम्बन्धित
 लम्बित  पड़े  16  मामलों  में  से  कितने  मामलों  को  निपटाया  जा  चुका  है  तथा  इन्हें  किस-किस  तारीख  को
 निपटाया  है  और  इन  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 1988  के  पश्चात  अब  तक  संयुक्त  परिषद  की  कितनी  बंठकें  हैं  ;
 1988  के  बाद  परिषद  में  कौन-कौन  से  नए  मामले  उठाये  इनमें  से  कितने

 मामलों  बर  उर्जा  की'गई  और  उसका  क्‍या  परिणाम  निकला  ;  और

 लम्बित  मामलों  पर  शीघ्र  निर्णयकरने  हेतु'क्या  कदम  उठाने:का  विक्षर  है  ?
 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  अनिल  विभागीय  परिषद  के  पास  आयकर

 कर्मचारियों  से  सम्बन्धित  16  अनिर्णीत::मदों-में  निषट॥ई  जा  च॒की  मदों  के  ब्यौरे  तथा
 डनके  निपटान  की  तारीखें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 पांच  बैठक  ।

 1988  के  बाद  5  नए  मामले  उठाए  गए.थे  ज़ितमें  से एक  मामला  बंद  कद  दिया

 बे
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 श्क्त  एक  मद  कर्मचारी  पक्ष  के  साथ  परामर्श  करके  छोड़  दी  गई  थो  ओर  2  मदों  पर  असहमति  दर्ज
 की  गईं  थी  तथा  एक  अभी  विचाराधीन  है

 (")  अनिर्णीत  मदों  पर  शीघ्र  निर्णय  लिए  जाने  के  लिए  लगातार  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 विवरण

 विचय

 990

 *जर

 3

 a

 निपटान  कौ  तारीख
 ह

 लास्तरिक  लेखा  परौक्षा  पार्टियों/विशेष  लेखापरीक्षा
 पार्टियों  में  कार्यरत  सहायकों  को  50  रु०  प्रतिमाह  का

 विशेष  बेतन  स्वीकृत  किया  जाय  ।

 पर्मबेक्षकों  के  ग्रेड  को  कार्यालय  अधीक्षक  में  बदलना  ।

 राजस्व  पूल  के  अन्तर्गत  सभी  स्थानों  पर  पर्याप्त
 संख्या  में  स्टाफ  क्वाटरों  का  निर्माण
 किया  जाना  चाहिए  ताकि  सभी  समूह
 खारियों  को  कवर  किया  जा  सके  ।

 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  द्वारा  12.3..86  के  आदेश

 सं०  बी  ४  के  तहत  समाप्त
 की  गई  एसोसिएशन  की  सुविधाओं  को  बहाल  किया

 जाना  चाहिए  ।  छ
 आई०  टी०  डी०  के  नोटिस  सर्वरों  के  बैतनमान  का

 पुनरीक्षण  ।

 आयकर  निरीक्षकों  के  वेतनमान  का  पुनरीक्षण  ।

 फेडरेशन  को  परिपत्र  तथा  अनुदेश  की  प्रतिलिपि

 भ्रेजी  जानी  चाहिए  |

 समह  कर्मचारियों  के  अवर  श्रेणी  लिपिकों  के
 रूप  में  पदोन्‍नत  होने  के  लिए  विभागीय  परीक्षा  ।

 पहले  से  ही  उत्तीर्ण  किए  गए  प्रश्न-पत्र  को  दुबारा  न

 दिए  जाने  की  छूट  |

 टाइपिंग  की  परीक्षा  विभाग  द्वारा  आयोजित  की  जाए
 न  कि  कर्म  चारी  खयन  आयोग  द्वारा  ।

 संबर्ग  प्रबंध  पोलनां  का  कार्याम्थयन

 2793.  श्री  ध्यारेशाल  खंशेलबाल  :

 क्या  छिस  मंत्री  संबर्ग  प्रबंध  योजना  के  कार्यास्वयन  के  बारे  में  3)  1989  के  अतारांकित
 प्रश्न  संब्या  4230 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 10  और  11
 1990

 12  और  13
 1990

 10  और  11
 1990

 28  और  29
 1989

 11  1989

 11  1989

 10  और  11
 1990

 10  और  11
 1990

 28  और  29
 1989
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 क्‍या  यह  सच  है  कि  आयकर  विभाग  के  ओर  समूह  क॑  कमंचारियों  के  लिए
 संवर्ग  प्रबन्ध  योजना  के  संबंध  में  केंद्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  द्वारा  गठित  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  अभी

 तक  प्रस्तुत  नहीं  की  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  समिति  के  गठन  के  समय  से  अब  तक  इसकी
 कितनी  बैठकें  हुई  हैं  ओर  ये  बंठक  किन-किन  तारीखों  को  हुई  हैं  ;

 इस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  ;  और

 संवर्ग  प्रबंध  योजना  को  रिपोर्ट  को  कब  तक  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  और  उसे  सरकार
 को  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ?

 विस  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  जी  हां  ।

 इस  समिति  की  बैठक  18.1.1990,  30.4.1990  ओर  3.8.1990  को  हुई  यह
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  जा  सकी  है  क्योंकि  कर-निर्धारण  संबंधी  कार्यविधि  में  हुए  परिव्तेनों  और
 विभिन्‍न  कार्यों/संवर्गों  के  लिए  कार्य  सम्बन्धी  मानदण्ड  तैयार  करने  जैसी  बातों  को  ध्यान  में  रखते
 संगठन  तथा  भ्रबन्ध  सेवा  निदेशालय  द्वारा  कतिपय  अध्ययन  किये  जा  रहे  समिति  द्वारा
 कार्य  सम्बन्धी  मानदण्ड  तैयार  करने  ओर  गतिरोध  स्तरों  का  निश्चयन  करने  के  लिए  अश्विल  भारतीय
 कर्मचारी  महासंघ  ओर  इसके  घटकों  के  मत  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 ह

 समिति  का  गठन  इस  प्रकार  किया  गया  है  :--

 (1)  आयकर  महानिदेशक  --  अध्यक्ष

 (2)  मुख्य  आयकर  विल्ली  -
 सदस्य  ५

 (3)  आयकर  निदेशक  ओ०  एम०  —  सदस्य

 (4)  आयकर  निदेशक  ता  सदस्य

 (5)  उप  आयकर  निदेशक  ओ०  एम०  ता  सदस्य  ;  और

 (6)  उप  वित्त  सलाहकार  न  सदस्य

 क्योंकि  यह  एक  भारी-भरकम  कार्य  इसलिए  कोई  निश्चित  तारीख  देना  संभव  नहीं
 होगा  ।  रिपोर्ट  को  यथाशीघ्र  अन्तिम  रूप  देने  का  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 कर्नाटक  में  यात्री  नियास  का  निर्माण

 2794.  श्री  एच ०  सी०  श्रीकान्तस्पा  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्नाठक  में  हालेबिड  और  श्रवण  बेलगोला  में  यात्री  निबासों  का  निर्माण  किया
 गया  है  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  स्थान  पर  कितने  कमरे  उपलब्ध  हैं  और  वहां  कितने  पयंटकों  को
 ठहराया  जा  सकता  है  ;  और

 क्या  पर्यटन  वर्ष  1991  के  दौरान  इन  स्थानों  पर  मांग  की  पूर्ति  करने  के  लिए  वहां  कुछ
 और  यात्री  निवासों  का  निर्माण  करने  का  कोई  भ्रस्ताव  है  ?

 20
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 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सत्यपाल
 :

 (a)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नहीं  ।

 कार्नाटक  में  बेल्र  और  होलेबिड  में  पयंटकों  के  लिए  सामूहिक  शयन  कक्ष  ओर
 कमरों  का  निर्माण

 2795.  श्री०  एच०  सी०  श्रीकास्तय्या  :

 क्या  पर्यटन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  में  पर्यटकों  के  प्रयोग  के  लिए  बेलूर  और  हालेबिड
 में  पहले  और  दूसरे  चरणों  में  सामूहिक  शयन  कक्ष  और  कमरों  के  निर्माण  करने  का  है  ;

 यदि  तो  इसमें  कितनी  लागत  आयेगी  और  1990-91  के  दौरान  कितनी  राशि
 निर्धारित  की  गई  है  ;

 पहले  और  दूसरे  चरणों  में  निर्माण  जाने  वाले  कमरों  तथा  सामूहिक  शयन  कक्षों  की
 संख्या  कितनी  है  ;  और

 निर्माण  काय॑  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  सत्यपाल
 :  से  केंद्रीय  पर्यटन  विभाग  ने  वर्ष  1988-89  में  कर्नाटक  में  32.46  लाख

 to  की  अनुमानित  लागत  से  पयंटक  विश्राम  डारमीट्री  (24  तथा  कैन्टीन  ब्लाक  के  निर्माण
 की  मंजूरी  दे  दी  जिसमें  से  8.00  लाख  रु०  की  राशि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  रिलीज  की
 जा  चुकी  है  जो  इस  परियोजना  की  निष्पादक  एजेंसी  है  ।  शेष  राशि  संबंधित  प्राधिकारियों  से  उपयोग
 प्रमाण  पत्र  तथा  भूमि  अंतरण  संबंधी  दस्तावेज  प्राप्त  होने  के  बाद  रिलीज  कौ  जाएगी  ।

 बंगलोर  से  शास्त्रीय  कर्नाटक  ओर  हिन्दुस्तानी  संगोत

 2796.  श्री  एच०  सी०  श्रीकान्तस्यथा  :

 क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  बंगलोौर  से  आजकल  शास्त्रीय  कर्नाटक
 शैली  और  हिन्दुस्तानी  संगीत  में  तेलुगु  और  तमिल  रचनाएं  ज्यादा  प्रसारित  की  जाती  हैं  ;  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  शास्त्रीय  कर्नाटक  और  हिन्दुस्तानी  शैली  की  दनन्‍नड़॒  रचनाएं
 प्रसारित  करने  के  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सूचनां  ओर  प्रसारण  मंत्रो  तथा  संसवीय  कार्य  मंत्रो  पी०  :

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 उत्तर  प्रवेश  में  आथिक  अपराधियों  तथा  कर  अपवंचकों  को  गिरफ्तारी

 2797.  भी  कक़पनाथ  सोनकर  ;

 ३0३
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 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  आथिक  अपराधियों  तथा  कर

 अपवंचकों  को  गिरफ्तार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;

 क्‍या  गत  दो  वर्षो  के  दोरान  राज्य  में  कोई  छापा  भी  मारा  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्‍या  परिणाम  निकले  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही

 है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 महांराष्ट्र  मे ंआधिक  अपराधी  और  कर  अपवंचक

 2798.  श्री  कल्पनाथ  सोनकर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंमे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  महाराष्ट्र  तथा  दिल्ली  में  आथिक  अपराधियों  तथा

 कर  अपवंचकों  को  पकड़ने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  अपर

 इस  संबंध  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  और  इस  संबंध  में  जिन  व्यक्तियों  को
 गिरफ्तार  किया  गया  है  अथवा  जिन  व्यक्तियों  पर  मुकदमा  चलाया  गया  उनका  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  संत्रो  अनिल  :  ओर  जानकारी  इकट्ठी  की  जा

 रहो  है  जोर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 सिडोकेट  बेंक  अधिकारियों  को  सांगें

 ]
 2799.  श्री  हन्नान  मोल्लाह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  ध्यान  सिंडीकेट  बेंक  आफिसर्स  एसोसिएशन  के  आन्दोलन  की  ओर
 दिलाया  गया  है

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या  हैं  ;  और

 सरकार  ने  इन  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  हां  ।

 ओर  बताया  गया  है  कि  सिडिकेट  बंक  आफिससे  एसोसिएशन  ने  पदोन्‍नतियां
 समाचार  मनोरंजन  फर्नीचर  यात्रा  भत्ता  किराये  में  बढ़ोत्तरी  आदि  जैसी  विभिन्‍न  मांगें

 प्रस्तुत  की  हैं  जिनमें  काफी  अधिक  वित्तीय  खर्च  अंतगग्रेस्त  है  ।  जबकि  बेंक  का  बैंक  की  वित्तीय
 स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  एसोसिएशन  की  मांगों  की  जांच  करवाने  को  तैयार  एसोसिएशन  अपनी
 मांगों  को  बेंक  द्वारा  तत्काल  मानने  का  आग्रह  कर  रही  है  ।  इसी  बीच  बम्वई  उच्च  न्यायालय  में  कुछ
 रिढ  याचिकाएं  भी  दर्ज  कर।ई  गई  हैं  तथा  मामला  न्यायाधीन  है  ।
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 छोवन  थोसां  निगम  ओर  सामान्य  जीमा  तिगम  सें  उपभोक्ता  शिकायत कक

 2800.  श्री  बबनरांव  दाकने  :

 क्या  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  क्षैत्रों  में  भूमिहीन  छोटे  कारीगरों  तथा  अन्य  गरीब  लोगों
 की  शिकायतों  को  सुनने  क ेलिए  जीवन  बीमा  निगम  तथा  सामान्य  बीमा  निगम  के
 क्षेत्रीय  आंचलिक  तथा  मण्डलीय  कार्यालयों  में  उपभोक्ता  शिकायत  कक्ष  गठित  किए  गए  हैं  ;  और

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  कुल  कितनी  शिकायतें  दर्ज
 की  गई  हैं  और  उनमें  से  अन  तक  कितती  शिक्रायतों  की  छातवीव  की  गई  है  और  निपटाया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  हाँ  ।

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  इसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायगा  ।

 विदेशों  ऋण

 -  2801.  भ्री  गांथू  सिह  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  के  आन्तरिक  और  विदेशी  ऋणों  के  संदर्भ  में  नवीनतम  स्थिति  का  ब्यौरा
 क्या

 वर्ष  1960,  1970,  1980  और  1989  के  अन्त  में  प्रति  व्यक्ति ऋण  की  स्थिति  का
 ब्योरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  भारत  ऋण  जाल  में  फंसता  जा  रहा  है  ;  और

 (=)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 कंजे  इस  प्रकार  है  :--

 वर्ष  प्रति  व्यक्ति  कर्ज

 1960-61  146
 1970-71  334

 हु  1980-81  964
 1988-89  9  3357

 और  नहीं  ।  सरकार  ने  राजस्व  प्राप्तियों  को  अधिकतम  करने  और
 व्यय  वृद्धि  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  ताकि  व्यय  के  वित्तपोषण  के  लिए  उधार  ख्री  गई
 निधियों  पर  निर्भरता  को  न्यूनतम  किया  जा  देश  के  विदेशी  ऋण  के  स्तर  और  इसके  परिशोधन
 के  सम्भावित  भार  पर  निरन्तर  ध्यान  दिया  जाता  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  ये  सम्यक
 सीमाओं  के  भीतर  रहें  ।  विदेशी  वित्तपोषण  पर  निर्भरता  को  घटानें  के  उद्देश्य  से  निर्यात को  बढ़ाने  भोर
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 अदृश्य  आय  में  वृद्धि  ओयांत  को  निर्यत्रितं  केरने  तेथा  वेंचनवंद्ध  सहांयता/ऋणों  के  संवितरण  को

 बेहतर  बनाने  के  अनेक  उधथाय॑  किए  गए

 विवरण

 1989-90  के  अन्त  में  विदेशी  कर्ज  और  आत्तरिक  कर्ज  के  ब्यौरे  इस  प्रकार

 हैं  :--

 1989-90  9-90  के  अन्त  में  बकाया

 1.  विदेशी  कर्ज  80132

 विनिमय  दर

 I.  आन्तरिक  ऋण  238096

 जिसमें  ये  हैं  :--

 बाजार  ऋण  62561

 राजकीष  हुंडियां  60927

 अल्प  बचतें  40583

 भविष्य  निधि  9350

 जमा  राशियां  आदि  64675

 आधिक  कौमूनों  को  लॉगूँ  करेंता

 2802.  झी  शान्तारांस  पोटबुले  :

 क्या  लित्त  मंत्री  यह  कक्‍ताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्‍या  सरकार  ने  आर्थिक  कानूनों  को  लागू  करने  '  वाली  एजेंसियों  के  लिए  एक  शीर्ष
 समन्वित  निकाय  बनाने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 यदि  तो  इस  नये  निकाय  की  संरचना  ओर  कृत्य  क्या  है  ;
 वतंमान  ढांचे  से  यह  किस  तरह  बेहतर  है  ;  और

 यह  आधिक  अपराधियों  को  पकड़ने  में  अंतग्रेस्त  वतंबान  लम्बी  मुकदमेंबाजी  को  समाप्त
 करने  में  किस  प्रकार  सहायक  होगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  और  सरकार  ने  आशिक
 अपराधों  से  संबंधित  कार्य  को  देखने  वाली  प्रवर्तत  ऐजेंसियों  में  सम  समन्वय  प्रदान  करने
 के  लिए  एक  आर्थिक  आसूचना  परिषद  गठन  करने  का  निर्णय  लिया  है

 ।  परिषद  वे  प्रमुख  महानिदेशक
 केन्द्रीय  आ्थिक  आससूचना  ब्यूरो  होंगे  और  इसमें  सीमा  शुल्क्र  और  उत्पाद  प्रवतंन  और
 स्वापक  के  वरिष्ठ  अधिकारी  शामिल  जो  आथिक  अपराधियों  को  पकड़ने  से  संबंधित  कार्य  को
 देखते  हैं  ।
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 और  यह  परिषद  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कर  अपवंचन  और  विदेशी  मुद्रा  कानूनों
 के  उल्लंघन  के  बारे  में  अपनाए  गए  विभिन्‍न  तरीकों  पर  विचार  करेगी  और  आथिक  अपराधियों

 के  खिलाफ  कार्रवाई  करने  और  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  कानूनों  और  प्रकियाओं  में  संशोधन

 करते  समेत  उसे  प्रभ/री  ढंग  से  लागू  करने  के  उपाथों  के  बारे  में  सरकार  को  सलाह  देगी  ।

 वर्ष  1991  में  मद्रास  में  अंतर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह  का  आयोजन

 2803.  प्रो०  शेैलेन्द्र  नाथ  श्रीवास्तव  :

 क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  1991  में  मद्रास  में  आयोजित  किए  जाने  वाले  अंतर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह
 में  विदेशी  फिल्मों  को  प्रसारित  करने  से  पूर्व  सेंसर  किया  जाएगा  ;

 क्‍या  समारोह  के  बाद  इन  फिल्‍मों  को  भारतीय  मानदंड  के  आधार  पर  सेंसर  करके
 सावंजनिक  प्रदर्शन  हेतु  प्रमाणित  किया  जाएगा  ;  और

 क्‍या  सरकार  विदेशी  फिल्मों  के  लिए  प्रथक  सेंसर  बोर्ड  की  स्थापना  करेगा  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्री  पी०  :  जी  नहीं  ।  केवल
 भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  दिखाई  जाने  वाली  विदेशी  फीचर  फिल्‍म  को  प्रमाणन  के

 प्रावधानों  से  छूट  दी  जाएगी  ।  यह  छूट  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोहों  में  अनुसरण  की  जाने  वाली
 अन्तर्राष्ट्रीय  पृथाओं  के  अनुरूप  है  ।

 भारत  में  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  में  दिखाई  गई  फिल्‍मों  का  आायात  निर्धारित
 प्रक्रिया  के  अनुसार  किया  जा  सकता  है  ।  भारत  में  साव॑  जनिक  प्रदर्शन  के  लिए  आमंत्रित  ऐसी  फिल्मों
 को  प्रमाणन  के  प्रयोजन  से  केन्द्रीय  फिल्म  प्रमाणन  बोड  के  समक्ष  प्रस्तुत  करना  होता

 नहीं  ।

 उच्च  न्यायालयों  की  पोठ  स्थापित  करना

 2804.  श्री  छोतूमाई  देवजोभाई  गामित  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  राज्य  सरकारों  से  उच्च  न्यायालय  की  पीठ  स्थापित  करने  के
 बारे  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  केन्द्रीय  सरकार  की  इस  बारे  में  क्‍या  प्रतिक्रिया
 है  ;  भौर

 इन  पीठों  को  स्थापित  करने  की  मंजूरी  कव  दी  जाएगी  ओर  इस  बारे  में  क्या  कदम
 उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात ओर  खान  मंत्रों  तथां  विधि  और  न्याय  मंत्री  बिनेश  :  जी  नहीं  ।
 इस  संबंध  में  किसी  भी  राज्य  सरकार  से  कोई  संपूर्ण  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 206
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 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात

 2805.  है  ।  गलाब  अन्द  कटांरियां  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कौन-कौन  सी  और  कितनी  मात्रा  में  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात
 किया  गया  और  उससे  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  धनराशि  अजित  की  गई  ;

 कया  सरकार  ने  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  के लिए  वर्ष  1990-91  भौर  1991-92  हैदु
 कोई  करार  किया  है  और  यदि  तो  किन-किन  कृषि  उत्पादों  के  लिए  करार  किया  गया  है  ;

 क्‍या  सरकार  ने  लहसुन  का  निर्यात  कम  कर  दिया  है  अथवा  रोक  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  उसका  निर्यात  करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  एक  विवरण-यत्र  संलग्न  है  ।

 भारत  तथा  विभिन्‍न  रुपया  भूगतान  वाले  क्षेत्र  पी०  के  देशों  के  बीच
 -  वाधिक  व्यापार  योजनाओं  के  अनुसार  तम्बाकू  तथा  खाद्यान्न  सहित  अनेक  कृषि  उत्पाद

 भारत  से  निर्यात  किए  जाते  हैं  ।

 से  लहसुन  का  निर्यात  मुक्त  रूप  से  करने  की  अनुमति

 विवरण

 वर्ष  1987-88,  1988-89  तथा  1989-90  के
 दोरान  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात

 मात्रा  :  हजार  एम०  टी०

 मूल्य  :  करोड़  रुपये

 मद  1987-88  1988-89  1५89-90  ०)

 मात्रा  मृल्य  मात्रा  मूल्य  मात्रा  मूल्य

 1
 re

 2.  3३  ः  5.  6  7

 मसाले  70.30  298.08  94.44.  282.79  99.88  274.36

 काजू  42.53  326.86  36.99  281.84  47.35  366.01

 तम्बाकु  तथा
 विनिर्मित  माल  61.42  116.30  49.15  [1665  73.70  172.04

 खाद्यान्न  887.33  429.73  395.10  357.76  460.0  463.13

 खली/निस्सारण  1101.05  203  52  1669.0  422.74  2714.51  580.53
 रामतिल  तथा  तिल  6.3  6.9  32.3  33.81  150.53  189.75

 एच0पी०एस०  मृगफली  4.8  5.11  369  34.75  24.79  26.83
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 1  2  3  4  5  6  7

 गोण  तेल  न०  624.  ड०  न०  4.0  5.01  11.01

 ताजे  तथा  संसाधित

 फल  तथा  सब्जियां

 मांस  तथा  मांस  उत्पाद

 एवं  अन्य  संसाधित

 खाद्य  पदार्थ  डए  न०  34697  न०  421.82  न०  447.04

 नी  21-8  13.93  31.8  20.33  32.5.  22.34.

 सीरा  श्न्य  115.0  7.10  265.0  17.41

 चमड़ा  6.5  1662  7.13  18.89  608  17.90
 अन्य  सहित

 योग  1770.31  1996.05  2601.13

 स्रोत  :  निर्वात  संवर्धन  वस्तु  कृषि  तथा  संसाधित  निर्यात  विकास
 प्राधिकरण  उत्पादवकर्ता/निर्यातक  एशोसिएससनें  ।

 बैंकों  के  बंद  खातों  में  पड़ी  धनराशि  हु

 2806.  भ्रो  गुलाबझन्द  कठारिमा  :

 क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  बंद  खातों  में  कितनी  धनराशि  लावारिस  पड़ी  है  ;
 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  घतराशि  का  प्रयोग  पिछड़े  और  कमजोर  वर्गों  को और

 अश्रधिक  सहायता  पहुंचाने  के  लिए  करने  का  है  ;

 क्‍या  सरकार  ऐसी  कोई  समय  सीमा  निश्चित  करना  चाहती  है  जिस  के  बाद  बंक  खाते
 में  यदि  कोई  विनिमय  नहीं  किया  गया  हो  तो  ऐसे  खातों  में  पड़ी  धनरणश  को  सरकारी  संपत्ति  मान
 लिया  ;  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  उप  संत्री  अनिल  और  भारतीय  रिजवं  बंक  ने
 सूचित  है  कि  प्रत्येक  कैलेण्डर  वर्ष  की  समाप्ति  पर  सभी  वाणिज्यिक  बेंकों  से  रिजर्व  बंक  को  एक
 विवरणी  भेजने  ५गे  अपेक्षा  की  जाती  है  जिसमें  उन  खातों  में  पड़ी  हुई  रकम  का  उल्लेख  किया  जाना
 होता  है  जो  पिछले  दस  वर्षों  से  निष्क्रिय  हैं  ।  दिनांक  3  1988  तक  की  स्थिति  के  अनुसार
 अलग-अलग  रराष्ट्रीयकृत  बेकों  ऐसे  5813585  निष्क्रिय  खातों  में  51.76  करोड़  रुपए  की  रकभ
 पड़ी  हुई  ऐसी  अदावी  बेंक  की  देनदारियों  का  एक  हिस्सा  बनी  रहती  हैं  और
 जमाकर्ता  द्वारा  मांग  किये  जाने  पर  कानूनी  रूप  से  उनका  भुगतान  किया  जाना  होता  बेंकों  द्वारा
 झ्लामान्यतः  अन्य  संसाधनों  के  साथ-साथ  ऐसी  अदावी  जमाराशियों  का  अपनी  ऋण  संबंधी
 आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  उपयोग  किया  जाता  है  जिनमें  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  ऋण
 भी  शांमिल

 2908
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 जी

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  !

 समिलनाडु  में  अनुसूचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  को  कानूनों  सहायता  देने  के

 लिए  धनराशि  का  आंबंटन

 2807.  श्री  पी०  आर०  एस०  वेंकटेशन  :

 क्या  विधि  क्षोर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तमिलनाडु  में  अनुसुचित  जनजाति  के  व्यक्तियों  को  कानूनो  सहायता  देने  के  लिए  वर्ष
 1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  वर्ष-वार  किए  गए  आबंटन  और  उसमें  से  व्यय

 की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ;  और
 ह

 अवास्तविक  नियतन  के  कारण  उन्हें  कानूनी  सहायता  देने  में  चालू  वर्ष  के  दौरान
 आने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  किया  गया  है  ?

 इस्पात  ओर  खान  मंत्री  तथा  विधि  ओर  न्याय  मंत्री  विनेश  और

 तमिलनाडु  जैसा  कि  सभी  अन्य  राज्यों  में  होता  विधिक  सहायता  स्कीमों  के  लिए  रांज्य

 सरकार  धन  देती  तमिलनाडु  आय  पर  ध्यान  दिए  अनुसूचित  जाति  और  अनुसुचित
 जनजाति  के  प्रत्येक  आवेदक  को  विधिक  सहायता  दी  जा  रही  तमिलनाडु  में  अनुसूचित  जनजाति
 को  विधिक  सहायता  दी  जाने  के  लिए  बजट  पृथक्‌  से  आबंटित  नहीं  किया  गया  है  ।  विधिक  सहायता
 स्कीम  कार्यान्वयन  विधिक  सहायता  शिविर  लोक  अदालतों  के  मध्यस्थता  केन्द्र  और

 महिला  केन्द्र  चलाने  के  लिए  तमिलनाड्‌  राज्य  विधिक  सहायता  और  सलाह  बोड  को  वित्तीय  सहायता
 देती  थी  ।  विधिक  सहायता  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  आबंटित  विधिक  सहायता  स्कीम
 कार्यान्वयन  रामिति  द्वारा  दी  गई  वित्तीय  सहायता  और  तमिलनाडु  राज्य  विधिक  सहायता  और  सलाह
 बोर्ड  द्वारा  वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  किया  गया  तमिलनाड़
 राज्य  विधिक  सहायता  और  सलाह  बोडें  द्वारा  दिए  गए  आँकड़ों  के  आधार  पर  निम्नानुसार

 वर्ष  राज्य  सरकार  विधिक  सहायता  स्कीम  खर्च  की  गई  रकम
 द्वारा  स्वीकृत  कार्यान्वयन  समिति  द्वारा

 बजट  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 1988-89  9  52  लाख  रुपए  2  लाख  रुपए  60  लाख  रुपए
 1989-90  59.  लाख  रुपए  3  लाख  50  हजार  रुपए  71  लाख  रुपए
 1990-91  60  लाख  रुपए  1  लाख  रुपए  वित्तीय  वर्ष  1

 1990
 से  प्रारंभ  हुआ

 तमिलनाडु  बोर्ड  अपनी  आय  में  कमी  की  अपने  पक्ष  में  अधिनिर्णीत
 न्‍्यायालय-खर्च  से

 भर  विधिक  सहायता  प्राप्त  मुकदमा  लड़ने  वालों  को  अधिनिर्णीत  खर्च  की  वसूली  करके  करता

 हरियाणां  ओर  हिमांचल  प्रवेश  में  आकाशवाणो/द्रदर्शन  केग्त्र

 2809.  श्री  कम्तल  चोधरी  :

 कया  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 लिखित  उक्तर  2.4  1990

 हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  में  आकाशवाणी/द्रदर्शन  केन्द्रों  की  संस्या  का
 जिलेवार  और  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ;

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  इन  राज्यों  के  काफी  गांवों  में  दूरदर्शन  के

 कार्यक्रम  साफ  दिखाई  नहीं  पड़ते  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तया  संसदोय  कार्य  मंत्री  :

 आकाश  वाणी
 वर्तमान  में  हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  के  राज्यों  में  रोहतक  गौर

 शिमला  में  एक-एक  रेडियो  स्टेगन  कार्य  कर  रहा  है  ।

 बूरदर्शन
 हरियाणा  और  हिमाचल  प्रदेश  के  राज्यों  में  द्रदर्शन  प्रसारण  केन्द्रों  का  जिले  ॥र

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  ।

 और  पंजाब  का  लगभग  पूरा  राज्य  तथा  हरियाणा  का  अधकिांश  भाग  वतंमान
 दूरदर्शन  ट्रांसमीटरों  के  भवा  क्षेत्र  में  आता  जहां  तक  हिमांचल  प्रदेश  का  संबंध  इसकी  58.7
 प्रतिशत  जनसंख्या  तथा  37.2  प्रतिशत  क्षेत्र  कबर  होता  है  ।  फाजिल्का  हिसार
 तथा  शिमला  के  प्रस्तावित  उच्च  शक्ति  टी०  वी०  ट्रांसमीटरों  तथा  राजफ्ह

 में  एक  ट्रांसपोजर  के  चालू  हो  जाने  मे  इन  राज्यों  में  दूरदर्शन  सेवा  में  सुधार  होने  की  आशा  है  ।

 पंजाब  में  द्रवर्राणਂ  प्रसारण  केयाः

 1  जिले  केन्द्रों  को

 गुरदासपुर  2

 अमृतसर  1

 होशियारपुर  ||

 फिसेजपुर  2
 जालंधर  1
 भटिण्डा  |

 हरियाणा  में  दूरदर्शन  प्रस/रण  केन्द्र

 ]  जिले  केन्द्रों  को  संख्या

 सिरसा

 हिसार
 जींद
 भिवानी
 महेन्द्र  गढ़  जज

 *  थहां  कार्यक्रम  निर्माण  सुविधा  है  ।
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 हिमाचल  प्रेदेश  में  इरदर्शने  प्रसारण  केन्द्र

 जिले  केन्द्रों  को  संख्या

 चम्बा  |

 लाहोल  और  स्पिती  ]

 कांगड़ा  ]

 कुल्लू
 2

 हती  रपुर  |

 उना

 बिलासपुर

 सोलन  2

 शिमला
 फिल्‍नौरे  ।

 भण्डी  ॥

 पंजांब  में  सोने  के  नमूने  लिया  जाना

 श्री  कमल  चोधरो  :

 क्या  बिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगेकि  :

 स्वर्ण  नियंत्रण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  |बर्ष  से  अब  तक  पंजाब  सरकोरे  द्वातरा
 कितने  नमूने  जांच  हेतु  लिये  गये  हैं

 इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  काथं  वाही  की  गई  है  ;  और

 घटिया  किस्म  के  स्वर्णाभूषणों  से  जो  ग्राहक  ठगे  गये  हैं  उन्हें  कया  कानूनी  उपचार
 प्राप्त  है  ?

 बित  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :
 चूंकि  स्त्र्ण  नियंत्रण  अधिनियम  केन्द्र

 सरकार  के  सीमा  शुल्क  और  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  विभाग  द्वारा  संचालित  होता  है  इसलिए  पंजाब
 सरकार  द्वारा  नमने  एकत्र  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उयबरोक्‍त  को  देखते  हुए  प्रश्त  दी  नहीं  उठता  ।

 स्वर्ण  नियंत्रण  अधिनियम  समाप्त  कर  देने  से  स्वर्णाभूषणों  की  शद्धता  की  जांच  करने
 ग्ले  संबंधित  संगत  उपबंध  लागे  नहीं  है  ।

 सॉगिरकोइल  के  द्रदश्शंन  केन्द्र  को  प्रसारण  क्षमता  सें  ब्‌द्धि
 झ्ो  एन०  डेनिस  हु

 क्या  सुूचणला  ओर  प्रसारक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  :

 र
 क्‍या  ना्रकोइल  दूरदर्शन  केन्द्र  की  प्रसारण  क्षमता  में  दृद्धि  करने  का  कोर्ट  प्रंस्तावे  है  ;

 झोर

 2!
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इसके  लिए  क्या  समथ-सीमा  निर्धारित  की

 गई  है  ?

 ओर  प्रसारण  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रों  :  और

 नहीं  ।  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 आयातों  पर  नियंत्रण  का  प्रभाव

 2812.  श्री  जी०  एस०  बनतातवाला  :

 क्‍या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  हाल  ही  में  आयातों  पर  कोई  नियंत्रण  लगाथा  गया  है  ;

 यदि  तो  इस  नियंत्रण  के  परिणामस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  में  कितनी  बचत  होने  का
 मान  है  ;

 आयात-शुल्क  को  कम  वसूली  होने  के  कारण  कितने  राजस्व  की  हानि  होगी  ;  और

 आपातों  में  कटौती  करने  का  कच्चे  माल  और  औद्योगिक  संघटकों  की  कमी  के  कारण
 ओद्योगिक  उत्पादन  पर  क्‍या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  अनिल  :  से  सरकार  ने  हाल  ही  में  आयात
 नीति  की  पुनरीक्षा  की  है  और  उद्योगों  के  लिएं  अपेक्षित  पूंजीगत  कच्ची  सामग्री  और  संघटकों  की
 विशेष  मदों  के  अनावश्यक  आयात  को  कम  करने  के  उपायों  की  घोषणा  की  है  ।  इन  उपायों  से  आयात
 संबंधी  बचत  इन  उपायों  के  फलस्वरूप  विदेशी  मुद्रा  में  बचत  की  मात्रा  का  अनुमान
 लगाना  मुश्किल  है  |  इन  उपायों  के  फलस्वरूप  आयात  शुल्क  में  होने  वाली  हानि  का  निर्धारण  करना  भी
 कठिन  है  ।

 सरकार  को  देश  में  औद्योगिक  उत्पादन  के  लिए  आयात  को  कम  करने  संवंघी  इन  उपायों
 के  परिणामस्वरूप  होने  वाले  किसी  महत्वपूर्ण  प्रतिकूल  प्रभाव  की  आशंका  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण  ओर  न्यायालयों  में  दायर  किए  गए  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  के  पदोन्नति  के  मामले

 2813.  श्री  छविराम  अर्गल  :

 क्या  विधि  और  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिम्न  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरणों  में  भारत  सरकार  के  सभी  विभागों  में  वरीयता
 एवं  उपयुक्तता  तथा  चयन  के  माध्यम  से  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  व्यक्तियों

 «  की  पदोन्नति  से  संबंधित  कुल  कितने  मामले  दायर  किए  गए  हैं  ;

 भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  में  अनुसुचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 व्यक्तियों  की  पदोन्नति  के  कितने  मामले  वर्ष  1985  से  लंबित  पड़े  हैं  ;  और

 सरकार  का  इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 इस्पात  और  खान  मंत्री  तया  विधि  और  न्याय  मंत्री  विनेश  केन्द्रीय
 प्रशासनिक  उसकी  विभिन्‍न  न्यायपीठों  में  फाइल  किए  गए  मामलों  के  संबंध  में  ऐसे  आंकड़े
 नहीं  रखता  *
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 हा  लिखित  उत्तर

 भारत  के  उच्चतम  न्यायालय  में  मामलों  के  विषयवार  आंकड़े  नहीं  रखे
 जाते  हैं  ।

 सभी  लंबित  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  क ेलिए  समय-समय  पर  विभिन्न  उपाय  किए  गए
 इन  उपायों  में  विधि  के  समान  प्रश्त  वाले  मामलों  को  एक  सह  में  रखना  और  विशेषज्ञ  न्यायपी ठों

 का  गठन  करना  सम्मिलित  है  ।

 पूति  तथा  निपटान  महानिवेशालय  भें  विशोय  अनियमितताएं

 2814.  श्रो  रामेश्वर  पाटीवार  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  मत  तीन  वर्षों  के  दोरान  संसद  में  प्रस्तुत  की  गयी  अपनी  रिपोर्टों  में  नियंत्रक  तथा

 महालेखा  परीक्षक  ने  यह  उल्लेख  किया  है  कि  पूर्ति  और  निपटान  महानिदेशालय  के  कमंचारियों  द्वारा
 की  गई  अनियमितताओं  के  कारण  सरकार  को  वित्तीय  हानि  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  कुल  कितनी  धनराशि  की  हानि  हुई  और  सम्बद्ध  कर्मचारियों  के

 विरुद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गयी  है  अथवा  की  जायेगी  ?

 वॉजिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अरंगिल  :  और  नियंत्रक  तथा
 लेखापरीक्षक  की  पिछले  तीन  वर्ष  अर्थात्‌  मां  1987,  1988  ओर  मार्च  1989  को  समाप्त
 वर्षों  की  रिपोर्टों  में  पूति  विभाग  के  32  पैरे  शामिल  हैं  ।  चूंकि  यह  रिपोर्ट  संसद  को  प्रस्तुत  की  जाती

 इसलिए  इन्हें  पूतति  तथा  नियटान  महानिदेशालय  के  कर्मचारियों  द्वांरा  गलती  और  चूक  से  किये  गये
 रिक्त  व्यय  का  ब्यौरा  देख  लिया  जाये  ।  उपचारी  कारंवाई  करने  हेतु  प्रत्येक  पैरा  की  जाँच  की  जाती  है
 और  की  गई  उपचारी  कारंवाई  की  सूचना  लोक  लेब्वा  समिति  को  दी  जाती  है  ।  जांच  में  जहां  कहीं  किसी
 कमंचारी  द्वारा  चूक  पाई  गई  वहां  मामले  की  सतकंता  की  दृष्टि  से  जांच  की  जाती  है  ताकि
 दारी  नियत  की  जाए  और  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  की  सलाह  से  उस  पर  विभागीय  कारंवाई  की  जाए  |
 स्थान  की  कमी  के  कारण  प्रत्येक  उपयुक्त  पैरा  पर  की  गई  उपचारी  उपाय  और  सतकंता  संबंधी  कारंवाई
 का  ब्यौरा  देना  संभव  नहीं  है  ।

 पूति  तथा  निपटान  सहानिदेशालय  द्वारा  विदेशी  सप्लाईकर्ताओं  को  ठेका
 विया  जाना

 2815.  थ्लरी  रामेश्वर  पाटीबार  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृथा  करेंगे  कि  :

 पूरति  और  निपटान  मदानिदेशालथ  द्वारा  ।  1990  से  15  1990  तक
 की  अवधि  के  दौरान  विदेशी  सथ्लाईकर्ताओं  को  कितने  ठेके  सीध्ष  अथवा  उनमें  भारतीय  एजेन्टों  के  माध्यम
 से  दिये  गये  हैं  ;

 कितने  और  कितने  मूल्य  के  ठेके  पूति  और  निपटान  महानिदेशालय  के  पास  पंजीकृत
 सप्लाईकर्ताओं  को  तथा  कितने  और  कितने  मूल्य  के  ठेके  पूति  और  निपटान  महानिदेशालय  के  पास
 पंजीकृत/पं जी  कृत  सप्लाई  कर्ताओं  को  दिये  गये  हैं  ;

 पंजीकृत  और  गैर-पंजीकृत  फर्तों
 को  दिए  गए  ठेकों  के  लिये  भारतीय  एजेन्‍्टों  को

 पृथक्‌-भूथक्‌  कितना-कितना  कमीशन  अदा  करना  द्वोगा  ;  और
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 मण्डल  आधोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  सरकार  के  24  1990

 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 रक्षा  मंत्रालय  के  प्राक्कलनों  से  धन  का  प्रावधान  किये  जाने  के  मामले  में  किसी  गेर-सरकारी
 ठेके  के  प्रति  भारतीय  एजेन्टों

 को  अधिकतम  कितने  प्रतिशत  कमीशन  देना  होगा  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  अरंगिल  :  ।  1990  से  15
 1990  तक  की  अवधि  में  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  ने  विदेशी  पूर्तिकर्ताओं  को  365  ठेके

 दिए  ।

 88  ठेके  जिनका  मुल्य  12.23  करोड़  रु०  पर्ति  तथा  निपटांन  महानिदेशालय  के  साथ
 पंजीकृत  पूर्तिकर्ताओं  को  दिये  गये  और  शेष  277  ठेके  जो  41.8$  करोड़  ६०  मूल्य  के  उन  पूर्तिकर्तानों
 को  दिये  गये  जो  पूति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  के  साथ  पंजीकृत  नहीं  थे  ।

 ओर  कमीशन  की  मात्रा  का  निर्णय  प्रत्येक  मामले  के
 गुणावणुण  के  आधार  पर  किया

 जाता  जो  कि  एजेन्टों  द्वारा  की  जाने  वाली  सेवाओं  पर  निर्भर  करता  पैरा  तथा  में
 दिये  गये  उपयं  क्‍त  मामलों  में  देय  कमीशन  की  मात्रा  2  प्रतिशत  और  10  प्रतिशत  के  बीच  होती  है  ।

 करे  माल  पर  लगांया  जाने  वाला  औसत  शुल्क
 2816.  श्री  यांवदेन्द्र  दत्त  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  1994-95  तक  कच्चे  अन्य  सामान्त  और  पूंजीगत  माल  पर  लगाये  जाने
 में  3  0  प्रतिशत  की  कमी  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  कया  परिणाम  निकलेंगे  ?

 बिस  मंत्रालय  सें  उप  संज्री  अनिल  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 12.00  मध्याह्न

 मण्डल  आयाग  को  सिफारिशों  हो  लागू  करने  के सरकार  के  निर्णय
 से  उत्पन्न  स्थिति  के  थारे  में

 ]
 श्री  मदन  लाल  खुरानां  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  इस  पर

 भटेंशन  हो  या  पूरी  एक  बहस  हो  ।

 अध्यक्ष  महोबय  :  आप  बंठ  जाएं  ।  आपसे  कहा  था  कि इसे  फिर  न  उठाएं  ।  कृपया  आप  बैठ
 जाइए  ।

 भी  सदन  लाल  ख्राना  :  अध्यक्ष  यह  तो  पिछले  एक  सप्ताह  से  चल  रहा  है  और  मैं

 कहता  भा  रहा  हूं  कि  सरकार  को  यह  स्वयं  गपनी  तरफ  से  करंना  चाहिये
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 2  1942: (a8)  मडण्ल-अशयोग  को  सिफारिशों  को  शाग्‌  करने  के  सरकार  के
 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बआरे  में

 शी  निर्मल  कान्ति  लटर्जो  :  मेरा  यह'भिवेदन  है.कि  यह  विधय  इतना  महत्त्वपूर्ण  है  कि

 इसे  इतने  कम  समय  में  नहीं  निपटाया  जा  सकता  ।  इसलिए  हमारी  यह  इच्छा  तथा  निबेदन  है  कि  इस
 पर  नियम  193  के  अन्तर्गत  ब्यापक  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  निर्णय  कार्यमंत्रणा  समिति  द्वारा  किया  जायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सहमत  हूं  ।  इस  पर  न  ।  बारे  में
 कमेटी  तय  करेगी  कि  इस  सवाल  को  किस  ढंग  से  लिया  जाए  ।

 ठीक  है  ।  आप  बैठ  जाइए  ।  यह  बिजनैस  एडवाइजरी  कमेटी-तय  करेभो  ।

 भी  सदन  लाल  अध्यक्ष  7  दिन  तक  क्या  होता  रहा  ?

 अध्यक्ष  दिल्ली  जल  रही  है  ।  दिल्लीं  में  सारा  काम  ठप्प  हो  गया  आरक्षण  के  बारे
 में  मैं  कहना  चाहता  हूं  और  मैंने  इसके  बारे  में  आपको  लिखकर  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  बैठ  जाएं  ।

 भरी  मदन  खाल  ख्राना  :  हम  दिल्‍ली  क्ो:जलने  नहीं  हम  दिल्‍ली  को  बर्बाद  नहीं
 होने  देंगे  ।  इस  तरह  से  द्विल्ली  को  बर्ब्राद  नहीं  किया  जा  सकता  पिछले  एक  सप्ताह  से  दिल्ली  में
 कामकाज  ठप्प  हो  गया  है  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  क्यों  बोलते  जा  रहे  हैं  ?  पहले  आप  बैठ  जाईए  ।

 आको  मालूम  है  कि  कल  कुवेत  के  ऊपर  जो  बयान  गुज़राल  जी  ने  दिया  उस  पर  हम  तुरंत
 इसको  बहस  में  लेंगे  और  हाउस  के  पास  समय  कम  है  ।  इसलिए  आज  जब  प्रश्न  काल  शुरू  हुआ
 तो  बाहर  जो  आंदोलन  चल  रहा  है  उसके  जो  मैम्बरों  को  आने  में  दिक्‍कतें  हुई  उसके  बारे  में
 मैंने  प्रश्न-काल  के  बाद  इस  विषय  को  उठाने  के  लिए  कहा  इसलिए  सिर्फ  इसी  सवाल  परःहभ
 बहस  करेंगे  और  किसी  पर  नहीं  |  इसलिए  जितत्तने  कम  से  कम  समय  में  हम  खत्म  उतना  ही  अच्छा
 है  |  श्रीं  दिनिश  सिह  जो

 )
 ओी  भोगेल्र  झा  :  अध्यक्ष  इसके  ऊपर  तो  झोया  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  बँंठ

 भी  मिर्मल  कांति  चटर्जी  :  यह  एक  अति  महत्वपूर्ण  विषय
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 मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  सरकार  के  24  1990

 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  दिनेश  आप  बैठ  जाएं  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसलिए  कहा  कि  इस  पर  बहस  करेंगे  ।  दिनेश  आपको  बोलने  दूंगा

 तो  दूसरे  भी  बोलेंगे  ।
 ॥  ह

 )
 ञआञ  बसंत  साठे  :  यह  क्या  चल  रहा  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  ।  आपने  दिनेश  जी

 को  बुलाया  है  फिर  दूसरे  कैसे  बोल  रहे

 अध्यक्ष  सहोदय  :  हाउस  की  यह  राय  है  कि  इस  पर  बहस  हो  ।  एक-दो  मिनट  बहस  करके  हम
 इस  सबाल के  साथ  न्याय  नहीं  कर  सकते हैं  ।

 )

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  साठे  बीच  में  बातें  मत  कीजिए  ।  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 साठे  आप  ऐसे  क्‍यों  भुस्सा  करते  हैं  ।

 )

 श्री  बसंत  साठे  :  गुस्से  की  बात  नहीं  है  । जब  आडवाणी  जी  खड़े  होते  हैं  तो  हम  कभी  गड़बड़
 नहीं  करते  आज  दिनेश  जी  खड़े  हो  गये  तो  सारे  चिल्लाने  लगे  ।

 श्री  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  जब  श्री  आडवाणी  बोलते  हैं  तो  हम  चुपचाप  सुनते
 हैं  ।  जब  हमारे  पक्ष  के  सदस्य  बोलने  के  लिए  खड़े  होते  हैं  तो  ये  बाधा  क्‍यों  डालते  हैं  ।

 हि > ||  बसंत  साठे  :  मैं  बार-बार  देखता  हूं  कि  हमारे  यहां  से  कोई  भी  खड़ा  होता  है  तो  आप  एक
 दम  से  रोक  देते

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  कोई  बात  नहीं  थी  ।  मेरा  कहना  है  कि  दिनेश  जी  को  यहां  पर  किसी
 बोलने  से  मना  नहीं  किया  है  ।  सवाल  यह  है  कि  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला श्जः

 )

 अध्यक्ष  सहोदय  :  साठे  आप  नाराज  क्यों  हो  रहे  बिना  कारण  नाराज  होने  की  कोई

 आवश्यकता  नहीं  ।  उन्हें  बोलने  से  मना  नहीं  किया जा  रहा  है  ।  मेरी समझ  में  नहींआ  रहा कि  आप
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 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 श्री  बसंत  साठे  :  यह  रोज  होता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  थह  रोज़  नहीं  होता  आप  ऐसा  क्‍यों  कह  रहे  मैं  पहले  आपको  मौका
 देता  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हाउस  की  राय  है  कि  इस  सवाल  पर  बहस  होनी  कालिंग  अटैन्शन के
 जरिए  हो  या  नियम  193  के  जरिए  हो  ।  मैंने  यह  कहा  कि  बिजनस  ऐडवाईजरी  कमेटी  उसको  टेक-अप
 कर  लेगी  ।  इसलिए  हम  लोग  यहां  पर  हफ-हा्टेंड  डिस्कशन  नहीं  कम  समय  के  लिए  डिस्कशन
 नहीं  +रेंगे  ।  यह  बात  जब  हुई  तब  मैंने  दिनेश  जी  से  अनुरोध  किया  कि  हम  इसको  नहीं  करेंगे  और
 पेपर  ले  करने  के  लिए  कहा  ।

 श्री  मदन  लाल  ख्राना  :  यह  बहस  अभी  होगी

 श्री  बसंत  सांठे  :  हम  नाराज  नहीं  होते  आप  सुनिए  |  चैम्बर  में  यह  बात  हुई  थी  कि  हमारी
 पार्टी  की  ओर  से

 दिनेश  जी  यह  रिक्वैस्ट  करने  वाले  हैं  कि
 इसके  ऊपर  नियम  193  में  ड्बिट  यह

 तय  हुआ
 ह

 अध्यक्ष  महोवय  :  वही  तो  हुआ

 भरी  बसंत  साठे  :  आपने  बोलने  ही  नहीं  आपने  दिनेश  जी  को  एक  लब्ज  भी  नहीं  कहने
 दिया  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  साठे  आप  अपनी  बात  मेरे  मुह  से  नहीं  कहलवा  सकते  ।  कृपया
 अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 शी  सदन  लाल  खुराना  :  आज  फ्राईडे  शनिवार  और  इतवार  तक  फिर  मामला  खत्म  हो
 गया  ।  फिर  सोमवार  था  मंगलवार  को  बहस  होनी  दिल्‍ली  तो  पिछले  एक  हफ्ते  से  जल  रही  है

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  बैठ  जाए  ।

 श्लोमतो  गोता  सुखर्थो  :  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  संबंध  में  आपको  किनसे
 नोटिस  प्राप्त  हुए  हैं  ।  मैंने  मी  नोटिस  दिया
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 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 भरो  दिनेश  सिंह  :  आपकी  अनुककलि  के  मैं  जो  मुह्टा  उठाना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि
 उस  दिन  सभी  राजनतिक  दलों  के  नेताओं  ने  यह  इच्छा  व्यक्त  की  थी  कि  इस  मु  पर  इस  सदन  में
 चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 श्री  हरोश  रावत  (  )  :  अध्यक्ष  आज  दिल्ली  नहीं  बल्कि  सारा  देश  जल  रहा  है  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जायें  ।

 मिनुधाद  ]
 शी  बिनेश  सिह  :  हमने  यह  आणा  की  थी  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  के  लिए  सरकार  स्वयं  प्रस्ताव

 प्रस्तुत  करेगी  ।  यहं  एक  बहुत  ही  मद्तत्त्वपूर्ण  मुद्दा  है  जो  सारे  देश  को  प्रभावित  कर  रहा  है  ।
 सरकार  ने  यह  कार्यकारी  आदे  1  दी  है  ।  अब  जब  कि  संसद  का  सत्र  चल  रहा
 है  तो  सरकार  को  इस  मामले  में  कार्यकारी  आदेश  जारी  करने  से  पहले

 यह  मामला  संसद  के  समक्ष
 प्रस्तुत  करना  चाहिए  था  तथा  इसे  पर  चर्बा  करवानी  चाहिए  थी

 अभ  और  कल्याण  मंत्री  राम  विलाल  :  संसद  में  इसकी  घोषणा  की  गई  थी  ।

 क्री  विनेश  घोषणा  और  चर्चा  में  अन्तर  आप  संसद  में  अब  आये  हम  इस  संबंध
 में  प्रक्रिया  जानते  हैं

 ।  आज  सरकार  ने  संसद  की  उपेक्षा  की  कार्यकारी  आदेश  जारी  करके  उन्होंने
 ऐसा  कदम  उठाया  है  जिस  पर  पहले  संसद  में  चर्चा  की  जानी  चाहिए  थी

 अब  मुख्य  मुद्दा  यह  है
 कि  सरकार  इस  पर  चर्चा  नहीं  करवाना  चाहती  इसलिए  हम  आपसे

 यह  निवेदन  करते  हैं  कि  आप  इस  पर  चर्चा  की  अनुमति  प्रवान  करें  क्योंकि  सारा  देश  तथा  सभी  युवक
 जो

 कै
 इससे  उद्वेलित  मैं  सरकार  को  यह  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  यवकों  पर  चलाई  गई  प्रत्येक  ल्राठी |

 के  खन  व
 गई  एक-एक  बूंद  के  लिए  सरकार  उत्तरदायी  होगी  ।

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यावव  )  :  अध्यक्ष  मेरा  प्वाइंट  आफ  आडंर  है  कि  सदन
 के  किस  नियम  के  तहत  एक  हो  विषय  पर  यह  बहस  हो  रही  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  प्वाइन्ट  आफ  आर्डर  नहीं  है  ।

 करो  लाल  फृष्ण  आड्यांजो  :  अध्यक्ष  कुछ  दिन  पहले  जब  श्री  भोगेर  जी

 ने  जब  यह  मामला  उठाया  और  सदन  के  प्र॑मुक्ष  पाटियों  की  ओर  से  उस  बारे  में  आशंकायें  प्रकट  की  गई
 और  कहा  गया  कि  इस  मामले  में  सरकार  को  सबसे  सलाह  करके  एक  राष्ट्रीय  सहमति  तैयार  करने  की
 कोशिश  करनी  चाहिये  ।  अपेक्षा  यह  थी  कि  सरकार  उसके  प्रतिक्रियास्वरूप  अपनी  कठिनाइयां  बतायेगी

 या  वह  क्‍या  करना  चाहती  है  यह  बताय्रेगी  ।  यह्‌  तो  हुआ  नहीं  ।  इस  बीच  देश  के
 करू

 छ  भागों  में और  खास

 करके  जहां  पर  हम  रह  रहे  उस  दिल्ली  में  धीरे-धीरे  करके  स्थिति  बहुत  बिगड़ ती  मैं  बहुत
 शकोक्तिपूर्ण  भाषा  का  प्रयोग  नहीं  करना  चाहूंगा  ले  किल  बिगत  40  सालों  में  इस  प्रकार  से  स्थिति  कभी

 नहीं  हुई  कि  लगातार  सात  दिन  तक  लोगों  का  आाना-जाना  सब  अबरुस्  हो  जाये  और  बह  भी  तन  जब
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 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 मेरी  जहां  तक  जानकारी  हिन्दुस्तान  में  कोई  पार्टी  ऐसी  नहीं  है  जों  मंडल  आयोग  की  सिफारिशों

 के  खिलाफ  हो  |  इसीलिये  हो  सकता  है--(व्यवधान  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जायें  ।  जब  कोई  पार्टी  का  नेता  बोल  रहा  आडवाणी  जी  जैसे  तो

 उसे  आप  सुनिये  ।

 )
 को  लाल  कृष्ण  आड्थाणो  :  आज  इस  बात  को  हरेक  को  समझना  चाहिए  कि  में  रोजगार

 की  जो  स्थिति  युवकों  को
 इससे  जो  परेशानी  जो  लोग  पढ़ाई  कर  रहे  उनको  भी  देर  तक

 दिखायी  नहीं  देता  कि  अविष्य  हमःरा  क्या  होगा  ?  उस  स्थिति  में  अगर  युवकों  के  मन  में  आशंकाएं  दा

 होती  हैं  तो  उन  आशंकाओं  की  सजश्अंदाज  करके  कोई  पार्टी  या कोई  भी  दल  या  कोई  भी  सरकार  अगर

 यह  मानती  है  कि  ठीक  यह  करते  आखिर  गह  एक  दिन  ठंडा  हो  जायेगा  तो  मैं  समझता  कि

 वह  समाज  के  साथ  और  युवकों  के  साथ  न्याय  नहीं  कर  रहे  ।

 मैं  तो  चाहता  हूं  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मि०  मैंने  अप्पको  इजाजत  नहीं  आप  बैठ

 करो  अजन  लाल  :  जो  पार्टी  आपकी  सरकार  को  सहारा  दे  रही  है  उस  पार्टी  के
 लीडर  को  आप  बोलने  नहीं  देते  ।

 करी  त्सल  कृष्च  अऑडव्श्णी  :  ब्रास्तव  में  यही  आशंकाएं  जिनके  काश्ण  उस  दिन  भोगेल्त  झा  ने
 सरकमर  को  कहा  कि  अच्छा  होता  क्रि  अगर  कर्परी  ठाकुर  ने  जो  कुछ  बिहार  में  किया  उसके  अनुखार

 कुछ  करते  ।  आपने  जल्दबाजी  हमारी  सलाह  के  इन  दोनों  पार्टियों  न ेउनको  सलाह  दी  क्कि
 आप  जल्दबाजी  मत  इसमें  हममें  से  कोई  भी  पार्टी  मण्डल  कमीमन  की  सिफारिशों  के  खिलाफ  नहीं
 है  लेकिन  हमारी  यह  राय  जरूर  है  कि  आरक्षण  की  प्रक्रिया  अबर  नी  है  तो  उसमें  आक्रिकि  आवाम
 जरूर  जोड़ता  चाहिए  ।  इसलिए  ऐसा  न  हो  कि  फिछड़ों  में  जे  वास्तव  में  पिछड़े

 कषत्ते  ब्निश  सिह  : आप  सिफं  दो  पार्टियों  को  ही  इस  राय  का  कह  रहे  हम  लोग  भी  तो  इसी
 शाय  के  हैं  तो  उसकी  भी  तो  कहिये  ।

 अध्यक्ष  भ्होबय  :  यादव  मेहरबानी  करके  आप  बंठ  जायें  ।

 अर  लाल  कृत्ण  आशबाणो  :  और  उस  दिन  मझे  देखकर  खणशी  हुई  कि  सदन  के  कई  वर्शणों
 कांग्रेस  भार्टी  की  ओर  से  भी  इस  कल्पना  का  स्थागत  हुआ  कि  आरक्षण  को  बढ़ाते  हुए  उसमें  आर्थिक
 भायाभम  भी  जोड़ना  मैं  सोचता  था  कि  उसक्रे  वाद  कोई  वार्ता  होगी  लेकिन  यहां  तो  स्थिति  यह
 है  कि  बाहर  जो  ये  लोग  आन्दन्‍लन  कर  रहे  उन  आन्दलेलसकारियों  का  भी  बुरा  भला  कहकर  उनको
 उपेक्षा  हो  रही  है  ।  बेरा  सरकार  से  विनम्न  निवेदन  है  कि  इसको  हल्के  रूप  से  नहीं  लेता  कैजु  -

 अली  नहीं  लेना  यह  स्थिति  ऐसी  है  कि  जो  श्वमाज  को  विभक्त  कर  रही  है  और  वह  अच्छी
 स्थिति  नहीं  पिछड़े  लोगों  को  आरक्षण  उनको  सहयोग

 अध्यक्ष  सश्येदय  :  अगप  बंठ  जायें  ।

 शी  कल  कृष्ण  आडवाणी  :  ओर  इसीलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इस  पर  चर्चा  अगली  बार  हो
 लेकिन  आज  अच्छा  होगा  कि  सरकार  अबना  इस  सदन  की  राय  को  ध्यान  में  रखकर  और
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 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  मे
 ---++

 दिल्ली  की  परिस्थिति  में  शान्ति  वह  कैसे  लाना  चाहते  किनसे  बात  करना  चाहती  इसके  बारे  में

 एक  वक्तव्य  द्वारा  सरकार  अपना  दृष्टिकोण  यहां  पर  रखे  और  उस  वक्तव्य

 चर्चा  हो  ।  यह  मेरा  निवेदन  है  ।

 i  4  हर  तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  जायें  ।  मैं  आपको  नहीं  बुला  रहा  हूं  |  श्रीमती  गीता  मुकर्जी  ।

 लअनुयांद  ]
 श्रीमती  गोता  मुखर्जो  :  मेरे  विचार  में  मैंने  जो  नोटिस  दिया  उसी  के  अनुसार  आपने

 मुझे  बोलने  का  आमन्त्रण  दिया  है  ।  मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  आह्ृष्ट  करना  चाहती  हूं  कि

 राजधानी  में  व्याप्त  तनाव  के  कारण  सारे  देश  में  यातायात  तथा  सामान्य  जनजीवन  अस्त-व्यस्त  हो  गया

 है  ।  यह  एक  बहुत  ही  आवश्यक  मुद्दा  है  |  मेरे  विचार  में  अगर  इस  सदन  में  हम  सब  सहमत  हों  तो  हम
 आरक्षण  समर्थक  तथा  आरक्षण  विरोधी  दोनों  वर्गों  के  विद्यार्थियों  को  धैर्य  से  काम  लेने  की  अपील  कर
 सकते  हैं  ।  कृपया  मुझे  अपनी  बात  पूरी  कर  लेने  यह  तो  मेरी  पहली  बात

 दूसरी  बात  यह  कि  सरकार  को  एक  स्वंदलीय  बैठक  बुलानी  चाहिए  और  आरक्षण  समर्थक  तथा  आरक्षण
 दोनो  पक्षों  के  विद्याथियों  से बातचीत  आरम्भ  करनी  चाहिए  ।  अगर  हम  शान्तिपूर्ण  तरीके  से

 आन्दोलन  करने  की  अपील  करते  हैं  तो  हमें  उन्हें  बातचीत  के  लिए  आमन्त्रित  करने  का  उत्तरदायित्व
 भी  लेना  चाहिए  ।  मैं  फिर  से  इसी  बात  को  दोहराऊ  गी  क्योंकि  अन्यथा  स्थिति  बहुत  ही  ग्रंभीर  रूप
 धारण  कर  रही  है  ।

 क्री  सेफदीन  चोधरी  :  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  मंडल  कमीशन  की
 सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  के  ऐसी  स्थिति  सामने  आ  रही  है  जिससे  लोगों  में  एक

 दूसरे  से  भेदभाव  की  भावना  उभर  रही  देश  में  एक  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति  बनी  हुई  है  ।  हमारे
 विचार  में  सरकार  का  इरादा  पिछड़े  वर्गों  के  गरीब  लोगों  की  सहायता  करना  था  न  कि  उनमें  विभाजन
 पैदा  इसलिए  इस  परिस्थिति  में  सभी  राजनैतिक  दलों  में  आम  सहमति  की  अत्यधिक  आवश्यकता
 है  ।  कल  हमने  अलग-अलग  राजनैतिक  दलों  से  विचार-विमशं  किया  वहां  पर  आथिक  आधार
 शामिल  करने  जैसे  सुझाव  दिए  गए  थे  ।  मैं  अभी  यह  भी  देख  रहा  हूं  कि  विद्यार्थी  अभी  तक  शान्ति  से
 आन्दोलन  चला  रहे  हैं  ।  इसके  लिए  मैं  उनकी  सराहना  करता  हूं  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वे  हिंसा  नहीं
 करेंगे  । अगर  उनकी  कोई  शिकायत  है  तो  उन्हें  शांतियूर्ण  तरीके  से  प्रस्तुत  करना  चाहिए  ।  हमें  स्थिति
 को  और  बिगड़ने  नहीं  देना  चाहिए  ।  इस  संदर्भ  में  मैं  यह्‌  कहना  चाहूंगा  कि  कल  और  परसों  छट्ठी  क
 दिन  हैं  ।  हमारे  पास  समय  नहीं  है  और  हम  उन्हें  इस  तरह  आन्दोलन  जारी  रखने  की  अनुमति

 नहीं  दे  सकते  |  इसलिए  मेरा  सरकार  से  यह  निवेदन  है  कि  वह  इस  सदन  के  राजनैतिक  दलों  तथा
 विद्यार्थियों  के  नेताओं  को  बातचीत  के  लिए  आमंत्रित  करे  ताकि  कोई  ऐसा  तरीका  निकाला  जा  सके

 जिसके  द्वारा  पिछड़े  वर्गों  की सहायता  भी  हो  सके  तथा  दूसरे  वर्गों  के गरीब  लोगों  की  सहायता  भी
 की  जा  सके  ।  इस  समस्या  से  उभरने  का  कोई  रास्ता  जाना  हम

 विभाजन  की  भावना  को  और  भड़कने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  ।

 अम  और  कल्याण  मंत्री  रॉसविलास

 देश  के  लोगों  में

 अध्यक्ष  यह  एक  बहुत  ही  गम्भीर
 मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  एक  बात  आग्रह  करना  चाहता  हूं

 कि  यह  सदन  सर्वोपरि
 सदन  को  इस  बात  को  दृष्टि  से ओझल  नहीं  करना  चाहिए  कि  आन्दोलन  यदि  चलता  तो  आन्दोलन
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 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 का  दूसरा  पक्ष  भी  इसलिए  सबसे  पहली  बात  मैं  यह  आश्रह  करू  गा  कि  मंडल  कमीशन  कोई  आज
 का  मामला  नहीं  पिछले  दस  सालों  से  कमीशन  की  रिपोर्ट  लटकी  हुई  थी  ।  इसी  सदन  में
 तीन  बार  बहस  हुई  जब  मैं  अपोजीशन  में  तो  दो  बार  मैंने  मृव  किया  था  और  एक  बार  प्रो०
 दंडवते  जी  ने  किया  था  तथा  तमाम  पक्षों  के  साथियों  ने  एक  स्वर  से  सरकार  के  उपर  दबाव  डाला
 था  कि  सरकार  मंडल  कमीशन  की  सिफारिशों  को  शीघ्र  लागू  करे  । आप  उस  वक्‍त  की  डिबेट  निकालिए
 और  देखिए  कि  किसी  पोलिटिकल  पार्टी  ने  उसका  विरोध  किया  हो  ।

 दूसरी  बात  यह  कि  उस  समय  भी  आम  सहमति  की  बात  कही  गई  तथा  पिछले  दस  सालों
 से  उसी  आधार  पर  मामले  को  लटकाया  गया  था  कि  आम  सहमति  हो  रही  आम  सहमति  हो  रही
 है  तीसरी  बात  यह  है  कि  अभी  भोगेन्द्र  झा  एवं  कई  साथियों  ने  कहा  श्री  कपूंरी  फार्मूला  की
 बात  कही  ।  हमारे  श्री  भोगेन्द्र  झा  जी  यहां  बैठ  हुए  कर्पूरी  ठाकुर  द्वी  ने  बिहार  में  जो  फार्मूला  लागू
 किया  उसमें  कया  कम  आन्दोलन  चला  था  |  उसमें  इससे  भी  ज्यादा  आन्दीलन  चला  इसलिए
 मैं  कहूंगा  कि  संविधान  की  धारा  15  (4),  संविधान  की  धारा  16  (4)  में  लिखा  हुआ  है  कि  जो
 सामाजिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  लोग  जो  शैक्षणिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  उनके  लिए  आरक्षण  की
 व्यवस्था  है  ।  आपको  यदि  आ्थिक  क्लाज़  जोड़नी  यह  सदन  सर्वोपरि  है  और  यह  पालियामेंट  सर्वोपरि

 आप  अलग  से  आर्थिक  क्‍लाज्  जोड़  दीजिए  |  लेकित  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  और  शैडयूल्ड  ट्राइन्‍्ज  तथा
 बैकवर्ड  कम्यूनिटी  के  कन्धे  के  ऊपर  यह  नहीं  जोड़ी  आथिक  आधार  को  जोड़ना  है  तो
 आर्थिक  आधार  को  ले  लेकिन  वतंमान  आरक्षण  संवैधानिक  संविधान  की  घारा  के  तहत  किया

 गया  है  ।  इसलिए  मैं  आग्रह  करू  गा  कि  यह  कोई  दल  का  मामला  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  इस  बात  को  भी  नहीं  मानता  हूं  कि  किसी  पार्टी  के  नेता  ने  कोई  बात  कह
 दी  तो  उस  पार्टी  के  सभी  लोगों  का  मत  नहीं  है  ।  हर  पार्टी  में  हर  वर्ग  के  व्यक्ति  अलग-अलग  व्यूज
 के  लोग  इसलिए  इस  मामले  को  गंभीरता  से  लेना  चाहिए  ।  जो  लोग  रिजवेंशन  के  खिलाफ  आऑदोलन

 कर  रहे  उनकी  निन्द्रा  की  जांनी  चाहिये  ।  यदि  रिजवेंशन  के  विपक्ष  आन्दोलन  हो  सकता  है  तो

 इस  देश  में  80  परसेंट  लोग  रिजवेंशन  के  पक्ष  में  हैं  वे  भी  आँदोलन  कर  सकते  हैं  !

 हमको  इमोशनल  नहीं  होना  चाहिए  ।  हम  जो  540  भेम्बर्स  ऑफ  पालियामेंट  यही  देश  नहीं
 यह  एक  बड़ा  कदम  है  और  हिन्दुस्तान  के  इतिहास  में  पहली  बार  हजारों  साल  के  बाद  पिछड़ों  को

 अधिकार  मिल  रहा  गरीबों  को  अधिकार  मिल  रहा  है  ।  इतिहास  का  अगर  चक्‍का  चलता  अगर
 परिवतंन  होता  है  तो  उसमें  बाघाएं  आती  हैं  ।  इसलिए  मैं  आप  के  माध्यम  से  साफ  कहना  चाहता  हूं  कि

 इसके  विरुद्ध  किसी  तरह  की  आवाज  उठाना  ठीक  नहीं  है  ।  सदन  सर्वोपरि  सदन  चाहे  तो  आथिक
 आधार  के  संबंध  में  अलग  से  विचार  कर  सकता

 ]
 क्रो  संतोष  मोहन  देव  :  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  यह  उनके  अपने

 गत  विचार  हैं  या  सरकार  के  विचार  हैं  ।

 क्रो  रास  जिलांस  पासवान  :  यह  सरकार  का  विचार  है  |

 ]
 श्री  सदन  लाल  खुराना  :  अध्यक्ष  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इन  लोगों  से  बात  तो

 करनी  चाहिए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बिजनेस  एडबाइजरी  कमेटी  तय  करेगी  कि  इस  पर  कय  बहस  हो  सकती
 अभी  आप  बैठ  जाइए  ।

 )

 ]
 श्री  वसंत  साठ  :  मर  पास  यह  रिपोर्ट  बोट  क्लब  में  विद्यार्थियों  पर  लाठीबार्ज  किया  बच्चा

 और  वे  खून  में  लव-यथ  हैं  ।  लगभग  20  विद्यार्थी  खून  में  भींग  हुए  हैं  ।

 अध्यक्ष  बोट-क्लच  पर  लड़कों  पर  लाठीचाजं  हुआ  क्‍या  सदन  को  इस  पर  नोटिस
 नहीं  लेना  क्या  इसमें  कोई  गंभीरता  नहीं  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  नोटिस  दीजिए  ।

 श्री  क्संत  साठ  :  यह  नोटिस  है  ।

 श्री  पी०  सी०  थामस  :  मैं  अभी  बाहर  से  आ  रहा  हूं  ।  बहुत  से  विद्यार्थी  तक  उनके
 साथी  बुरी  तरह  से  पीट  गए  है  और  वे  खूत  से  लथ-ाथ  हैं  ।  उनके  अधिकार  अथवा  उनका  चाहे  कुछ  भी

 क्या  यह  तरीका  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेंठ  जाइा  ।  आप  अपनो  सीट  पर

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  समभा-पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों  को  लेंगे  ।

 12.27  मए  प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 भारतीय  निर्यात  संगठन  नई  दिल्‍ली  का  वर्ष  1988-89  का  का्चिक  प्रतिशेबव
 और  कायंकरण  की  समोक्षा  तय  इन  पत्रों  को  लभा-पटल  पर  रखने  भें  हुए

 बिलम्ब  के  कारण  दर्शाने  वाला  विवरण

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  श्री  अरुण  कुमार  नेहरू  की  ओर  से
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखता  j

 (1)  भारतीय
 निर्यात  संगठन  नई  दिल्‍ली  के  बर्थ  1988-89  के  द्मषिक

 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित  लेख  ।
 भारतीय  निर्यात  संगठन  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1988-89  के  क्रार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।
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 (2)  उपर्युक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  दर्शाने

 वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 सें  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०

 1989  में  हुए  सिजोरस  ओर  नागालेंड  को  बिधान  सभाओं  के  आम  चुनाव
 ओर  विधान  सभाओं  के  उपचुनाव  से  सम्बन्धित  प्रतिवेदन

 संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रात्यपाल
 श्री  दिनेश  गोस्वामी  की  और  से  मैं  1989  में  हुए  तमिलनाडु  मिजोरम  और  नागालेंड

 की  विधान  सभाओं  के  आम  चनाव  और  विधान  सभाओं  के  उप-चुनाव  से  सम्बन्धित  प्रतिवेदन  की  एक
 प्रत्ति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 प्रिन्थालय  में  रखो  गई  !  देखिए  संख्या  एल०  eto —  259/90]

 निर्यात  नियंत्रण  और  1963  के  अन्तर्गत

 अधिसूचनाएं

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अरंगिल  :  मैं  निर्यात  नियंत्रण  और
 1963  की  धारा  17  की  उपघारा  (3)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसुचनाओं

 की  एक-एक  प्रति  और  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  काजू  बिरी  निर्वात  नियंत्रण  और  संशोधन  1990,  जो  7
 1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  840  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 (2)  निर्वात  नियंत्रण  और  निरीक्ष  संशोधन  1990  जो  2  1990
 के  भारत  करे  राजपतज्र  में  अधिसूचना  संख्या  का०  आ०  1030  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 1961,  सोमा-शुल्क  1962,  बेंककारी  कम्पनो
 का  अर्जन  और  अधि  नियम  1970  आदि  के

 अन्तर्गत  अधिसूचनाएं

 वित्त  मंत्री  मघु  दंडवते  )  :  श्री  अनिल  शास्त्री  की  ओर  से
 मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रख्बला  हूं  ।

 (1)  आयकर  1961  की  धारा  296  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की
 एक-गक्त  प्रति  हिन्दी  तथा  अंग्रेजों  :

 का०  आ०  1198,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तर्गत

 रिलीफ  कलकत्ताਂ  को  कर-निर्धा रण  वर्ष  1989-90  की  अवधि
 के  लिए  छूट  देने  के  वारे  में  है  ।

 का०  आ०  1199,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत
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 सघुदंडवते  ]
 रिसर्च  मद्रासਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की  अवधि  के  लिए

 छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1200,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तर्गत

 न्दरा  गांधी  राष्ट्रीय  कला  नई  दिल्‍लीਂ  को  कर-निर्घारण  वर्ष
 की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  जो  5  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  के  अन्तर्गत

 पुलिस  कर्मी  कल्याण  जयपुरਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1988-89
 तथा  1989-90  की  अवधि  के  लिए  छट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1202  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्‍्तग्गेंत

 गडगे  महाराज  मुंबईਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की  अवधि
 के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1203,  तो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  बअन्तगंत
 इण्डिया  स्पान्सरशिप  मुंबई  को  कर-निर्घारण  वर्ष  1988-89  तथा

 -  989-90  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1204,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तर्गत
 नासिक  पंचवटी  नासिकਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की
 अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1205,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  के  अन्तर्गत

 री
 डवलपमेंट  आनन्दਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1987-88  तथा  1988-89

 की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है

 का०  आ०  1206,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  के  अन्तर्गत

 सदगुरू  सेवा  संघ  मुम्बईਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की  अवधि  के

 लिए  छट  के  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1207,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  के  अन्तर्गत
 फिल्‍म  मुम्बईਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1987-88  से

 *  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1208,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
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 तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  के  अन्तगंत
 भारतीय  भाषा  कलकत्ताਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की  अवधि
 के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 *
 का०  आ०  1209,  जों  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत
 राम  मोहन  राय  लाइब्रेरी  कलकत्ताਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष
 1989-90  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 हु  का०  आ०  1210,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  के  अन्तगंत

 कंम्पनी  प्राइवेट  लिमिटेडਂ  को  करन-निर्धारण  वर्ष
 1989-90  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1211,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जो  आयकर  अधिनियम  1961  की  घारा  के  अन्तगंत

 एन०  ए०  बी०-लायेंस  होम  फॉर  एजिंग  खण्डालाਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष
 1989-90  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1212,  जो  5  १990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  के  अन्तग्रंत
 एसोसिंयेशन  आफ  दि  फिंजीकंल  हैन्डीकैप्ड  ट्रेनिंग  बंगलौरਂ  को
 निर्धारण  वर्ष  1986-87  से  1989-90  तंक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के
 बेरि  में  है  ।

 का०  आ०  1213,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तंथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अंन्तग्गंत
 बैंगांल  बूमेन्‍्स  कसंकत्ताਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  तक  की
 अवधि  के  लिए  छुट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1214,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तंथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत
 बंगाल  काउंसिल  फांर  चाइल्ड  कलकत्ताਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष

 1988-89  8-89  तंथा  1989-90  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1215,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तंथा जो  आर्यकर  1961  की  घारा  के  अन्तगंत
 ०“धदैस्टिकंस  सोसाइटी  ऑफ  ईस्टेन  कलकत्ताਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष
 7989-90  की  अवधि  के  लिए  छट  देने  के  बारे  में  हैं  ।

 का०  आ०  1216,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 जो  अऑमकर  1961  को  घारा  के  अन्तगंत

 '  सिंधिलियन्स  वेलफेयर  केसर  एण्ड  नई  दिल्लीਂ

 कर-निर्धारण  वेष  1989-90  की  अवेधि  के  लिए  कट  देने  के  बारे  में  है  ।
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 प्रो०  सथु
 का०  आ०  1217,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तगगंत
 सेवाश्रम  कलकत्ताਂ  को  कर-निर्घारण  वर्ष  1989-90  की  अवधि  के  लिए
 छूट  देने के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1218,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत
 मन्दिर  कामराज  ट्रस्ट  मद्रासਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की
 अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1219,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तग्रेत

 मुम्बईਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की  अवधि  के  लिए
 छट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  1220,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जो  आयकर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत

 नेच्यूरल  हिस्ट्री  मुम्बई  को  करलन॑निर्धारण  वर्ष  1988-89  तथा
 1989-90  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में

 का०  आ०  1221,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आयकर  1961  की  घारा  अन्तगंत

 योग  मु  गेरਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की  अवधि  के  लिए
 छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1222,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के  अन्तगेत
 स्टॉक  मुम्बई  को  कर  निर्धारण  वर्य  1987-88  से  1989-90  तक
 की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1223,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत
 गोदरेज  मुम्बईਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की  अवधि  के
 लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1224,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  मबन्‍तग्रेत

 क्षेत्र  सांस्कृतिक  तंजाबूरਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की
 अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1225,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था ह
 तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत॑  एनमी
 बिसेंट  मद्रासਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की  अवधि  कं  लिए  छूट
 देने  के  बारे  में  है  ।
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 का०  आ०  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  अन्तर्गत
 ट्रिब्यून  चंडीगढ़ਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1984-85  5  से  1989-90  9-90  तक  की
 अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1227,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  अन्तर्गत

 कृष्णगोपाल  आयुर्वेद  भवन  औषधालय  ),  अजमेरਂ  को
 निर्धारण  वर्ष  1989-90  को  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में

 का०  आ०  1228,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के  अन्तर्गत

 म्यूजिक  मद्रासਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की  अवधि
 के  लिऐ  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०आ०  1229,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  अन्तर्गत

 सेवक  संघ  हा  वड़ाਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1987-88  से
 1989-90  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1230,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत

 गांधी  स्मारक  पूर्णਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1985-86  से
 1989-90  9-90  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1231,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकक्षित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  अन्तरगंत

 रतन  टाटा  मुम्बईਂ  को  कर-निर्घारण  वर्ष  1986-87  से
 1988-89  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में

 का०  आ०  1232,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के  अन्तर्गत

 परिवहन  विकास  संस्थानਂ  को  कर-निर्घारण  वर्ष  1990-91  से
 1992-93  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में

 का०  आ०  1233,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत

 रतन  टाटा  मुम्बई  को  कर-निर्घारण  वर्ष  1989-90  की  अवधि  के

 लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1234,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  0(  के  अन्तर्गत

 सीड  सर्टिफिकेशन  अहमदाबादਂ  को  कर  निर्धारण  वर्ष

 1987-88  से  90  तक  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  हैं  । 37०४४
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 सधु  दब्छवत े|.
 का०  आ०  1235,  जो  5  1990  के  भास्त  के  :  राजपत्र-में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आथ-कर  1961  के  अन्तर्गत

 टाटा  मेमोरियल  मुम्बई  को  कर-भिर्घारण  1989-90  की
 अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में

 का०  आ०  1236,  जो  3  1990.%  के  भारत  के  में  प्रकाशित  हुआ  था
 तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  अन्तर्गत
 होरमुस्जी  नौरोजी  मोदी  कांग  तथा  लेडी  म्राशिकबाई  मोदी  चैरिटी

 मुम्बईਂ  को  कर-निर्घारण  वर्ष  1988-89  तथा  1989-90  की  अवधि  के
 लिए  छट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1237,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  :  के  अन्तर्गत
 भारतीय  संसदीय  ग्रुप  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1990-91  से  1992-93  की
 अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1238,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  ]  के  अंतर्गत

 आफ  मोरल  रीआरमामेंट  पंचगानीਂ  को  कर  निर्धारण  वर्ष
 1989-90  की  अवधि  के  लिए  छूट  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1239,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  अन्तर्गत

 शहीद  ओर  सहायता  गुवाहाटीਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष
 1986-87  से  1989-90  तक  कीं  अवश्नि  के  लिए  छूट  देने  के  करे/में  है  ।

 का०  आ०  1240,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  »में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  खारा  के  अन्तर्गत

 पंचम  मुम्बईਂ  को  वर्ष  1989-90  की
 अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1241,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ हु
 था  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के  अंतर्गत
 रिलीफ॑  कलकत्ताਂ  को  कर-निर्धारंण  वर्ष  1988-89  तथा  1989-90
 की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बार  में
 का०  आ०  1242,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  घारा  के  अन्‍्तर्गत

 डिवाइन  लाइट  ट्रस्ट  फार  दि  बंगलौरਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-
 90  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  हैं  ।

 का०  आ०  1243,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत

 जे०  आर०  डो०  टाटा  मुम्बईਂ  को  कर-निर्धारण यर्ष  1989-90  की *
 अवधि के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  हूँ

 ।
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 का०  आ०  1244,  जो  5  1999  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित हुआ
 था  तथा जो  आय-कर  अधिनियम  1961  की  धारा  के  अन्तर्गत

 महर्षि  सेंटर  फार  बंगंलौरਂ  को  कर-निर्धघारण  वर्ष  1988-89
 तथा  1989-90  की  अवधि  के  लिंए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1245,  जो  5  1990  के  भारतं  के  राजंपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  196']  की  घारा  के  अन्तर्गत
 निर्माण  योजना  गायत्री  मथुराਂ  को  कर-निर्धारेण  वर्ष  1988-89
 तथा  1989-90  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  में  है  ।

 का०  आ०  1246,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ
 था  तथा  जो  आय-कर  1961  की  धारा  के  अन्तगंत

 तमिलनाडु  एक्स-सर्विस  पर्सोनिल  बेनिवोलेन्ट  फंडਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष
 1988-89  तथा  1989-90  की  अवधि  के  लिए  छूट  देने  के  बारे  पें  हैं  ।

 (1)  का०  आ०  1241,  7,  जो  5  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  तथा  जो

 आय-कर  1961  की  धारा  अंतर्गत

 अहमदाबादਂ  को  कर-निर्धारण  वर्ष  1989-90  की  अवधि  के  लिए  छट  देने

 के  बारे  में  है  ।

 प्रन्थालय  में  रखो  गईं  ।  देखिये  संख्या  एल०  ]

 (2)  सीमा-शुल्क  1962
 की

 धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  :--

 सा०का०नि०  जो  3  1990  के  भारतं  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  सीमा-शुल्क  1962  की  घारा  75  की
 उपधारा  के  उपबंधों  की  शर्तों  के  अनुसार  89  मदों  को  अधिसूचित  किया
 गया  है  ताकि  इन  मदों  को  जब  इनका  निर्यात  उत्पादन  के  लिए  प्रयोग  किया
 जाता  दिनांक  1  1990  से  शुल्क  वापसी  दरों  का  अवधारण  करने  के
 लिए  पूर्णतया  आयातित  मंदों  के  रूप  में  लिया  जा  सके  तथा  एक  ब्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०्का०नि०  तथा  स।०का०नि०  जो  19  1990  के
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथां  जिनका  आशय  13  प्राथभिक  उत्पादों
 को  उन  पर  उद्ग्रहंणीय  संपूर्ण  मूल'तथा  उपसंगीं  सीमा-शुल्क  से  छूट  देना  है  यदि
 उन्हें  पूर्णरूप  से  नेपाल  में  उत्पादित  किथा  गया  हो  और  नेपाल  से  भारत  में
 आयात  किया  गया  ही  तथा  एंक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  सा|०करा०नि०  जो  21  1990  के
 भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  नेपाल  में  विनिर्मित
 किएं  जा  रहे  उन  79  औद्योगिक  उत्पादों  जिनमें  नेपाली  सामान  अथवा
 नेपाली और  भारतीय  सामान  का  अंश  65  प्रतिशत  से  कम  न  नेपाल  से
 भारत  में  आयात  करने  पर  उन  पर  उद्ग्रहगीय  मूल  संवृर्ग  उत्षंगीं
 शुल्क से  छूट  देना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 शक
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 सधु  वच्छबत े]
 सीमा-शुल्क  तथा  केन्द्रीय  शुल्क  वापसी  1990,

 जो  23  1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संद्या  सा०का०नि०
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  एक  व्याख्यात्म  6  ज्ञापन  ।

 प्रन्यालय  में  रखो  देखिये  संख्या  एल०

 (3)  बेंककारी  कम्पनी  का  अजंन  और  1970  की  धारा  19
 क्री  उपधारा  (4)  के  अन्‍्तगंत  सेंट्रल  बंक  आफ  इण्डिया  अधिकारी  कर्मचारी
 संशोधन  1989,  जो  6  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना
 संख्या  सी  ०ओ०पसं  ०  लीगल  89.1569  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  संस्करण )  ।

 प्रन्थालय  में  रखो  वेखिये  संख्या  एल०

 (4)  जीवन  बीमा  निगम  1956  की  धारा  49  की  उप्धारा  (3)  के  अन्तमंत

 जीवन  बीमा  निग्रम  1990,  जो  14  1990  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा  का०्नि०  223  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 प्रन्थालल  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1264/90]

 (5)  बेंककारी  कम्पनी  का  अअजन  और  1970  की  घारा  10
 की  उपधारा  (8)  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  :--

 बैक  आफ  बड़ोदा  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यक्रण  और  क्रियाकलपों  के  बारे  में
 प्रतिवेदन  तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०
 बेंक  आफ  इश्डिया  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  के  बारे  में
 प्रतिवेदन  तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  Fo
 बेंक  आफ  महाराष्ट्र  के  वर्ष  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  के  बारे
 में  प्रतविदन  तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्थालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ]
 केनरा  बेंक  के  वर्ष  1989-90  के  का्यंकरण  और  क्रियाकलापों  के  बारे  में  प्रतिबेदन
 तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखापरींक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 दि  |  प्रस्यालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  टी 1268/90]
 सैन्‍्ट्रल  बेंक  आफ  इण्डिया  के  1989-90  के  कार्यकरण  ओर  क्रियाकलापों  के
 बारे  में  प्रतिवेदन  तथा  लेखे  ओर  उन  पर  लेशथापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  वेखिए  संख्या  एल०  ]
 देना  बेंक  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  के  बारे  में  प्रतिबेदन
 तथा  लेखे  और  उन  पर  लेबापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 -  में  रखे  देलिए  संश्षा  एल०
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 इण्डियन  बेंक  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  के  बारे  में

 प्रतिवेदन  तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रिन्धालय  सें  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ]

 सिडीकेंट  बेक  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  क ेबारे  में
 प्रतिवेदन  तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]

 यूनियन  टेंक  आफ  इण्डिया  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  और  क्रियाकलापों  के
 बारे  में  प्रतिवेदन  तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  मय  ।  देखिए  संख्या  एल०  1273/90]  ]

 यूनाइटेड  बेंक  आफ  इण्डिया  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  और  क्ियाकलापों
 के  बारे  में  प्रतिवेदन  तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखापरींक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रि्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  1274/90]

 (6)  बेंककारो  कम्पनी  का  अर्जन  जौर  1980  की  धारा  10
 को  उपधारा  (8)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  :--

 आन्धा  वेक  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  और  क्ियाकलापों  के  बारे  में
 प्रतिवेदन  तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखा  परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रिम्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 कारपोरेशन  बंक  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  और  क़्रियाकलापों  के  बारे  में
 प्रतिवेदन  तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  1276/90]

 ओरियन्टल  वेंक  आफ  कामसे  के  वर्ष  1989-90  9-90  के  कार्यकरण  ओर  क्रियाकलापों
 के  बारे  में  प्रतिविदन  तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखा१रीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  1277/90]
 विजया  बंक  के  वर्ष  1989-90  के  का्यंकरण  और  क्रियाकलापों  के  बारे  में
 प्रतिवेदन  तथा  लेखे  और  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  सख्या  एल०

 (7)  भारतीय  स्टेट  बंक  1955  की  धारा  40  की  उपधारा  (4)  तथा  भारतीय
 स्टेट  बेंक  1959  की  घारा  43  की  उपधारा  (3)  के
 बन्तगंत  भारतीय  स्टेट  बेंक  तथा  इसके  सहायक  अर्थात्‌  स्टेट  बेंक  आफ  बीकानेर

 एण्ड  स्टेट  बंक  आफ  स्टेट  बैंक  आफ  स्टेट  बेंक  आफ  मैसूए
 स्टेट  बेंक  आफ  स्टेट  बेंक  आफ  सौराष्ट्र  तथा  स्टेट  बेक  आफ  त्रावनकोर  के
 वर्ष  1989-90  के  वार्षिक  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 पिस्बालय  में  रखे  गये  ।  देलिए  संख्या  एल०  से  1285/90]
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 (8)  निम्नलिखित  वार्षिक  श्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 बुल्डाना  ग्रामीण  बेंक  का  वर्ष  1989-00  का  लेखे  तथा  उन  पर
 लेंखापरीक्ष  क  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखें  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--1  286/90]

 कोसी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  का  वेष॑  1989-90  9-90  का  लेखे  तथा  उत  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 सें  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 मुर्शिदाबाद  ग्रामीण  टेक  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रिन्धालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1288/90]

 सुरेन्द्र  नगर-भावंनंगर  ग्रामीण  बेंक  का  वेर्ष  1989-00  का  प्रतिवेदन  लेखे  तथा
 उत  पर  लेखापरीक्षक  का  प्र  तिवेदन  ।

 प्रिस्यालय  में  रखे  देखिएਂ  संख्या  एल०  टी  ०--  1289/90]

 ग्रुरदासपुर-अमृतसर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  विकास  बेंक  का  वर्ष  1989-90  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लैखापंरीक्षक  का  प्रतिवेदन
 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 |
 )  बजसाड-डांग्स  ग्रामीण  बंक  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन  पर

 लेखांपरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  1291/90]

 भगीरथ  ग्रामीण  बेंक  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  1292/90]

 विदुर  ग्रामीण  बंक  का  वर्ष  1989.90  का  लेखे  तथा  उन  पर  लेखा
 परीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रंखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 कनकदुर्ग  ग्रामीण  बक  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रिम्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 मंजीरा  ग्रामीण  बेंक  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन  पर
 *  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  बेलिए  संख्या  एल०  1295/90]
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 बलिया  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेंक  का  वर्ष  1989-90  का  लेखें  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 अम्वाला.कुरूश्नेत्र  ग्रामीण  बेंक  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रन्थालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  297/90|

 जमुना  ग्रामीण  बेंक  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  |  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--1298/90 ]
 चम्बल  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ]
 पंच्रमहल  वड़ोदरा  ग्रामीण  बंक  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन

 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 श्री  सातवाहन  ग्रामीण  करीमनगर  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी

 हिंडन  ग्रामीण  गाजियाबाद  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 नामाजु  न  ग्रामीण  खम्माम  का  वर्ष  1989-90  का  नेखे  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  बेखिए  संख्या  एल०

 बून्‍्दी-चित्तोड़गढ़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बून्दी  का  वर्ष  1989-90  का प्र ps
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  304/90]

 सहयाद्री  ग्रामीण  शिमोगा  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  !

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  05/90 |

 )  एटा  ग्रामीण  एटा  का  वर्ष  का  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  ढ०  1306/90]
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 मधु  वष्डवते ]
 सिविन  क्षेत्रीय  ग्रामीण  सिवन  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा
 उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी

 हाड़ौती  क्षेत्रीय  ग्रामीण  कोटा  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा
 उन  पर  लेखापरीक्ष  क  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०--1308/90] ]
 अवध  ग्रामीण  लखनऊ  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन
 पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  भ्रन्यालय  में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  eto

 देवी  पाटन  क्षेत्री  य  ग्रामीण  मालवीय  नगर  का  वर्ष  1989-90  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  1310/90]

 ककथिया  ग्रामीण  वारंगल  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा
 उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1311/90]
 गंगा  यमुना  ग्रामीण  देहरांदून  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्ष क  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  वेछिए  संख्या  एल०  टी  ०--1312/90]
 संगमेश्वर  ग्रामीण  महबूबनगर  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा
 उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 )  निमाड़  क्षेत्रीय  ग्रामीण  खारगोन  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्ष क  का  प्रतिवेंदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 जूनागढ़  अमरेली  ग्रमीण  जूनागढ़  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे
 तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  Ao—  |
 हिसार-सिरसा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  हिसार  का  वर्ष  1989-90  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  -1316/90]

 अलीगढ़  ग्रामीण  अलीगढ़  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन
 «पर  लेखापरीक्षक का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  |  देलिए  संख्या  1317/90]
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 ठाणे  ग्रामीण  ठाणे  का  वर्ष  1989-90  989-90  का  लेखे  तथा  उन  पर
 लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेरन  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०

 बाराबंकी  ग्रामीण  बारात्रंकी  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा

 गु  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रन्थालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  1319/90]

 खालियर-दतिया  क्षेत्रीय  ग्रामीण  दतिया  का  वर्ष  1989-90  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 प्रन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ]

 मुजफ्फरनगर  क्षेत्रीय  ग्र।मीण  बेंक  मुजफ्फरनगर  का  वर्ष  1989-90  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदस  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  1/90]

 राजगढ़  सिहोर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  सिहोर  का  वर्ष  1989-90  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1322/90]  ]
 गोपालगंज  क्षेत्रीय  ग्रामीण  गोवालगंज  का  वर्ष  1989-90  का  प्र
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ]

 शोलापुर  ग्रामीण  शोलापुर  का  वर्य  1989-90  का  लेबे  तथा
 उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  एल०

 चन्द्रपुर-गड़चिरोली  ग्रामीण  चन्द्रपुर  का  वर्ष  1989-90  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1325/90)

 शाहजांहंपुर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  शाहजाहंपुर  वर्ष  1989-90  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 यवतमाल  ग्रामीण  थवतमाल  का  वर्ष  1989-90  लेखे  तथा
 उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०

 रतलाम-मंदसौर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  मंदसौर  का  वर्ष  1989-90  9-90  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संखघा  एल०
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 प्री०  सु  वच्डवते ]
 श्रावस्ती  ग्रामीण  बहराइच  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा
 उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  वेलिए  संख्या  एल०  ]

 डूंगरपुर  बांसवाड़ा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  डूंगरपुर  का  वर्ष  1989-90  का
 लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०---1330/90]

 अकोला  ग्रामीण  अकोला  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा  उन

 पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए  संध्या  एल०  टी  ०--1331/90  |

 सुरत-भरूंच  ग्रामीण  भरूंच  का  वर्ष  1989-90  का  लेखे  तथा

 उन  पर  लेखापरीक्षक  का  प्रतिवेदन  ।

 में  रखे  गये  ।  वेखिए  संख्या  एल०  32/90]

 12.28}  भ्र०  प०

 सभा  पठल  पर  रखे  गए  पन्नों  संबंधो  समिति

 तोसरा  प्रतिवेदन

 झऔी  के०  सी०  स्यागी  मैं  समा  पटल  पर  रखे  गए  पत्रों  सम्बन्धी  समिति  का

 तीसरा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 कार्यवाही-सारांश

 श्री०  के०  सो०  त्यागी  :  मैं  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्रों  सम्बन्धी  समिति  के  तीसरे
 प्रतिवेदन  से  संबंधित  समिति  की  बैठकों  की  कार्यवाही-सारांश  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल
 पर  रखता

 12.28  3/4  म०प०

 सरकारो  आधश्वासनों  संबंधी  समिति

 वूसरा  प्रतिवेदन

 विजन  कूमार  :  मैं  सरकारी  सम्बन्धी  समिति
 का  दूसरा  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  प्रस्तुत  करता

 क्या ५+भखएझख
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 2  भाद्र  1912  मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  सरकार  के

 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 12.29  म०  प०

 सभा  का  कार्य

 संसवोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  पर्यटत्र  मंत्रालत्न  में  राज्य  मंत्री  सत्यपाल
 :  आपकी  अनुमति  से  मैं  यह  सूचित  करता  हूं  कि  27  1990  से

 आरम्भ  होने  वाले  प्रप्ताह  के  दौरान  इस  सदन  में  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य  लिया  जाएगा  :--

 (1)  आज  की  कार्यसुबी  स  बकाया  सरकारी  कार्य  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 (2)  निम्नलिखित  अध्यादेशों  के  निरनुमोदत  चाहने  वाले  संकल्पों  और  उनके  प्रतिस्थापक
 विधेयकों  पर  विचार  ओर  पारित  करना  :---

 स्वापक  औषधि  और  मनः  प्रभावी  पदार्थ  अवैध  व्यापार  निवारण
 1990

 विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  और  तस्करी  निवारण  1990

 भारतीय  विश्व  कार्य  परिषद  1990

 (3)  छावनी  1990  पर  विचार  और  पारित  करना  ।

 ]
 12.30  म०  प०

 सण्डल  आयोग  को  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  ७रकार  के  निर्णय

 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में
 (-.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  सुनु  गा  कृपया  आप  बैठ  जाइए  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्पया  बेठ  जाइए  ।  मैंने  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  को  बोलने  की

 अनुमति  दी  है  ।

 (व्यवध/न)
 क्री  सोमनाथ  चट्जों  इस  सदन  का  प्र  त्येक  जिसमें  माननीय  मंत्री  भी  शामिल

 इस  बात  से  सहमत  है  कि  यह  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  और  गम्भीर  मामला  है  ।  मेरे  विश्वास  के
 अनुसार  यह  आम  राय  थी  और  आपने  भी  कहा  था  कि  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसकी  या  तो
 कर्षण  प्रस्ताव  अथवा  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  की  जानी  चाहिए  ।  परन्तु  इस  पर  चर्चा  करने  से  पूर्व॑
 ही  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  इसमें  हस्तक्षेप  कर  मुझे  इस  थात्त  की  जानकारी  नही ंहै  कि  यह
 उनका  अपना  दृष्टिक  गण  है  अधवा  सरकार  का  ।  हम  क्‍या  कह  रहे  हैं  ?  हमने  पहले  भी  अपनी  स्थिति
 स्पष्ट  कर  दी  थी  फि  हम  स्वतः  मंडल  आयोग  की  सिफारिशों  के  खिलाफ  नही  परन्तु  कुछ  ऐसे  मुद्दे
 और  मामले  हैं  जिन  पर  सरकार  द्वारा  कार्यान्वयन  से  पूर्व  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।



 मण्डंल  आयोग  की  सिकरारियों  को  लागू  करने  के  सरकार  24  1990

 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 सोमनाथ  चटर्जो  ]
 उन  सिफारिशों  पर  एक  विस्तत  आधार  पर  बहस  कराना  आवश्यक  था  |  मामले  के  सभी

 पहलुओं  पर  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  को  इसे  टकराव  का  मुद्दा  नहीं  बनाना
 इस  मामले  में  टकराव  का  कोई  सवाल  नहीं  हम  गरीब  लोगों  के  विरुद्ध  नहीं  हम

 पिछड़े  लोगों  के  खिलाफ  नहीं  हैं  । यह  किसी  टकराव  का  मामला  नहीं  है  ।  बेहतर  यह  होगा  कि  हम  इस
 पर  इस  सभा  में  सभी  राजनैतिक  दलों  की  आम  सहमति  प्राप्त  कर  जिसका  असर  बाहर  भी  पड़ं

 सलिए  कौन  सी  बात  जरूरी  है  ?  हम  निवेदन  करते  हैं  कि  इस  पर  एक  उचित  वातावरण  में
 अच्छी  प्रकार  से  बहस  की  जानी  चाहिए  और  सभा  को  देश  के  सभी  लोगों  से  यह  अपील  करती  चाहिए
 कि  उन्हें  किसी  ऐसे  आन्दोलन  के  रास्ते  को  नहीं  अपनाना  चाहिए  जिससे  लोगों  की  दिनचर्या  प्रभावित
 हो  ।  उस  संदर्भ  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  ऐसा  रवैथा  न  अपनाये  जिससे  ये  गलत

 धारणाएं  पैदा  हों  कि  सरकार  का  संकुचित  दृष्टिकोण  वह  बातचीत  करने  और  सुझावों  के  लिए  भी

 तैयार  नहीं  सरकार  उनसे  भी  बात  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  जो  मंडल  कमीशन  रिपोर्ट  के  खिलाफ
 भी  नहीं  हैं  ।

 जैसा  कि  मैंने  कहा  मैं  सरकार  से  पुरजोर  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  पर  बातचीत
 आरम्भ  करे  राजनतिक  दल  इस  पर  विचार-विमर्श  करना  चाहते  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  ये  दल
 इस  मामले  में  सरकार  से  कुछ  चाहते  हैं  ।  इस  देश  में  यदि  किसी  व्यक्ति  की  कोई  शिकायत  तो
 हम  हमेशा  यही  कहते  हैं  कि आपसी  समझौते  और  विचार-विमर्श  होने  इस  मामले
 में  टकराव  का  रवैया  अपनाये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?  हमारे  पास  ऐसे  कई  उदाहरण  मैं
 उसमें  नहीं  जा  रहा  हूं  ।  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  संकीर्ण  दृष्टिकोण  का  रवैया  न

 उदार  दृष्टिकोण  अपनाये  और  पुरी  सभा  को  विश्वास  में  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से
 निवेदन  करता  हूं  कि  वे  पूरे  सदन  को  विश्वास  में  विचार-विमर्श  आरम्भ  कीजिए  ।  मेरा
 माननीय  मंत्री  महोदय  के  प्रति  केवल  आदर  और  प्रेम  ही  नहीं  हैं  जिनकी  कि  योग्यता  से  हम  सभी
 चित  हैं  बल्कि  हम  उनके  कार्य-कलाप  में  कोई  कठिनाई  भी  पैदा  करना  नहीं  चाहते  ।  हमारा  यही
 निवेदन  है  और  सही  तरीके  से  विचार  विमर्श  एवं  बातचीत  की  जानी  चाहिए  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  अध्यक्ष  मैं  वड़ी  नम्नता  से  सदन  से  और  आपसे  तथा  खासतौर
 से  अपने  मित्र  रामविलास  पासवान  जी  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  । यह  मसला  आज  दो  रुख  ले
 रहा  है  ।  कोई  इस  देश  में  समझदार  व्यक्ति  नहीं  कह  सकता  कि  हजारों  साल  से  जिन  लोगों

 बे  9०७३ Bibs!  है  ।
 अन्याय  हुआ  जिनको  एक  बड़ा  संकुचित  और  संकीर्ण  व्यवस्था  के  अन्दर  केवल  न्‍्म  के  आघार  पर
 जिनको  हमेशा  पिछड़ा  माना  गया  इनके  साथ  जो  अन्याय  हुआ  हैं  उसे  स्वतंत्र  देश  में  जैसे  भी  हमसे
 बने  तो  दूर  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।  इसके  बारे  में  कोई  भी  समझदार  व्यक्ति  की  दो  राय  नहीं
 हो  सकती  ।  मंडल  आयोग  को  अमल  में  लाने  की  जो  नीयत  और  इरादा  है  तो  इस  बारे
 में  दो  राय  नहीं  उद्देश्य  अच्छा

 अध्यक्ष  महोदय  :  हरि  के  व  ल  प्रसाद  जी  आप  खामोश  रहिए
 )

 भ्री बसंत सांठे : जब हमने तय कर लिया है तो आखिर बच्चे अपने देश में अपने हैं और परायें नहीं हैं । उनके दिल में कोई आशंका है ओर गलतफहमी हैं *'
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 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  बीच  में  बोल  रहे  हैं  उतको  नजर-अन्दाज

 )

 श्री  बसंत  सांठे  :  रामविलास  शरद  यादव  जी  और  हम  जिन्दगीभर  एक  ही  विचार  के  रहे
 हैं  तो फिर  कुछ  लोग  अतिउत्साह  में  आज  इस  देश  में  जाति-युद्ध  और  गृह  युद्ध  छुड़वा  देंगे  तो  देश

 तहस-नहस  हो  जायेगा  ।  आज  हमको  यह  भूमिका  नहीं  लेनी  है  ।  जो  कुछ  भी  ग  लतफहमी  हो  तो  इन
 बच्चों  कों  बुलाकर  उनसे  बात  को  जा  सकती  है  |  उनके  साथ  अन्याय  न  हो  और  जो  हम  मंडल
 आयोग  में  करना  चाहते  हैं  तो वह  भी  मकसद  पूरा  हो  ।  दोनों  बात  बन  सकें  तो  यह  प्रणगस.करना

 चाहिए  ।  कैसे  मामला  बिगड़ता  है  ।  प्रधान  मंत्री  जी  से  मिलना  चाहते  थे  और  उन्हें  मिलने

 भी  नहीं  दिया  गया  ।  प्रधान  पंजाब  में  जाकर  पदयात्रा  करने  के  लिए  तैयार  हैं  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपको  पता  है  कि  मिलने  नहीं  दिया  गया  ।

 )

 श्री  बसंत  साठे  :  प्रधान  मंत्री  तक  इन  विद्याथियों  को  नहीं  जाने  दिया  यदि  सदन
 के  भाई  इस  विचार  के  हैं  कि  विद्यार्थी  गलत  भी  हो  सकते  क्या  सरकार  के  लिए  यह  शोभा  देता

 है  विद्यार्थियों  पर  लाठी  चार्ज  और  टीयर-गैस  छोड़ा  गया  तो  सैकड़ों  विद्यार्थी  खून  स ेलथ-पथ  होकर
 रेल  भवन  के  सामने  पीटे  जा  रहे  हैं  इससे  हमारा  क्या  लाभ  होने  वाला  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  समाप्त  कीजिए  ।

 थ्रो  बसंत  साठे  :  हमारे  सामने  जो  बात  हो  रही  है  तो  उसे  गंभीरता  से  लेना  है  ।  केवल
 दूसरे  पर  आरोप  लगाना  कि  तुम  जिम्मेदार  हो  और  हम  नही  सुनेंगे  तो  यह  इसके  लिए  सरकार  द्वारा
 कोई  रास्ता  निकाला  जाए  ।  यह  मैं  अनुरोध  कर  रहा  हूं  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  काफी  संक्षेप  में  बोलूंगा  |  यह  एक  अत्यधिक  संवेदनशील
 मामला  सभा  के  हम  सभी  वर्ग  के  लोगों  की  विशेषकर  देश  के  पददलित  वर्गों  की  एकता  चाहते

 और  उसकी  कामना  करते  हैं  |  हम  भी  मंडल  कमीशन  रिपोर्ट  के  पक्षधर  हैं  ।  इसमें  कोई  मतभेद  नहीं
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 है  ।  रिपोर्ट  को  कार्यान्वित  करने  के  तरीकों  के  बारे  कुछ  गलतफहमियाँ  अथवा  कुछ  आशंकाएं  हो  सकती
 हैं  ।  अनेक  राज्य  सरकारें  भी  हैं  सभी  राजनैतिक  दल  भी  हैं  ।  यदि  सरकार  द्वारा  रिपोर्ट  के
 कार्यान्वयन  के  तरीकों  की  घोषणा  पर  विचार  विमर्श  करने  के  लिए  एक  सवंदलीय  बैठक  की  तो
 इसमें  क्या  गलत  बात  है  ?

 मैं  सभा  के  सभी  वर्गों  से और  आन्दोलन  में  हिस्सा  लेने  वाले  सभी  विद्याथियों  से  भी  निवेदन
 करता  ह  ।  इस  प्रकार  के  आन्दोलन  से  आप  देश  को  एकता  और  अखंडता  को  हर

 स  स्थिति  से  ग्रजर  रहे  उसके  लिए  हमें  सभी  लोगों  को  एकता  और  समाज

 सहानुभूति  को  जरू  रत  है  ।  अतः  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हंं  कि  सभी  दलों  और  राज्यों  के  मुख्य
 मंत्रियों  क ेबीच  उस  प्रकार  जिससे  देश  के  भीतर  और  बाहर

 स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मंडल  कमीशन  रिपोर्ट  को  कार्यान्वित  करने  के  तरीकों  का  निर्धारण

 करने  में  आम  सहुमति  प्राप्त  की  जा  सके  ।

 व

 f का  विचार  वमश  किया  ज  नाच  हिए हा  ऊ



 मण्डल  आयोग  की  सिफारिशो  को  लागू  करने  के  सरकार  के  24  1990

 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 श्री  मदन  लाल  खुराना  :  दिल्ली  के  लोगों  से  बात  कर  सात  दिन  से  कोई

 बात  नहीं  कर

 अध्यअ  महोदय  :  मधु  दण्डवते  बात  करना  चाहते  आडवाणी  जी  कुछ  कहना  चाहते  हैं  आप

 बंठे  ।
 (  व्यवधान  )

 ]  कर
 प्रो०  संफहीन  सोज  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  अभी  आप  प्रमुख

 दलों  से  ही  सलाह-मशविरा  कर  रहे  हैं  ;  छोटे  दलों  स ेसलाह-मशविरा  न  करना  अनुचित  यद्यपि

 मैं  एक  छोटे  से  दल  से  सम्बन्धित  तो  भी  मैं  श्री  आडवाणी  के  दुबारा  बोलने  से  पूर्व  इस  विषय  पर

 अपने  विचार  रखना  चाहता  हूं  ।  )
 अध्यक्ष  भमहोदय  :  कृपया  बैठ  जाएं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  कोई  भी  आपकी  अवहेलना  नहीं  कर  सकता  ।

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  कृपया  बैठ  जाएं

 प्रो०  संफ्हीन  सोज  :  मैंने  इस  पर  कुछ  सामग्री  तैयार  की  है  ।

 अभ्यक्ष  महोदय  :  इस  गहे  पर  चर्चा  मैंने  यह  बात  आपको  पहले  ही  बता  दी  है  ।

 )
 श्री  समरेन्द्र  कन्डू  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं

 कि  मेरे  व्यवस्था  के  प्रश्न  को  महत्व  दें  ।  एक  बार  हम  मुद्दे  स ेभटक  तो  इस  प्रकार  के  भाषण  आ
 जाते  हैं  ।  यह  चर्चा  कुछ  माननीय  सदस्यों  की  इस  टिप्पणी  से  आरम्भ  हुई  थी  कि  कुछ  कुछ  विद्यार्थी
 संसद  सदस्यों  को  संसद  में  आने  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  अब  हम  मंडल  कमीशन  के  गुणदोषों  को  चर्चा  कर  रहे

 कपया  मुझे  सहयोग  दीजिए  ।  यहाँ  माननीय  सदस्य  श्री  दिनेश  जोकि  कांग्रेस  दल
 के  नेता  हैं  ओर  श्री  साठे  ने  कहा  है  कि  देश  में  उथल  पुथल  हो  रही  है  ओर  देश  दो  भागों  में  विभाजित
 हो  जायेगा  ।  यह  भी  कहा  गया  है  कि  आथिक  पहलू  पर  भी  विचार  किया  परन्तु
 95  प्रतिशत  लोग  गरीब  आप  क्‍या  सुझाव  देना  चाहते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यहां  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  हैं  ।  अब  श्री  आडवाणी  बोलेंगे  ।

 करो  लालकृष्ण  आडवाणी  :  अध्यक्ष  मुझे  यकीन  है  कि  मेरे  नौजवान
 श्री  पासवान  शान्त  होने  के  बाद  उन  टिप्पणियों  के  लिए  खेद  व्यक्त  करेंगे  जोकि  उन्होंने  आज  की
 क्योंकि  ग्री  भी  गे

 उम्मीद
 नहीं

 करू  (  क  उन्होंने  कहा  कि कि
 मै

 कभी  भी  इसको  द  नहीं  करू  (  एक  बार
 उन्होंने  कहा  कि  सर्वोच्च

 संसद  और  अगली  बार  उन्होंने  कहा  कि  सदन  के  540  सदस्य  देश  नहीं  हैं  ।”

 $40  सदस्य  इस  देश  के  यह  देश
 नहीं  है  यह  मैं  सुनकर  हैरान  हो  गया  ।  मैं  यह  मानता  हूं  कि

 पांच  सौ  चालीस

 840



 2  1912  मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  सरकार  के
 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 —=—

 हम  संसद  के  सदस्य  हैं  ।  मुझे  यकीन  है  कि  हममें  से  कोई  भी  कभी  भी  यह  दावा  नहीं  करेगा
 कि  यह  देश  परन्तु  इसके  साथ  हो  हम  इसे  देश  का  सर्वोच्च  मंच  मानते  हैं  जिसके  द्वारा  व्यक्त
 विचारों  को  कभी  भी  अबमानना  नहीं  की  जानी  पासवान  मुझे  यह  विश्वास  है  कि  यह
 सरकार  का  दृष्टिकोण  नहीं  और  सरकार  का  दृष्टिकोण  इस  तरह  टकराव  वाला  नहीं  होना  चाहिए
 और  सरकार  को  इस  बात  का  घमंड  भी  नहीं  होना  चाहिए  कि  वह  ही  देश  यदि  यह  सभा  देश  नहीं
 है  तो  यह  सरकार  भी  देश  नहीं  हैं  ।  मैं  एक  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहूंगा  ।  भी  देश
 के  बरावर  नहीं  है  ।  इस  मामले  विशेष  में  एक  विशेष  फैसला  लिया  गया  इसे  अनुमोदन
 के  लिए  सभा  में  मतदान  की  बात  तो  छोड़िए  सभा  में  चर्चा  करने  हेतु  भी  प्रस्तुत  नहीं  किया  गया

 यह  ऐसा  विधेयक  नहीं  है  जिसे  सभा  में  विचार  करने  और  पारित  करने  के  लिए  रखा  जाय  ।  यह  संविधान
 संशोधन  नहीं  है  जिसे  सभा  के  समक्ष  पारित  करने  के  लिए  रखा  गया  हो  ।  और  ज्यादा  महत्वपूर्ण  बात
 तो  यह  है  कि  दोनों  समर्थक  दलों  ने  इस  अल्पसंख्यक  सरकार  को  सलाह  दी  थी  कि  हम  मंडल  आयोग  को
 कार्यान्वित  किये  जाने  के  पक्ष  में  तो  हैं  लेकिन  हम  चाहते  हैं  कि  इसमें  आथिक  मानदंड  की  बात  भी

 जोड़ी  जानी  चाहिए  ।  इसलिए  आपको  इस  संबंध  में  इतनी  जल्दबाजी  नहीं  करनी  चाहिए  आपको  इसके
 बारे  में  इतना  उत्तावला  नहीं  होना  चाहिए  ।  अब  मैं  इसके  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  क्योंकि  चर्चा  तो
 होगी  लेकिन  मैं  इस  सरकार  से  दोनों  बातों  पर  निवेदन  कर ूगा  कि  वह  इस  सभा  में  विभिन्‍न  गुटों
 और  लोगों  के  प्रतिनिधियों  से  बाहर  चर्चा  चाहे  वे  आरक्षण  समर्थक  हों  या  आरक्षण  विरोधी  हों  ।
 उनके  साथ  बातचीत  बन्द  न  कीजिए  ।  ऐसा  रवैया  अख्तियार  न  करें  जिससे  इस  सभा  के  पास
 लन  करने  के  लिए  उनकी  निन्‍्दा  करने  के  सिवा  और  कोई  चारा  ही  न  रहे  ।  इस  अति  संवेदनशील  और

 महत्वपूर्ण  समस्या  से  निपटने  का  यह  ठीक  तरीका  नहीं  है  ।  यही  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  मुझे  विश्वास  है
 कि  यह  सरकार  मंत्री  महोदय  के  पहले  दिये  गये  वक्तव्य  में  व्यक्त  परस्पर  विरोधी  लहजे  और  भाव  से
 भिन्न  रवैया  अख्तियार  करेगी  ।

 ]
 श्री  तेज  नारायण  सिह  :  केवल  एक  पक्ष  को  मौका  दिया  जाता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तेज  नारायण  जी  आप  बैठ  जायें  ।  हम  बहस  नहीं  कर  रहे  बहस  बाद  में

 होगी  ।  मेहरबानी  करके  आप  बैठ  जायें  ।

 मंत्री  मधु  :  अध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  आपके  माध्यम  से  सारे  सदन से  प्रार्थना
 करना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  नीति  बनायी  है  जिसपर  कई  तरह  के  विचार  इस  सिलसिले  में  प्रकट  किये
 गये  गलतफहमी  न  इसलिए  आप  सब  लोगों  से  प्रारथंता  है  कि  आपके  विचार  पसन्द  हों  या  न  हों
 लेकिन  मैं  संतुलित  दृष्टिकोण  आपके  सामने  रखना  आप  उसे  सुनने  की  कोशिश  करें  |

 )

 ]
 हमें  घटिया  पेंतरेबाजी  में  नहीं  पड़ना  चाहिए  ।  बल्कि  हमें  समस्या  को  सुलझाना  बस  ।

 हम  इस  समस्या  को

 झऔ  बसंत  साठे  :  इसमें  क्या  घटिया  चाल  है  ?

 प्रो०  भधु  वच्डवते  :  साठे  मैं  इस  शब्द  को  वापस  लेता  हूं  ।

 टिव
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 अध्यक्ष  महोदय  :  साठे  दंडवते  जी  कहते  हैं  कि  वह  यह  शब्द  वापस  ले  रहे

 प्रो०  सघु  दष्डवते  :  मैं  यह  शब्द  वापस  लेता  हूं  ।  क्या  आप  अब  संतुष्ट  साठे  जी  यदि  मेरी
 डिप्पणी  से  आपको  चोट  पहुंची  हो  तो  मैं  यह  शब्द  वापस  लेता  हूं

 '''  बात  सुनिये''*
 अकबर  जी  यदि  मेरी  टिप्पणी  से  आपको  ठेस  पहुंची  हो  तो  मैं  बिना  शर्त  अपनी  टिप्पणी

 वापस  लेता  हूं  ।  )
 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  शब्द  वापस  ले  लिया  है  ।
 क्री  जाई  एस०  राजशेखर  रेड्डी  :  उन्हें  माफी  मांगनी  पड़ेगी  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवते  :  यदि  आपको  किसी  चीज  से  ठेस  पहुंची  हो  तो  मैं  आपसे  बिता  शर्त  माफी
 मांगता  हूं  ।  क्या  आप  अब  संतुष्ट  हैं  दिनेश  मुझे  अपनी  बात  कहने  दें  ।

 बरी  विनेश  सिह  :  अध्यक्ष  हमने  अभी  सत्ता  पक्ष  के  एक  मंत्री  को  सरकार
 का  दृष्टिकोण  पेश  करते  हुए  सुना  और  उनके  यह  सब  कहने  के  बाद  अब  श्री  मधु  दण्डबते  दावा  करते  हैं
 कि  वह  सरकार  का  दृष्टिकोण  पेश  करने  जा  रहे  हैं  ।  यदि  ये  उनके  व्यक्तिगत  दृष्टिकोण  हैं  तो  हम
 वण्डवते  जी  के  विचार  सुनने  के  इच्छक  हैं  ।  जहां  तक  सरकार  के  दृष्टिकोण  की  बात  उसे  पासवान
 जी  पहले  ही  प्रस्तुत  कर  चके

 प्रो०  जथु  वष्छवते  :  यदि  आप  इस  बात  के  इच्छुक  हों  कि  स्थिति  संभल  जाये  तो  हमें  इसकी
 वैधामिकता  पर  नहीं  जाना  चाहिए

 ''

 कली  कमल  चोधरी  क्या  आप  पासवान  जी  के  विचारों  की  कांट-छांट  कर  रहे

 है
 अध्यक्ष  महोदय  :  हमें  श्री  दण्डवते  को  सुनना

 दोनों  कैबिनेट  के  मंत्री  कैबिनेट  स्तर  के  मंत्री  हैं  और  दोनों  अपने-अपने  हंग  से  गयबतेमैंट  के

 ब्यूज  देने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ।

 )

 प्रो०  भथु  वण्छबते  :  मैं  अपनी  बात  को  थोपना  नहीं  चाहता  यदि  विपक्ष  के  एक  भी  सदस्य

 कहे  कि  वह  सुनना  नहीं  चाहते  हैं  तो  मैं  नहीं

 की  कमल  चोघरो  :  आपके  विचारों  को  सेंसर  नहीं  करना  चाहिए  ।

 प्रो०  सथु  दच्छवते  :  मिस्टर  मैं  चनद  सवालों  को  यहां  सदन  में  क्लैरिफाई  करना  चाहता
 चन्द  सवालों  के  सम्बन्ध  में  सफाई  या  स्पष्टीकरण  करना  चाहता  हूं  ताकि  कोई  गलतफहमी  न  रहे  ।

 सबसे  पहले  मैं  सदन  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इसी  सदन  में  पिछले  कई  सालों  मेरे  जैसे  लोगों
 बी०  जे०  पी०  के  साथियों  कम्युनिस्ट  साथियों  माक्‍्संवादी  साथियों  डी०एम०के०

 के  साथियों  अन्य  साभियों  ने  एक  आवाज  /
 '  कांग्रेस  का  भी  मैंने  कहा  कांग्रेस

 पार्टी  के  साथियों  एक  राय  से  शैडयूल्ड  कास्ट्स  और  शैडयूल्ड  ट्राइब्स  के  साथ-साथ  बैकवड़ स  के  बारे
 में कई  विचार  यहां  रखे  |  दो  मर्तंबा  हम  लोगों  ने  मण्डल  की  रिपोर्ट  पर  सदन  में  चर्चा  भी
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 दर  $.  ७  नि  न  ल्न्नि  बक  का
 2  1912  मण्डल  भायोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  सरकार  के

 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 जिसमें  एक  बार  चर्चा  की  शुरूवात  करने  का  मुझे  मौका  मिला  और  और  एक  बार  पासवान  जी
 ने  चर्चा  आरम्भ  की  परन्तु  मैं  समझता  हूं

 कि  मण्डल  कमीशन  के  सवाल  पर  हमने  कभी  सदन  को
 विभाजित  होने  नहीं  दिया  ।  अब  भी  हर  वक्‍त  मेरी  ख्वाहिश  यही  रहेगी  कि  जो  सवाल  मेरे  रुपाल  से
 सामाजिक  और  राष्ट्रीय  स्तर  का  ऐसे  सवालों  पर  कभी  सदन  को  विभाजित  न  करने  दिया
 कभी  सदन  को  विभाजित  नहीं  करना  चाहिये  ।  फिर  भी  कई  मतंबा  ऐसा  होता  है  )

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  कई  मतंबा  ऐसे  सवाल  पैदा  हो  जाते  आन्दोलन  खड़ा  हो
 जाता  है  किसी  गलतफहमी  की  वजह  से  ।  पहले  तो  हम  कोई  ऐसी  चीज़  सदन  में  नहीं  करना  चाहते
 जो  संविधान  के  खिलाफ  हो  ।  मैं  आपको  वड़ी  नम्अता  के  साथ  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  बैडवर्ड
 क्लासेज़  के  सवाल  को  छोड़  शैडयूल्ड  कास्ट्स  एण्ड  शैडयूल्ड  ट्राइब्स  के  सवाल  को  ही
 क्या  गलतफहमी  की  वजह  से  रिजर्वेशन  के  खिलाफ  कभी  देश  में  आन्दोलन  नहीं  चले  ।  कई  रीजन्स  में
 हम  माइनौरिटी  में  जब  भी  कहीं  मुल्क  में  कम्युनल  रायट्स  हुए  तो

 ]

 हम  में  से  कुछ  अल्पसंदुयक  रहे  और  हमें  अल्पसंख्यक  रहकर  मरने  से  कोई  फरे  नहीं  पड़ता  है  ।

 ]

 लेकिन  ऐसा  कई  मतंबा  होता  कई  मतंबा  ऐसा  भी  होता  है  कि  जो  विचार  हम
 समाज  के  सामने  रखते  देश  के  सामने  रखते  समाज  के  सभी  स्तरों  को  वह  मान्य  नहीं

 कोई  गलतफहमी  हो  जाती  लेकिन  गलतफहमी  की  वजह  से  यदि  कहीं  आन्दोलन  खड़ा
 हो  जाये  तो  मैं  मानता  आप  सभी  साथी  मुझसे  सहमत  होंगे  कि  उस  गलतफहमी  को  दूर  करने  का
 प्रयत्न  हमें  करना  चाहिये  ।  क्या  हम  लोगों  ने  कोशिश  मैं  आपको  बताना  चाहता  आप  मुझे  थोड़ा
 वक्‍त  मैं  यहां  शैडयूल्ड  कास्ट्स  का  जिक्र  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  कभी-कभी  सारे  आधिक

 सामाजिक  शैक्षणिक  सब  मिलकर  खड़े  हो  जाते  में  आपके  सामने  एक
 उदाहरण  देना  चाहता  मैंने  एक  बार  अम्बेडकर  समिति  के  सामने  भी  यही  कहा  था  कि  यह  सिर्फ
 एक  आश्थिक  सवाल  ही  नहीं  हमारी  पुरानी  आज  की  कांग्रेस  और  सभी  विरोधी  दल  के

 हम  सब  लोग  कमिटिड

 ]
 जरा  मेरी  बात  सुनिये  ।  अपनी  बात  रखने  का  मेरा  अपना  तरीका  है  ।  मैं  इसके  सादुश्य

 बात  कर  रहा  जब  उनमें  से  कोई  बोलता  है  तो  मैं  कभी  भी  ब्यवधान  नहीं  डालता  हूं  ।  इसके  सादृश्य
 भाप  कितनी  ही  समस्याओं  का  जिक्र  कर  सकते  जो  मैं  कहने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  उसे  समझने
 को  कोशिश  कीजिए  ।''  में  आपको  ऐनोलॉजी  देकर  यह  बताना  चाहता  हूं  क्‍यों  कि  बेकबर्ड
 क्लासेज  के  बारे  में  आप  जो  सोच  रहे  मैं  उपमा  देने  के  लिये  हरिजनों  का  सवाल  लेता  हूं  कि  जब
 देश  में  शैडयूल्ड  कास्टस  एण्ड  शैड्यूल्ड  ट्राइब्स  को  रिजर्वेशन  देने  का  सवाल|सामने  आया  तो  आजादी  के
 लिये  लड़ने  बाली  कांग्रेस  और  उस  वक्‍त  के  सारी  विरोधी  दल  के  सत्तारूढ़  दल  के  सभी
 कमिटिड  थे  कि  कान्सटीट्यूशन  में  शैडयूल्ड  कास्ट्स  एण्ड  शैड्यूल्ड  ट्राइन्स  को  आरक्षण  देने  के  सवाल  के

 हम  संब  लोग  हक  में  लेकिन  क्‍या  यह  सच  नही  है  कि  आरक्षण  के  बारे  में  कई  मर्तबा  जब  नीति

 हो  उसके  खिलाफ  भी  कई  प्रान्तों  में  शैड्यूल्ड  कास्ट्स  के  आरक्षण  के  खिलाफ  आवाज  उठाई  गई
 थी  ।  हम  सब  साथ  इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  मेरा  आपके  खिलाफ  कोई  इल्जाम
 नहीं  है  ।  हम  सब  साथ  रहे  और  हम  लोगों  ने  कहा  कि  चन्द  नौजबानों  के  अंदर  शायद  यहू  गलतफहमी
 पैदा  हो  गई  है  ।  )



 मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने के  सरकार  के  24  जगस्त  ,  1990

 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में
 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कृपया  बैठ  जायें  ।  हमें  मंत्री  महोदय  को  सुनने  का  घैय  होना
 चाहिए  ।

 )
 क्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  वे  कोई  हल  चाहते  वे  हल  नहीं  चाहते  हैं

 इसीलिए  वे  समस्या  पैदा  कर  रहे  हम  मंत्री  जी  को  सुनना  चाहते  हैं  ।  )

 ]

 प्रो०  मधु  वष्डवते  :  मैंने  शुरू  में  ही  कहा-कि  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  एण्ड  ट्राइब्स  का  मैंने  इसलिए
 कहा  ओर  मैं  आपको  बताने  की  कोशिश  कर  रहा  हूं  कि  जिस  सवाल  पर  हम  सब  एक  ऐसे
 सवाल  पर  भी  कई  मतंबा  युवकों  के  दिलों  में  गलतफहमी  पैदा  होती  है  और  कई  मतंबा  आंधोलन  बड़े
 होते  लेकिन  उस  वृक्‍त  हमारी  कोशिश  यह  हम  विद्याथियों  के पास  उनको  समझाने  की

 कोशिश  की  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  के  आरक्षण  के  बारे  में  आपकी  बिलकुल  गलत  नीति  है  और  उनको  यह
 भी  बताया  कि  डा०  अम्बेडकर  जैसे  जब  एफ्लुएंट  वायसराय  की  कौंसिल  के  मंम्बर  फिर
 भी  उनका  सामाजिक  मूल  शैड्यूल्डकास्ट  का  इसलिए  उनको  अन्याय  का  मुकाबला  करना  पड़ा  ।
 इंसलिए  मैं  सारे  साथियों  को  बताना  चाहृता  हूं  कि आथिक  सवाल  भी  अपनी  जगह  पर  लेकिन  कई
 मेबा  मेरी  आर्थिक  परिस्थिति  क्‍या  मैं  गरीब  हूं  या  अमीर  हूं  ,  इसलिए  मेरे  साथ  अन्याय  नहीं
 बल्कि  इसलिए  अन्याय  होता  है  कि  मैं  किस,मां  के  गर्भ  में  पैदा  होता  यह  अन्याय  इसीलिए  होता
 यह  बात  युवाओं  को  बताने  की  जरूरत  है  ।

 अध्यक्ष  आर्थिक  सवाल के  बारे  में  आडवाणो  जी  सोमनाथ  जी  ने  कहा  ।  उसके  बारे

 मै ंबताना  चाहता  हूं  ।  जब  प्रधान  मंत्री  ने  मण्डल  कमीशन  के  सिलसिले  में  स्पष्ट  किया  )
 आप  सुनते  क्‍यों  नहीं  हैं  ?

 वे  राज्य  सभा  में  भी  बाहर  भी  बोले  ।

 आपको  सुनने  में  क्या  तकलीफ  है  ?  समझने  में  तकलीफ  हो  सकती  है  ।  आप  मेरी  बात  को

 सुन  तो  लीजिए  ।

 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  हम  लोगों  ने  कई  मतंबा  स्पष्ट  किया  है  और  प्रथान
 मंत्री  ने कई  सब  जगह  पर  स्पष्ट  किया  उन्होंने  कहा  है  जब  हम  बैकवर्ड  क्लास  के  लिए
 कुछ  काम  करते  तो  हमारा  उत्तरदायित्व  कांस्टीट्यूशन  के  प्रति  ये  सारे  समझदार  लोग  हैं
 ओर  सारे  राजनीतिक  आंदोलन  से  आए  हुए  लोग  जो  हम  मण्डल  कमीशन  को  लागू  करने  की
 मांग  करते  आए  हैं  ओर  बंकवर्ड  तथा  शैड्यूल्डकास्ट  की  बात  करते  यह  हमारी  निजी  राय  नहीं  है  ।

 हम  सब  लोगों  जब  हम  इस  संसद  के  सदस्य  तो  हम  लोगों  ने  कसम  खाई  है  कि  हम  हिन्दुस्तान
 के  संविधान  की  रक्षा  करेंगे  ।  क्या  हम  भूल  गए  कि  हिन्दुस्तान  के  संविधान  की  घारा  340  के  अनुसार
 हम  लोगों  की  कमिटमेण्ट  हैं  ?  यह  बंकवर्ड  क्लास  कमीशन  और  बैकवर्डਂ  ये  षब्द  उसमें  है  ।
 इस  देश  के  संबिधान  को  बनाने  वालों  ने  और  बैँंकवडंਂ  शब्दों  का  जिक्र

 सोच-समझकर  किया  ।  उन्हें  मालूम  था  कि  देश  में  गरीबी  लेकिन  उसके  ल्लिए  और  भी  रास्ता  है
 और  मैं  मानता  जी  ने  और  दूसरे  साथियों  ने  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  कि

 इस  सारे  हिन्दुस्तान  में  जितने  सेण्टरूल  गवर्न॑मेण्ट  के  जाब्स  उनका  एक  परसेंट  और  उस  एक  प्ररक्षेण्ड
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 2  1912  मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  सरकार  के  घम्षिण॑य
 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में

 --  -++८  बम  न  बन  ___  विशवशशनननननीनि  किननिनिभ  मीकभीककीजकिकिकीकीओ
 करा  भी  27  परसेण्ट  बंकवर्ड  को  दे  रहे  यानी  एक  परसेण्ट  सारे  सेंट्रल  गवनंमेण्ट  के  जाब्स

 और  उस  एक  परसेण्ट  का  भी  27  परसेण्ट  दे  रहे  और  जब  वह  देते  दो  युवाओं  के  दिल  में
 किस  प्रकार  का  दर्दे  पैदा  होता  है  ।  पहले  तो  संविधान  में  जिक्र  सामाजिक  और  शैक्षणिक  जिक्र

 1.00  भ्र०७  १०

 क्योंकि  आर्थिक  परिस्थितियां  अलग  होते  हुए  भी  अगर  सामाजिक  ज्रोत  विभिन्‍न  प्रकार  का  होता  है

 चाहे  शैड्यूल  शैडयूल  वेकवर्ड  क्लास  उसके  लिए  भी  अन्याय  सहन  करना  पड़  रहा

 है  ।  इसलिए  जिन्होंने  कॉस्टीट्यूशन  बनाए  हैं  उसमें  जिक्र  किया  है  ।  लेकिन  कई  यवकों  के  दिल  में  यह
 बात  आ  गई  है  कि  नथा  मंडल  कमीशन  रिपोर्ट  जैसे  ही  इम्प्लीमेंट  होगा  हम  लोगों  को  बहुत  तकलीफ

 ऐडमीशन  नहीं  जौव  नहीं  बड़े  पैमाने  पर  जोब्स  दूसरे  लोगों  को  हमारे
 लिए  कुछ  जौब्स  नहीं  रहेंगी  ।  52  प्रतिशत  साधारण  और  27  प्रतिशत  रिजर्वेशन  दे  रहे  यह  याद

 रखिए  ।  दूसरी  प्रधानमंत्री  ने  बार-बार  मैं  उसको  दोहराता  चाहता  हूं  कि  यह  हमारी
 सरकार  की  भी  नीति  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  बंकवर्ड  क्लासेस  के  लिए  जो  रिजर्वेशन  हम  देना  चाहते  हैं
 उसको  हम  डाईलूट  नहीं  करेंगे  ओर

 ]
 27  प्रतिशत  की  परिधि  के  बाहर  हमें  आथिक  गरीबी  के  प्रश्न  पर  विचार  करना

 चाहिए  ।  हमारा  सोमनाथ  जी  के  साथ  कोई  मतभेब  न  हमार  आडवाणी  जी  से  कोई  मतभे

 नहीं  है  ।  हमारा  वामपंथियों  या  दक्षिण  पंथियों  या  कोई  तीसरी  श्रेणी  भ्भ  तो  उससे  भी
 नहीं  हमारा  कोई  भी  मतभेद  नहीं  हम  आपको  आश्वासन  देते  हैं  ।

 अगर  यह  ऐशयोरेंस  मिले  कि  मंडल  कमीशन  को  डाईलूट  मत  जो  रिजर्वेशन  कमीशन
 ने  रिकरमैंड  किया  है  उसको  डाईलूट  मत  कीजिए  ।  छोटे  से  ईशू  को  नहीं  लेना  है

 ।  सारे  हिन्दुस्तान  की
 जनसंख्या  के  एक  प्रतिशत  सरकारी  उसका  27  प्रतितत  बै  कवर्ड  क्लासेस  उसको  ड  लूट
 मत  करो  फिर  आगे  चलकर  मैं  जरूर  मानता  हूं  कि  अन्य  लोगों  के  जेसा;प्र  धानमंत्री  ने  कई  बार
 कहा  है  कि  आगे  चलकर  यह  डाईलूट  परसेनटेज  न  करते  हुए  अगर  सोचना  है  तो  ब्री  के  बारे
 आर्थिक  परिस्थिति  के  बारे  में  हम  सोच  सकते  हैं  ।  आखिर  में  इतना  हो  बताना  चाहता  हूं  कि  जो  हम
 लोगों  को  उत्तरदायित्व  वोट  मांगने  के  लिए  जनता  के  पास  गए  तो  उस  वक्‍त  तो  वादा  किया  था  ।

 ]
 प्रभुसत्ता  लोगों  को  होती  उनका  कहना  ठीक  है  कि  सरकार  की  नहीं  होती

 प्रभुसत्ता  राज्य  की  नहीं  होती  है  ।  संसद  की  अवमावना  न  करते  हुए  मुझे  यह  कहने  की  इजाजत  दें  fi
 प्रभसत्ता  संसद  की  नहीं  होती  है,प्रभुसत्ता  भारत  के  लोगों  की  80  करोड़  लोगों

 लोगों  के  सामने  जब  हम  चाहे  किसी  भी  पार्टी  के  लोग  हम  लोगों  ने  वादा
 बैकवर्ड  क्लासेस  के  सामने  जब  बोलने  गए  तो  हमने  कहा  कि  कौंस्टीट्यूशन  की  धारा  340  में  जो  लिखा

 मंडल  कमीशन  की  रिपोर्ट  आई  उसके  इम्प्लीमंटेशन  के  बारे  में  वादा  करते  आज  तक  नही
 हुआ  लेकिन  हम  यह  हमारा  उत्त  रदायित्व  उससे  नहीं  हटेंगे  ।  लेकित  आडवाणी  जी  आपके
 साथ  पूरे  सहमत  खुराना  जी  सहमत  सोमनाथ  जी  सहमत  साठे  जी  सहमत  हैं  ।  यदि  दंगा
 करने  वालों  के  दिल  में  कोई  गलतफहमी  हुई  है  तो  उनको  समझाने  का  काम  भी  हमें  करना है  क्योंकि

 हम  सिफं  पालियामेंट  के  सदस्य  नहीं  हम  राजनीतिक  आन्दोलन  के  लोग  यह  काम भी  हम
 यदि  आपको  आगे  चलकर  कोई  चर्चा  करनी  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  यह  हिन्दुस्तान  की  बड़ी  संसद
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 ५  हि  ेु
 990 मं।डज़  आयोग  की  सिक्रारियों  को  लागू  करने  के  सरकार  के  24

 निर्णय  से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में
 जररः  रतन

 इस  आधार  पर  हम  जो  मंडल  कमीशन  के  समर्थक  हम  कभी  डरते  नहीं  हैं  चर्चा  करने  के  लिए
 क्योंकि  हमारा  उत्तरदायित्व  सच्चा  हमारी  नीयत  पर  किसी  ने  हमला  नहीं  किया

 है
 इसलिए

 चर्चा  करनी  है  तो  करिए  लेकिन  सरकार  जरूर  कोशिश  करेगी  कि  चंद  लोगों  के  अन्दर
 फहमी  है  तो  मैं  वह  गलतफहमी  दूर  करने  के  लिए  आपके  साथ  यदि  हमारी  जिन्दगी  को  भी  कोई
 खतरा  होगा  तो  भी  हम  यह  काम  करने  के  लिए  तैयार  यह  आश्वासन  मैं  आपको  देता  हूं

 ]
 झरी  ए०  चाल्स  :

 महोदय  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  करना  ज्ञाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  ।

 )

 थ्रो  कमल  चोधरी  :  पालियामेंट  हाउस  के  बाहर  जो  कुछ  हो  रहा  है  वह  यह  सरकार  करवा  रही  है  ।

 प्रो०  सैफुह्दीन  सोज  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।
 अध्यक्ष  महोदय  :  भापका  व्यवस्था  का  प्रश्न  क्‍या

 )
 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  उन्होंने  मुझे  बोलने  की  अनुमति  दी  मेरा  व्यवस्था  का

 प्रश्न  है  ।  मैं  समा  के  उन  सदस्यों  में  से  हूं  जिन्होंने  मंडल  आयोग  की  रिपोर्ट  को  पढ़ा  जब
 श्री  चन्द्रजीत  यादव  ओर  श्री  राम  विलास  पासवान  यहां  सातवीं  लोक  सभा  में  थे  तो  मैने  भी  इस
 रिपोरं  को  कार्यान्वित  करने  की  इच्छा  व्यक्त  की

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  धन्यबाद  ।
 प्रो०  सैफुद्दीन  सोज्व  :  मुझे  कुछ  जानकारी  इससे  पहले  कि  मैं  बहुत  संक्षिप्स  टिप्पणी  करू  ,

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  किस  नियम  के  तहत  माननीय  मंत्री  ने  ये  टिप्पणियां  की  हैं  और  बे  क्‍या  मुद्दे
 उठाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  क्या  आप  मुझे  2  या  3  मिनट  की  इजाजत  देंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर  क्‍यों  नहीं  आते  हैं  ?
 प्रो०  सेफ्दीन  सोज  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  यह  है  कि  किस  नियम  के  तहत  ये  लोग  बोल  रहे  थे

 मोर  किस  नियम  के  तहत  मुझे  मेरे  अधिक्रार  से  वंचित  किया  अध्यक्ष  महोदव  को  मुझे  इजाजत
 देगी  होगी  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अध्यक्ष  महोद  ने  उन्हें  इजाजत  दी  है  ।  म्यबस्था  का  कोई  प्रश्न  गहीं  हे  ।
 जब  मैं  प्रधान  मंत्री  को  बुलाता  हूं  ।

 )
 प्रो०  सेफुहीन  सोझ्च  :  इससे  पहले  कि  प्रधान  मंत्री  बोलें  आपको  मुझे  2  या  3  मिनट

 कौ  इजाजत  देनी  चाहिए  ।  मैं  सदन  से  उठकर  बाहर  चला  जाऊंगा  ।

 मण्यक्ष  महोदय  :  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।
 अब  प्रधान  मंत्री  बोलेंगे  ।

 )
 प्रो०  सैफुहोन  सोज  :  आपके  विनिर्णय  का  कया  कारण
 अध्यक्ष  सहोदय  :  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  हैं  ।

 हि  )
 जध्यक्ष  महोदब  :  हमें  प्रश्नात  मंत्री  को  सुतना  चाहिए  ।



 gum)  1912  ||  प्रधान  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 1.06  स०  प्‌

 प्रथान  मंत्री  ह[रा  वक्तव्य

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  का  गठत

 घथान  बंच्ी  विश्वनाथ  प्रताप  :  सरकार  ने  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  सभी  पहलुओं  पर
 सर्मान्थित  एवं  ब्यापक  ढंग  से  बिचार  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  गठित  करने  की  अपनी
 इच्छा  की  घोषणा  की  थी  ।  यह  राजनीतिक

 तड्जा
 सैन्य  स्थितियों  भौर  हमारी

 घरेलू  चिन्ताओं  एवं  उद्देश्यों  स ेउनके  संबंधों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  मामलों  पर
 सम्पूर्ण  दृष्टिकोण  अपनाएगी  !

 चूंकि  बाहू  य  भौगोलिक  सामरिक  महत्व  का  वातावरण  तथा  देश  की  आंतरिक  परिस्थिति  दोनों
 ही  तेजी  से  बदल  रहे  इसलिए  सम्पूर्ण  दृष्टिकोण  की  आवश्यकता  का  आज  विशेष  महत्व
 अन्तर्राष्ट्रीय  वातावरण  में  नाटकीय  परिवर्तन  हुए  हैं  जिससे  संसार  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में अनिवायं  रूप
 से  शक्ति  के  नए  संतुलन  को  स्थापना  को  बढ़ावा  आथिक  सोच-विचार  द्वारा  ज्यादातर

 अन्तर्राष्ट्रीय  राजनीतिक  गतिविधियां  निर्घारित  की  जा  रही  हैं  और  आज  आधिक  शक्ति  सैन्य  शक्ति
 से  अधिक  महत्वपूर्ण  है  ।  जैसे-जैसे  विकास  प्रक्रिया  नई  शक्तियां  प्रदान  करती  है  तथा  ऐसी  आकांक्षाएं
 उत्पन्न  करती  हैं  जिन्होंने  बहुत  से  क्षेत्रों  में  सामाजिक  तथा  प्रशासनिक  ढांचों  को  तनावपूर्ण  बना  दिया

 वैसे  ही  घरेलू  स्थिति  भी  बदल  रही  देश  के  कुछ  भागों  में  ये  प्रवुतियां  बाहरी  ताकतों  द्वारा
 संयोजित  की  जाती  हैं  जो  उमग्रवादी  तथा  आतंकवादी  संगठनों  को  उनकी  गैरकानूनी  एवं  ध्वसांत्मक
 गतिविधियों  में  मदद  देती  एवं  बढ़ावा  देती  अगर  इन  प्रवृत्तियों  को  बगैर  रोक  टोक  के  जारी

 रहने  दिया  जाता  तो  ये  राष्ट्र  की  एंकता  एवं  अखंडता  को  क्षति  पहुंचा  सकती  हैं

 अतः  सरकार  ने  एक  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  गठित  करने  का  निर्णय  लिया  है  जिसमें
 लिखित  अ्यक्ति  शामिल  होंगे

 प्रधान  मंत्री  अध्यव

 रक्षा  मंत्री  भ्दस्य

 बित्त  मंत्री  सदस्य

 गृह  मंत्री  सदस्य

 विदेश  मंत्री  सदस्य

 यह  परिषद्‌  आवश्यकतानुसार  अन्य  केन्द्रीय  मंत्रियों  तथा  किसी  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  को  परिषद्‌  की
 बैठकों  में  भाग  लेने  के  लिए  अनुरोध  कर  सकती  है  ।  यह  परिषद्‌  आवश्यकतानुसार  मुविज्ञों  और  विशेषज्ञों
 को  भी  इसकी  बंठकों  में  भाग  लेने  के  लिए  आमंत्रित  कर  सकती  है  !

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  का  मुख्य  प्रयास  होगा  सैनिक  तथा  आशिक  क्षेत्रों  में
 उत्पन्न  हो  रही  बाह्य  स्थिति  तथा  हमारी  आंतरिक  स्थिति  के  बीच  सम्बन्धों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  नीति
 निर्माण  के  प्रति  सम्पूर्ण  दृष्टिकोण  विकसित  क्योंकि  इसका  राष्ट्रीय  चुरक्षा  पर  असर  पड़ता
 इससे  उन  रणनीतियों  को  पहचान  होगी  जो  आंतरिक  सुरक्षा  तथा  विदेशी  मामलों  में  हमारे
 प्रयासों  के  अच्छे  परिणाम  निकलने  की  आशा  बढ़ाती  है  ।  यह  परिषद्‌  इस  बात  का  सुनिश्चय  करेगी  कि

 जांतरिक  तथा  भौगोलिक  सामरिक  महत्व  के  वातावरण  का  मध्यकालीन  तथा  दीर्घकालीन  मूल्यांकन
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 प्रधान  मंत्री  द्वारा  बफ्तत्र्य  24  1990

 विश्वनाथ  प्रताप
 कि

 जिससे  कि  संबंधित  मामलों  में  सरकारी  नीति  बनाने  में  परिप्रेय्य
 का

 काम  करे  ।  परिषद्‌  के  विचार

 के  लिए  जो  विषय  प्रस्तुत  किए  जा  रहे  हैं  वे  मौटे  तौर  पर  निम्नलिखित  को  शामिल  करेंगे  :--

 ५  -
 बाह  खतरे  की  स्थिति  ।

 सामरिक  महत्व  की  रक्षा  संबंधी  नीतियां  ।

 अन्य  सरक्षा  संबंधी  विशेष  रूप  से  ऐसे  खतरे  जिनका  संबंध  परमाणु

 टेकनालानी  से  है  । अन्तरिक्ष  तथा  उच्च

 आन्तरिक  सुरक्षा  जिसमें  प्रति-आतंकवाद  ओर  अ्रति-आसूचना  जेसे  पक्ष

 शामिल  हैं  ।
 देश  के  भीतर  ऐसे  उन्‍्माद  की  संभावना  विशेष  रूप  से  जिसका

 सांप्रदायिक  अथवा  प्रादेशिक  आयाम  हो  ।

 भारत  की  आधथिक  तथा  विदेशी  नीतियों  पर  विश्व  अर्थव्यवस्था  में  उत्पन्न  हो  रही

 प्रवृत्तियों  की  सुरक्षा  संबंधी  उलझनें  ।

 खाद्य  तथा  वित्त  जैसे  क्षेत्रों  में  बाह्य  आथिक  खतरे  ।

 तस्करी  तथा  ड्रगों  तथा  नार्कोटिक  के  अवैध  व्यापार  जैसे  सीमापार  अपराधों

 से  उत्पन्न  खतरे  ।

 सामरिक  महत्व  के  तथा  सुरक्षा  संबंधी  मामलों  पर  राष्ट्रीय  सहमेति  तैयार

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  को  स्ट्रैंटेजिक  कोर  ग्र्‌प  द्वारा  सहायता  प्रदान  की  जाएगी  जिसमें

 मंत्रिमंडल  अध्यक्ष  होंगे  और  तीनों  सेवाओं  के  प्रतिनिधि  तथा  संबंधित  परंत्रालय  स्ट्रैंटेजिक  कोर
 राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  को  मंत्रालयों  या  अन्य  सरकारी  एजेंसियों  या  विशेष  टास्क  फोसंस  द्वार

 जैसे  कि  पैरा  6  में  दर्शाया  गया  है  प्रस्तुत  किए  गए  कागजातों  और  रिपोर्टों  के  समुचित  अध्ययन  का
 निरीक्षण  करेगा  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  का  अपना  एक  अलग  सचिवालय  होगा  जिसका  प्रमुख  सांचव  होगा
 और  वह  अधिकारी  भारत  सरकार  के  सचिव  के  समकक्ष  यह  सचिवालय  स्ट्रंटेजिक  कोर  ग्रुप
 को  भी  सेवाएं  प्रदान  करेगा  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  से  संबंधित  विभिन्‍न  पहलुओं  के  गहन  अध्ययन  परिषद्‌  के  अध्यक्ष  जितनी
 चाहें  उतनी  टास्क  फोसिस  स्थापित  कर  सकते  प्रत्येक  टास्क  फोर्स  विशेष  क्षेत्र  की  सुरक्षा  से
 संबंधित  होगी  और  उसके  सदस्य  सरकारी  सुरक्षा  मामलों  में  कार्यरत  मंत्रालयों  और  एजेंसियों  से  ही
 लिए  जाएंगे  ।  प्रत्येक  टास्क  फोसस  का  प्रमुख  उस  टास्क  फोर्स  को  सोंपे  गए  काय॑  का  अच्छा  ज्ञान  और
 अनुभव  रखता  होगा  ।  यद्यपि  टास्क  फोर्स  प्रशासनिक  तौर  पर  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  के  सचिवालय  से

 जुड़ा  किन्तु  सरकारी  या  बाहरी  एजेंसियों  से  विशेषज्ञ  सहायता  के  लिए  अनुरोध  कर  सकता  है  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  प्रभावित  करने  वाले  मुद्दों  पर  देश  के  भीतर
 अधिक  से  क्रधिक  संभावित  सर्वेसम्मति  को  बढ़ावा  देने  के  उद्देश्य  से  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  सुरक्षा  समस्याओं
 पर  सार्वजनिक  जागरूकता  बढ़ाने  के  लिए  भी  प्रयत्न  करेगी  ।  इसके  लिए  एक  राष्ट्रीय  सरक्षा
 सलाहकार  बोर्ड  का  गठन  किया  जाएगा  जिसके  सदस्यों  को  संसद  .
 वैज्ञानिकों  और  प्रशासन  सेवा  का  अच्छा  अनुभव  रखने  वाले  सशस्त्र  प्रेस  और  समाचार
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 2  1912  प्रधान  मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य
 अनजान

 माध्यमों  से  शामिल  किए  जाएंगे  ।  बोर्ड  की  एक  वर्ष  में  कम  से  कम  दो  बार  बैठक  होगी  और  यह
 अपनी  कार्यंवाहियों  का  रिकार्ड  रखेगा  ।

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  मामलों  पर  विचारों  एवं  .  विकल्पों  का  एक  व्यापक  क्षेत्र  प्राप्त  करने
 के  लिए  आवश्यक  रूप  से  एक  रचनातंत्र  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।  यह  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  पर
 विचार  के  लिए  प्रस्तुत  किए  जाने  वाले  कागजातों  एवं  उनके  अध्ययन  काय॑  में  महत्वपूर्ण  निवेश  का
 कार्य  करेगा  ।  बोर्ड  को  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  के  सचिवालय  की  सेवाएं  प्राप्त  होंगी  ।

 अध्यक्ष  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2.15  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित

 1.12  स०प०

 तत्पश्चात  लोक  सजा  मध्याहन्‌  भोजन  के  लिए  2.15  स०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 2.20  भ्र०  प०

 भ्रष्याह  न  भोजन  के  पश्चात्‌  लोक्ष  सभा  2.20  म०  प०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 महोवष  पोठांसीन

 प्रधान  मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  का  गठन--जारी

 प्रधान  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  १  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  के,गठन  के  सम्बन्ध
 में  संकल्प  के  पाठ  को  मैं  पहले  ही  पढ़कर  सुना  चुका  हूं  ।  अब  मैं  इसी  सम्बन्ध  में  एक  संक्षिप्त  वक्‍तव्य
 की  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 बकक्‍तव्य

 1.  सरकार  ने  देश  की  सुरक्षा  से  सम्बन्धित  सभी  मामलों  का  व्यापकत  और  समन्वित  जायजा
 लेने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  मठित,करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  परिषद  के  अध्यक्ष  प्रधान  मंत्री
 होंगे  और  इसमें  रक्षा  वित्त  गृह  मंत्री  तथा  विदेश  मंत्री  शामिल  होंगे  ।  जब  कभी  आवश्यकता
 होगी  तो  अन्य  केन्द्रीय  मंत्रियों  तथा  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  को  भी  इससे  सम्बद्ध  किया  जायगा  ।  परिषद
 इसकी  बैठकों  में  शामिल  होने  के  लिए  विशेषज्ञों  को  भी  आमंत्रित  करेगी  ।

 2.  ऐसे  ढ़ांचे  की  आवश्यकता  तेजी  से  बदलते  बाहरी  वातावरण  तथा  देश  में  आंतरिक  स्थिति
 के  सन्दर्भ  में  महसुस  की  गई  ।  परिषद  सैन्य  तथा  असैन्य  धमकियों  को  ध्यान  में  रखते  हुंए  नीति  निर्माण
 के  प्रति  समन्वित  दृष्टिकोण  तैयार  करने  का  प्रयास  करेगी  क्‍योंकि  इससे  राष्ट्रीय  सुरक्षा  प्रभावित  होती

 आन्तरिक  तथा  विदेशों  मामलों  में  हमारे  प्रयासों  को  आशावादी  बनाने  तथा  सरकार
 की  नोति  को  आकार  देने  हेतु  एक  परिपेक्ष्य  के  रूप  में  कार्य  करने  हेतु  मध्यकालीन  तथा  दीघंकालीन
 मूल्यांकन  का  विकास  करने  हेतु  वे  रणनीतियों  की  पहचान  में  सहायता  करेंगे  ।

 3.  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  का  एक  उद्देश्य  सामरिक  तथा  सुरक्षा  मुद्दों  पर  एक  राष्ट्रीय  सहमति
 तैयार  करना  तथा  जागरूकता  पैदा  करना  भी  इसे  प्राप्त  करने  हेतु  एक  राष्ट्रीय  सुरक्षा  सलाहकार
 बोर्ड  के  यठन  का  प्रस्ताव  है  जिसके  सदस्य  मुख्य  वैज्ञानिकों  तथा  उन  लोगों
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 मण्डल  आयोग  की  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  सरकार  के  24  1990
 निर्णयसे  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  मे  -

 विश्वनाथ  प्रताप  सिह  ]
 में  से  लिए  जाएंगे  जिनका  सशस्त्र  प्रेस  तथा  समाचार  माध्यमों  में  सेवाओं  का  काफी

 अनुभव  हो  ।  बोर्ड  की  बंठक  वर्ष  में  कम  से  कम  दो  बार  होगो  तथा  यह  राष्ट्रीय  सुरक्षा  के  मामलों  पर
 विचारों  एवं  विकल्पों  का  एक  व्यापक  क्षेत्र  प्राप्त  करने  के  लिए  एक  रचनातन्त्र  के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।

 4.  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  एक  अलग  सचिवालय  होगा  ।  तीनों  सेनाओं  के  प्रतिनिधियों  को
 मिलकर  बना  सामरिक  कोर  ग्रुप  तथा  सम्बन्धित  मंत्री  इसे  सहयोग  देंगे

 5.  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  हेतु  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद  के  गठन  तथा  इसके  कार्यों  भौर
 कार्य  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  एक  संकल्प  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 2.21  स०  प०

 भसण्डल  आयोग  की  सिफारिज्ञों  गो  लाग  करने  के  सरकार  के  निर्णय

 से  उत्पन्न  स्थिति  के  बारे  में  (-

 ]
 थ्रो  मदन  लाल  खुराना  :  उपाध्यक्ष  मेरे  पास  बहुत  सी  लड़कियों  के  फोन

 आए  और  मैं  वहां  पर  गया  ।  लड़कों  और  लड़किथों  को  कालेज  के  अन्दर  घुस  कर  मारा  गया  है

 देशबंधु  कालेज  के  प्रसीपल  डॉ०  दलबीर  सिंह  को  भी  अन्दर  घुस  कर  पुलिस  ने  मारा  टीचर्स  को  मारा
 डा०  दलबीर  सिंह  और  कई  लोग  अस्पताल  में  हैं  ।  दिल्‍ली  के  अन्दर  पुलिस  राज  हो  गया  मैंने

 सुबह  भी  कहा  था  कि  दिल्ली  के  मामले  को  निपटाना  इसके  लिए  सरकार  या  कोई  मिनिस्टर
 आगे  बढ़कर  कहे  कि  हम  उनसे  बात  करेंगे  ।  जब  जे०  के०  एल०  एफ०  और  पंजाब  के  आतंकवादियों  को
 बातचीत  करने  की  आफर  जा  सकती  है  तो  क्या  दिल्ली  के  नौजवानों  से  बात  करने  में  कोई  आपत्ति
 उपाध्यक्ष  पुलिस  ने  कालेज  में  घुस  कर  टीचर्स  और  लड़कियों  को  मारा
 देश  की  राजधानी  का  यही  हाल  रहेगा  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  मैं  सुबह  से  इस  बात  को  उठा  रहा
 आरक्षण  के  बारे  में  आडवाणी  जी  ने  नीति  बहुत  स्पष्ट  की  मेरा  कहना  है  कि  ला  एण्ड  आडेर  का  जो
 पहलू  दिल्‍ली  के  अन्दर  लोगों  को  दिक्कत  हो  रही  है  ।  इसके  लिए  किसी  को  तो  आगे  बढ़ना
 सात  दिन  से  पूरी  दिल्ली  पेरालाइज  हुई  पड़ी  है  ।  न  गृह  मंत्री  महोदय  न  लेफ्टीनेंट

 5

 करने  को  तैयार  नहीं  है  ।
 न्‍

 क्या

 कोई  बात

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपनी  बात  कह  दी

 से  आने  वाली  मैं  उनको  लेने  के  लिए  स्टेशन  पर  जाना  चाहता  लेकिन  नहीं  जा  मुझे रास्ते  स ेवापिस  आना  पड़ा  ।  कोई  रास्ता  इस  समस्या  का  कोई  तो  हल  निकलना

 श्री  हरीश  रावत  :  उपाध्यक्ष  लोग  आफिसेस  में  नहीं  जा  पा  रहे  काम-घंघे
 पर  नहीं  जा  भा  रहे  सारा  आवागमन  बंद  हो  गया  आंदोलनकारियों  के  अलावा  पुलिस  को  गली
 मोहल्ले  में

 जो
 भी  मिल  जा  गा  उसको  भी  पुलिस  मार  रही  पूरा  पुलिस  राज  सा  हो  रहा

 ख्राना  जी  की  इस  बात  से  मैं  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  ।
 सन
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 श्री  सदन  लाल  खुरानां
 :

 उपाध्यक्ष  हम  दिल्ली  के  लिए  अकाउंटेबल  हम  जहां  जाते

 लोग  नारे  लगाते  हैं  कि  आप  लोग  क्या  कर  रहे  हमें  जवाब  देन  मुश्किल  हो  जाता है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  अपनी  बात  कह  अब  बैठ  जाइए

 £  नियम  377  के  अधीन  मामलें

 धान  )

 श्री  हरीश  रावत  :  आज  छात्रों  का  जो  आंदोलन  चल  रहा  उनकी  मांग  गलत  हो  सकती  है|
 मगर  उनको  अपना  दुश्मन  सथझकर  यदि  पुलिस  उनके  ऊपर  इस  तरीके  से  मारपीट  करती  जैसे  कोई
 आक्रमण  हमारे  ऊपर  हो  गया  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  बैठ  आप  लोगों  ने  अपनी  वात  कह  दी  है  ।

 श्री  राम  नाईक  :  उपाध्यक्ष  कोई  न  कोई  हल  इस  समस्‍या  का  निकलता  चाहिए  ।

 ]

 श्रो  मनोरंजन  भक्त  और  निकोबार  द्वीप  :  गृह  मंत्री  को  यहां  आना  चाहिए  ।

 हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  संसद  भवन  के  बाहर  क्या  हो  रहा  है  ।

 श्री  हरीश  रांवत  :  दो  बातें  पहली  तो  नीति  है  ।  हम  सभी  इसका  समर्थन  करते

 ला  एण्ड  आर्डर  की  सिचुद्शन  खराब  हो  रही  उसके  विषथ  में  सरकार  को  कुछ  कहना
 द्वोम  मिनिस्टर  को  स्टेटमेंट  देना  व  हि

 2.23  भ०  प०

 नियम  377  के  अधोन  सामले

 वन  संरक्षण  अधिनियम  के  उयजस्धों  विशेषक्तर  उत्तर  प्रदेश  के  पदंतोय  क्षेत्रों
 ल्चु

 शिथिल  करने  को  मांग

 श्री  हरीश  रोाबत  :  उपाध्यक्ष  मैं  निवम  377  के  अधीन  इस  महत्वपूर्ण  विषय
 की  ओर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  चाहता  हूं

 वन  अधिनियम  1980  के,प्रावधानों  के  अत्याधिक  कड़ा  व  अव्यवहारिक  होने  के  कारण  देश  के
 पर्वतीय  व  आदिवासी  वनाधिकय  वाले  क्षेत्रों  में  निर्माण  व  विकास  कार्य  लगभग  ठप्प  पड़  गए  उत्तर
 प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  की  लगभग  3  हजार  छोटी  बड़ी  योजनाएं  अधिनियम  के  तहत  अनुमोदन  के
 अभाव  में  निर्मित  नहीं  हो  पा  रही  हैं  ।  इसका  दुध्प्रभाव  इन  क्षेत्रों  के  विकास  के  साथ  वन  संवर्धन  की
 राष्ट्रीय  नीति  पर  भी  पड़  रहा  स्थानीय  लोग  अब्र  वनरोपण  के  कार्य  क्रयों  में  सहयोग  नहीं  दे  रहे

 जन  कठिनाई  को  इस  अधितित्रभ  के  कारग  अनपुता  जा  रह  उत्तर  प्रदेश  के  पिथौरागढ़
 जनपद  के  अन्दर  चंयावत  मंच  त।मली  मोटर  मार्ग  वर्य  1930-81  में  एक  ऐसे  क्षेत्र  को  सड़क  से
 जोड़ने  के  लिए  स्त्रीकृत  किया  गया  था  जह

 के  लोगों  को  जात  4)  किलोतीटर  पैदल  चल  कर  आना
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 हरीश  रांवत  ]
 ड्ता  है  ।  स्वीकृति  की  तिथि  से  आज  तक  स्थानीय  जनता  की  प्रबल  माँग  के  बावजूद  इसे  बन

 नियम  के  तहत  अनुमोदन  नहीं  मिल  रहा  है  ।  एक  नहीं  सैकड़ों  उदाहरण  इस  क्षेत्र  में  हैं  ।

 मेरा  भारत  सरकार  व  वन  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  इस  अधिनियम  को  शिधिल  किया  जाना

 चाहिए  |  छोटे  व  मध्यम  दर्ज  के  निर्माण  कार्यों  पर  इसका  दुष्प्रभाव  नहीं  पड़ता  चाहिए  ।  भारत  सरकार
 की  अनुमति  20  हैक्टेयर  से  अधिक  बन  भूमि  के  मामले  में  आवश्यक  समझी  जानी  20  हैक्टेयर

 से  कम  वन  भूमि  के  मामले  में  भारत  सरकार  की  अनुमति  की  आवश्यकता  नहीं  होनी  चाहिए  ।  इससे
 कम  की  अनुमति  देने  का  अधिकार  राज्य  सरकार  के  पास  होना  चाहिए  ।

 काजू  योर्ड  का  गठन  किए  आते  को  सांग

 ]
 थी  एस०  कृष्ण  कुमार  !  जैसाकि  यह  सर्वंविदित  है  कि  काजू  भारत  की  एक  महत्व

 पूर्ण  व्यावसाथिक  फसल  है  और  देश  की  प्रमुख  निर्यात  की  जाने  वाली  वस्तुओं  में  से  एक  है  जिससे
 लगभग  350  करोड़  रुपये  वाषिक  आय  होती  है  ।  फिलहाल  केन्द्र  तथा  राज्य  स्तर  पर  काजू  की
 परिष्करण  तथा  निर्यात  के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  देख-रेख  हेतु  कई  एजेसियां  हैं  जो  बिना  उपयुक्त  समंवय
 के  कार्य  कर  रही  इसलिए  चाय  काफी  नारियल-जटा  मसाला  बोर्ड  इत्यादि  की

 ही  तरह  एक  एजेंसी  स्थापित  करना  अत्यावश्यक  है  ।

 क्विलोन  निर्वाचन  जहां  80%  से  अधिक  काजू  उद्योग  केन्द्रित  का  प्रतिनिधित्व  करते

 हुए  एक  सांसद  के  रूप  में  मैंने  बार-बार  इस  मामले  को  उठाया  है  तथा  1988  से  एक  काजू  बोर्ड
 के  गठन  पर  वाणिज्य  मंत्रालय  तथा  कृषि  मंत्रालय  सक्रिय  रूप  से  विचारः  कर  रहे  हैं  ।

 केरल  में  दो  लाख  काजू  कारखाना  श्रमिकों  को  वर्ष  में  100  दिन  से  भी  कम  काम  मिलता  है

 और  काजू  बोर्ड  ऐसे  हालात  पैदा  कर  सकता  है  जिनमें  उन्हें  वर्ष  में  कम  से  कम  300  दिन  रोजगार
 मिल  सकता  है  पश्चिम  बंगाल  तथा  महाराष्ट्र  सरकारों  द्वारा  शुरू  की  गई  लाईसेंस  व्यवस्था  कोਂ
 पर  तत्काल  कायंवाही  की  जानी  चाहिए  ।  केन्द्र  सरकार  को  काजू  ब्रो्ड  का  गठन  करके  काजू  उद्योग
 तथा  इसमें  कार्य रत  श्रमिकों  को  बचाना  चाहिए  ।

 सोहनलाल  गंज  संसदोय  निर्वाचन  क्षत्र  में  दार-बार  आने  वांलो

 बाढ़  को  रोकथाम  के  लिए  कदम  उठाए  आने  को  मांग

 श्री  सरजू्‌  प्रसाद  सरोज  :  उपाध्यक्ष  मैं  सदन  के  द्वारा  सरकार  का
 ध्यान  मोहन  लाल  संसदीय  क्षेत्र  में  गोसाई  सरोजनी  माल
 बाद  असोहा  और  हिलोली  विकास  खंड  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।
 जहां  पर  नगवा  नाला  आदि  कई  नदियां  हैं  ओर  बहुत  सी  उनकी  सहायक  नदियां
 बहती  है  तथा  कई  बड़े-बड़े  नाले  और  झील  जैसे  श्रवण  तीलन  व  संसपन  झ्ीलें  हैं  ।  यहां  पर  नदियों
 में  पानी  बढ़  जाने  के  कारण  बाढ़  आती  है  और  इस  समय  भी  वहां  पर  बाढ़  की  स्थिति  गम्भीर  बनी  हुई
 है  जिससे  बहां  पर  हजारों  की  तादाद  में  परिवार  तबाह  हो  गए  हैं  और  वहां  का  जनजीवन
 भिन्‍न  हो  गया  हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  इस  समस्या  का  कोई  ठोस  उपाय  किया

 जैसे  इन्‌  नदियों  के  ऊपर  पुल  बनाए  काकोरी  से  बहूरू  बेतवा  माल
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 हेलुआ  अंधा  चौकी  नवी  गड़ो  चुनौती  नगवा  नाले  पर  सई  नदी  दिपल्‍ल  पर  मंझी
 चंडिका  देवी  गोमती  नदी  पर  पीपे  का  मोहन  लाल  सई  नदी  में  सिंसंडी  के  पास  शिवपुरी
 बरोना  के  बीच  सोहराभाव  हसनगंज  के  बींच  घाटमपुरा  में  इनमें  से  कई  पुल  मंजूर  होने  के
 बावजूद  भी  धन  के  अभाव  से  नहीं  बन  सकें

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वो  एक  जांच  दल  वहां  पर  भेजें  जो  कि  वहां  के
 नुकसान  का  जायजा  ले  सके  तथा  केन्द्र  सरकार  तुरन्त  राज्य  सरकार  को  जरूरत  के  मुताविक  धनराशि

 प्रदान  करे  जिससे  वहां  नदियों  पर  बांध  बनवाये  जा  सकें  और  झीलों  को  गहरा  करवाया
 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  काम  के  लिए  विश्व  बेंक  की  मदद  से  एक  योजना  तैयार  की
 जाए

 बिहार  तया  देश  के  अन्य  भांगों  से  बंगलादेश  को  पशुधन  के  चोरी-छिपे

 व्यापार  को  रोके  जाने  को  मांग

 श्री  युवरांज  :  उपाध्यक्ष  बड़े  पैमाने  पर  बिहार  राज्य  के  अन्तर्गत  कटिहार
 जिला  के  खेरिया  हाट  एवं  मानसाईहाट  से  तथा  अररिया  एवं  किसनगंज  आदि  पड़ोसी  जिलों  की
 हाटों  से  उत्तर  प्रदेश  आदि  राज्यों  से  काफी  ऊंचे  कद  के  भेंस  आदि  तस्करी  से
 पश्चिम  बंगाल  होते  हुए  बंगला  देश  पहुंचाए  जाने  का  काम  निरंतर  वर्षों  से  चल  रहा  इस  प्रकार
 हम  लोगों  का  पशुघन  नष्ट  किया  जा  रहा  है  ।  हमारी  अर्थव्यवस्था  पर  इसका  बुरा  प्रभाव  पड़ा  है  ।
 मैंने  इस  ओर  सरकार  का  ध्यान  आऊक्ृष्ट  किया  है  ।  परन्तु  अभी  तक  कारगर  कदम  नहीं  उठाए  गए
 शीघ्र  उपाय  के  लिए  यह  विनम्र  सूचना  है  ।

 मध्य  प्रदेश  के  आविवासो  क्षंत्रों  क ेविक/[स  के  लिए  राज्य  सरकार  को  वितोय

 सहायता  दिए  जाने  की  सांग

 भरी  रामेश्वर  पाटीदार  :  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  अन्य  प्रदेशों  की  तुलना  में
 काफी  पिछड़ा  हुआ  राज्य  है  ।  इसमें  अनुसुचित  जनजाति  के  लोगों  की  संख्या  बहुत  अधिक  है  ।  प्रदेश
 के  अधिकांश  जिले  आदिवासी  बाहुल्‍य  हैं  ।  आजादी  के  वर्षों  बाद  भी  इन  क्षेत्रों  का  विकास  न  हीं  हुआ
 बड़े  गांवों  तक  भी  सड़क  नहीं  जहां  वर्षों  से  सड़कें  बन  गई  हैं  वहा  सड़कों  के  बीच  में  पुल-पलियायें
 नहीं  बनायी  गयीं  ।  जिससे  वर्षा  के  दिनों  में  पूरा  क्षेत्र  शेष  भाग  से  कट  जाता  न  त  सकल

 न  पीने  के  पानी  का  न  न  नलकूप  जो  थोड़े  बहुत  हैं  वे  सूखे  पड़े  राज्य  सरकार
 राजस्व  की  कमी  के  कारण  उक्त  विकास  कार्य  करने  में  असमर्थ  रही  है  ।  वे  लोग  भयंकर  गरीबी  में
 जीवन  यापन  कर  रहे  हैं  ।  मध्य  प्रदेश  के  खारगोन  जिले  के  आदिवासी  विकास  खण्डों  में  उक्त  विकास
 कार्य  अब  तक  नाम  मात्र  के  हो  पाए  हैं  ।  सैकड़ों  गांवों  में  पीने
 के  पानी  का  प्रबन्ध  नहीं  है  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  राजस्व  की  हालत  को  देखते  हुए  उन्हें  कर  पाना
 सम्भव  नहीं

 इसलिए  राज्य  सरकार  ने  धनराशि  को  मांग  को  है  ।  मैं  संविधान  के  अनुच्छेद  275  के  अन्तर्गत
 मध्य  प्रदेश  सरकार के  राजस्व  में  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  की
 अभिवृद्धि  जीवन  स्तर  सुधारने  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी
 गयी  घनराशि  देने  के  लिए  मांग  करता  हूं  ।

 पु  च
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 अनुवाद ]
 श्री  सुघोर  गिरी  :  उपाध्यक्ष  महोदय  ,  सुवर्ण  रेखा  नदी  के  जल  संसाधनों  से  सिचित

 क्षेत्र  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  सुवर्ण  रेखा  परियोजना  की  रूप  रेखा  तैयार
 सरकार  के  पास  स्वीकृति  हेत  भेजी  है  ।  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  से  मिदनापुर

 भू-भाग  की  सिंचाई  होगी  जिससे  लाखों  खेतिहर  लोगों  को  अत्यधिक  लाभ  पहुंचेगा
 इस  परियोजना  के  तीब़  गति  से  कार्यान्वयन  हेतु  राज्य  सरकार  ने  लगभग  सारा  आधारभूत

 पूरा  कर  लिया  परन्तु  चूंकि  केन्द्र  सरकार  ने  इस  परियोजना  को  अभी  तक  स्वीकृत  नहों  दी
 राज्य  सरकार  इस  परियोजना  काय  को  आगे  बढ़ाने  की  स्थिति  में  नहीं  है  और  जिसके  परिणाम

 स्वरूप  किसानों  में  भारी  निराशा  व्याप्त  है  ।  इसलि  7,  मैं  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  तथा  जल  संसाधन
 मंत्रालय  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इस  विययर  पर  शीक्ष  ध्यान  दें  और  इस  परियोजना  को  यथाशीघ्र

 स्वीकृति  दें  ।

 विशाखापट्टनस  ओर  इज्छापुरम  के  बीच  के  क्षेत्र  को  दक्षिण  मध्य  रेलवे  को
 अन्तरित  किये  जाने  को  मांग

 श्री  के०  राम  मोहन  राव  :  उपाध्यक्ष  उत्त  र  तटीय  जो  दक्षिण  पूर्वी
 रेलवे  के  विशावपट्टनम  रेलवे  िजिजत  के  अल्ततत  आता  के  तीत  जिलों  में  लगभग  5  लाख  शिक्षित
 बेरोजगार  हैं  ।

 उत्तर  तटीय  आंध्र  के  बेरोजगार  युवा  मंच  की  यह  शिकायत  है  कि  यद्यपि  दक्षिण  पूर्वी  रेलबे  को
 इस  डिविजन  का  योगदान  सज॒ते  अधिक  दरषित  पूर्वी  रेलवे  इस  तीत  जिलों  के  युवाओं  1%
 भी  कम  नौकरियां  देत

 उनकी  यह  भी  शिकायत  है  कि  उनको  भर्ती  में  तब  तक  न्याय  नहीं  मिलेगा  जब  तक  कि
 विशाखापट्टनम  से  इच्छापुरम  तक  का  क्षेत्र  दक्षिण  मध्य  रेलवे  को  अन्तरित  नहीं  किया  जाता  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  उपरोक्त  विषय  पर  विचार  करें  ।

 बेंकों  द्वारा  सेवा  प्रभारों  में  हाल  में  को  गई  वृद्धि  पर  पुनविचांर  किए
 जाने  को  मांग

 श्री  पो०  अग्रवाल  :  बैंक  सेवा  प्रभार  में  हाल  ही  में  की  गई  ओसतन
 25%  वृद्धि  से  उद्यौग  तथा  विशेषतौर  पर  छोटे  और  लघु  निर्माताओं  तथा  आम

 को  भारी  झटका  लगा  सेवाओं  में  बिना  आनुपातिक  सुधार  के  सेवा  प्रभार  में  तीन  वर्ष  की
 -  थोड़ी  सी  अवधि  में  दूसरी  बार  वृद्धि  की  गई  और  अधिक  क्ष्‌ब्ध  कर  देने  वाली  बात  यह  है  कि

 सेवा  प्रभारों  में  एक  दम  से  वृद्धि  हुई  इसके  अतिरिक्त  भुगतान  रोकने  सम्बन्धी
 मद्रास  तथा  कलकत्ता  इत्यादि  में  संशोधित  आई०  सी०  आर०  चैक  जारी  करना  जैसी

 सेवाओं  के  लिए  कुछ  नए  बैंक  प्रभार  लागू  किए  गए  हैं  ।

 कर्मचारियों  के  वेतन  इत्यादि  में  वृद्धि  के  आधार  पर  इन  प्रभारों  में  वृद्धि  न्‍्यायोचित  नहीं  हैं  ।
 इनमें  बृद्धि  अनुचित

 विशेषतोीर  पर  उस  समथ  जब  सरकार  मूल्थ  वृद्धि  को  रोकने  हेतु  विभिन्‍न  तरीकों

 पर  विचार  कर  रही  है  ।

 आदमी
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 मैं  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  पूरे  मामले  पर  पुनः  विचार  करे  और
 1990  से  पहले  प्रचलित  बैंक  प्रभार  फिर  से  लागू  करें  ।

 2.32  म०  प०

 नियम  193  के  अधोन  चर्चा

 लाड़ो  की  स्थिति  के  सम्यनन्‍्ध  सें  बगदाद
 तथा  कवत  के  अपने  हाल  में  किए  गए  दोरे  के  बारे  सें  विदेश  मंत्रों

 द्वारा  विया  गया  वक्‍तस्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विदेश  मंत्री  द्वारा  23  1990  को  दिए  गए  वक्तव्य  पर
 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  श्री  गिरधारीलाल  भार्गव  बोलेंगे  ।

 मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  अपने  भाषणों  को  उन्हीं  बातों  तक  सीमित
 जिन्हें  वे  स्पष्टीकरण  के  रूप  में  पूछना  चाहते  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्यगण  चर्चा  के  विषय  को

 बढ़ाते  हैं  और  उन  जो  वक्‍तव्य  में  नहीं  पर  प्रश्न  पूछते हैं  अथवा  वक्तव्य  देते  हैं  तो  चर्चा  का
 विषय  बहुत  व्यापक  हो  जायगा  ।  ऐसे  जो  वे  माननीय  मंत्री  द्वारा  पहले  ही  दिए  जा
 चुके  वक्तव्य  पर  केवल  स्पष्टीकरण  चाहने  के  लिए  पूछना  चाहते  को  सीमित  रखना  अधिक  उपयोगी
 तथा  प्रभावी  होगा  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  उपाध्यक्ष  यह  सीधे  मेरे  प्रान्त  से  या  प्रान्त  के
 निषासियों  से  जुड़ा  हुआ  प्रश्न  है  और  चूंकि  मैं  राजस्थान  में  रहता  हुं  और  राजस्थान  के  निवासी  बहां
 हैं  इसलिए  दो-तीन  मिनट  ज्यादा  इसके  लिए  आप  मुझे  क्षमा  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कल  इस  विषय  पर  चर्चा  होनी  थी  लेकिन  आज  ही  इसको  रखा  है  और
 साढ़े  तीन  बजे  प्राईवेट  मैम्बत  बिल  होना  अगर  आप  ज्यादा  बोलेंगे  तो  दूसरे  मैम्बस  को  समय  नहीं
 मिलेगा  ।

 क्री  गिरघारो  लाल  भागंव  :  इतने  समय  तक  मुझे  बोलना  नहीं  आता  मेरी  हिम्मत  भी  नहीं
 है  ।  मैं  संक्षेप  में  यह  निवेदन  कर  रहा  हूं  सबसे  पहले  कि  आज  बुद्धि  देने  वाले  गणेश  जी  का  जन्म  दिवस
 है  ।  यदि  आज  देश  की  अन्य  छट्ठियों  को  तरह  छुट्टी  हो  जाती  तो  यह  विध्न  हरण  हो  जाता  ।  आज
 मंडल  आयोग  वाला  मामला  भी  बाहर  हो  रहा  दिल्ली  में  अशांति  हमें  उसकी  रिपोर्ट  नहीं  मिली
 है  ।  मण्डल  आयोग  क्‍या  हमें  मालूम  नहीं  है  ।  बाजार  में  भी  यह  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  ।0  साल
 पहले  आई  अगर  आज  छठी  हो  जाती  तो  न  यह  मामला  न  कुवैत  वाला  संकट  सारा
 काम  विध्न  हरण  हो  जाता  ।

 विदेश  मंत्री  विपरीत  परिस्थितियों  में  कुवैत  गये  इसके  लिए  मैं  उनको  अपनी  ओर  से  तथा  सदन
 की  ओर  से  धन्यवाद  देना  चाहता  हुं  ।  क्योंकि  वह  संकट  के  समय  वहां  पर  जो  भारतीय  फंसे  हुए
 हैं  उनके  लिए  उन्होंने  जो  प्रयास  किया  उसकी  मैं  प्रशंसा  करता  हूं  और  कुवंत  स्थित  भारतीय

 एशंस के  नेता  और  सभुदाय  जो  इस  समय  भारतीयों  की  सेवा  कर  रहे  हैं|  उनकी भी  मैं  प्रशंसा  करता

 हूं  ।  मैं  समझता हूं  सदन  भी  वहां  की  जनता  में  सेवा  कर
 रहे  इन  लोगों  की  सराहना  करेगा  ।  कुल

 क्र  वहां  दो  लाख  भारतीय  परेश।न  हैं  और  कानून  और  व्यवस्था  सामान्य  नहीं  माननीय  विदेश
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 गिरधारो  लाल  भांगंव  ]

 मंत्री  जी  ने  अपने  वक्तव्य  में  बहुत  सी  ऐसी  बातें  कही  मगर  कानून  और  व्यवस्था  सामान्य  नहीं
 लटपाट  की  घटनायें  भी  हो  रही  बंक  भी  वन्द  खाने-पीने  की  वस्तुएं  नहीं  मिल  रही  डाक-तार

 विभाग  की  व्यवस्था  ठीक  नहीं  है  |  मंत्री  जी  खुद  अपने  साथ  वहां  से  आते  हुए  15  बैग  चिट्ठ्यों  के

 लेकर  आये  वहां  पर  दो  अगस्त  को  गोलोबारी  में  दो  भारतीय  मारे  उनको  पच्चीस-पच्चीस

 हजार  रुपये  अनुदान  के  रुप  3  लेक्रिन  नाम  मालूम  नहीं  यह  उन्होंने  अपने  वक्तव्य  में  कहा

 कई  व्यक्ति  घायल  भी  हुए  वहां  पर  लोगों  को  रोका  जा  रहा  है  |  एयर  इंडिया  का  चालक  दल  कुवैत
 में  फंस  गया  था  |  कई  महिलाएँ  आपके  साथ  विमान  से  आई  हैं  ।  वहां  की  स्थिति  सामान्य  नहीं  है  ।

 आज  24  तारीख  और  आपने  भी  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  इराक  ने  घोषणा  की  है  कि  24

 तारीख  से  कबत  में  किसी  दूसरे  मुल्क  का  दूतावास  नहीं  सबको  बन्द  करना  पड़ेगा  ।  आज से
 वास  भी  बन्द  हो  जायेगा  तो  स्थिति  और  खराब  होगी  ।  माननीय  विदेश  मंत्री  ने  यह  भी  कहा  है  कि

 घवराने  की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।  जनता  में  निराशा  की  बात  न  आये  इसलिए  स्थिति  स्वयं  खराब
 मानते  हुए  उन्होंने  दृतावास  की  स्थिति  भी  खराब  मानी  वहां  जो  कमंचारी  हैं  वे  बहुत  सीमित  हैं  ।
 लोग  वहां  जाते  दस्तावेज  मांगते  सलाह  मांगते  हैं  कि  कैसे  वापस  घर  जायें  |  वहां  से  जो  सड़क

 मार्ग  है  वहां  पर भोजन  की  और  ठहरने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  उन्होंने  एक  कुशल  डाक्टर  की  तरह
 स्टेटमेंट  दिया  है  कि आदमी  मर  रहा  लेकिन  वह  कहते  हैं  कि  जिन्दा  मैं  उपचार  कर  रहा
 उन्होंने  वक्तव्य  में  जिस  स्थिति  का  जिक्र  किया  है  उसमें  स्वयं  मान  रहे  हैं  कि  स्थिति  खराब  भोजन

 की  व्यवस्था  नहीं  चिकित्सा  की  व्यवस्था  नहीं  उनके  आने-जाने  की  व्यवस्था  नहीं  इसके  बाद

 भी  उन्होंने  जो  वक्तव्य  दिया  मैं  उनको  उसमें  केवल  धन्यवाद  ही  दे  सकता  हूं  ।  उन्होंने  कहा  है  कि

 भारतीय  समुदाय  के  बारे  में  कि  वे  जा  सकते  लेकिन  जल्दबाजी  नहीं  करनी  चाहिए  ।  तुम  जा  भी  सकते

 हो  ओर  जल्दबाजी  भी  नहीं  ये  दोनों  बातें  कैसे  हो  सकती  विदेश  मंत्री  ने  कहा  है  कि  वे

 स्थिति  पर  निगाह  रखे  हुए  है  और  वहां  फंसे  लोगों  को  स्वदेश  लाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  अधिक  से

 अधिक  लोग  यहां  आ  वे  अपने  साथ  200  व्यक्तियों  को  लाये  विशेषकर  गर्भवती  महिलाओं  को

 लेकर  आये  हैं  उसके  लिए  मैं  उनकी  प्रशंसा  करता  हूं  और  एयर  इण्डिया  के  लोगों  को  भी  धन्यवाद  देता
 आपने  कहा  है  कि  उनको  स्वदेश  लाने  को  नई  व्यवस्था  करेंगे  ।  कुवत  के  पास  बसरा  से  विमान

 जायेगा  और  वहां  से  अम्मान  और  अम्मान  से  भारत  के  लिए  प्रस्थान  करेगा  ।

 मेरा  मतलब  यह  है  कि  आपने  कहा  कि  उड़ान  रोजाना  कर  रहे  हैं  फिर  यह  कहा  कि  जरूरत

 हुई  ओर  मैं  समझता  हूं  कि  इसकी  जरूरत  और  ज्यादा  कबत्र्‌  होगी  ?  यदि  आप  और  उड़ान  कर

 सकते  हैं  तो  आपको  करना  चाहिये  ।  आप  मान  रहे  हैं  कि  इराक  और  जाड्डन  सीमा  पर  दोनों  ओर  अपने

 कार्यालय  स्थापित  कर  रहे  हैं  ।  सड़क  के  रास्ते  और  सुविधाजनक  बनाये  जा  रहे  दो  कर्मचारी
 जाईन  की  ओर  भेज  दिये  गये  ये  सारी  बातें  आपने  अपनी  स्टेटमेंट  में  कही  हैं  ।  आप
 मास्को  और  वाशिगटन  गये  थे  जहां  पर  दोनों  देशों  से  तेल  की  सप्लाई  के  बारे  में  बात  भी  की

 मेरा  कहने  का  मतलव  यह  है  कि  यह  बड़ा  गंभीर  मामला  यह  कोई  आसान  मामला  नहीं
 है  ।  यदि  वहां  पर  लड़ाई  छिड़  गयी  और  अमेरिका  का  प्रभाव  बढ़ता  हुआ  चला  चायेगा  तो  इससे  भारत
 को  ही  सबसे  ज्यादा  नुकसान  होगा  ।  हम  तो  यह  समझते  हैं  कि  हम  यहां  दिल्ली  में  सदन  में  बैठे  हुए

 यहां  मंडल  कमोशन  के  बारे  में  आन्दोलन  हो  जायेगा  तो  दवा  देंगे  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  खाड़ी
 देश  की  इस  समस्या  को  दवाने  की  स्थिति  पैदा  नहीं  होगी  ।  वहां  पर  युद्ध  की  चिगारी  का  सबसे  बड़ा

 असर  भारतवर्ष  पर  इसलिए  भारत  को  ही  इसकी  चिन्ता  करनी  चाहिये  ।  हमारे  पड़ोसी  देश
 पाकिस्तान  और  बंगला  देश  खाड़ी  के  तनावग्रस्त  इलाकों  में  सैनिक  भेजने  का  फैसला  कर  चुके  हैं  तो  मैं
 घमझता  हूं  कि  जो  देश  सैनिक  शक्ति  के  साथ  आगे  बढ़ते  चले  जा  रहे  उससे  ज्यादा  खतरा
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 हिन्दुस्तान  को  होगा  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  इस  सदन  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह
 गंभीर  प्रश्न  है  क्योकि  देश  रहेगा  तो  संसद  भी  रहेगी  ।  संसद  कोई  देश  से  बड़ी  नहीं  इसलिए  संसद
 के  सामने  सर्वोच्च  प्राथमिकता  के  आधार  पर  उसको  विचार  करना  कुवेत  में

 जो आग  लगी

 हैई  उसका  समाधान  नहीं  कर  यह  गम्भीर  बात  है  ।  अमेरिका  अपनी  शक्ति  बढ़ा  रहा  है  जिसने

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  सिद्धान्तों  की  भी  परवाह  नहीं  की  ।  इससे  हमारे  बहुत  खतरा

 इसलिए  मैं  दो-तीन  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।

 प्रवासियों  का  मामला  है  ।  प्रवासी  वहां  पर  या  तो  केरल  से  हैं  या  तामिलनाड  से  हैं  और

 इन  दोनों  के  बाद  सबसे  ज्यादा  प्रवासी  राजस्थान  के  हैं  ।  राजस्थान  में  भी  जिला  झुनझुनूं  और

 सीकर  के  ज्यादा  ये  लोग  खाड़ी  के  देशों  में  काम  में  लगे  हुए  इसलिए  मेरी  विशेष
 दारी  आज  मुझे  बोलने  का  अवसर  दिया  गया  है  तो  मैं  निवेदन  करू गा  कि  ज़ेसे  विदेश  मंत्री  एक
 अधिकारी  को  केरल  या  तामिलनाडु  के  प्रवासियोंके  बारे  में  पूरी  जानकारी  लेने  के  लिए  वहां  भेजते  हैं  तो
 उसी  प्रकार  राजस्थान  के  प्रवासियों  की  जानकारी  लेने  के लिए  कोई  अधिकारी  नहीं  भेजा  गया  है  जो
 फंसे  हुए  राजस्थानियों  कौ  सूचना  देता  ।

 दूसरा  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  राजस्थान  के  मुख्यमंत्री  जी  से  जाप  सलाह  करिये  और  राजस्थान
 के  एक  मंत्री  को  खाड़ी  क्षेत्र  में  भेजें  जो  वहाँ  की  व्यवस्था  देखे  और  पूरे  भारतीयों  की  दशा  को  भी
 देखे  ।  राजस्थान  के  मुख्यमंत्री  जिस  मंत्री  को  यह  उन  सब  की  चिन्ता  का  जिम्मा  होना  चाहिये  या
 फिर  सभी  प्रवासियों  के  बारे  में  पूरी  रिपोर्ट  दे  ।

 आज  अखबारों  में  यह  खबर  छपी  है  कि  जार्डन  ने  रास्ता  बन्द  कर  दिया  है  लेकिन  सात
 बले  के  न्यूज  में  कहा  गया  है  रास्ता  खोल  दिया  गया  यह  रास्ता  क्‍यों  बंद  कर  दिया  गया  क्योंकि

 वहां  पर  पीने  के  पानी  फी  किल्लत  हो  गयी  है  और  हैजा  फैल  गया  मेरा  निवेदन  है  कि  जो  भारतीय
 प्रवासी  लौट  रहे  उनको  अम्मान  में  यदि  हैजा  टीका  लगवा  दिया  जाये  तो  वे  भारतवर्ष  में  हैजे
 की  बीमारी  लेकर  नहीं  आ  सकेंगे  ।  इससे  हैजे  का  रोग  वहीं  पर  रह  जायेगा  ।

 एक  बात  और  कहना  चाहता  हूं  कि  अभी  तो  आप  वहां  पर  होकर  आये  हैं  और  आप  बार-बार
 वहां  जा  नहीं  सकेंगे  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  वहां  की  स्थिति  के  बारे  में  समाचार  मिल  जाये  लोगों  को
 चिट्ठियां  मिल  जायें  ताकि  लोगों  को  राहत  की  सांस  मिल  सके  ।  हमारे  कई  लोगों  के  बेटे  वहां  फंसे  हुए

 कई  लोगों  की  बहुएं  फंसी  हुई  कई  लोगों  के  साले  या  दूसरे  रिश्तेदार  वहां  फंसे  हुए  हैं  ।  इस  कारण
 सभी  लोग  दुखी  हैं  ।  आज  महंगाई  की  लोगों  को  उतनी  चिन्ता  नहीं  मण्डल  आयोग  की  रिपोर्ट  को
 लेकर  उतनी  परेशानी  नहीं  लोग  दुनिया  भर  की  मुश्किलों  को  भूल  सकते  परन्तु  गल्फ  देशों  में
 भारतीय  मूल  के  लोगों  पर  जो  बीत  रही  उसको  लेकर  आज  यहां  लोगों  में  दुख  ज्यादा  इसलिए
 सरकार  को  कोई  ऐसी  करनी  चाहिये  कि  लोगों  को  उनके  बारे  में  नियमित  रूप  से  समाचार
 मिलते  जानकारी  मिलती  चिट्ठियां  मिलती  रहें  ताकि  लोगों  को  हिम्मत  बनी  यही  मेरा
 मिषेदन  है  ।

 अभी  आपने  कहा  कि  हम  यहां  से  एक  जहाज  जो  खाद्य  सामग्री  लेकर  मैं  पछना
 चाहता  हंं  कि  आप  उस  जहाज  को  कब  भेजेंगे  ।  आप  शीघ्र  से  शीघ्र  उस  जहाज  को  रवाना  कीजिये  ।
 इसमें  दो-चार-पांच  दिन  का  बिल्कुल  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि  आप  स्वयं  वहां  जाकर  देख  आये

 आप  सब  स्थिति  से  अवगत  ऊपर  से  आप  दयालु  भी  हैं  क्योंकि  आप  बहादुरी  के  साथ  स्वयं  गल्फ ््
 कन्ट्रीज  इसलिए  मेरा  आपसे  निवेदन  है  कि  आप  खाद्य  सामग्री  से  भरे  जहाज  को  जल्दी  भिजवायें  ।

 257



 नियम  193  के  अधीन  चर्चा  24  1990

 गरिरधांरो  लाल  हु
 आय

 यह  जहाज  सिर्फ  क्वैत  ही  न  जाये  बल्कि  बगदाद  में  भी  जाना  वहां  भी  बहुत  बड़ी  संख्या  में
 प्रवासी  भारतीय  रहते  हैं  ओर  उन्हें  भी  राहत  सामग्री  पहुंचाना  उतना  ही  आवश्यक  जितना  कुवैत
 में  खाद्य  सामग्री  से  भरा  जहाज  भेजा  जाना  जरूरी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  15  मिनट  से  ज्यादा  का  समय  अब  तक  ले  लिया  है  ।

 थी  गिरघारो  लाल  भागंव  :  मैं  सिर्फ  दो  मितट  और  लूंगा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  दूसरे  लोगों  को  भी  देखिये  ।  फिर  आज  3.00  बजे  प्राइवेट  मैम्बस
 बिजिनेस  आरम्भ  हो  इसे  भी  ध्यान  में  रखिये  ।

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  आज  अमेरिका  वहां  जिस  तरह  से  अपनी  सैनिक  शक्ति  बढ़ा  रहा
 चार  देशों  न ेमिलकर  उसका  विरोध  किया  मैं  समझता  हंं  कि  उसका  असर  क्‍या  उसे  भी

 आपको  ध्यान  में  रखकर  समुचित  कदम  उठाने  चाहिये  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  कूटनीति  के  आधार  पर  आप
 अमेरिका  के  साथ  सलाह  मश्वरा  करें  ।  यदि  आप  सोचते  हैं  कि  हम  बीचबचाव  नहीं  हम  बोलेंगे

 नहीं  तो  आज  आप  भले  ही  न  बोलें  लेकिन  आपको  कुछ  दिनों  बाद  बोलना  ही  इसीलिये  मैंने

 कहा  कि  आप  कूटनोतिक  आधार  पर  अमेरिका  से  सीधे  बातचीत  इसके  युनाइटिड
 नेश्नन्स  में  जो  हमारे  राजदूत  उनकी  इस  सम्बन्ध  में  क्या  रिपोर्ट  उसका  भी  हमें  पता  चलना  चाहिये  ।
 उस  रिपोर्ट  की  हमें  भी  जानकारी  मिलनी  चाहिये  ।  जो  हवाई  जहाज  कुवैत  होते  हुए  बसरा  मेरीं
 भांग  है  कि  आप  इस  तरह  की  व्यवस्था  कीजियेगा  कि  वह  जहाज  कुवैत  से  सीधे  भारत  आ  सके  ।  इसकी
 संभावना  पर  आप  गम्भीरता  से  विचार  कर  लीजिये  क्‍योंकि  जैसा  आपने  अपने  स्टेटमैंट  में  वहां  जो

 सड़कें  उसमें  आने-जाने  में  24  घण्टे  लगते  लोगों  को  आने-जाने  में  भारी  कध्ट  होता  भोजन  की

 कोई  व्यवस्था  नहीं  पीने  के  पानी  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  इसलिये  यदि  वह  जहाज  वहां  से  सीधे
 भारत  आ  सके  तो  यह  48  घण्टे  का  रास्ता  कवर  करने  का  समय  बच  जायेगा  और  लोगों  को  भोजन  की
 भी  व्यवस्था  हो  पानी  की  भी  व्यवस्था  हो  जायेगी  ।  इसी  तरह  से  यूनाइटिड  नेशन्स  में  जो  आपके
 प्रतिनिधि  उनसे  कहियेगा  कि  वहां  हमारे  जो  दो  लाख  प्रवासी  क्‍या  सुरक्षा  परिषद  या  यूनाइटिड
 नेशन्स  उनके  लिये  उपयुक्त  व्यवस्था  कर  सकता  क्या  उनके  सम्बन्ध  में  रेड  क्रॉस  हमारी  कोई  सहायता
 कर  सकती  है  तार्कि  वे  सारे  के  सारे  व्यक्ति  किसी  एक  स्थान  आसपास  से  आकर  इकट्ठा  हो  जायें
 और  रैड  क्रॉस  के  शान्ति  के  लाल  झण्डे  के  नीचे  जमा  हो  जायें  ।  इस  तरह  की  व्यवस्था  से  यदि  कोई
 लाभ  हो  सकता  है  तो  उस  पर  भी  आपको  विचार  करना  चाहिए  ।

 अंत  एक  निवेदन  यह  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  भारतीय  लोगों  की  गल्फ  कन्द्रीज  में  जो
 सम्पत्ति  रह  गई  पैसा  रह  गया  वहां  के  बेंकों  वहां  उनके  जो  खाते  कई  लोग  अपनी  प्रौपर्टी  छोड़

 -  कर  यहां  आ  गये  उन  सव॒  का  आखिरकार  क्‍या  आपने  अब  तक  जो  प्रयास  किये  हैं  जैसा
 आपने  स्टेटमैंट  में  भी  उसके  लिये  आप  बधाई  के  पात्र  हैं  परन्तु  इस  समस्या  के  समाघान  के  लिये
 भारत  को  कटनीतिक  आधार  पर  पहल  करनी  आवश्यक  है  ।  यदि  आप  ऐसा  नहीं  करेंगे  और  गलफ  देशों
 के  बीच  में  यदि  लड़ाई  होती  है  तो  उसका  सीधा  असर  भारत  पर  पड़ने  वाला  इसे  आप  नहीं  भला
 सकते  ।  फिर  भारत  पर  तेल  का  संकट  और  गहरा  बनकर  छायेगा  । आज  आप  भले  ही  ऐसा  फैसला  ले
 लें  कि  एक  दिन  के  लिये  गाड़ियां  चलाना  बन्द  कर  लोग  इस  त्याग  के  लिये  भी  तैयार  हो  जाय॑गे
 लेकिन  तेल  की  समस्या  के  समाधान  के  उन  देशों  में  रहने  वाले  भारतीय  मूल  के  लोगों  की  समस्या

 के  समाधान  के  सबसे  पहले  तो  उन्हें  यहां  दूसरे  कूटनीतिक  आधार  बतुराई
 सब  लोगों  से  सलाह  मश्वरा  अमेरिका  से  बातचीत  +)जियेगा  और  इस  मामले  में  दखल  देना
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 हमारे  लिये  बहुत  जरूरी  है  ।  यही  उसके  लिये  उपयुक्त  समय  वरना आज  के  बाद  यदि  हमारा  दूतावास
 वहां  बंद  हो  गया  तो  भारतीय  मूल  के  लोगों  की  समस्या तो  बढ़  ही  हमारे  ऊपर  आने  वाले
 संकट  भी  बढ़  यही  मैं  आपसे  निवेदन करना  चाहता  हूं  ।

 |

 शी  एडुआर्डो  फंलोरो  :  उपाध्यक्ष  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए
 शुक्रिया  ।

 सबसे  पहले  मुझे  माननीय  को  बधाई  देनी  चाहिए  पूरे  विश्व  में  कुवैत  जाने  वाले
 राजनैतिक  व्यक्ति  हैं  तथा  जो  वहां  केवल  औपचारिकता  के  नाते  ही  नहीं  गये  बल्कि  वहां  अपने  लोगों
 से  बैठक  की  और  यहां  तक  कि  वहां  फंसे  लोगों  को  यहां  लाए  |  यह  एक  बेहतर  चेष्टा  हम  इसे
 गही  संज्ञा  दे  सकते

 हमें  वहां  तैनात  अपने  अधिकारियों  को  नहीं  भूलना  चाहिए  ।  मैं  स्वयं  अमान  में  था
 और  मैंने  देखा  कि  वहां  केवल  दो  अधिकारी  प्रथम  सचिव  ओर  थोड़े  से  कर्मचारी  ।  वे  वहां
 दिन-रात  काय॑  कर  रहे  रात  को  वे  बिना  सोये  दूताव्रास  में  ही  रुके  हुए  यहां  तक  कि  वहां  से
 भेजने  की  प्रारम्भिक  अवस्था  में  भी  वे  हवाई  अहू  पर  उन  लोगों  को  ले  जाने  हेतु  आ  जा  रहे  थे  और
 उनके  लिए  प्रबन्ध  कर  रहे  थे  ।  हमें  वहां  पड़ोसी  देशों  में  विदेश  सेवा  के  लोगों  के  साथ-साथ  भारतीय

 समुदाय  के  लोगों  को  भी  बधाई  देनी  चाहिए  ।  अमान  में  भारतीय  सजुदाय  के  लोगों  ने  बिना  किसी  के
 कहे  वहां  आने  वाले  लोगों  के  बीबी-बच्चों  की  देखभाल  करने  की  जिम्मेदारी  ली  ।  उन्होंने  बहुत  ही  अच्छा
 कार्य  किए  है  ।  हमें  खेद  है  कि  कुछ  लोगों  की  मृत्यु  हो  गई  परन्तु  इतने  लोग  नहीं  मरे  जितना  कि
 समाचार  पत्र  बता  रहे  थे  ।  मैं  इस  समस्या  से  प्रभावित  निर्वाचन  क्षेत्र  से  हूं  ।  उन्होंने  यह  खबर  प्रकाशित
 की  थी  कि  गोवा  के  20  व्यक्ति  मर  गये  आपने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  केवल  तीन  ब्यक्ति  मरे
 हैं  ।  कृपया  इन  लोगों  के  नाम  बता  दीजिए  अन्यथा  सभी  यह  सोचेंगे  कि  मरने  वाले  उनके  रिश्तेदार
 कृपया  उनके  नाम  बता  दीजिए  तथा  शोक  संतप्त  परिवारों  को  संसद  की  ओर  से  संवेदना  संदेश  भेज
 दीजिए  ।  यह  सूचना  लेने  के  लिए  स्वयं  मंत्री  को  वहां  क्‍यों  जाना  पड़ा  ?  जब  ऐसी  सभी  सूचनाएं  आ  रही
 थीं  तो  शुरू  में  ही सरकार  ने  यह  सूचना  क्‍यों  नहीं  दी  कि  केवल  तीन  व्यक्ति  मरे  हैं  ?  इससे
 तमिलनाडु  तथा  देश  के  अन्य  भागों  में  भय  और  उत्तेजना  से  बचा  जा  सकता  था  ।  यह  स्पष्ट  है  कि
 आपने  दिल्ली  तथा  बगदाद  या  कुवत  के  बीच  कई  टेलीफोन  सम्पर्क  बनाए  हुए  आप  कुछ  जानकारी
 क्यों  नहीं  दे  सके  ?  आपने  लोगों  को  जानकारी  प्रदान  करने  हेतु  केरल  और  गोआ  में  कक्ष  स्थापित  किए
 हैं  परन्तु  यह  बहुत  दुःख  की  बात  है  कि  एक  भी  व्यक्ति  को  आप  सूचना  नहीं  दे  सके  ।  वहां  क्या  हाल  है  इस
 बारे  में  वास्तविक  जवाब  जो  हमें  मिल  रहे  व ेकेवल  साधारण  तरह  के  हैं  ।  लोगों  के  बारे  में  अलग-अलग
 हमें  कोई  जानकारी  नहीं  मिल  सकी  फिर  ये  कक्ष  स्थापित  करने  का  दिखावा  आप  हमें  क्‍यों
 दिखाते  हैं  ?  मंत्री  महोदय  ने  बहुत  अच्छा  कार्य  किया  जहाँ  तक  उनके  बगदाद  और  कुवैत
 जाने  का  सम्बन्ध  है  मैं  उन्हें  एक  बार  फिर  बधाई  देता  हूं  ।  जहां  तक  उनके  मास्को  और  वाशिगटन  जाने
 का  सम्बन्ध  है  तो  इस  बारे  में  उनके  प्रति  मेरी  भावनाएं  मिश्रित  हैं  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता
 हैं  कि  वाशिगटन  तथा  मास्को  जाने  के  पीछे  उनके  क्‍या  उद्देश्य  थे  और  उनकी  उपलब्धियाँ  क्‍या
 मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  केवल  जानकारी  प्राप्त  करना  ही  उद्देश्य  धा  तो  आप  यह  जानकारी  अपने
 राजदूतों  के  माध्यम  से  हासिल  कर  सकते  आप  सदी  के  अन्त  में  रह  रहे  आपके
 पास  टेलीफोन  हैं  ;  उच्चतम  स्तर  पर  राजदूत  हैं

 ;  यदि  यह  केवल  जानकारी  हासिल  करने  का ही  प्रश्न
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 था  तो  आप  श्री  बेकर  से  बात  कर  सकते  आप  श्री  शेवरनादजे  से  बात  कर  सकते  थे  ।  आप  वहां  क्‍यों
 गये  ?  आपके  उद्देश्य  क्या  थे  और  आपकी  उपलब्ध्धियाँ  क्‍या  थी  ?  मंत्री  महोदय  के  यात्रा  मार्ग  में  एक
 भारी  चूक  हो  गई  ।  आप  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  के  अध्यक्ष  से  मिलने  बेलग्रेड  क्यों  नहीं  गए  ?  आपने  एक
 बहुत  बड़ा  वक्तव्य  दिया  मैं  बार-बार  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देता  हूं  ।  ज्यों  ही  वह  अपनी  कठिन
 यात्रा  से वापस  वह  13  पृष्ठ  की  विस्तृत  रिपोर्ट  के  साथ  संसद  में  आए  ।

 ना

 आप  इस  (13  पृष्ठ  के  वक्तव्य  में  देखेंगे  कि  इसमें  गुटनिरपेक्ष  आन्दोलन  का  कतई  जिक्र  नहीं
 इस  13  पृष्ठ  के  वक्तव्य  के  अन्त  में  केवल  पांच  गुट-निरपेक्ष  तथा  अरब  का  जिक्र  बिना
 विस्तार  के  औपचारिक  तौर  पर  किया  गया  था  ।  प्रश्न  यह  है  कि  अब  जब  कि  महाशक्तियों  के  बीच
 शीत  युद्ध  समाप्त  हो  गया  है  ।  क्या  आपका  यह  मूल्याँकन  है  कि  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  की  कोई  भूमिका
 नहीं  है  ।  यदि  आपका  यह  मूल्यांकन  है  तो  हमारा  यह  मूल्यांकन  नहीं  है  ।  आज  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन
 की  भूमिका  पहले  से  कहीं  अधिक  है  ।  इससे  पहले  हम  कहा  करते  थे  कि  वास्तव  में  कुछ  इस  गुट
 या  दूसरे  गुट  के  साथ  आज  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  नेहरू  तथा  गुट-निरपेक्ष
 सिद्धांत  की  नैतिक  ताकत  आज  पहले  से  कहीं  अधिक  मान्य  उस  क्षेत्र  में  अन्य  ईरान-इशाक
 संघर्ष  के  समय  भारत  ने  जो  कुछ  अब  उससे  बहुत  अधिक  विषमता  है  |  उस  संघषष  में  भारत  ने
 शान्ति  कायम  करने  के  लिए  पहल  की  थी  ।  भारत  की  पहल  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  की  पहल  बन  गई  ।
 इस  समय  भारत  क्या  कर  रहा  है  ?  इस  समय  गुट-निरपेक्ष  आन्दोलन  क्‍या  कर  रहा  है  ?  ।  मेरा  प्रश्न
 यह  है  ।  अब  और  तब  में  भारी  विषमता  है  ।  लाखों  भारतीय  इराक  में  थे  ओर  सूचना  हासिल  करने
 तथा  उन्हें  वापस  लाने  में  कोई  समस्या  नहीं  अब  यह  सब  हड़बड़ाहट  और  समस्‍यायें  क्‍यों  हैं  ?.  मैं
 समझता  हूं  कि  इस  सरकार  ओर  तत्कालीन  सरकार  के  बीच  इन  सभी  मुद्दों  पर  व्यापक  मतभेद
 मैं  चाहूंगा  की  सरकार  गुट  निरपेक्ष  देशों  द्वारा  की  गई  पहलों  को  गंभीरता  से  लें  ।  वहां  अमरीकी  सेनाओं
 महा  शक्तियों  की  सेनाओं  के  वहां  होने  से इस  समस्या  का  कोई  समाधान  नहीं  होगा  ।  ये  वही  लोग  है
 जो  कह  रहे  हैं  कि  इराक  को  वहां  से  हट  जाना  चाहिए  ।  नि:संदेह  इराक  को  हट  जाना  लेकिन
 इराक  ईरान  लड़ाई  के  वक्‍त  उन्होंने  किसी  के  हटने  की  कोई  बात  नहीं  की  थी  ।  वे  दोनों  पक्षों  को  शस्त्र
 सप्लाई  कर  रहे  थे  ।  अब  इसकी  कोई  विश्वसनीयता  नहीं  है  ।  अमरीका  वहाँ  जमं॑नी  के  यूरोप
 के  1992  में  होने  वाले  एकीकरण  की  वजह  से  वे  वहां  से  आर्थिक  रूप  से  सम्पन्न  नई  बड़ी  ताकतों
 को  अपनी  स्थिति  मजबूत  करने  देना  नहीं  चाहते  हैं  और  इसीलिए  बे  वहां  हैं  और  बे  वहां  से  नहीं
 हेटेंगे  ।

 मंत्री  महोदय  को  मेरा  सुझाव  है  कि  क्या  आप  वहां  से  महा  शक्तियों  के  हटने  और  उनके  स्थान
 पर  वहां  या  तो  अरब  सेनाओं  अथवा  गुट  निरपेक्ष  देशों  की  सेनाओं  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  झंडे  के  मीचे
 रखने  पर  जोर  देंगे  ।  यही  हमारी  नीति  होनी  चाहिए  और  मैं  आशा  करता  हूं  कि  हमारी  नीति  नहीं
 बदली  है  ।

 अब  इराक  को  भी  निश्चित  रूप  से  कुवंत  से  हट  जाना  चाहिए  ।  मंत्री  तथा  क्ष्या
 सरकार  विदेशी  सेनाओं  के  हटने  और  अवैध  कब्जा  खाली  करने  संबंघी  सुरक्षा  परिषद्‌  के  सभी  संकल्पों
 ओर  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  सभी  संकल्पों  के  कार्यान्वयन  पर  जोर  देगी  ।  विशेष  रूप  क्या  मंत्री
 इजराइल  के  वैस्ट  बंक  और  गाजा  तथा  लेबनान  और  सीरिया  में  अवैध  रूप  से  कब्जा  किये  क्षेत्रों
 को  खाली  कराने  पर  जोर  देंगे  ।

 जहां तक  तेल  के  संबंध  में  हमारे  राष्ट्रीय  हिंतों  का  सवाल  हमें  कुछ  करना  चाहिए  और  यह
 अच्छी  बात  है  कि  श्री  आरिफ  मोहम्मद  खान  वहां गये  हैं  और  इसकी  व्यवस्था की  हमें इस  बात
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 की  पहल  करनी  चाहिए  कि  सभी  विकास  शील  देश  मिलकर  ओ०  पी०  सी०  से  बात  करें  सथा
 उनसे  तेल  की  रियायती  मूल्य  पर  सप्लाई  के  बारे  में  बात  चीत  करनी  चाहिए  ।  अन्यथा  हमारे  पास  दूसरा

 कोई  विकल्प  नहीं  है  ।  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  नष्ट  हो  जाएगी  ।  उन्हें  हमारा  समर्थन  चाहिए।वे  अरब

 राष्ट्र  तीसरी  दुनियां  के  देशों  के  साथ  होने  की  बात  करते  हैं  और  उन्होंने  हमेशा  ऐसा  कहा  भी  है  ।  अतः
 हमें  उनसे  तेल  को  रियायती  मूल्य  पर  सप्लाई  करने  के  बारे  में  बात  करनी  चाहिए  ।

 जहां  तक  हमारे  नागरिकों  की  बात  है  हमें  कुवैत  में  रह  रहे  अपने  नागरिकों  को  अपनी  तरफ  से

 हर  तरह  की  सहायता  देनी  चाहिए  क्‍योंकि  हम  उनके  आभारी  आज  हमारे  पास  विदेशी  मुद्रा  का
 रक्षित  भंडार  लगभग  4,000  करोड़  रुपये  है  ।  यह  कहना  गलत  नहीं  होगा  कि  इस  घन  में  से  अधिकांश
 भाग  में  खाड़ी  के  अनिवासी  भारतीयों  का  योगदान  यह  बात  ठीक  नहीं  होगी  कि  आप  कुंबती
 दीनार  की  कीमत  एकदम  65  रु०  से  कम  करके  25  रुपये  करके  इन  लोगों  को  और  मुसीबत  में  डालें  ।

 यह  जरूरी  है  कि आपको  कम  से  कम  इन  लोगों  के  लिए  पुनर्वास  कार्यक्रम  चलाना
 वे  आज  वहां  से  आ  रहे  व ेकल  भी  आयेंगे  ।  खाड़ी  की  स्थिति  पहले  की  तरह  अच्छी  नहीं  है  ।  लोग
 किसी  न  किसी  दिन  आयेंगे  ही  ।  मैं  जब  मंत्रालय  में  था  तो  मैं  इस  बात  पर  जोर  देता  रहा  था  और
 मैंने  वह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  लोगों  की  एक  गोंप्ठो  आयोजित  की  थी  कि  ये  लोग  कं॑से  भारत  में  निवेश
 कर  सकते  हैं  और  भारत  में  व्यापार  शुरू  कर  सकते  हैं  ताकि  जब  वे  वाषस  आयें  तो  वे  हमारी  रोजगार
 की  स्थिति  के  ऊपर  भार  न  बनें  ।

 आपने  कहा  था  कि  केवल  राष्ट्रीकरण  ही  पूछे  जाने  मुझे  जो  कुछ  कहना  है  मैं  उसे
 समाप्त  करता  हूं  ओर  माननोय  मंत्री  से  एक  बार  फिर  अनुरोध  करता  हूं  कि  इन  सभी  मुद्दों  काझुसर
 दें  ।  आपको  हमारा  पूरा  समन  मिलेगा  ।

 क्री  समरेन्द्र  कुंब्ड  :  उपाध्यक्ष  महोदग  मैं  अन्य  सदस्यों  के  साथ  माननीय  मंत्री
 इन  कदमों  को  उठाने  के  लिए  धन्यवाद  करता  जब  उन्हें  ऐसी  रिपोर्ट  मिली  तो  वे
 तत्काल  वहां  से  लिए  चल  पड़  और  दूसरे  केन्द्रीय  मंत्री  श्री  आरिफ  मोहम्मद  खान  भी  वहां  गये  ।  दोनों

 ही  हमारे  लिए  अच्छी  खबर  लाये

 जो  रिपोर्ट  श्री  गुजराल  ने  इस  सभा  में  प्रस्तुत  की  उसमें  उन्होंने  श्री  आरिफ  मोहम्मद  खान
 की  धन्यवाद  दिया  मैं  इस  परेशानी  में  था  कि  श्री  इन्द्र  कुमार  गुजर।ल  को  कौन  देगा  ।  यह
 अच्छी  बात  है  कि  विपक्ष  के  मेरे  मित्र  श्री  एडुआर्डों  फैलोरो  और  स्वयं  मैंने  उनके  द्वारा  उठाये  गये  कदमों
 के  लिए  उनका  आभार  प्रकट  किया

 उनके  दोरे  से  कई  अच्छी  खबरें  मिली  हैं  ।  एक  रिपोर्ट  तो  यह  हैं  कि  सिवाय  दो  दुर्भाग्यपूर्ण
 भोतों  से  कमर  से  कम  हमारे  लोग-बहां  सुरक्षित  कम  से  कम  हमारे  उन  लोगों  जोकि  वापस  आना
 चाहते  यहां  लाने  के  संबंध  में  कुछ  शुरूआत  हुई  वह  मंत्री  महोदय  ने  भी  हमें  यह  बताया  है  कि
 हमारे  लोग  वहाँ  सुरक्षित  दूसरी  बात  यह  है  कि  जिस  तेल  संकट  के  बारे  में  हम  कह  रहे  हैं  उसकी
 स्थिति  बहुत  खराब

 3.00  भ०  प०

 रिपोर्ट  में  कहा  गया  है  कि  अमरीका  और  सोवियत  दोनों  ने  हमें  तेल  के मामले  में  अतिरिक्त
 रूप  से  सहायता  देंने  का  वायदा  किया  है  ।  इसके  बावजूदਂ

 ''

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  गैर-सरकारी  सदस्यों  संबंधी  कार्य  शुरू  करमे  का  समय  मैं  समझता

 vast
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 हूं  कि आप  अगली  बार  इसे  जारी  रख  सकते  हैं  ।  आज  की  कार्यवाही  के  अन्त  में  आधे  घंटे  की  चर्चा
 गी  जानी  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍या  माननीय  सदस्य  6.00  म०  प०  के  बाद  बेठकर  इस  पर  चर्चा

 करना  पसंद  करेंगे  ।

 कई  माननोय  सदस्य  :  जी  केरल  के  अनेक  माननीय  सदस्य  यह  चाहते  हैं  ।  बे  सभी
 चाहते  हैं  ।

 श्ली  यादवेसर  इस  यह  चर्चा  नियम  193  के  अधीन  शुरू  हुई  थी  और  मैं  समझता

 हूं  कि  इस  बाद-विवाद  के  लिए  21  घंटे  निर्धारित  यदि  आप  इसे  आज  नहीं  कर  पायें  तो  इसे
 बार  को  क्‍यों  न  ले  लिया  जाये  या  यदि  माननीय  सदस्य  सहमत  हों  तो  सभा  के  समय  को  आज  रात  के
 लिए  बढ़ाया  जा  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यही  बात  मैं  सभा  से  पूछ  रहा  हूं  यदि  माननीय  सदस्य  6  00  म०  प०  के
 बाद  बेठने  को  तैयार  हैं  तो  हम  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 कई  साननोय  सदस्य  :  हम  इससे  सहमत  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  फिर  हम  इसे  6.00  म०  प०  के  बाद  लेंगे  ।  हम  इसे  आधे  घंटे  की  चर्चा  के
 बाद  लेंगे  जो  कि  5.30  म०  प०  के  लगभग  शुरू  होगी  ओर  6.00  म०  प०  तक  हम  आधे  घंटे
 की  चर्चा  के  तुरन्त  बाद  इसे  शुरू  कर  सकते  हैं  ।

 3.02  भैं०प०

 गर-सरह्ारो  सदत्पों  के  विधेषकों  तथा  संकल्पों  संबंधो  समिति

 आठवां  प्रतिवेवन

 झ्ली  के०  प्रधानो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  यह  सभा  22  1990  को  सभा

 में  प्रस्तुत  किये  गये  गैर-सरकारी  सदस्थों  के  विधघेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  आठवें  प्रतिबेदन  से

 सहमत  है  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  यह  सभा  22  1990  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये
 गये  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  बिधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति  के  आठवें  प्रतिबेदन  से  सहमत  हैं  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 हपाध्यक्ष  सहोदय  :  श्री  साथू सिह  उपस्थित  नहीं  ।

 श्री  बामन  राव  महंडीक  उपस्थित  नहीं  ।

 श्री  सुदाम  दत्तात्रेय  देशमुख  आपका  विधेयक  क्रमांक  3  पर
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 1912("%)  इलेक्ट्रोपेणी  चिकित्सा  पद्धति  विधेयक

 3.03  म०  प०

 बोद  विवाह  विधिसान्यक  रण  विधेयक'*

 भी  सुदाम  दत्तात्रेय  देशभुख्ध  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  बोद़  इृत्यों  और
 कर्मों  के  अनुसार  अनुष्ठापित  विवाहों  को  विधिमान्यता  को  मान्यता  देने  तथा  उसके  बारे  में  संदेह  दूर  करने
 बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दो  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोवम  :  प्रश्न  यह  है  :

 बौद्ध  कृत्यों  भोर  कर्मों  के  अनुसार  अनुष्ठापित  विवाहों  की  विधिमान्यता  को  मास्यता  दैने
 तथा  उसके  बारे  में  संदेह  दूर  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  सुदास  दत्ताजेय  देशमुख  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.04  भ०  प०

 संविधान  विधेयक

 अनुच्छेव  327  आंधि  में  संशोधन

 श्री  भोगेन्द्र  झ्ञा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने

 वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  कह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति पु
 दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ]
 भरी  भोगेन्द्र  शा  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 3.05  म०  प०

 इलेक्ट्रोपेषी  चिकित्सा  पद्धति  विधेयक

 श्री  जगननांव  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  घ

 इलेक्ट्रोपैथी  चिकित्सा  पद्धति  को  मान्यता  देने  और  उससे  सम्बन्धित  अथवा  बानुषंगिक
 विषयों  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 *
 दिनांक  24.8.90  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  ।



 निंवोजनालय  की  अनिवायं  24  1990

 रंशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हे

 इलेक्ट्रोपेथी  चिकित्सा  पद्धति  को  मान्यता  देने  और  उससे  संबंधित  अथवा  आनुथंमिक  विषय

 के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधे्रक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 भी  जगन्‍्ततथ  सिह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3°05}  स०  प०

 बाल  कल्याण

 श्री  रामाक्ष  य  प्रसांद  सिह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 बालकों  के  लिए  नि:शुल्क  शिक्षा  और  इससे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक

 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाने  ।”

 जपाध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 बालकों  के  लिए  निःशुल्क  शिक्षा  और  इससे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  विधेयक

 को  पुर:स्थापित  कर  ने  की  अनुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 *

 कसे  रामस्अय  प्रसाद  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करताहूं  ।

 3.06  स॒०  प०

 नियोजनालय  को  अनिवायं  अधिसूचना  )
 संशोधन  विधेयक

 2  और  3  में  संशोधन  )

 औओ  सुदाम  शत्तात्रेय  देशमूख  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 नियोजनालय  की  अनिवाय्य  में  भोर
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाय  ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न  यह  हे  :

 *  दिनांक  24.8.90  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  ।
 **  दिनांक  24.8.1990  के  भारत  के  छण्ड-दो  में  प्रकाशित  ।

 ow



 2  1912  अनाज  बोडे  विधेयक

 नियोजनालय  की  अनिवार्य  1959  में  ओर
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 झो  सुदाम  रततात्रेय  देशमुख  :  मैं  विधेयक  पुरः  स्थापित  करता  हूं  ।

 4  .06  म्र०५०

 अनाज  बओोड्ड  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  विधेयकों  पर  विचार  करने  और  उन्हें  पारित  करने  का  मुद्दा
 उठायेगी  ।  श्री  यादवेन्द्र  दश  खड़े  थे  ।  वे  अपना  भाषण  जारी  कर  सकते  हैं  ।

 भरी  याववेसत्र  दस  :  मैं  पिछली  बार  10  मिनट  तक  बोला  हम

 मुद्दे  पर  पहुंचे  थे  कि  हमें  किसान  वर्ग  और  किसानों  की  दशा  में  सुधार  करना  नहरों  और  टयू
 बैलों  की  सिंचाई  दरें  एक  समान  होनी  चाहिए  ।  आखिरकार  उन्होंने  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  की  है  ।
 उन्होंने  पानी  पहुंचाने  के लिए  केवल  रजवाहें  बना  दिये  सरकार  इससे  अनुचित  लाभ  क्‍यों  उठाती

 अतः  दरें  बिना  लाभ  हानि  के  आधार  पर  होनी  चाहिए  ।  परन्तु  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  प्राचीन

 एवं  सबसे  खराब  पूंजीवादी  प्रणाली  अभी  भी  इस  सरकार  द्वारा  एवं  इससे  पूर्व  सरकार  द्वारा  अपनायी

 गयी  अतः  मैं  माँग  करता  हूं  कि  वास्तविक  निवेश  के  आधार  पर  सिचाई  दरों  में  कमी  की
 जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  वास्तविक  से  भी  कम  हैँ  ।

 श्री  यादवेमश  इस  :  यदि  आप  मेरे  विधेयक  को  तो  पायेंगे  कि  मैंने  कहा  है  कि  किसानों  के

 लिए  अनाज  बोर्ड  विधेयक  का  उद्देश्य  कीमतें  निर्धारित  करना  और  दूसरे  उपसाधन  प्राप्त  करना
 मैं  अब  पूरी  बात  प्रस्तुत  करूँगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सिचाई  बिलों  में  छूट  दी  गयी  सरकार  द्वारा  जो  खर्च  वहन  किया
 जाता  वे  उससे  कम  हैं  ।

 करी  यायवेन्त्र  रस  :  मेरे  राज्य  में  ऐसा  नही  हम  इसके  लिए  उत्तर  प्रदेश  में
 संघर्ष  कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोश्य  :  ऐसा  प्रत्येक  जगह  है  ।

 शी  यादवेख  इस  :  टयूब-वैल  द्वारा  की  गई  सिचाई  की  दरें  नहर  द्वारा  की  गई  सिचाई  दरों  से
 अधिक  हम  उसके  लिए  उत्तर  प्रदेश  में  संघर्ष  करते  आ  रहे  पानी  की  दरों  के  बारे  में  इस
 बात  की  गारन्टी  होनी  किसानों  को  बीजों  की  आपूर्ति  की  भी  गारन्टी  होनी  मैंने
 पिछली  बार  मंत्रालय  से  एक  प्रश्न  पूछा  था  ।  मैं  बीजों  के  बारे  में  एवं  विभिन्‍न  संगठनों  द्वारा  सरकार  को
 दी  गयी  बीजों  की  मात्रा  के  बारे  में  उनकी  योजना  जानना  चाहता  मुझे  अभी  तक  इसका  उत्तर

 नहीं  मिला  मैं  समझता  हूं  कि  बीजों  की  आपूर्ति  बहुराष्ट्रीय  कम्पिनयों  द्वारा  की  जाती  है  ।  यदि

 बहु-राष्ट्रीय  कम्पितयाँ  बीजों  की  आपूर्ति  बन्द  कर  तो  क्या  होगा
 ?  अतः  बीजों  की  आपूर्ति  का  काम
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 यावेसा  शस  ]
 भी  अनाज  बोर्ड  को  दिया  जाना  चाहिए  ।  एक  स्वायत्त  बोंडं  होने  के  नाते  यह  देखने  की  जरूरत  है  कि
 किसानों  को  बीजों  की  आपूर्ति  उचित  दाम  पर  की  जाये  ।  इसमें  कोई  मुनाफाखोरी  नहीं  होनी  चाहिए  ।
 उसके  साथ  ही  साथ  पशुओं  और  फसलों  के  लिए  बीमा  व्यवस्था  होनी  चाहिए  |  हालाकि  हस  देश  में
 कृषि  मानसून  का  जुआ  है  ।  यदि  यहां  वर्षा  की  कमी  हो  जाती  तो  अकाल  पड़  जाता  है  और  जब

 यहां  अधिक  वर्षा  हो  जाती  तो  सारी  फसलें  नष्ट  हो  जाती  हैं  ।  इसमें  आप  क्या  करते  सरकार
 कर्ज  देती  है  जिसे  तकावी  कहा  जाता  जब॑  व्यक्ति  की  कमर  ह्ली  पूरी  तरह  टूट  चुकी  होती  तो
 आप  उसे  कर्ज  से  लाद  देते  हैं  । जब  सरकार  इसे  वसूलना  आरम्भ  करती  तो  वह  इधर-उधर  भागता

 इसे  स्थगित  कराने  के  लिए  एहसान  लेता  है  ।  यह  सब  क्या  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोषय  :  यादवेन्द्र  दत्त  कृपया  बुरा  न  मैं  आपकी  जानकारी  मैं  यह  बात

 ला  रहा  हूं  कि  आपका  विधेयक  कीमतें  निर्धारित  करने  के  तथा  बाद्यान्नों  एवं  उपसाधनों  की
 अधिप्राप्ति  के  लिए  एक  बोर्ड  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  है  ।

 )

 भी  पादवेन्द्र  दस  :  कीमतें  किस  प्रकार  निर्धारित  होंगी  क्योंकि  आखिरकार  किसान  तो  अकेला
 ष्यक्ति  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  देश के  पूरे  क्षि  क्षेत्र  के  बारे  में  चर्चा  आप  हमें  बतायें  कि
 यह  किस  प्रकार  का  बोर्ड  इसमें  कितने  अधिकारी  इसके  लिए  आपको  कितने  धन  की
 झावश्यकता  आंप  वसूली  कैसे  करेंगे  और  इसे  किस  प्रकार  वितरित  करेंगे  आदि-आदि  ।

 थौ  याववेनत्र  दत्त  :  में  इसी  पर  आ  रहा  मैं  कृषि  नीति  के  बारे  में  चर्चा  करके  ही  अपनी
 थात  श्वष्ट  करने  जा  रहा  अन्यथा  मैं  इसे  किस  प्रकार  स्पष्ट  कर  सकता  हूं  ?

 उपाध्यक्ष  महरेशग्र  :  हमें  ऐसा  नहीं  करना  मैं  आपसे  अपने  विधेयक  के  बारे  में

 ही  बोसने  के  लिए  कह  रहा  हूं  ।

 थी  यादवेल्र  दत्त  :  मैं  अपनी  बात  संक्षिप्त  कर  रहा  यदि  यही  तरीका  है  यह  वर्णन
 करू  कि  इस  पर  कितनां  धन  व्यय  होगा  तो  यह  सारा  तो  विधेयक  में  दिया  हुआ  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  सम्पूर्ण  कृषि  नीति  के  बारे  में  चर्चा  नहीं  कर

 श्री  याददेन्द्र  दत्त  :  मैं  सम्पूर्ण  कृषि  नीति  के  बारे  में  चर्चा  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  हमारी  कृषि  नीति
 इससे  कहीं  अधिक  विस्तृत  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  हमें  बोर्ड  के  विषय  में  बताइये  ।

 श्री  यादवेमा  दत्त  :  महोदय  |  इसी  कारण  मैं  बोर्ड  में  उन  सभी  चीजों  को  शर्मिल  करने
 के  लिए  कह  रहा  मैं  बोडं  को केवल  एक  दुकान  अथवा  बेंकिग  अ्यवसाय  के  रूप  में  स्थापित  करने
 की  बात  नहीं  कर  रहा  मैं  कह  रहा  हूं  कि  बोर्ड  अपने  आप  में  पूर्ण  होना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  एक  बोडं  पूरे  वेश  की  आवश्यकताओं  की  फ्ति  किस  प्रकार  से  कर  सकता
 है  ।  यह  एंक  महत्वपूर्ण  बात  हैं  ।

 आय  यादवेन्ा  इस
 :

 आप  मुझे  उस  बात  को  स्पष्ट  करने  की  अनुमति  दीजिए  ।  परन्तु  आप  तो

 मुझे  अंनुमति नहीं  दे  रहे
 हैं  ।
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 उपाध्यक्ष महोदय  :  मैं  आपको  उस  बात को  कहने की  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।  मैं  दूसरे  मुद्दों
 पर  चर्चा  करने  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा

 भरी  याववेन््र  दत्त  :  मैं  इसे  उस  बोई  में  शामिल  करने  का  प्रयास  करता  हूं  ।

 जैसा  कि  मैं  कह  रहा  था  हमें  किसान  को  अपनी  फसल  की  रक्षा  करने  के  लिए  बीमा  सुविधा
 देनी  चाहिए  ।  उस  उद्देश्य  के  लिए  मैंने  पहले  ही  अपने  भाषण  में  कहा  था  कि  बोड़े  के  सदस्यों  में  बीमा
 कम्पिनयों  के  व्यक्ति  भी  शामिल  किये  जाने  चाहिए  जो  बोर्ड  को  इसके  काम-काज  के  बारे  में  सलाह
 देंगे  ।  और  उससे  हम  पशुओं  एवं  फसल  के  लिए  बीमा  की  व्यवस्था  कर  सकते  हैं  जिससे  कि  बेरोजगार
 युवकों  के  लिए  रोजगार  के  अधिक  अवसर  पैदा  होंगे  ।  मैं  यही  बात  कह  रहा  हूं  ।  उस  बोर्ड  में  एक
 अध्यक्ष  और  देश  के  तीन  प्रकार  के  क्रिसान  इसके  सदस्य  एक  तो  वे  जिनके  पास  अतिरिक्त
 खाद्यान्न  दूसरे  मध्यम  दर्जे  के  किसान  जो  अपने  खाद्यान्न  पर  निर्भर  रहते  हैं  और  तीसरे  वे  किसान  जो
 मुश्किल  से  तीन  से  छः  महीने  ही  अपने  खाद्यान्न  पर  निर्भर  रहते  हैं  तथा  इसके  बाद  अपना  खाद्यान्न
 बाजार  से  खरीदते  हैं  ।  अतः  मैं  चाहता हूं  कि  बोर्ड  में  कृषि-अथंशास्त्रियों  के साथ-साथ  बीमा  कम्पनियों
 के  ब्यक्तियों  को  भी  शामिल  किया  जाये  ताकि  वे  बोर्ड  को  यह  सलाह  दे  सकें  कि  किसान के  पक्ष  में
 बीमा  नीति  किस  प्रकार  त॑यार  करनी  है  |  इसके  साथ  ही  अध्यक्ष  का  यद्यपि  यह  बात  सरकार  पर
 f  ऐसे  व्यक्ति  को  दिया  जाना  चाहिए  जो  कृषि  के  बारे  में  अच्छी  प्रकार  से  परिचित

 /  विशेषकर  किसान  के  काम-काज  के  बारे  में  न॒  कि  उस  प्रकार  का  विशेषज  जैसा  कि  हमारे  कृषि
 मंत्रालय  में  होता  है  ।  यदि  आप  मुझे  अनुमति  तो  मैं  एक  उदाहरण  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।  मेरे  एक

 को  कृषि  विशे  बताते  ने  म॒झे  बताया  कि  वे  एक  बीघा  जमीन  में  इतना  तम्बाखू  पैदा
 है  जिससे  क्री...लाभ  हो  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  वह  बात  पिछली  बार  भी  कही  थी  ।  मैं  आपका  भाषत्र  अपने  कक्ष

 से  सुन  रहा
 था

 श्री  यावयेन्त्र  दत्त  :  मैं  इसे  पुनः  दोहरा  रहा

 नभर  करतो  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रीमान  ।

 भ्री  यादवेन्द्र  वत्त  :  हमें  बोई  में  ऐसे  व्यक्तियों  को  शामिल  करना  चाहिए  जो  कृषि
 भव्यवहारिक  कृषि  से  बल्कि  व्यवहारिक  क्रषि  से  भली  भांति  परिचित  उन्हें  ही  बोडई  में

 शामिल  किया  जाना  अध्यक्ष  का  पद  भी  उन्हें  दिया  जाना  चाहिए

 जहां  तक  वित्तीय  पहलुओं  का  सम्बन्ध  सरकार  द्वारा  इस  बोर्ड  को  एक  निश्चित  राशि  दी
 जानी  चाहिए  और  बोर्ड  को  कार्य  करने  दे  |  सरकार  इस  बोडई  को  उवंरकों  के  वितरण  का  कार्य
 भी  सौप  दे  ओर  उवंरकों  में  छूट  दी  जानी  चाहिए  |  उर्बरकों  में  छूट  देने  से  सरकार  को  क्षति  होगी
 वह  क्षति  उत्पादन  से  पूरो  हो  जायेगी  ।  जो  लाभ  आपको  उत्पादन  से  प्राप्त  होता  बहू  आपको  निर्यात
 के  द्वारा  ध्ली  प्राप्त  होगा  ।  एक  तरफ़  हानि  दूसरी  तरफ  लाभ  साबित  होयी  ।  इस  बोर्ड  को  ह्‌्भी
 अधिकार  मिलना  चाहिए  कि  देश  में  मांग  से  अधिक  उत्पादन  की  स्थिति  में  वह  देश  से  बाहर  इसे  बेचने
 क्के  लिए  बातचीत  कर  सके  ।

 देश  में  तिलहन  की  खेती  को  बढ़ावा  देने  के  ।
 ए  प्रयत्न  करने  का  अधिकार

 भी  इस  बोई  को  मिलना  चाहिए  ।  केस  की  समस्या  मरे  लिए  बहुत  अधिक  बाधाएँ  उत्पस्त  कर
 रही  है  ।

 जा  ते  ल्‍
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 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  इस  आशा  के  साथ  समाप्त  करता  कि जिन  माननीय
 सदस्यों  की  किसानों  के  हितों  में  रुचि  वे  अपने  सुझाव  देंगे  तथा  इस  विधेयक  को  और  अधिक
 प्रभावशाली  बनाने  में  उससे  सहायता  मिलेगी  ।

 क्री  संतोष  कमार  गंगवार  :  उपाध्यक्ष  वास्तव  में  हिन्दुस्तान  जो  एव  कृषि
 प्रघात  देश  है  और  दो  तिहाई  आबादी  खेती  करती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमें  एक  बात  समझ  लेनी  यह  चर्चा  कृषि  विषय  पर  चर्चा  नहीं
 है  ।  यह  चर्चा  गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  पर  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  एक  ऐसे  बोर्ड  का

 गठन  करना  जो  अनाज  की  उसका  मूल्य  निर्धारण  तथा  वितरण  कर  सके  ।  कृपया  अंपनी
 चर्चा  इसी  तक  सीमित  रखिए  ।

 क्रो  संतोषकुमार  गंगवार  :  मैं  यही  बात  कह  रहा  ज्यादा  बोलूंगा  भी  मेरे  कहने  का

 यह  है  कि  देश  की  अधंव्यवस्था  कृषि  पर  आधारित  है  ।  हमारे  यहां  कृषि  का  हिसाब-किताब
 ऐसा  है  कि  अगर  किसी  वर्ष  हमारे  यहां  फसल  अच्छी  हो  जाती  है  तो  निश्चित  रूप  से  उसका  मूल्य
 बहुत  कम  मिलता  उदाहरण  के  लिए  13  साल  पहले  जनता  पार्टी  की  सरकार  के  समय  गन्ने  की
 फसल  अच्छी  हो  गई  थी  तो  गन्ने  का  भाव  3-4  रुपए  प्रति  क्विटल  भी  नहीं  मिला  मैं  समझता
 हूं  कि  ऐसी  बातें  अक्सर  सामने  आती  हैं  और  इनका  कोई  हल  नहीं  हो  दुनिया  के  दूसरे  देशों  में
 जो  लोग  खेती  करते  हैं  वे  अच्छे  पैसे  वाले  लोग  होते  लेकिन  हिन्दुस्तान  के  अंदर  खेती  करने  का
 मतलब  है  गरीबी  ।  इसलिए  देश  को  निश्चित  रूप  से  इस  बारे  भें  सोचना  चाहिए
 कि  कैसे  हम  खेती  के  स्तर  को  ऊपर  उठाएं  और  खेती  से  जुड़े  लोगों  की  आर्थिक  हालत  ठोक
 हो  सके  ।

 इसमें  जिस  बोर्ड  को  बात  कही  गई  मैं  समझता  हूं  कि  इस  बोर्ड  का  मुख्य  उद्देश्य  यह  है  कि
 किस  प्रकार  से  खेती  से  जुड़े  किसान  की  समस्याओं  को  सही  ढंग  से  हल  किया  जा  जिससे  किसान
 की  परेशानीं  दूर  हो  ।  चाहे  बीज  के  माध्यम  से  या  उर्बरकों  के  माध्यम  से  अधिक  पैदावार  होने  पर  उचित

 मूल्य  देकर  किसानों  की  सहायता  करना  इस  बोर्ड  का  मूल  उद्देश्य  इसकी  मूल  भावना  है  ।  यदि  बोड
 के  गठन  के  बाद  इन  सारी  बातों  का  समावेश  इसमें  किया  गया  तो  काफी  हृद  तक  किसानों  की  सद्भायता
 हो  सकेगी  ।

 अध्यक्ष  मैं  जिस  क्षेत्र  का  रहने  वाला  वहाँ  पर  पास  में  ही  पंत  नगर  विश्वविद्यालय
 वहाँ  के  आँकड़ों  के  मृताविक  गेहूਂ  का  मूल्य  क्या  मिलना  सरकारी  आंकड़े  वहाँ  पर  लिखे  हुए
 लेकिन  हम  देते  कितना  वास्तव  में  यदि  हमने  किसान  को  नुकसान  पहुंचाने  वाली  बातों  पर  लगाम

 लगाई  तो  किसान  को  महसूस  होगा  कि  वास्तव  में  देश  के  अन्दर  सही  चिंतन  करने  वाले  लोग  आ  रहे
 हैं  ।  आज  तक  यहो  होता  आया  है  कि  5  सितारा  होटलों  में  बैठ  कर  कृषि  से  सम्बन्धित  बातों  को  तय
 किया  जाता  लेकिन  आगे  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  मैं  आज  यहाँ  पर  बहुत  ज्यादा  न  कहते  हुए  यही
 निवेदन  करना  चाहता  ह  कि  सरकार  इन  सब  बातों  पर  गम्भीरता  से  विचार  करे  और  ऐसा  स्वरूप

 प्रस्तुत  करे  कि  हिन्दुस्तान  के आम  आदमी  किसान  को  लगे  कि  वास्तव  में  जो  सरकार  ज्ुन  कर  आई
 वह  किसानों  की  समस्याओं  को  सद्दी  ढंग  से  सोच  समझ  कर  हूल  करेगी  ।
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 [  शोमतो  गोवा  भुखर्जों  पीठासोन  हुई  ]

 इस  तरह  से  किसानों  की  समस्याओं  का  समाधान  हो  खेती  से  जुड़ने  वाले  गाँव  से  जुड़ने
 बाले  लोगों  की  संख्या  काम  करने  वाले  लोगों  का  अच्छा  स्वरूप  प्रस्तुत  होगा  ।

 सभापति  मैं  ज्यादा  कुछ  न  कहते  हुए  यही  कहूंगा  कि  यादवेन्द्र  दत्त  जी  ने  बोर्ड  गठन
 की  जो  बात  यह  पर  प्रस्तुत  की  इसके  ऊपर  सारे  सदन  को  सही  ढंग  से  विचार  करना  चाहिए  और
 सोचना  चाहिए  कि  कैसे  हिन्दुस्तान  क ेकिसान  और  आम  आदमो  की  समस्याओं  को  हल  करने  का  काम
 किया  जा  सकता  है  ।

 आपने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए  धन्यवाद  ।

 झरी  राम  लाल  राही  :  सभापति  सबसे  पहले  मैं  श्री  यादवेन्द्र  दत्त  जी  को
 धन्यवाद  देना  चाहूंगा  जिन्होंसे  निजी  बिल  द्वारा  सदन  अनाज  की  अनाज  सुनिश्चित  तरीके  से

 के  सम्बन्ध  में  अनाज  बोर्ड  बनाने  की  बात  कही  है  ।  यह  बहुत  अच्छा  काम  इन्होंने  किया  हैं  ।

 इन्होंने  जो  उद्देश्य  और  कारण  बताए  हैं  वे  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  सदन  में  इस  पर  व्यापक  रूष  से
 विचार  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 सभापति  आपने  देखा  आप  बहुत-समय  से  इस  सदन  की  सदस्या  रही  जव-जब
 गाँव  और  किसान  की  बात  इस  सदन  में  उठी  है  तब-तब  किसानों  के  उत्पादन  के  मूल्य  का  सबाल  उठाया
 गया  है  ।  यह  बात  बार-बार  उठती  रही  है  कि  किसान  के  उत्पादन  का  मूल्य  तय  करने  के  लिए  व्यापारिक
 दबाव  जितना  रहता  है  उतना  किसान  का  यथा  उसके  संगठनों  का  नहीं  रहता  है  ।  यह  दुर्गाग्य  है  कि
 जब  मूस्‍्य  तय  किए  चाहे  मन्‍्ने  का  मूल्य  गेहूं  का  मूल्य  पेडी  दालों  का  मूल्य  हो  तब-तब
 किसान  के  संगठनों  को  आमन्त्रित  करने  का  प्रयास  नहीं  किया  गया  ।  यही  कारण  इन्होंने  इस  बिल  में
 बताया  है  ।  जब  किसान  की  फसल  पकने  लगती  धान  की  गेहूं  की  बाली  नीचे  मक्‍की  पकी

 तो  बनिए  की  दृष्टि  बदल  जाती  क्‍योंकि  उस  वक्‍त  तक  उसका  भण्डार  खाली  होता  है  ।  उस  भण्डार
 को  भरने  के  लिए  और  म्‌नाफा  कमाने  के  लिए  किसान  को  लूटने  के  लिए  जब  तक  उसे  सस्ता  अनाज

 नहीं  मिलेगा  तब  तक  वह  माला-माल  नहीं  हो  इसलिए  दाम  गिरने  शुरू  हो  जाते  हैं  ।  दिक्कत

 यह  है  कि  जो  सरकारें  हैं  उनकी  दृष्टि  भी  व्यवसायियों  के  पक्ष  में  इतनी  उदार  हो  जाती  है  कि  सख्ती

 नही  कर  जब  किसान  की  फसल  उठती  है  और  कटकर  खलिहान  तक  पहुंचती  है  तब  तक  दाम

 बहुत  नीचे  पहुंच  जाते  हैं  ।  जो  इन्होंने  बोर्ड  बनाने  की  बात  कही  यह  बोर्ड  बनना  चाहिए  ।  हमारे
 माननीय  सदस्य  ने  केन्द्र  में  बोर्ड  वनाने  कीं  वात  कही  मैं  चाहता  हूं  सरकार  कुछ  और  उपाय  करे  कि
 इस  तरीके  के  बोडं  केन्द्र  में  भी  बनें  ओर  राज्यों  में  भी  बनने  यादुवेन्द्र  जी  ने  बोर्ड  में  जिन  लोगों
 के  शामिल  होने  की  बात  कही  मैं  चाहता  हूं  इसमें  संशोधन  करना  चाहिए  ।  इन्होंने  कहा  कि  तीन
 संसद  सदस्यों  कुछ  सरकारी  जो  कृषि  सिचाई  से  सम्बन्धित  हो  तथा  केन्द्र  के

 को  इसमें  शामिल  करना  चाहिए  ।  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  इसे  और  व्यापक  वनाया  जाना  चाहिए
 और  किसानों  की  भागीदारी  मूल्य  तय  करने[के  लिए  होनी  चाहिये  ।  यह  बहुत  आवश्यक  हैं  ।  जो  किसान
 संगठन  है  वह  चाहे  जिस  पार्टी  दल  से  सम्बन्धित  जिस  देश  से  सम्बन्धित  मान  लीजिए  गन्ना

 म्‌  गफली  किसी  से  सम्बन्धित  संगठन  जितने  भी  संगठन
 बने  हों  उन  सबकी  सदस्यता  इसमें  सुनिश्चित  की  जानी  उन्हीं  के  जरिए  बोर्ड  बनना
 तभी  जाकर  किसानों  को  सही  मूल्य  दिलाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  व्यापक  मजबूत  कदम  उठा  सकते

 .
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 राम  ताल  राही  |
 हैं  । और  जब  नई  फसल  तैयार  होने  की  स्थिति  होती  है  और  गांव  का  जो  किसान  उत्पादक  है  तो  उसके
 घर  में  अनाज  नही  रह  जाता  है  |  यह  बात  सहीं  है  कि  जब  किसान  के  घर  में  अनाज  आता  है  तो  उसकी
 जो  जरूरीयात  हैं  तो  वह  उस  उत्पादन  से  पूरी  करनी  पड़ती  हैं  चाहे  वह  पेड़ी  या  तिलहन  हो  ।
 निश्चित  रूप  से  वह  लड़की  के  ब्याह  के  लिए  ओर  पारिवारिक  आवश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  उनको
 बेचता  हैं  ओर  मजबूरी  से  बेचना  पड़ता  है  और  जब  छह-आठ  महीने  बीत  जाते  हैं  तो  फिर  खाने  के

 लिए  जरूरत  पड़ती  है  और  बाजार  में  जाना  पड़ता  है  और  जिस  भाव  से  बेचता  है  तो  उसे  दुगुनी  होकर
 यह  चीज  फिर  लेनी  पड़ती  है  |  यह  कठिनाई  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  यह  बोई  वन  जायेगा  तो  इस  स्थिति
 से  निपट  जब  किसान  के  घर  में  उत्पादन  हो  तो  यह  नहीं  रूक  यहू  रोकने
 का  एक  ही  तरीका  जो  यह  जमीन  सगठन  है  वह  जर्जर  है  और  जो  प्रशासनिक  संगठन  है
 इसमें  संशोधन  होना  चाहिए  ।  अगर  चाहते  हो  कि  गांव  में  खुशहाली  हो  तो  उनकी  आवश्यकतानुसार
 जब  जरूरत  पड़े  तो  सामान  मिल  जाए  और  जब  वह  अपना  उत्पादन  बे  चना  चाहे  वह  बेच
 सके  या  रख  सके  ।  यह  जो  प्रशासनिक  ढांचा  है  तो  इसमें  परिवर्तत  करने  की  आवश्यकता

 यह  जो  ढांचा  है  यह  बड़ा  विस्तृत  न्याय-पंचायत  में  कम  से  कम  पांच  गांव  सभायें  हैं
 ओर  अधिक  से  अधिक  दस  इन  ग्राम  सभाओं  में  गांव  स्तर  के  जो  सरकारी  कमंचारी  हैं
 बहु  दस  से  चोदह  तक  इन  कमंचारियों  में  कृषि  पंचायत

 सैक्र  ट्यूबबेल  आपरेटर  और  महिला  स्वास्थ्य  सहायक  आदि  हैं  |  मैं  समझता  हूं  कि  दस  से  चौदह  के
 बीच  में  पहुंचते  प्रशासनिक  व्यवस्था  के  अन्दर  प्रशासनिक  ढांचा  बना  है  और  जैसा  मैंने  कहा  कि  दस
 ग्राम  सभायें  होती  हैं  ।  एक  न्याय  पंचायत  पर  एक  ग्राम  सेवक  और  एक  पंचायत  सेक्रटरी  एक  न्याय
 पंचायत  घर  और  एक  लेखपाल  एक  न्याय  पंचायत  पर  और  अमोन  सव  पूरी  पंचायत  पर  है  ।  अगर  इनमें
 से  किसी  कमंचारी  के  बारे  में  कोई  शिकायत  या  कोई  जांच  प्रक्रिया  आरम्भ  होती  है  तो  इतने  बचने  के
 साधन  हैं  जितका  कोई  ठिकाना  नहीं  है  ।  पंचायत  सेक्र  टरी  गाँव  में  विकास  की  बात  देखते  हैं  और  एक
 सेबक  की  शिकायत  मिलती  है  तो  वहाँ  से  बी०डी  ०ओ०  देखने  बह  पहुंचता  उसको  शो-काज  नोटिस
 मिलता  है  कि  आप  नहीं  गए  ।  ग्राम  सेवक  जो  है  वह  दूसरे  ग्राम  प्रधान  से  लिखवाकर  दूसरे  दिन  भी०डी ०
 ओर  के  पास  पहुंचा  देता  है  कि  मैं  अमुक  ग्राम  सभा  में  अमुक  गाँव  में  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है
 कि  प्रशासनिक  ढाँचा  काम  चोर  हो  गया  है  ।  कि  काम  में  कोई  दिलचस्पी  नहीं  और  दिक्कत  यह  है  कि
 जो  हमारी  प्रशासनिक  मशीनरी  है  वह  पकड़  नही  पाती  है  तो  गांव  का  विकास  कैसे  हो  ।  मैं  चाहता  हूं
 कि  इससे  परिवर्तन  आना  चाहिए  ।  एक  ग्राम  सभा  पर  एक  अ्यक्षित  को  लगाना  चाहिए  और  जितने  काम
 हैं  वे  ऐसे  काम  नहीं  हैं  जो  बडे  तकनीकी  कार्य  हों  ।  जिनके  लिए  6  महीने  या  दो-चार  साल  दे  प्रशिक्षण
 की  आवश्यकता  केवल  10-15  दिन  के  प्रशिक्षण  की  हो  आवश्यकता  लेखपाल  का  काम  एक

 आदमो  पाँच  दिन  में  सीख  सकता  है  कि  कैसे  बही  भरी  जाती  कैसे  खसरा  भरते  हैं  ।  इसी  तरह  ते
 स्थास्थ्य  का  काम  पाँच  दिन  में  सीख  खकते  पंचायत  का  रजिस्टर  कं॑से  कैसे  सभा  की

 कार्यवाही  चलेगी  यह  पाँच-सात  दिन  में  सीख  सकते  हैं  |  ग्राम  पंचायत  का  काम  सीखने  की  आवश्यकता

 नही  क्योंकि  किसानों  के  लड़के  ही  ग्राम  सेवकों  के  पद  पर  काम  कर  रहे  हैं  ।  इनको  अगर
 एक  ग्राम  सभा  की  जिम्मेदारी  दे  दी  जाए  और  एक  ग्राम  सभा  में  एक  व्यक्ति  को  ही  लगाया  जाए
 केटेगरी  भले  ही  कर  ए  या  बी  फिर  उसी  व्यक्ति  को  स्टोर  दिया  जाना  उसके  लिए
 आवास  बनाना  चाहिए  ।  जो  गाँव  का  किसान  अपना  अनाज  पैदा  गुड़  बनाये  या  शक्कर  बनाए  वह
 उस  स्टोर  में  जमा  करे  और  उचित  मूल्य  से  वें  चीजें  बिकेंगी  तो  उसको  भी  लाभ  होगा  ।
 सरिया  जैसी  मोटी-मोटी  चीजें  और  दैनिक  उपयोग  की  चीजें  जो  किसान  की  हैं  उनको  भी  स्टोर  किया
 जाना  चाहिए  ताकि  उसको  बह  से  ये  चीजें  मित्र  सके  और  बहू  अउता  सामान  भी  उचित  म्‌ल्‍्य  पर  बेच

 सके  ।  इस  तरह  की  कोई  व्यवस्था  की  जाए  तो  मैं  हूं  तब  कई  गुतात्मक  .  परिकर्तन  हो  सकता
 गाँव  में  सुधार  हो  सकता  है  और  गांव  के  किसने  का  शोषण  रोका  जा  सक  ता  है  ।

 a
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 जो  आपने  अनाज  बोड  बनाएं  जाने  की  बात  कही  है  यह  राष्ट्रीय  स्तर  की  बात  है  कि  कहां  गेहूं
 भेजना  किस  राज्य  में  चावल  की  कमी  है  तो  वहां  चावल  भेजना  इसके  लिए  अनाज  बोर्ड  होना

 चाहिए  ।  इन  चीजों  का  अच्छी  कीमत  पर  लिया  जाए  और  उस  कीमत  के  अनुपात  में  ज्यादा  मुनाफा  न
 कमाते  हुए  उसे  बेचा  जाये  ।  आप  किसानों  से  गेहूं  ओर  चावल  सस्ते  दामों  पर  ले  रहे  हैं  और  तीस  और
 चालीस  फीसदी  मुनाफा  लेकर  उपभोक्ताओं  को  सप्लाई  कर  रहे  यह  कितने  शर्म  की  बात  जब

 सरकार  या  सरकारी  दुकानों  पर  मुनाफा  लेकर  चीजें  बेची  जायेंगी  तो  बनिया  कंसे  चूकेगा  मुनाफा
 कमाने  क्योंकि  उसको  कौन  रोकेगा  ।  आज  इतने  दाम  बढ़  गए  हैं  इसका  कारण  क्‍या  है  इसका  कारण

 ही  यही  है  कि  इसे  रोके  कोन  ।  आपने  शक्कर  के  दाम  बढ़ा  दिए  तो  जितने  खण्डसारी  और  सल्फर  पैदा

 करने  वाले  है  भी  दाम  बढा  दिए  इसलिए  कि  अनको  कौन  रोकने  वाला  है  ।  अगर  आपने  दाम  नहीं

 बढ़ाएं  होते  और  अपनी  को-आपरेटिब्ज  मिल्स  से  निकली  चीजों  पर  कण्ट्रोल  करते  तो  दाम  नहीं
 लेकिन  आप  कण्ट्रोल  नहीं  कर  मुझे  लगता  है  कि  अगर  आप  दामों  पर  नियन्त्रण  नहीं  करेंगे  तो

 2  1989  को  यह  सरकार  बनी  और  2  1990  आने  दीजिए  इन  सब  चीजों  के  दौम

 बढ़ते  जायेंगे  जो किसान  की  जरूरत  की  चीजें  क्योंकि  आपके  दिमाग  में  नियन्त्रण  की  बात  ही  नही
 है  ।  यही  सबसे  बड़ी  दिक्कत  कहना  नहीं  आलोचना  नहीं  लेकिन  यह  सक्ष्चाई  है  कि  ये  सब
 अपने  झगड़ों  में  पड़े  हुए

 श्री  यादवेन्द्र  दत्त  जो  यह  बिल  लाए  हैं  और  सरकार  की  जिस  तरीके  से  मदद  कर  रहे  वे  लोग
 तो  अपने  झगडों  में  पड़े  जातोय  संघर्ष  बढ़ा  जातीय  हिसा  बढ़ा  सड़कों  पर  झगडे  हो  रहे  हैं
 और  यहां  अपनी  कुर्सी  को  बचाने  के  लिए  झगड़े  में  पड़  रहे  हैं  ।

 सभापति  यदि  ये  झगड़े  में  पड़े  रहेंगे  तो  मूल्य  नियन्त्रण  कौन  करेगा  ?  इसलिए  मेरा
 कहना  है  कि  सरकार  चेते  ।  यदि  यह  कुछ  नहीं  कर  सकती  है  तो  किसी  प्रकार  प्रशासनिक  मशीनरी  को
 पकड़  में  ले  ताकि  मूल्य  नियन्त्रण  कर  सके  और  कुछ  तैसे  उपाय  या  कानून  जो  इस  सदन  में  सुझाए  जाते

 उन  पर  गौर  करे  और  उसके  बाद  कुछ  ऐसा  परिवतंन  करे  जिससे  गांवों  के  अन्दर  खुशहाली  हो  ।  भाँव
 के  आदमी  का  शोषण  न  उसकी  दीन-होन  अवस्था  का  शोषण  न  हो  उसको  सही  मूल्य  मिल  सके  ।

 यही  मेरा  कहना  है  और  इसी  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  कि  निश्चित  रूप  से  यह  बोर्ड
 बनना  चाहिए  लेकिन  केन्द्रीय  स्तर  पर  नहीं  बल्कि  राज्य  स्तर  पर  बनाया  जाए  ताकि  सरकार  कुछ  उपाय
 करे  और  जैसा  कि  हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  याददेन्द्र  जी  ने  सुझाव  दिया  है  कि  इसमें  जो

 दूर  संगठन  उपभोक्ता  और  उत्पादकों  के  संगठन  हैं

 सभापति  महोदय  :  इस  पर  आप  बोल  चुके  आप  समाप्त  करें  ।

 झरो  राम  लाल  यही  मेरा  सुझाव  है|  इन्ही  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करता  हूं  ।

 थो  राज  मंगल  पाण्डे  :  सभापति  श्री  याददेन्द्र  दत्त  ने  जो  प्रस्ताव  रखा
 देखने  में  इतना  सुन्दर  दिखता  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकती  है  और  यह  होना  भी  इस
 धस्ती  पर  बहुत-छ््ी  ऐसी  चीजें  हैं  जिसकी  सरकार  भी  करना  चाहती  देश  के  गरीब  लोगों  के  लिए
 होना  भी  ऋछ्िए  लेकिन  जो  ध्यावहारिक  कठिनाइयां  उनके  बारे  में  हम  सब  को  मिलकर  सोचना

 अहिए  कि  हम  उसे  करने  में  समर्थ  हो  सकेंगे  या  नहीं  ?  यह  बात  सच  है
 कि  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना

 तक  कृषि  पर  कोई  ध्यान  लेडी  दिया  जाता  चाहे  कोई  भी  शासन  में  था  ।  इसका  नतीजा  यह्‌  रहा  कि
 आ

 था
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 बराक  कज  कारन स्‍  करन

 राज  मंगन

 इस  देश  में  जितने  भी  कृषि  में  लगने  वाले  चाहे  मजदूर  हों  चाहे  खेतिहर  उनकी  हालत  बहुत  ही
 नीय  थी  ।  परिणामस्वरूप  देश  में  बाहर  से  अन्न  मंगाना  पड़ता  आपको  याद  होगा  कि  पी०  एल०
 480  के  तहत  जो  लाल  गेहू  गांवों  में  मिलता  वह  काफी  मात्रा  में  सड़ा  हुआ  निकलता

 जाप  हम  सव  मजबूर  थे  उसे  खाने  के  लिए  ।  चोथी  पंचवर्थीय  योजना  के  बाद  हमने  अपनी  भूल  को  सुधारा
 आरर  ऋषि  की  तरफ  हमने  ज्यादा  ध्यान  देना  शुरू  किया  लेकिन  आज  भी  जब  जआाठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 करीब-करीब  शुरू  होने  वाली  इस  योजना  के  तहत  हम  ढाई  या  तीन  गुना  से  ज़्यादा  अमन  की  मात्र

 नहीं  बढ़ा  पाये  हैं  जबकि  चीन  और  जापान  में  हमारे  देश  के  मुकावले  में  कई  गुना  अधिक  अमन  पैदा  हो
 रहा  जो  काश्तकार  फसलें  पैदा  करता  है  उसकी  सही  कीमत  उसे  नहीं  दी  जाती  इस  बार
 सरकार  ने  गेहू  का  मूल्य  रुपए  रुपये  प्रति  क्विटल  तय  किया  है  और  यदि  आज  गांव  के  बाजार  में  चले

 जाएं  तो  गेहू  अपनी जगह  रुपए  प्रति  क्विटल  के  भाव  बिक  रहा  है  ।  इसलिए  याददेन्द्र  दत्त  जी  ने  जो  बात

 कही  वह  अपनी  जगह  पर  सही  हैं  लेकिन  सबसे  बड़ी  कठिनाई  यह  है  कि  जब  हम  लेवी  का  गेहू  लेते

 गाँवी  से  प्रीक्योर  करते  सरकार  के  द्वारा  जितने  सेंटर  चलते  उसका  दाम  32-33  रुपये  प्रति

 बिवटल  कास्ट  अधिक  पड़ती  अगर  ये  प्रीक्योरमेंठ  सेंटर  साल  भर  कायम  करें  तो  अन्दाज  कर  सकते  हैं
 कि  फौजी  जो  सेना  में  काम  करते  हैं  या  सरकारी  कर्मचारी  हैं  उनको  हमको  राशन  पर  देना  पड़ता  है

 हम  पर  कितना  अधिक  बोझ  फिर  उस  गेहूं  की  कीमत  कितनी  मंहगी  हो  जाएगी  और  सरकार

 जब  उसे  बेचने  की  कोशिश  करेगी  तो  क्या  उस  रेट  पर  कोई  उसे  खरीद  पाएगा  या  नहो  खरीद

 यह  सोचने  वाली  बात  इसलिए  साल  भर  हमारे  प्रोक्‍्योरमेंट  सेंट्से  चल  नही  यह  कठिनाई

 इमारे  दुबे  जी  को  पता  होगी  ।

 हमने  देश  से  गरोबी  मिटाने  का  संकल्प  हैं  और  सदन  में  उस  तरफ  जितने
 बीय  सदस्य  बैठे  उनकी  ओर  से  गरीबी  मिटाने  के  लिए  जितने  भी  न।रे  लगाये  आज  से  4  साल

 पहले  तक  इस  देश  में  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  लोगों  का  प्रतिशत  47  था  और  इस  समय  जो

 आँकड़े  उपलब्ध  हैं  उनके  अनुसार  वह  प्रतिशत  घटकर  337  या  347  रह  गया  मैंने  इसी  सदन  में
 प्रधानमन्त्री  जी  से  पूछा  था  कि  क्‍या  वे  इस  वात  से  अवगत  हैं  कि  हमारे  देश  में  बहुत  से  लोग  ऐसे  हैं  जो

 एक  दफा  गरीबी  की  रेखा  को  पार  करके  ऊपर  उठ  लेकिन  दूसरा  या  तीसरा  डोज  जो  सबसिस्टेंस
 का  उन्हें  दिया  जाता  उसके  न  मिलने  के  फिर  से  गरीबो  की  रेखा  के  नीचे  आ  गए  हैं  और
 आज  4  वर्ष  बाद  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  रहने  वाले  लोगों  का  प्रतिशत  फिर  से  बढ़  कर  47  परसेंट
 पर  पहुँच  गया  है  ।  इसका  मतलब  हुआ  कि  जो  5-6  प्रतिशत  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठे  फिर
 से  गरीबी  की  २खा  के  नीचे  पहुंच  गए  हमें  अपने  देश  की  पर-केपिटा  इनकम  की  तरफ  ध्यान  देना
 चाहिए  कि  एक  परिवार  की  आय  कितनी  हैं  ।  इस  देश  में  एक  करोड़  20  लाख  लोग  हर  साल  बढ़ते  जा
 रहे  हमारी  आवश्यकतायें  दिन  प्रतिदिन  बढ़ती  चली  जा  रही  हैं  ।  हमारे  परिवार  टूटते  चले  जा

 रहे  ज्वाइंट  फैमिली  सिम्टम  अब  पुराने  जमाने  की  बात  होकर  रह  गया  है  ।  उसका  नतीजा  हो  रहा
 है  कि  हमारे  लेत  बंट  कर  टुकड़े-टुकडे  हो  गए  हैं  जिससे  पैदावार  भी  कम  होती  जा  रही  है  ।  इन
 स्थितियों  यदि  इस  देश  की  बहुत  बड़ी  आबादी  खेती  पर  ही  लगी  रहती  है  तो  अर्थशास्त्र  का

 पहला सिद्धान्त यही कहता है कि ज़िस देश में खेती पर आश्रित लोगों की तादाद जितनी ज्यादा वह देश उतना ही गरीब होगा । भ्राज भी इस देश की गरीबी में कोई परिबर्तत गहीं आया 8373
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 हमारे  अब  तक  जितने  प्लान  वैसे  तो  पहली  योजना  से  लेकर  आठवीं  योजना  तक  हम  बसा

 चुके  हैं  ओर  उनसे  कुछ  लाभ  भी  हुए  लेकिन  वह  लाभ  उन  लोगों  को  मिला  जो  एक  नया  वर्ग  इस

 देश  में  पैदा  हआ  है  ।  योजनाओं  का  लाभ  इस  देश  के  पिछड़े  लोगों

 और  आध्िक  रूप  से  पिछड़े  लोगों  को  नहीं  मिल  सका  यह  लाभ  उन्हीं  लोगों  को  मिला  हैं  जिनके
 पास  बड़ी-बड़ी  खेती  जिनके  पास  केपिटल  था  जिनके  पास  पूजी  जो  इं  टेन्सिवली  कल्टीवेट  करने

 में  समर्थ  जो  नाइज्ड  फारमभिंग  कर  सकते  थे  ।  योजनाओं  का  लाभ  केवल  ऐसे  ही  लोगों

 को  मिला  ।  आज  हमारे  सामने  प्रश्न  यह  है  कि  जिनकी  भलाई  के  जिनकी  गरीबी  मिटाने  के

 वासस्‍्ते  हम  विचार  कर  रहे  उनकी  गरीबी  क्‍या  हम  इसी  तरीके  से  मिटा  जिस  तरीके  का  जिक्र

 माननीय  यादवेन्द्र  जी  ने  किया

 इस  देश  में  जो  कुछ  पैदा  करते  हैं  उसकी  सही  कीमत  किसान  को  नहीं  मिल  पाती  ।  हमारां
 किसान  आज  भी  भगवान  के  भरोसे  रहता  है  ।  अभी  तक  इस  देश  में  28-30  परतसेंट  सिंचाई  साधन

 यानी  एश्योर्ड  सिचाई  भी  उपलब्ध  नहीं  है  !  आंकड़ों  के  अनुसार  17-18  परसेंट  भूमि  पर  एश्यीर्ड  सिंचाई

 मुश्किल  से  होती  है और  अनएश्योड  सिंचाई  लगभग  प्रतिशत  भूमि  पर  उपलब्ध  है  ।  कुल  मिलाकर

 जहाँ  28-29  या  30  प्रतिशत  भूमि  ही  सिंचाई  के  अन्तर्गत  आती  जहां  अभी  भी  72  प्रतिशत  खेत

 असिचित  रह  जाते  भगवान  के  भरोसे  रह  जाते  उस  देश  की  आर्थिक  स्थिति  सुधारने  के  लिए  इस

 सरकार  को  अभी  पता  नहीं  कितने  वर्ष  और  प्रयास  करना  वह  हमारे  ओर  आपके  सहयोग  और
 आयोजना  पर  निर्भर  करता  है  ।  वैसे  तो  इसमें  अनेक  प्रांवधान  है  जैसे  देश  में  एक  ग्रेन  बोर्डे  बनाया  जाए
 और  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकती  कि  वनना  चाहिए  क्‍योंकि  हमारे  किसानों  को  लीन  पीरियड  में

 पैदावार  की  वहुत  कम  कीमत  मिल  पाती  जैसे  हमने  गेहूँ  का  मूल्य  215  रुपये  निश्चित  किया  है

 परन्तु  हमारे  उत्तर  प्रदेश  में  अनेक  जगहों  पर  180-185  या  190  रुपए  ही  उन्हें  मिलते  अब  प्रश्न

 है  कि  जितने  ग्रेन्स  गेहूं  चावल  दालें  हैं  और  जितने  दूसरे  अनाज  उन  सबको  इसमें  शामिल
 किया  जाना  चाहिए  ।

 हमारे  सामने  यह  प्रश्न  भी  है  कि  साल  भर  यदि  हम  प्रोक्योरमेंट  सेन्टर्स  को  रख  नहीं
 तो  फिर  एक  काम  अवश्य  कर  सकते  हैं  कि  कोआपरेटिव  के  माध्यम  गाँव-गांव  कुछ  वेयरहाउसेज

 कुछ  कोल्ड  स्टोरेज  बना  लेकिन  इनके  लिए  भी  घन  की  आवश्यकता  अब  प्रश्न  होगा  कि

 घन  कहां  से  आए  ।  हमारे  पास  सीमित  साधन  हैं  जिसके  कारण  हम  देश  में  रेलवे  का  विस्तार  नहीं  कर

 पा  रहे  निजली  का  विस्तार  नहीं  कर  पा  रहे  सड़कों  का  विस्तार  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  हमारे  देश

 को  प्रचुर  मात्रा  में  स्टील  की  आवश्यकता  स्टील  का  भाव  तीन-चार  साल  में  कम  से  कम  40-50

 परसेंट  बढ़  जाता  है  ।  हमारे  देश  में  लोहे  को  भारी  कमी  महसूस  की  जा  रही  है  ।  हमें  आवश्यकता  के

 अनुसार  कोयला  नहीं  मिल  पा  रहा  है  और  कोयला  समय  पर  न  पहुंचने  के  कारण  हमारे  अनेक  थर्मल

 पावर  स्टेशन  बन्द  हो  जाते  काम  नहीं  कर  पाते  इन  परिस्थितियों  बावजूद  बहुत  सी  अच्छी

 चीजों  के  रहने  गरीबी  मिटाने  में  सहायक  होने  हमें  और  आपको  यह  सोचना  पड़ेगा  कि  क्या  ऐसा
 करना  व्यावहारिक  है  या  नहीं  ।  अभी  हमारे  रामलाल  राही  जी  ने  एक  बात  बिल्कुल  सह्दी  कह्दी  कि  इस

 देश  के  काश्तकारों  की  स्थिति  तब  तक  नहीं  सुधरेंगी  जब  तक  हम  कोई  ऐसा  आधार  नहीं  बना  देते  कि

 जो  चीज़ें  वे  पैदा  करते
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 [  श्रभुवाद  ]

 श्री  पी०  चिदस्व॒रम  :  पिछले  डेढ़  घण्टा  मैंने  पुलिस  और  यवकों  के  मध्

 बीच  बयाव  करने का  प्रयत्न
 कर  रहा  था

 |
 मैं  इस  मुद्दे

 के
 गुण-दोषों

 पर
 भाषण  नहीं  दे  फस्न्तु

 वास्तविकता  यह  है  कि  अगर  विद्यार्थियों  ने  संसद  का  घेराव  करने  की  घोषणा  कर  रखी  थी  तो  पुलिस
 को  इस  दिणा  में  प्रबन्ध  करता  चाहिए  था  ।  मैं  इस  विषय  के  गुण-दोषों

 का  वर्णन  नहीं  करना

 परन्‍्त  अभी-अमी  जब  मैं  वहां  पर  खड़ा  था  और  युवकों  को  वापिस  जाने  की  अपील  कर  रहा  भा  तथा

 पुलिस  को  लाटी-चार्ज  न  करने  की  अपील  कर  रहा  त्ी  मेरे  सामने  पुलिस  को  लाठी-चाज-का  आदेश
 दिया  मेरी  आंखों  के  सामने  उन्होंने  अश्व  मेस  के  दो  विद्यार्थियों  प्र  अयोग़  क्रिद्धठा  ।

 अब  हम  यहां  पर  किस  सम्बन्ध  में  और  क्या  चर्चा  कर  रहे  हैं  ?  दोपहर  2.10  क्जे  से  क्लेक्रर  2.85  तक

 मैं  संसद  के  बाहर  पुलिस  ओर  यूवकों  के  मध्य  खड़ा  वे  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  संसद  में

 पर
 चर्चा  कब  होगी  ।

 मैं  आपको  उनकी  मांगों  के  बारे  में  बताता  हूं  )  मैं  इस  मुद्दे  के  गुण-दोबोों  को  चर्चा

 नहीं  करना  चाहता  ।  मैं  धस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कह  रहा  ।

 में  केवल  इतना  कह  रहा  हूं  कि  वे  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  संसद  में  इस  पर  चर्चा  कब  होमी  ।

 बट  यह  सोच  रहे  हैं  कि  संसद  इस  रिपोर्ट  पर  आज  चर्चा  करेगी  ।  मैंने  उनसे  फूछा  कि
 किसने  उन्होंने  कहा  कि  उन्हें  यह  हत्ताया  गया  है  कि  संसद  आज
 वाली  है  ।  मैंने  कहा
 चर्चा  करेगी  ?

 अभ्रक्षको
 इस  मुद्दे  पर  तर्चवा  करने

 यहू  भाज  की  काय॑  सूची  में  नहीं  उन्होंने  पूछा  कि  संसद  इस  प्र  कब

 इस  प्रकार  वहां  पर  यह  सब  चल  रहा  है  ।  बेशक  मेरी  कार  को  रोका  जो  कि  एक  पऋलग
 है  ।  अन्त  में  मुझे  अपनी  कार  वहां  पर  छोड़कर  यहां  आना  पड़ा  ।  पिछले  डेढ़  घण्टे  से  मैं  पुल्ि ल्क्ष.तथा

 युवकों  को  रोकने  का  प्रयत्न  रहा  मैं  इस  विषय  के  गुण-दोषों  के  स्रम्बन्ध
 नही  कह  रहा  हूँ  ।  मैं  जो  कह  रहा  कृपया  उसे  समझने  का  प्रयत्न  कीजिए  ।  मैं  केवल  हृ  ना  ही
 निवेदन  कर  रहा  हूं  कि

 भगवान  के  लिए  उन  लड़यों  को  ०ह  बताने  के  लिए  कुछ  कीजिए  कि  हस  मुह
 पर  संसद  में  चर्चा  करवाई  जायेगी  ।  इसके  लिए  कुछ  कीजिए  !  उन्न  यवकों  ज्लाठी-चार्ज  मत
 कीजिए  ।  उन  पर  अश्रु-गंस  मत  छोड़िए  |  यही  सव  अब  वहां  पर  हू

 सभापति  महोदया  :  चिदम्बरम  आपने  अपनी  बात  के

 ]

 श्रो  हुक्मदेब  नारायण  याउव  :  लंच  से  पहले  डिस्कस  हुआ
 साहव  आप  उस  समय  हाउस  में  उपस्थित  नहीं

 )

 [  अनुवाद  ]

 श्री  पो०/बिवम्क्स्स  :  मैं  केवल  यह  चाहता  हूं  कि  माप  सरकार+को  बता  ऐसा
 जारी  नहीं  रह  सकता  ।  यह  सोमवार  को  जारी  अतः.,इस  पर  सब्दमति  होनी  कि  हम
 इस  पर  कब  चर्चा
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 समापति  महोदय  :  आपको  बात  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  कर  ली  गई  है  ।  सरकार  इस
 पर  विचार  करेगी  अब  सदन  की  कायंबाही  आगे  शुरू  की

 )

 श्री  के०  सी०  त्यागी  :  सभापति  मेरा  कहना  यह  है  कि  पुलिस  अपने
 कृत्तंव्यों  का  ठीक  से  पालन  नहीं  कर  रही  है  ।  जो  चिदम्बरम  साहब  कह  रहे  वहू  ठोक  नहीं
 एम०  पीज०  को  गाली  दी  जा  रही  हे  और  मुट्ठी  भर  लोग  देश  की  फिजा  खराब  करना  चाह  रहे

 )  ।

 पति  महोदय  :  मैं  आपसे  हाथ  जोड़कर  अपील  करती  हंं  कि  आपकी  सभी  बातें  कार्यवाही
 वृत्तन्त  में  सम्मिलित  कर  ली  गई  कृपया  इसके  विस्तार  में  मत  जाइए  मुझे  आशा  है  कि  सरकार

 और  कार्य  मंत्रणा  समिति  इस  पर  विचार  करेगी  |  कृपया  चर्चा  जारी  रखी

 )

 झरी  के०  सो०  त्यागी  :  वह  संसद  सदस्यों  पर  आरोप  लगा  रहे

 हो  पो०  चिदस्थरम  :  मैं  किसी  पर  दोषधारोपण  नहीं  कर  रहा  हूं  |  आप  क्‍या  कह  रहे  हैं  ।  मैं
 सरकार  को  दोष  नहीं  दे  रहा  हूं  )

 सभापति  महोबय  :  ऐसी  कोई  भी  बात  मेरे  ध्यान  में  नहीं  आई  श्री  पाण्डेय  आप  अपना
 भंर्षेण  जारी  रंख  सकते  हूं  ।

 भ्रो  राज  मंगल  पाण्डे  :  सभापति  भज  किसान  की  जिन्दगी  में  जो  सबसे  ज्यादा  दिक्कत
 तलब  वह  यह  है  कि  जिन  चीजों  को  वह  पैदा  कर  रहा  उनको  उसे  मजबर  होकर  कहीं  न

 कहीं  सस्ते  दाम  पर  बेचनः  पड़ता  है  चाहे  वह  परिस्थितिवश  बेचे  या  बाजार
 के

 नीचे  जाने  की  वजह  स
 उसे  सख्ती  बेचनी  पड़तो  हैं  ओर  जिन  चीजों  को  उसे  खरीदना  पड़ता  है  जंसे
 लकड़ी  आदि  इन  सारी  चीजों  की  कोमत  तोन-चार  साल  में  तिगुनी  ओर  चोगुनो  हो  गई  ईटो

 की  कीमत  तोन-चार  साल  पहले  डेढ़ु-दो  सो  रुपए  प्रति  हजार  लेकिन  अब  एक  हजार  रुपए  को  एक

 हजार  मिलती  अब  जघ  यह  स्थिति  तो  आप  यह  देखें  कि  आप  किसान  की  जिन्दगी  को  कंसे  बेहतर

 हालत  में  ला  सकते  कह  अपना  गेहूं  180,  185  और  190  रुपए  प्रति  क्बिटल  में  बेचें  ओर  इंटे

 एक  हजार  रुपए  की  एक  हंजांर  3  साल  पहले  सरिया  600  रुपए  अब  1200  रुपए

 सीमेष्ट  105  रुपए  में  अंवे  लेंबल  नहीं  इन  परिस्थितियों  म  उसकी  कंसे  हो  सकती  इन
 चिंधम  परिस्थितियों  में  उसके  लिए  कोई  न  कोई  रास्ता  निकालना  पड़ेगा  ।  किसी  भी  सरकार  के
 जी'लोकलॉ  चिकं  मंहयों  की  बात  करती  उनकी  रक्षा  की  बात  करती  उस  सरकार  को  इन  लोगों
 के  लिए  भी  कुंछ  सोच्भा  पड़ेगा  ।  आखिर  इंस  देश  में  जो  गरीघ  नफ्नी  जिम्दगी  बिता  रहे  जिम
 फिसेतों  को  जिन्दगी  में  पंरिवत्तन  नहीं  तो  फिर  उन  किसानों  की  जिम्दगी  को  हम  कंसे  बेहतर
 बना  सकेंगे  ।
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 राज  मंगल  पाण्डे  ]

 किसान  जिन  चीजों  को  पैदा  करता  है  वह  सस्ती  जिन  चीजों  को  खरीरता  है  वह  महंगी
 बिके  तो  नतीजा  यह  होगा  कि  उसकी  कमर  टूट  आज  संयृकस  परिवारों  के  दूट  जाने  खेतों
 के  वटबारे  होने  की  वजह  जानवरों  की  कीमर्ते  ऊंची  होने  की  वजह  से  गांवों  में  जो  लोग  दूसरों  का

 ट्रेक्टर  किराए  पर  लेकर  आज  उनकी  निराई  इतनी  महंगी  पड़  रही  है  कि  इसकी

 हन्तहा  यह  है  कि  किसान  जो  अपने  खेल  में  लगाता  है  उसका  जितना  खर्च  पड़ता  है  उस  चीज  को  पैदा
 करने  में  शायद  बाजार  में  उससे  भी  कम  उसकी  उसकी  लागत  उसे  मिलती  इसलिए  याददेन्द्र
 जो  का  प्रस्ताव  दिल  से  चाहने  के  बावजूद  भी  व्यवहारिक  कठिनाइयों  के  बारे  में  हम  सबको  मिलकर
 सोचना  होगा  ।  आज  तो  यह  नहीं  हो  सकता  है  लेकिन  सरकार  को  समय  पर  कोई  न  कोई  कार्यक्रम

 तेयार  करना  सदन  के  अन्दर  और  सदन  के  कि  हम  आपके  हित  की  करते  हैं  क्योंकि  हम
 आपकी  भलाई  के  लिए  ही  यहां  आए  आपकी  भलाई  के  लिए  चिन्तित  जो  व्यावहारिक  कठिनाईयां

 उन्हें  समय  आते-आते  हम  पूरा

 हर  गांव  में  या  कम  से  कम  बड़े  गांव  में  जिसकी  आबादी  चार  पांच  हजार  उस  गांव
 में  एक  वेयर  हाउसिंग  और  एक  कोरड  स्टोरेज  एक  न्याय  पंचायत  में  देगे  ताकि  लोग  अपना  माल

 सुरक्षित  रख  सके  और  बनियों  के  हाथों  कम  कीमत  पर  न  जो  कुछ  माल  किसान  पैदा  करता

 वह  ठोक  समय  पर  कोल्ड  स्टोरेज  में  आए  गौर  ठीक  समय  पर  वह  उसे  बेच  सके  । आज  टिमाटर  बीस

 रुपए  किलो  दिल्ली  में  बिक  रहा  एक  समय  ऐसा  होता  है  जब  आठ  एक  रुपए  किलो  भी  लेने
 बाला  कोई  नहीं  होता  है  ।

 इस  तरह  से  केवल  चार  महीनों  के  पीरिएड  में  बीस  गुना  कीमत  बढ़ती  जा  रही  इसलिए
 इस  प्रस्ताव  को  दिल  से  मैं  चाहता  हूं  क्योंकि  इसकी  भावना  बहुत  अच्छी  है।हर  जगह  में  ग्रेन

 बोर्ड  हर  जिले  में  भी  उसमें  हमारे  रीप्रंजनटेटिव  रहें  लेकिन  इसके  लिए  कोई  समयबद्ध
 क्रम  तेयार  होना  चाहिए  |  मंत्री  जी  की  तरफ  से  कोई  आश्वासन  मिलना  चाहिए  और  इस  आश्वासन
 की  बात  हमारे  दूबे  जी  को  भी  सोचनी  चाहिए  कि  व्यवहा  रिक  कठिनाइयों  के  चलते  इस  संकल्प  को  इस
 सदन  में  रखकर  पारित  करवा  दें  तो  क्या  हम  उन  चीजों  को  टूर  कर  सकेंगे  जो  आज  काश्तकार  की
 रोजमर्रा  की  जिन्दगी  में  प्रोब्लम  बनकर  आ  रही  मेरी  समझभ्न  में  उनके  जंसा  आदमी  जो  खद
 काश्तकार  भी  जमींदार  भी  रह  चुके  राजा  भी  रह  चूके  वे खुद  अनाज  पैदा  करते  उनके
 सामने  क्या  दिककत  है  उन  दिक्कतों  को  सोचते  हुए  और  व्यावहारिक  कठिनाईयों  को  सोचते  हुए
 कोई  न  कोई  रास्ता  सबको  मिलकर  निकालना  चाहिए  ।

 यह  बहुत  बड़े  विवाद  की  बात  नहीं  यह  एक  नेशलन  इशू  उस  पर  नेशनल  कनसेन्सस
 होता  चाहिए  ।  समयबद्ध  कार्य  क्रम

 कैसे  करें  ताकि  जिनकी  भलाई  के  लिए  हमने  कुछ  संकल्प  लिए
 जिनके  बल  पर  हम  राज  कर  रहे  हैं  था  सदन  में  बंठे  हम  उन  संकल्पों  को  उनकी  भलाई  करके
 आधिक  स्थिति  को  कंसे  सुदृढ़  कर  यह  सबको  बिचार  करना  होगा  और  इसके  लिए  सबको  मिलकर
 कोई  समयवद्ध  कार्यक्रम  तेयार  करना  होगा  ।  व्यावहारिक  कठिनाइयों  को  सोचते  हुए  समय  आने  पर  बह
 सम्भव  हो  सकता  10-15  वर्ष  के  बाद  ज्यादा  प्रयोगात्मक  ढंग  से सोच  सकते  हैं  लेकिन  आज  के  समय
 में  थो  कठिनाइयथां  हैं  हमारे  रिसोर्सेस  चाहे  रेलवे  में  नई  एक्सपेंशन  कर  रहे  बिजली  सड़कों
 में  कर  रहे  जितनी  भी  चीजें  देश  की  समुद्धि  के  लिए  आवश्यक  हैं  और  हम  कर  न  ह्टीं  पा  रहे  है

 |
 तो

 फिर  उसमें  समय
 गज
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 जब  तक  वे  सारी  चीजें  नहीं  हो
 जाती  जो  आर्थिक  जीवन  को  ऊंचा  करती  हैं  या  जीवन  को

 बेहतर  बना  सकती  हैं  तब  तक  यह  संभव  नहीं  होगा  ।  इन  शब्दों  के  साथ  एक  तरफ  मैं  उन्हें  धन्यवाद
 देता  हूं  क्योंकि  वे  अच्छी  भावना  से  इसे  लेकर  आए  गरीबों  की  गरीबी  को  मिटाने  के  लिए  लाए
 वहीं  दूसरी  तरफ  सरकार  की  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  कोई  रास्ता  सब  मिलकर  इस  नए  ईशू के  नाम
 पर  निकालें  और  इसको  क्रश  नहीं

 श्री  प्रेम  प्रदीप  :  माननीय  सभापति  आज  यह  किसान  के  लिए  ही  नहीं

 बल्कि  पूरे  देश  के  लिए  भी  एक  गम्भीर  मामला

 यह  ठीक  है  कि  यहां  किसानों  की  आबादी  80  प्रतिशत  है  ।  खेत  मजदूर  सहित  सब  जो

 यह  आबादी  80  प्रतिशत  होती  है  ।  यहां  जो  क्रषि  उत्पादन  होता  उस  उत्पादन  को  हम  कंसे  समे

 ओर  उससे  किसानों  व  उपभोक्ताओं  को  लाभ  पहुंचा  सर्के  व  उच्चित  मूल्य  पर  अनाज  मुहैय्या  करा  सकें
 तो  उसके  लिये  सबसे  जरूरी  बात  यह  होती  है  कि  इस  सारे  काम  को  सरकार  स्वयं  देखें  ।

 अभी  जिन  सदस्यों  ने  इस  पर  विचार  व्यक्त  किये  उन्होने  इसमें  स्वीकार  किया  है  हालाँकि
 उसका  नाम  नहीं  लिया  गया  वह  बिचोलिया  होता  हैं।जिस  समय  किसान  उत्पादन  करता  है
 आर  जब  उसका  अनाज  घर  में  आता  है  उस  समय  अड-बड़  जमाखार  अनाज  इकटठा  कर  लेते  हैं  और
 अपने  अनाज  को  निकाल  कर  उसके  रेट  को  गिरा  देते  हैं  भौर  बहुत  कम  कर  देते  ऐसा  वह  इसलिए
 करते  हैं  कि वह  किसानों  का  अनाज  सस्ती  कीमतों  पर  खरीद  सके  और  फिर  जब  किसानों  के  हाथ
 से  वह  अनाज  निकल  जाता  है  तो  फिर  उसे  कई  गुना  कीमत  पर  उन्हीं  उपभोक्ताओं  को  जिस  में
 छोटे  किसान  और  खेत  मजदूर  भी  आते  उनके  हाथों  बंच  देते  हैं  ।

 जहां  तक  इस  बोड  के  गठन  का  प्रश्न  है  सही  बात  है  कि  इस  बोर्ड  का  गठन  करके  उन  सारी
 खामियों  पर  कब्जा  पाना  होगा  जिससे  हम  उपभोक्‍ताभों  को  सस्ती  दर  पर  वह  अनाज  मुहैय्या  करा  सकें
 भर  किसानों  को  भी  लाभकारी  कीमत  मिल  सके  ।  किसानों  को  लाभकारी  की  मत  कंसे  मिल  सकती  है  इस
 पर  भी  जरा  ध्यान  देने  की  जरूरत  है  ।  जो  किसान  अनाज  का  उत्पादन  करता  है  उसे  कई  मसीबतो
 सामना  करना  पड़ता  अगर  अनावष्टि  होती  है  तब  उनकी  फसल  धृ  क  तों  में  रह  जातौ  है
 ओर  जब  अतिबुष्टि  होती  है  तो  फसलें  बह  कर  चली  जाती  हैं  ।  ऐसे  समय  में  अनाज  की  कीमतें  बहुत
 ऊंची  हो  जाती

 अभी  हमारे  साथी  बता  रहे  थे  अभी  टमाटर  की  कीमत  20  रुपए  किलों  है  और  एक  समय
 ऐसा  आता  है  जब  उसकी  कीमत  आठ  चार  आने  और  एक  रुपए  से  अधिक  नहीं  हं।ती  है  ।  आपको
 कोई  ऐसा  तरीका  सोचना  चाहिए  जिससे  किसानों  को  अपनी  चोजों  की  लाभकारी  कीमत  मिल  सके
 ओर  उसका  माल  भी  सुरक्षित  रह  सके  ।

 किसानों  को  अपनी  बेटी  का  ब्याह  या  मां-बाप  के  मर  जाने  पर  जो  कोई  रीति-रियाज  करना
 होता  है  उनको  करने  के  लिए  रुपयों  की  जहूरत  पड़ती  हमारे  किसान  वंसे  भी  पुराने
 रिवाजों  को  बहुत  मानते  ऐसे  समय  में  वह  अपने  अनाज  को  सस्ते  में  बंच  देते  हैं  ।  किसानों  के  ऊपर
 बहुत  ऋण  हो  जाने  पर  भी  वह  अपने  अनाज  को  सस्ते  में  बेज  कर  अपने  ऋण  को  चुका  देते  इस  चीज

 को  केसे  रोका  जा  सकता  है  इसके  लिए  मैं  एक  सुझाव  आपको  देना  चाहता  हूं  । जिस  किसी  किसान
 को  किसी  समय  भी  रुपयों  को  जरूरत  हो  उस  समय  यह  बोर्ड  उनका  अनाज  जमानत  पर  रख  कर  उनकी

 मदद  करे  जिससे उनका
 अनाज  कम  कीमत  पर  न  बिक  सके  और  उसको  सुरक्षा  हो
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 प्रेम  प्रदीप  |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  किसानों  की  समस्याओं  के  साथ-साथ  देश  की  जनतां  के  तमाम  पहलुओं
 को  भी  देखना  होगा  ।

 4.00  म्०  प०

 लेकिन  हमने  कहा  कि  इसका  लागत  मल्य  कंसे  बहुत  सारी  ऐसी  कीटनाशक

 दवाईयां  जिनकी  कीमठ  ब्हुत  बढ़  गई  हैं  और  मैं  उस  क्षेत्र  से  आता  जहां  कीटनाशक  दवा्ँयोंਂ

 काफी  मात्रा  ४  प्रयोग  की  जानी  है  कह  सकते  हैं  कि  सब्जी  में  पूरे  भारत  में  हमारा  जिला  अपना

 एक  स्थान  रखता  जहां  कीटनाशक  दवाईयों  का  काफी  प्रयोग  किया  जाता  फसल  की  बचाने  में

 जितना  खर्च  किया  जाता  उस  हिसाब  से  किसान  को  कीमत  नहीं  मिल  पाती

 साथ  ही  साथ  खाद  हो  क्रीमत  जिस  तेजी  से  बढ़  रही  है  ओर  जब  तक  किसान  दाद  नहीं
 डालेंगे  तब  तक  पंदावार  नहीं  जव  तक  खेत  को  पानी  नहीं  पंदावार  नहीं  जब  इन
 सब  सुविधाओं  को  वह  मु  तो  किसानों  को  लाभकारी  मूल्य  देना  होंगे  तंब  हँम  विशेष  फल
 को  आशा  रखेंगे  जिससे  हृ८रा  उत्पादन  भी  बढ़ेगा  और  अनावृष्टि  अथवा  अतिवृष्टि  के  सेमंय  या  बौंढ़
 आने  पर  बह  जाने  पर  या  सूखा  पड़  जाने  पर  भी  हम  उस  अनाज  को  एक  निश्चित  रेट  पर  बराबर  देंते

 रह  यह  करना  चाहिए
 हो  यह  तो  ठीक  है  ।

 यहां  केन्द्र  की तरफ  से  इसनें  बोर्ड  क  गठन  की  बात  की  गई  ठीक  हम  ऊपर  से  सोचते
 अच्छी  वात  है  लेकिन  साथ  ही  साथ  हम  इसका  जनरलाइज  भी  करें  यानी  उसको  और  नीचे  की  तरफ
 ल  इसको  सर्वसाधारण  के  लिए  बनायें  तब  हमको  देखता  होगा  कि  यह  स्टेटवाइज  हो  सकता

 डिस्ट्रिक्टवाइज  हो  सकता  सबडियं  वाइज  हो  सकता  ब्लाकवाइज  हो  संकता  ग्राम  स्तर
 पर  हो  सकता  किस  तरह  से  हम  किसान  के  माल  को  सुरक्षित  रखकर  उनको  सही  कीमत  देकर  लोन

 पहुंचायें  ।

 क!रखानों  के  अन्दर  जितन  होता  चाहे  वह  खाद  हो  या  कृषि  औजार  चाहे
 ट्रेक्टर  दाल  बहुत  तरह  का  सामान  होता  है  तो  करखनिया  माल  की  कीमत  में  ओर  किसान
 जो  पंदा  करता  ह  उसके  जागत  मूल्य  म  जम।प  और  भासमान  का  अन्तर  होता  करखंनिया  माल  को
 कभी  नुकसान  नहीं  हा  यह  मै  दावे  के  साथ  कहता  हूं  लेकिन  जो  किसान  पैदा  करता  उसको
 पग  पय  प*  नुक्सान  सकता  उसको  नुकसान  का  भय  बना  रहता  है  और  वह  उसका  शिकार  होता
 है  ।  जहां  ४७  प्रतिशत  किसान  हों  और  उनकी  दयनीय  अवस्था  हों  तो  हमें  देखंभाਂ  चार्हिए  कि  उनकी
 दशा  क्या  हालत  Awl  गरीबी  क्‍या  अगर  हम  इस  ओर  देखेंगे  शो'हमें  उनकी
 हालत  पर  आण्डय  सा  हागा  ।  सटी  माने  में  जब  तक  की  खेत्ती  का  विकास  नहीं  हो  किसानों
 को  लाभवरा  का  मत  चटीं  तब  तक  हम  हमारे  देश  का  विकास  नहीं  कर  सकेंगे  ।  ठोक  इधर
 हमने  जो  अब  तद  पढ़ा  *षण्ट्रीय  मार्च  “।  सरकार  ने  जो  अब  तक  किसानों  को  आश्वासन  दिया  है  कि

 हम  45  प्रतिशत  पंसा  बजट  का  खेती  पर  व्यय  करेंगे  तो  यह  बहुत  खुशी  को  बात  है  लेकिन  क्या

 हम  पूछना

 अगर  यह  हा  हमारा  दश  गांवों  का  देश  है  जौर  जब  गांवों  का  चिंकास  शहर  ती
 उंगली  पर  गिनन  लायक  जब  गांव  का  विकास  हाता  है  तो  इसका  म्तलज  होता  किंसॉ्नों की

 खेतिहर  मजदूरों  का  बढ़ई  और  कारीगरों  का  जो  उससे  लगें  हुए  उन
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 तमाम  लोगों  का  इसका  मतलब  होता  पूरे  देश  का  विकास  ।

 अम्रर  मृद्ठी  भ्रर  लोगों  का  विकास  हम  करना  चाहते  हैं  तो टाटा  का  विकास  बिड़ला  का

 ब्रिक्रास  डाक़जिया  का  विक्रास  भिधानिया  का  विकास  4-5  लोगों  का  विकास  हो
 प्रकत्ा  है  लेकित  हम  ज्नाहेंगे  कि  बोर्ड  का  गठन  इसमें  जो  बातें  रखी  गई  हैं  उम्तमें  पालियामेण्ट  के  भी
 तीज़  ध्म्डस  होंगी  लेकिन  पालियामेंट  के  मेम्बर  कंसे  हों  ?

 मैं  यह
 कहना  चाहता  कि  जिनको

 क्िसानी  के  बारे  में  मालमात  जिनको  किसानी  के  बारे  में  जानकारी  वे  हो  सकते  हैं  ।  ए  वी  सी  डो
 को  यदि  आप  रख  जिनको  जानकारी  नहीं  तो  वह  मल्य  कंमे  निर्घार्िति  मैं  आपको
 यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  कारखाने  में  उत्पादित  हुई  वस्त  का  मह्य  यारखाने  का  गाजविक  गय  करता

 लेकिन  जो  वस्तु  खेती  में  पैदा  होती  तो  उसका  मूल्य  किसान  तय  नहीं  करता  मंत्री  महोदय
 बेठे  हुए  कृषि  मंत्री  मैं  उनसे  कहना  चाहूंगा  कि  इस  पर  ह्यान  देना  होगा  कि  कृषि  उत्पादन  मृल्य
 का  निर्धारण  करते  वक्‍त  किसानों  का  प्रतिनिधि  भी  होना  उसका  प्रतिनिधि  भी  होना
 बोर्ड  के  गठन  के  बारे  में  बहुत  सी  बातें  णहले  भी  आ  चुकी  है  ओर  मेरे  विचार  रखने  का  समय  भी  समाप्त
 हो  रखा  इन्नन्निए  सभापति  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  क ेलिए  समय
 क्या

 क्री  रामाश्रय  प्रसाव  सिह  :  सभागति  अभी  जो  माननीय
 श्री  यादवेन्द्र  दत्त  द्वारा  अनाज  बोर्ड  विधेयाः  लाया  गया  उसके  ऊयर  मैं  कुछ  तिचार  प्रस्तुत
 क्ररना  न  [ द््

 पहली  ज्ञात  तो-यह  है  यह  विधेयक  सरकार  की  तरफसे  आना  चाहिए  लेकिन
 हमारे  माननीय  सदस्य  ने  यह  विधेयक  लाकर  किसानों  के  हित  की  थात  कही  इसके  पहले  कि मैं
 अपने  विचार  प्रस्तुत  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  पहले  भी  सरकार  की  तरफ से  एक  निगम  बनाया
 गया  था--भ  रसीय  खाद्य  निगम  और  इस  भारतीय  बाद्य  निगम  का  भी  यही  उद्देश्य  था  और  इसी  सदन
 में  उसको  स्वीकृति  मिली  उसका  उद्देश्ययह  था  कि  किसानों  की  जो  फसलें  उनको  व्यापारी
 सम॒दाय  की  लूट  से  बचाना  ।  हुआ  क्‍या  ?  हुआ  यह  कि  उसके  बनने  से  कुछ  मुट्ठी  भर  जो  उनके
 अन्दर  काम  करने  वाले  अधिकारी  और  कमंचारी  तथा  ठेकेदार  लखपति  और  क  रोड़पति  तथा  जिसके

 नलिए  यह  निगम  बना  वह  किसान  निर्घन  का  निर्धन  ही  बोड्ड  बनाए  या  +  उससे  क्या
 होता  व्योंकि  यह  सरकार  की  इच्छा  के  ऊपर  निर्भर  अगर  सचम्‌च  सरकार  किसान के  पक्ष  में

 तभी  छऋफ़्एर  हे  ब्रारे  में  सोच्नेणी  ओर  उनके  लिए  कदम  उठाएगी

 आप  कहते  हैं'कि  किसानों  के  हित  के  लिए  काम  करते  तो  आपको  बताना  होगा  कि  किसानों

 के  में  क्या  काम  किया  ।  आजादी  के  इतने  वर्षों
 के

 बाद  तक  एक  पार्टी  की  सरकार  दुनिया  में
 किसी  ओर  पार्ढी  की  इतनी  मजबूत  सरकार  नहीं  जहां  पर  लोकतंत्र  की  बात  कही  जाती
 इतने  लम्बे  समय  तक  रहने  के  बावजूद  भी  उसने  किसानों  के  लिए  क्‍या  किया  ?  इस  बात  को  मद्दे
 नजर  रखते  यह  बोर्ड  बनाना  चाहिए  ।

 मैं  किसान  के  घर  से  आता  हमारे  परिवार  के  लोग  खेती  पर
 बकयेंकि  उनका  दूसरा  कोईपेशा  नहीं  एक  पेशा  हमारा  राजनीति  यह  एक  अलग  बात  लेकिन

 किसान  जो  किसामी  करता  वह  उसके  बारे  में  सब  कुछ  जानता  है  ॥

 अज्.क्वज्ति  को करने.में  बहुत  तरह  के  बढ़  गए  हैं  ।  आधुनिकी  खंती  हो  रही  है  और  अब
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 श्री  रासाश्रय  प्रसाद  सिंह  |

 इसमें  जितनी
 होती  रोप  छोड़  दिया  और  बात  खत्म  हो  गई  ।  मात  लीजि४---जैसे  बेल  उसको  कीम
 दस  बरस  पहले  से  इस  वक्‍त  चौगनी  हो  गई  है  |  जो  ट्रेक्टर  पहले  50  हजार  रुपए  का  मिलता  था  अब

 अधिक  पंजी  लगाई  उत्तना  ही  पैसा  अधिक  हो  ।  पहले  की  तरह  अब  खेती  नहीं
 की

 डेढ़  लाख  रुपए  का  मिलता  है  ।  दूसरी  केमी  दवाइयां  आदि  सब  महंगी  भी  हो  गई  हैं
 और  साथ-साथ  नकली  भी  मिलती  हैं  ।

 मैं  सदन  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  4  वर्ष  पहले  बिहार  में  ऐसा  खाद  वितरित  किया  गया
 जिससे  पौधे  जल  गए  सरकार  को  मुआवजा  देना  पड़ा  और  उस  खाद  को  सप्लाई  किसने  किया

 श्री  तपेश्वर  जो  उस  वक्‍त  चेयरमंन  इस  तरह  से  कांग्रेस  के  बड़े-बड़े  मगरमच्छ  उसमें  थे  ।

 मैं  किसी  पर  लांच्छन  लगाने  के  लिए  यह  बात  नहीं  कह  रहा  लेकिन  किसानों  के  हित  की  बात  तो

 कहनी  ही  पड़ती  है  ।  |

 आज  किसानों  के  हित  के  लिए  अनाज  की  कीमत  500-600  रुपए  प्रति  क्विटल  कर
 लेकिन  उसका  परिणाम  क्या  गरीब  तबका  मारा  इसलिए  हमको  विचार  करना

 होगा  कि  किस  तरह  पंजी  लाभकारी  मूल्य  दिया  जाए  जिससे  किसान  का  भी  लाभ  हो  और  उपभोक्ता  भी
 प्रभावित  न  हो  ।  कारखाने  में  जो  चीज  पेदा  होती  उसका  मूल्य  कारखाने  का  मालिक  तय  करता
 लेकिन  किसान  की  पेंदावार  मूल्य  व्यापारी  तय  करता  है  या  सरकार  तय  करती  हम  इस  पक्ष
 में  नहीं  हैं  कि  अनाज  का  मूल्य  रुपए  प्रति  क्विटल  हो  जाए  जिससे  उपभोक्ता  प्रभावित  लेकिन
 इस  तरह  का  लाभकारी  मूल्य  चाहते  हैं  जिससे  उपभोक्ता  पर  भी  अक्षर  न  पड़े  और  किसान  पर  भी
 असर  न  पड़े  ।

 लेकिन  आप  नहीं  आपकी  ऐसी  नीयत  नहीं  सरकार  द्वारा  निर्धारित  कीमत  से  भी
 कम  कीमत  पर  अनाज  बिकता  तो  फिर  लाभकारी  मूल्य  सरकार  द्वारा  तय  करने  का  किसान  को
 ब्या  लाभ  अभी  हमारे  माननीय  सदस्य  ने  बताया  कि  गेहूं  की  कीमत  सरकार  ने  200  रुपए  तय

 लेकिन  माकट  में  गेहूँ  के  रुपए  प्रति  क्विटल  ऐसे  सपोर्ट  मूल्य  से  क्या  फायदा  हुआ  |  हस  '

 तरह  से  पहले  भी  आप  फेल्योर  हुए  हैं  तो  फिर  यह  कंसे  कहा  जा  सकता  है  कि  बोर्ड  बनने  के  बाद  काम
 ठोक  से  हो  सकेगा  ।

 इसलिए  मैंने  पहले  कहा  कि  पहले  आपको  नीयत  ठीक  करनी  तभी  आप  इस  बोडड  को
 स्वीकार  कर  पाएंगे  ओर  अच्छी  तरह  से  काम  कर  बोर्ड

 के  जरिए  किसानों  की  पैदावार  का  मूल्य
 निर्धारित  हो  ।  आज  मुल्यों  का  निर्धारण  बड़े-बड़े  आई०  ए०  एस०  आफिसर  करते  जो  कहते  हैं  कि
 हम  क्लषि  के  बारे  में  बहुत  कुछ  जानते  लेकिन  किस  तरह  से  जानते  जिस  तरह  से  बार  विद्वानों  ने
 नदी  पार  करने  के  लिए  नदी  का  पानी  डो  कहीं  3  कहीं  4  और  कहीं  6  फूट  उसका  एवरेज  निकाल
 लिया  था  और  सब  ड्ब  गए  ह॒

 इस  तरह  का  एवरेज  क्रषि  के  बारे  में  नहीं  निकाला  जा  बोड्ड  बनाकर  श्वेती  का  मूल्य
 निर्धारित  करने  के  लिए  आधुनिक  ढंग  से  खेती  करने  वाले  किसानों  को  उसमें  अफसरों
 भी  उपभोक्ता  जिसने  अनाज  का  उपयोग  करना  उसको  भी  रखिए  और  फिर  मूल्य  निर्धारित

 अध्यक्ष  तो  आपको  ही  चुनना  यह  त्रात  सही  लेकिन  कामयाबी  तभी  मिलेगी  जब  किसानों *  जब
 को  उनकी  उपज  का  उचित  लाभकारी  मुल्य  मिलेगा  ।  किसान  कोई  व्यापारी  नहीं  है  ।  अयथर
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 जा  हा  कजजज--+  +..ससससअइी तन व  कक

 व्यापारी  कोई  फेल  हो  जाता  है  तो  उसको  मुआवजा  मिल  जाता  उसने  इंश्योरेंस  कराया  होता
 मान  कोई  जीप  खरीदते  हैं  उसका  इंश्योरेंस  करवा  देते  जीप  को  ठोकर  लगा  कर  50  हजार
 इंश्योरेंस  कम्पनी  से  निकाल  लेते  लेकिन  किसान  कितना  हिस्मतवाला  यह  इस  बात  का
 सबूत

 धीन  साल  पहले  हमारे  यहां  बाढ़  भायी  ओर  उसने  पूरे  संसदीय  क्षेत्र  को  बरबाद  कर  दिया  |
 भराधी  फसल  त॑यार  हो  चुकी  उसको  बरबाद  कर  उसको  देखने  के  लिए  हमारे  बिहार  के
 मंत्री  और  जो  कांग्रेस  के  हैलीकॉप्टर  से  जो  बरबादो  हुई  थी  उसकी  भरपाई  आज
 तक  नहीं  क्या  यह  किसान  पक्षी  सरकार  है  ?  गत  वर्ष  सूखाड़  आ  गया  और  इस  साल  पुरे  क्षेत्र  में
 धघांन  की  फसल  खराब  हो  खत्म  हो  हम  चाहते  हैं  कि  बोर्ड  में  यह  भी  प्रावधान  खाली
 अनाज  इकट्ठा  करना  ओर  मूल्य  निर्धारण  करना  ही  उसका  काम  न  बल्कि  उसमें  यह  भी  हो  कि
 जहां  पर  इस  तरह  की  बरबादी  हो  फसल  बी  मे  के  द्वारा  इसकी  भरपाई  हो  ।  जो  नुकसान  हुआ  उतना

 मुआवजा  दिलाया  तभी  किसान  को  राहत  मिलेगी  ।

 आज  किसान  को  राहत  नहीं  मिल  रही  किसान  फसल  उगाते  अगर  फसल  उग  गयी  तो
 आपका  भण्डार  भर  आप  भी  कहने  लगे  कि  आपका  भण्डार  लबालब  भरा  है  ।  इस  तरह  की  हालत
 अगर  देश  में  बनती  रही  जैसे  6  वर्ष  पहले  मैं  सरकार  से  कहूंगा  उस  स्थिति  में  लौटने  की  जरूरत

 नहीं  हमारी  जो  आथिक  नीति  तय  है  वह  कृषि  पर  आधारित  भारत  क्रषिप्रधान  देश
 बोलने  में  कितनी  बढ़िया  बात  लेकिन  सचमुच  में  भारत  क्ृषिप्रधान  देश  नहीं  अगर  होता  वो
 सरकार  क्षकों  का  ध्यान  पिछले  42  वर्षों  तक  सरकार  ने  ध्यान  नहीं  लेकिन  इस
 सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  था  ।  इस  सरकार  का  कृषकों  की  तरफ  खास  ध्यान  नहीं

 मैं  ज्यादा  वक्‍त  नहीं  लूंगा  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  फसल  बीमा  योजना  लागू  की  मैं
 सरकार  से  धही  निवेदन  करता  जिस  इलाके  में  फसल  एकदम  समाप्त  हो  खरीफ  फसल  नहीं

 सरकार  वहां  का  सर्वे  करवाए  और  सर्वे  करवा  कर  किसान  को  उसकी  लागत  का  मूल्य  थैंने

 पूरे  संसदीय  क्षेत्र  को  पूरा  संसदीय  क्षेत्र  साफ  जिस  किसान  की  तीन-तीन  साल  से  यही
 हालत  उसका  क्या  हाल  होगा  ?  उसकी  बेटी  की  शादी  रुकी  हुई  उसके  बेटे  की  पढ़ाई  रुकी

 हुई  उसकी  लड़की  22-24  वर्ष  की  हो  गयी  लेकिन  वह  शादी  नहीं  कर  पा  रहा  है  !

 इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  बोर्ड  का  तो  हम  समर्थन  करते  हैं  लेकिन  सरकार  से  भांग  करते  हैं  कि
 अमर  सरकार  सचम्‌च  किसान  पक्षी  जो  विल  माननीय  सदस्य  लाए  इसे  मान  लेना  चाहिए
 और  इसे  सरकारी  बिल  में  परिणित  करना  यही  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 4.20  भर०  १०

 महोंदय  पीठासीन  हुए  ]

 {  भ्रनुवाव  ]

 भी  रमेझ  चेन्नोथाला  :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  किसानों के
 हितों  को  सुरक्षित  रखने  के  लिए  अनाज  बोर्ड  आवश्यक  यह  सभी  जानते  हैं  कि  हमारा  देश  कृषि
 प्रधान  देश  ओर  किसान  राष्ट्र  का  मेरूदण्ड  हैं  ।  हमारे  राष्ट्र  मे ंकिसान  इसलिए  नृकसान  उठा  रहे

 हैं  क्योंकि उन्हें  लाभप्रद  कोमतें  नहीं  मिल  रहीं  ।  आजकल  खेती  एक  लाभप्रक  व्यवसाय  नहीं  है  क्योंकि
 इसमें  उत्पादन  लागत  बहुत  अधिक
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 रमेन्न  चेन्नो  बाला  ]

 अत्यधिक  उत्पादन  लागत  को  देखते  हुए  लोग  अपने  इस  प्राथमिक  व्यवसाय  से  अन्य  व्यवसायों
 की  ओर  जा  रहे  इसके  अश्ावा  बिचोलिये  किसानों  का  शोषण  कर  रहे  उद्देश्यों  और  कारणों  के

 विवरण  में  यह  ठीक  ही  कहा  गया  है  कि  फसल  काटने  के  समय  व्यापारी  लोग  किसानों  का  हर  तरह  से
 शोषण  करते  हैं  और  उन्हें  लाभप्रद  मुल्य  नहीं  मिल  पाते  |  किसानों  के  लिए  लाभप्रद  मुल्य  और
 भोक्‍ताओं  के  लिए  खाद्यान्नों  की  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  इस  प्रकार  के  बोर्ड  के  गठन
 की  आवश्यकता  हैं  ।

 हन  किसानों  को  बिचौलियों  और  व्यापारियों  के.चंगुल  से  बचाने  के  लिए  इस  बोर  से  बहुत
 सहायता  किसानों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिए  यह  बोडे  अत्यंत  आवश्यक  जेसा  कि
 विधेयक्ष  के  प्राथमिक  उद्देश्यों  में  दिया  भया  खाद्यान्नों  की  मूल्य  नीति  तीन  तरफा  होनी  चाहिए  ।
 म्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किया  जाना  ।  सरकार  द्वारा  खाध्यान्तों  की खरीद  और  उपभोक्ताओं  के
 लिए  बिक्री  मूल्य  तय  करना  ।

 केरल  में  सरकार  फसल  कटने  के  पश्चात्‌  धान  की  खरीद  कर  रही  है  उन्हें  पर्याप्त  मूल्य
 नहीं  मिल  रहा  जहां  तक  घान  की  खेती  को  संबंध  किसान  ओर  वह  सभी  लोग  जो  इसकी  खेती
 के  काय॑  में  लगे  काफ़ी  नुकसान  उठा  रहे  जिसके  कारण  क्योंकि  खेती  की  लागत  बहुत  ज्यादा
 इस  कारण  घान  की  खेती  को  छोड़कर  वह  अन्य  धंधे  अपना  रहे

 जहां  तक  सिंचाई  सुविधाओं  का  संबंध  किसानों  को  पर्याप्त  सिंचाई  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं
 कुछ  क्षेत्रों  खेती  क ेलिए  पानी  की  निकासी  आवश्यक  है  ।  किसानों  को  मानसून  की  दया  पर  निर्भर

 रहना  पड़ता  चाहे  मानसूनी  वर्षा  कम  हो  या  वहां  बाढ़  आ  जाये  दोनों  स्थितियों  में  किसानों  को

 नुकसान  उठाना  पड़  रहा  अतः  फसल  बीमा  बहुत  आवश्यक  बिना  फसल  बीमा  के  हम  किसानों
 की  मदद  नहीं  कर

 विधेयक  में  हमारे  समाज  के  विभिन्‍न  वर्गों  संसद  सदस्यों  विधायकों  और  अन्य  लोगों  के
 निधित्व  को  स्पष्ट  रूप  से  दर्शाया  गया  इसके  अलावा  मैं  एक  और  महत्वपूर्ण  बात  कहना  चाहूंगा  कि
 अधिकारियों  का  और  अधिक  प्रतिनिधित्व  आवश्यक  नहीं  ऐसा  मेरा  मानना  विधेयक  में  किसानों
 में  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चार  सदस्यों  को  नियुक्त  करने  का  प्रावधान  इस  संख्या  को  बढ़ाये  जाने
 की  आवश्यकता  इसमें  आवश्यक  रूप  से  छह  सदस्य  होने  चाहिए  और  इनमें  से  तीन  सीमान्त  किसान
 होने  चाहिएं  अन्यथा  इसमें  सभी  बड़े  किसान  झामिल  कर  लिये  सीमान्त  किसानों  के  हितों  की
 रक्षा  के  लिए  हमें  किसानों  का  प्रतिनिधित्व  बढ़ाना  होगा  ओर  छह  में  से  तीन  सीमान्त  किसान  होने
 चाहिए  |  कृषि  श्रमिकों  का  प्रतिनिधित्व  भी  आवश्यक  है  क्योंकि  खेतों  में  काम  करने  वालों  को  भी  बोर
 में  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिए  जिससे  उपयोगी  चर्चा  हो  सके  ओर  बह  बोर्ड  में  ही  अपनी  बाठ  कह
 सकें  ।

 मैं  सदन  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  क ेलिए  और  किसानों
 को  विचोलियों  और  व्यापारी  समुदाय  के  शोषण  से  बचाने  के  लिए  यह  बोर्ड  आवश्यक  है  ।

 थो  सान्थाता  सिह  »  उपाध्यक्ष  किसानों  के  हित  में  कितनी  दिलचस्पी  है  इस
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 सदन  में  यह  यहां  की  उपस्थिति  से  ही  स्पष्ट  हो  रहा  अभी  दोपहर  में  काफी  चिन्ता  थी  बरीबों  के
 आरक्षण  की  चिन्ता  आरक्षण  के  समर्थन  और  विरोध  में  चिस्ता  थी  ।  यादवेन्द्र  दत्त  जी  एक

 क्षेत्र  में  राजा  साहय  कहे  जाते  हैं  ।.  ..

 थी  यादवेना  दत्त  :  राजा  होना  पाप  थोड़े  ही  है  ।

 को  मान्याता  सिंह  :  मैं  पाप  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  मेरा  सोभाग्य  रहा  है  कि  मैं  जोनपुर  का  भी
 निर्वाचित  प्रतिनिधि  उत्तर  प्रदेश  विधान  सभा  में  रहा  हूं  ओर  हमारे  वोटर  राजा  साहब  रहे  हैं  ।  यह
 श्रेय  राजा  साहब  को  है  कि  उन्होंने  यहां  किसानों  के  हित  की  बात  वे  स्वयं  भी  किसान  लेकिन

 जो  दम्भ  से  कहते  हैं  कि  हम  किसान के  बेटे  हैं  वे  कोई  श्रेय  नहीं  ले  जा  सके  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत
 करने  इसके  लिए  मैं  राजा  साहब  को  बधाई  देता  आजकल  राजा  साहब  शब्द  अपमानजनक

 नहीं  बहुत  सम्मानजनक  हो  गया  है  ।

 पहली  बात  जो  मैं  रेखांकित  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  जब  तक  भूमि-सुधार  सही
 मायने  में  क्रियान्वित  नहीं  तव  तक  गरीबी  दूर  करने  की  बात  करता  किसानों  के  नाम  पर  रोना

 यह  बिलकुल  बेकार  बेमानी

 इस  ध्रकार  ने/घंविधान  को  नौंवी  अनुसूची  में  संशोधन  क  रके  भूमि-सुधार  के  कानून  को  डालकर
 एक  आशा  को  किरण  जगाई  हालांकि  मैं  इसे  बहुत  क्रांतिकारी  नहीं  मानता  इसके  लिए  मुझे  क्षमा

 लेकिन  एक  आशा  की  किरण  जगी  है  कि  भूमि-सुधार  की  दिखला  में  हम  लोग  गम्भीर  हो  रहे  हैं  ।
 मैं  इस  बात  पर  बल  दे  रहा  हूं  कि  बिना  जमीन  जोतने  वाले  के  हाथ  में  सारी  जमीन  है|  जंसे  मेरे  नाम
 जमीन है  मैं  यहां  संसद  सदस्य  हूं  या  कालेज  का  प्रिसोपल  हूं  और  पांच  पेशे  अख्तियार  लेकिन
 लेखपाल  के  कागज  में  मेरे  नाम  जमीन  है  तो  मुझे  कोई  संवंधानिक  अधिकार  उस  जमीन
 के  मालिकाना  हक  का  नहीं  होना  यह  मूल  सिद्धांत  होगा  ओर  ये  बातें  तब  होंगी  जबकि
 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  अनेक  बार  घोषणा  कर  चुके  हैं  कि  शीघ्र  ही  वे  इंडस्ट्रीयल  पालिसी

 लूशन  की  तरह  वह  एक  कृषि  नीति  सम्बन्धी  घोषणा  भो  सरकार  को  ओर  से  करने  वाले  वह
 चिर-प्रतीक्षित  वह  जितनी  जल्दी  हो  उतनी  आवश्यक

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि किसान  को  सब  लोग  कहते  हैं  कि  बह  यहां  की
 व्यवस्था  की  रीढ़  को  हड्डी  यह  एक  मुहावरा  बन  गया  है  ओर  मुहावरों  का  केवल  भाषण  में  प्रयोग
 हुआ  करता  कार्यान्वयन  में  उसकी  चिन्ता  नहीं  रहती  इसलिए  जब  हम  किसान  को  अधंव्यवस्था
 को  रीढ़  कहते  हैं  तो  उसके  नजरिये  से  समुचे  प्रश्न  पर विचार  करना  हमारे  कई  साथियों  ने  बातें

 उनको  बिना  दोहराये  हुए  इस  बात  पर  मैं  बल  देना  चाहता  मैं  अपने  शब्दों  में  कहूं  कि  कारखाने
 का  मालिक  अपने  उत्पाद  का  मूल्य  निर्धारित  करता  डिक्टेट  करता  लेकिन  खेती  करने  वाला
 अपने  उत्पाद  का  मूल्य  डिक्टेट  नहीं  कर  पाता  ।  उसका  डिक्टेशन  कहीं  शोर  से  होता  है  और  वह  मजबू री
 में  करता  है  जिसे  अथंशास्त्र  में  सेलਂ  कहा  जाता  है  ।

 ग्रह  देश  का  दुर्भाग्य  है  कि  देश  की  43  साल  की  आजादी  के  बाद  भी  छुषि  प्रधान  देश्ष  में

 हमारे  कृषि  उत्पादकों  को  सैलਂ  का  माध्यम  लेना  पड़ता  इसका  अर्थ  है  कि  वह  मजबूरी  में
 बेचे  ।  स्टोरेज  फैसिलिटीज  उसके  पास  हैं  रहने  के  लिए  कमरा  छप्पर  खपरेल  नहीं  तो
 जो  वह  प्रोश्यूस  वह  कहां  स्टोर

 2883



 अनाज  बोर्ड  विधेयक  24  1990
 तर  ना  नਂ

 ख़ासघाता  सिह

 उसे  तो  मजबूरी  में  बेचना  ही  जब  फसल  बिकने  का  मौसम  आता  खासकर  रबी का  मौसम
 जब  से  सोने  जैसा  गेहूं  घर  में  आता  हे  तो  बिटिया  का  ब्याह  होने  लगता  पुत्र  का  तिलक  चढ़ने  लगता

 कोई  वृद्ध  मर  जाता  है  तो  उसकी  को  पूरी  भी  पंडित  जी  करने  लगते  लगान  भी  वसूल  होने
 लगता  उसी  तरह  हमारा  फाईनेंनशियल  ईयर  खत्म  होने  लगता  है  तो  सब  प्रकार  की  वसूलिंयों  पर
 आक्रमण  होता  है  ।

 आज  सवेरे  यहां  छः  हजार  करोड़  इनकम  टंक्‍्स  के  सवाल  पर  बात  हो  रही  थी  लेकिन  किसान
 के  उसके  बल  नीलाम  हो  जायेंगे  और  इधर  हाई  कोर्ट  या  सुप्रीम  कोर्ट  से  सटे  आ्डर  ला  सकते

 हैं  परन्तु  किसान  तहसीलदार  की  हवालात  यें  बंद  हो  जाता  इसलिए  मजबूरी  में  उसे  अपने  उत्पादों
 को  सेलਂ  में  बेचना  पड़ता  है--चाहे  वह  बिचौलिया  चाहे  वह  व्यापारी  हो  या  धनादूय
 व्यक्ति  हो  या  कोई  कोल्ड  स्टोरेज  वाला  व्यक्ति  हो  या  कोई  एजेंसी  हो  |

 इस  बिल  के  माध्यम  से  प्रस्तावक  महोदय  ने  इस  तथ्य  को  रेखांकित  किया  है  कि  फूड  कारपो  रेशन
 आफ  इण्डिया--जिस  दिन  आप  बोल  रहे  प्रंस  कर  रहे  मैंने  सुना  वह  आंखों  से  देखते  हैं  हम
 लोग  कि  जो  सैकण्ड  वर्ड  वार  की  एअरस्ट्रिप  बनी  थी  उनपर  वह  प्लास्टिक  की  चादर  ओढ़कर
 चिथड़ी  और  जाखों  टन  अनाज  सड़ाया  जाता  है  इलाहाबाद  के  पास  नेनी  स्टेशन  के  पास  तो  यह  बात
 राजा  जी  की  अच्छी  लगी  कि  स्टोरेज  की  प्राचीन  पद्धति  अच्छी  थी  कि  जमीन  में  गड़ढा  करके  कुंये
 श्वा  बनाकर  उसमें  एअर-टाईट  करके  रख  दिया  जाये  तो  वह  खराब  नहीं  होता  और  इन्सेक्टीसाईड्स

 जहरीले  पदार्थ  नहीं  मिलाये  जा  सकते  हैं  जिससे  बरसात  के  दिनों  में  200  लोगों  की  जान  से  हाथ
 नहीं  धो  बेठते  ।

 किसानों  के  इन्पुट्स  लेबर  के अलाबा  एक  तो  भूमिद्दीन  खेती  में  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  चाहे  वह  मजदूरी  के  रूप  में  चाहे  वह  सिंचाई  के  पानी  के  रूप  में  हो  या  खाद  के  रूप  में

 हो  या  सेक्टीसाईड्स  या  इन्सकटोसाईड्स  के  रूप  में  ये  इन्पुट्स  इनको  मंहंगे  दामों  पर  मिलते

 इसलिए  जो  उसे  दाम  मिलता  टिस्ट्रेस  सल  में  वह  रिमृनरेटिव  नहीं  यह  उसकी  मेहनत  की  सही
 उसकी  लागत  का  सही  मूल्यांकन  नहीं  होता  इसलिए  इस  विधेयक  का  जो  इंपार्टट  हिस्सा

 प्रतीत  होता  है  कि  एन्शयो  रिंग  रिम्यूनिरेटिव  प्राईसेस--अभी  जो  सपोर्ट  प्राईस  है  बह  भी  ब्यूरोक्रेंसी  का
 किया  हुआ  शब्द  प्रतीत  होता  इस  सपोर्ट  प्राईस  पर  भाई  हरीश  रावत  जी  बव्यंग  करते

 थाये

 [  ध्रमवाद  ]

 हमारे  किसान  वेसाखियों  के  सहारे  के  लिए  तैयार  नहीं  है  सरकार  शायद  बेसाथियों  का  सहारा
 से  सकती  है  हमारे  देश  के अभिमानी  किसान  नहीं  ।

 ह्म्दो _  हल

 यह  सपोर्ट  प्राईस  कहते  हुए  ही  मेरे  हृदय  में  पीड़ा  देता  है  क्‍योंकि  मैं  भी किसान  परिवार  का  हूं  ।

 इसीलिये  मैं  कह  रहा  हूं  कि  रेम्यूनरेटिव  प्राइस  किसान  को  एश्योर्ड  होना  ऐसा  कोई
 संगद्दन  इस  देश  में  बमाथा  जाये  ।  उसके  जंसा  अभी  मेरे  भाई  ने  वे  खरीदने  वालों  के  पक्ष  की

 284



 2  1912  अन्तज  बोडे  विद्येयक

 बात  कह  रहे  इस  विधेयक  में  उसका  भी  संकेत  इस  समय  हमारे  कम्युनिस्ट  भाई  शक्त्े में
 उपस्थित  नहीं  कोई  जरूरी  काम  कर  रहे  उनमें  से  कुछ  लोगों  ने  मुझसे  कहा  था  कि  वे  भी  इस
 बहस  में  भाग  लेंगे  लेकिन  इस  समय  वे  अनुपस्थित  हैं  ।

 फिर  भी  मैं  अपने  पूरे  बल  के  विद  ऑल  फोर्स  एट  माई  सरकार  से  सांग  करना

 चाहता  हूं  ओर  सदन  से  अपील  करता  हूं  कि  जेंसा  राजा  साहब  ने  फूडग्नेन्स  के  होलसेल  ट्रेंड  को
 ओवर  करने  के  संबंध  में  मैं  तो  उससे  भी  एक  कदम  अंगे  जाना  चाहता  हूं  और  उदाहरण  देना
 चाहता  हूं  कि  वेसे  तो  आलू  फूडग्नेन्स  में  नहीं  है  परम्तु  मेरे  कई  रिश्तेदार  आलू  का  थोक  उत्पादन  करते

 भारी  मात्रा  में  आलू  की  पंदावार  करते  हैं  लेकिन  कहीं  आलू  के  उत्पादक  को  100  रुपये  अति
 क्विटल  से  ज्यादा  आलू  के  दाम  नहीं  मैं  राउन्ड  फोगर  में  आपको  बता  रहा  हूं  वरना
 रुपये  मिल  जायें  तो  उतना  द्वी  बहुत  ग्लट  में  तो  40-59  रुपये  हमारे  फरूखाबाद  में  बिकता
 वगन  ही  नहीं  मिलते  बदायूं  और  बरेली  में  क्या  होता  उसकी  तो  अलग  राम  कहानी

 मैं  यहां  राउन्ड  फोगर  केवल  इल्लस्ट्रेट  करने  के  लिए  100  रुपये  क्विटल  कह  रहा  हूं  जो  किसान
 को  आलू  के  दाम  मिलते  मैं  यहां  लखनऊ  का  एक  प्रतिनिधि  लखनऊ  में  एक  बड़ी  प्रोश  कालोनी

 जिसे  हजरतगंज  कहते  हमारे  हरीश  रावत  जी  जानते  होंगे  कि  वह  कितनी  पोश्ष  लोक  लिठो  है  ।
 वहां  मोटरों  में  बंठकर  मेम  साहब  आती  हैं  पोर्टटो  चिप्स  खरीढ्ती  पोटेटो  चिप्स  के  दाम  उन्हें
 1400  रुपये  क्विटल  देने  पड़ते  उसमें  क्या  है  कि  एक  पौलिथीन  बंग  में  कुछ  चिप्स  भरे  होते
 उसमें  कोई  उद्योग  की  आवश्यकता  करोड़ों  रुपये  की  मशीनरी  की  आवश्यकता  भी  नहीं  फड़ती  ।
 अरे  तुम  एक  तरफ  तो  ग्रामोद्योगों  को  बढ़ावा  देने  की  बात  करते  जॉब  बढ़ाने  की  बात  करते

 एम्पलायमैंट  अपौरट्यूनिटीज  की  बात  करते  यदि  कोई  छोटो  मोटी  मशीन  घर  पर  लगाकर

 आलू  के  चिप्स  काट  लिये  उन्हें  पोलिथीन  बेग्स  में  भर  लिया  जाये  और  100  रुपये  राउन्ड  फींगर
 में  आज  जो  किसानों  को  आलू  के  दाम  मिलते  उसके  स्थान  पर  1400  रुपये  मिलने  लग्र  तो
 जहां  आप  ज॑से  लोगों  को  चाय  के  साथ  भुने  हुए  आलू  के  चिप्स  भी  मिलेंगे  वहीं  किसानों  को  भी
 1400  रुपये  आलू  के  दाम  मिल  अब  प्रश्न  है  कि  यह  बीच  का  1300  रुपया  जाता  कहां
 किन  की  जेबों  में  जा  रहा

 में  आपको  यह  एक  उदाहरण  ही  केवल  दे  रहा  सभी  कृषि  उत्पादों  की  यही  हाभ्नत  है  ।  उसी
 को  हाइलाइट  करने  के  लिये  आलू  का  उदाहरण  मैंने  सदन  के  सामने  रखा  ।  जिस  दिन  1300  रुपया
 पकड़  में  आ  उसी  दिन  इस  देश  के  किसानों  की  हालत  में  सुधार  आ  जायेगा  ओर  उस  दिन  ये
 आरक्षण  वर्ग रह  के  सब  झगड़े  भी  खत्म  हो  उसी  दिन  सभी  बेरोजगार  हाथों  को  काम  मिल

 यहां  बेठकर  परसैंटेज  की  गणना  कम्प्यूटर  मैं  अर्थंमटिक  लगाने  से  ही  राष्ट्र  की  समस्या  हल
 नहीं  की  जा  सकती  ।

 पर

 उपाध्यक्ष  भमहोकय  :  आपका  भाषण  बहुत  अच्छा  हम  और  ज्यादा  सुनना

 ओ  भमान्धाता  सिंह  :  लेकिन  टाइम  कान्सट्रेंट  रिसो्सेज  कान्सट्रेंट  भी  इस  कारण  सभी
 सदस्य  बड़े  पीड़ित

 [  प्रमुवाद |

 शून्य  काल  में  समय  की  बाधा  नहीं  लेकिन  जब/आप  पीठासीन  होते  तो  समय  की  बाधा

 होती  न



 अनांज  बोर्ड  विधेयक  24  1990

 ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  दूसरी  चीज  कह  रहा  था  कि  अगर  यह  बोर्ड  बनाया  जाता  है  तो  उसका

 रूप  क्‍या  उसमें  कितना  पैसा  काम  कोन  फिर  एफ०  सी०  आई०  का  क्‍या

 भरी  मार्षाता  सिह  :  वही  कह  कर  मैं  कन्क्‍्लूड  करना  चाहता  हूं  ।  आपने  बड़ा  परटिनेंट  सवाल

 घदन  में  उठाया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उसी  से  कर्नक्टेड  दूसरे  सवाल  आयेंगे  कि  स्टेट  गवनंमैंट  प्रोक्योरमैंट  करेगी
 या  सेन्‍्ट्रल  गवनं  मैंट  प्रोक्यो  रमैंट  करेगी  ओर  बोर्ड  का  स्टेट  गवनंमैंट  के  साथ  कया  संबंध  होगा  ।

 श्री  भान्धाता  सिह  :  मेरी  सबर्मिशन  यह  है  कि  राजा  साहब  जो  विधेयक  सदन  में  लाये
 उसका  दायरा  थोड़ा  थोड़ा  सोमित  होकर  रह  गया  मैंने  अभी  प्रधानमंत्री  जी  को

 प्रोमिज्ड  एग्रीकल्वरल  पौलिसीਂ  की  ओर  संकेत  उस  पोलिसी  में  मैं  यह  अपेक्षा  करता  हूं
 ओर  मैं  क्राशा  करता  हूं  कि एक  ऐसी  संरचना  एपग्री-कल्चरल  पौलिसी  की  बनायी  जाग्रेगी  जिससे  कृषि
 पदार्थों  को  उनकी  होलसेल  ट्रेड  का  इंतजाम  हाथ  में  लेकर  उनकी  स्टोरेज  वर्मरह  की
 फंसिलिटोज  का  इंतजाम  किया  जा  सके  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  सब्मीशन  कर  चुका  हूं  कि  फूड  प्रेन्‍्स  के  दायरे  को  और  बढ़ाना
 आलू  का  मैंने  उदाहरण  दिया  ।  यह  तो  हो  गया  आफ  दि  बिलਂ  अब  बात  आतो  है  संगठनात्मक
 ढांचे  की  ।  संगठनात्मक  ढांचे  के  बारे  में  आपने  सुझाव  दिया  है  कि  13  आदमी  का  बोर्ड  होना  चाहिए
 सेष्टर  में  और  3  आदमी  पार्लियामेंट  से  होने  कुछ  अधिकारीगण  होने  इन  सब  बातों
 पर  बाद  प्रें  निणंय  लिया  जा  सकता  मैं  उस  राय  से  सहमत  हूं  कि  इतना  बड़ा  देश
 इतनी  जियोफिजो कल  कंडो  शन्स  अलग  ये  कुछ  पहाड़  वाले  कुछ  सेव  वाले  लोग  कुछ
 कहेंगे  ।

 हिमाचल  के  लोग  कुछ  कह  रहे  हैं  क्योंकि  आखिर  सेव  भी  तो  किसान  ही  पैदा  करता  फोई

 साहूकार  थोड़े  ही  पेदा  करता  वह  भी  तो  एग्रीकल्चर  प्रोड्यूस  वह  किस  की  प्रोड्यूस  वह  क्या

 पूंजीपति  पंदा  करता  है  ?  इसलिए  मान्यव  एग्रीकल्चरल  प्रोड्यूस  के  लिए  एक  पूरा  बोर्ड  होना  चाहिए
 ओर  थॉटोनॉमस  होना  स्वायत्तता  अभी  भी  इस  राष्ट्र  में  दूर  की  बात  सही  मायने  में
 गॉटोनोमी  होनी  जिसमें  कंजूमसं  ओर  एग्रीकल्चर  एक्सपट्स  के
 रिभ्रजेंटेटिव  हों  और  ग्रेडिम  हो  ।  नेशनल  लेबल  पर  पॉलिसी  डिसाइड  करने  के  लिए  दिल्ली  भें  होना

 स्टेट  लेबल  पर  पॉलिसी  डिसाइड  करे  के  लिए  स्टेट  लैवल  पर  होना  फरदर  बिलो
 डिस्ट्रिक्ट  और  ब्लॉक  लेवल  पर  होना  तब  हम  करोड़ों  लोगों  की  अभिलाषाओं  को

 पूरा  कर  सकंगे  ओर  तभो  सही  मायने  में  उत्पादन  बढ़  तभी  गरीबी  दूर  हो  तभी  राइट

 टू  बक  वाली  बात  चरितार्थ  हो  सो  रुपए  का  आलू  1400  में  बिके  तो  बीच  के  1300  रुपए
 को  तभी  इस  देश  की  हर  समस्या  दूर  हो  सकेगी  ।  एग्रोकल्चर  प्रोड्यूस  कपास  का
 क्या  होगा  ।  भूगोल  हम  लोग  पढ़ते  रहे  हैं  ।  सेंट्रल  प्रॉविन्स  जूट  जूट  की  बात  कर  रहे  हैं
 और  कसास  बाले  कपास  को  बात  कर  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  महाराष्ट्र  भें  तो  पूरी  कपास  स्टेट  गवनमेंट  प्रक्योर  करती

 मो  साम्थाता  मैरा  सुझाव  तो  यह  है  कि  टेक  ओवर  ऑफ  ट्रेड  इन
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 कल्चरल  प्रोडक्ट्सਂ  यह  नाम  रखा  जाना  20  रुपए  किलो  टमाटर  और  चवन्नी  किलो
 ये  डिटेल्स  तो  वके  आउट  हो  जाएंगे  ।  यहां  तो  नीतियों  की  बात  हो  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  सदन  राजा  साहब  का  आभारी  है  कि  इन्होंने  इस  दिशा  में  पहल  करके  इस
 सदन  को  सोचने  का  मौका  दिया  है  और  मैं  अपेक्षा  हूं  कि  हमारे  वरिष्ठ  मंत्री  और  महत्वपूर्ण
 लोग  यहां  बेठे  हुए  हैं--शरद  जी  बैठे  नीतीश  जी  बैठे  ये  इन  बातों  का  समावेश  एग्रीकल्बरल
 पॉलिसी  में  करवाएंगे  और  प्रोग्राम  ईम्पलीमेंटेशन  के  इंचार्ज  भी  बेठे  आप  सबसे  अनुरोध  है  कि  जब
 तक  आप  हन  बातों  पर  ध्यान  नहीं  तव  तक  राइट  टू  वर्क  की  गारंटी  नहीं  कर  सकेंगे  ।  जब  ये  बातें

 होंगी  राइट  टू  वर्क  की  गारंटी  हो  पाएगी  ।

 आपने  मुझे  बहुत  धेयंपूर्वक  सुना  और  मुझे  बोलने  का  अवसर  इसके  लिए  मैं
 आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  घेयंपूर्वक  प्रेमपूवंक  और  आदरपूर्वक

 श्री  धालासाहिब  विद्वे  पाटिल  :  उपाध्यक्ष  आपने  मुशे  इस  विस  पर
 बोलने  का  मोका  इसके  लिए  आपका  यह  बिल  जिन्होंने  यहां  पेश  किया  श्री  यादवेन्द्र

 मैं  उनको  भी  धन्यवाद  देता  हूं  क्योंकि  इसके  कारण  संसद्-सदस्यों  को  एक  मौका  ओर
 कृषि-नीति  और  उनकी  उपज के  बारे  में  बोलने  का  मिल  गया  है  ।  हालांकि  यह  कामिप्रदेंसिव  बिल  नहों
 है  ।  इसमें  कमी  भी  हो  सकती  है  क्योंकि  यह  तो  प्राईवेट  बिल  सरकार  को  यह  जिम्मेदारी  बन  जाती
 है  कि  इस  बारे  में  एक  काम्प्रिहेंसिव  बिल  लाए  ।

 उपाध्यक्ष  आजकल  इंश्योरेंस  तो  बिलकुल  बंद  हो  गया  फसलों  का  जो  इंश्योरेंस
 होने  वाला  वह  भी  दिख  नहीं  रहा  जब  नेचुरल  कलेमिटी  आती  वाढ़  आती  अकाल  पढ़ता

 सूखा  पड़ता  है  तो  किसान  फंस  जाता  है  ।  जब  प्राइस  को  बात  आ  जाती  हमने  हनुमंत  राव  कमेटी

 पढ़ा  जो  मिनिमम  दाम  सरकार  खेत  मजदूर  को  देना  चाहती  है  उसके  अलावा  जो  कम  दाम

 वह  व्यापांरी  हिसाब-किताब  में  ले  लेता  जब  दाम  पे  करने  की  बात  आती  किसान  के  फैमिली
 मेम्बर  उसमें  जुड  जाते  हैं  ।  यह  जो  बुनियादी  बातें  ग्रेन  बोर्ड  तो  ठीक  पैरीशेबल  गुड्स  की  बात

 है  और  बाकी  अनाज  की  बात  है  वह  बिल्कुल  अलग  बातें

 हिन्दुस्तान  में  हमने  पंजाब  में  पंपसी  कोला  फंक्ट्री  फायदा  किसको  हो  रहा  है  ?  अभी
 जिक्र  किया  है  कि  महाराष्ट्र  में  इम्प्लायमैंट  गारंटी  स्कीम  चला  रहे  अभी  इम्प्लायमैंट  गारंटी  के

 तहत  हमने  भूमि  सुधार  का  कार्यक्रम  किसान  के  सिए  वहां  पर  शुरू  किया  जो  प्रोक्योरमैंट  महाराष्ट्र
 सरकार  कर  रही  कभी-कभी  उसमें  आर०बी०आई०  की  रुकावट  हो  रही  मैं  इस  बहाने  से  मंषी
 जी  से  विनती  करता  हूं  कि  प्रोक्योरमेंट  के  लिए  जो  पेंडिग  है  उसे  आगे  तोन  साल  के  लिए
 देने  क ेलिए  आप  जल्द  से  जल्द  मंजूरी  दीजिए  क्‍योंकि  महाराष्ट्र  गवंनमेंट  ने  इस  साल  के  लिए
 टेंशन  मांगा  है  ।  एक  योजनाबद्ध  प्लान  करने  के  लिए  किसान्‌  को  कोई  नुकसान  न  श्वेत  मजदूर  को
 कोई  नुकसान  न  इसके  लिए  काम  चलाने  के  लिए  कोई  आसान  व्यवस्था  हो  ।

 हम  सब  ट्रांसफर  आफ  हाई  चाहते  हैं  ।  यह  खेती  के  लिए  भी  हो  सकतो

 हमारे  प्रसाद  जी  ने  ठोक  कहा  कि  आजकल  द्वेती  पूंजीवादी  बन  ब्यी  है  बानी  ज्यादा  एंजी  खबती

 है  लेकिन  उस  बारे  में  हम  नहीं  सोचते  हैं  ।  इनपुट  कौस्ट  हमारी  कम  नहीं  होगी  तो  हम  कितना :

 छः  बज
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 बालासाहिब  विले

 ही  दाम  हजार  रुपये  बोरा  भी  कर  दें  तो  इनफेलेशन  तो  बढ़  लेकिन  किसान  सन्तुष्ट  नहीं
 हीवा  क्योंकि  जब  अकाल  पड़ता  तो  किसान  एक  बोरी  भी  अनाज  पेदा  नहीं  कर  पाता  जहां
 पर  नहर  का  पानी  आदि  होगा  वहां  पर  किसान  अनाज  ज्यादा  पेदा  कर  सकता

 प्रधाममंत्री  ने  घोषणा  को  है  कि  यह  दशक  हम  किसान  के  लिए  मना  रहे  असली  बात
 उसमें  कया  होगी  ?  |

 आप  लोग  किसान  को  कोत  सी  सिक्‍युरिटी  देने  जा  रहे  किसान  की  सोशल  सिक्‍युरिटी  क्या
 है  ?  बह  रात-दिन  खेत  में  काम  आज  किसान  का  बेटा  किसान  होता  है|  खेत  में  खुद  काम
 करने  वाले  छोटे  किसान  की  आज  क्या  हालत  है  ?

 आज  चपशतली  को  हासत  भी  उससे  अच्छी  कल  चोखा  राव  जी  ने  पूछा  था  कि  कितनी
 जमीन  सब्जी  के  लिए  सी  है  ?  आश्चयं  की  बात  है  कि  भूमि  सुधार  में  ट्रांजेक्शन  कितना  कौन  देख

 रहा  शहर  में  रहकर  तो  बच्चे  पढ़  जाते  हैं  लेकिने  किसान  का  बच्चा  हल  ही  चलाता  रहता
 उद्योगपति  का  बच्चा  उद्योगयपति  बन  जाता  है  लेकिन  किसान  का  बच्चा  कभी  डाक्टर  क्यों  नहीं  बने  ।  हम
 यह  चाहते  हैं  कि  जो  कोई  भी  कृषि  की उपज  उसका  मालिक  किसान
 उप्तको  जो  नफा  होता  है  वह  खर्चे  निकालकर  ज्यादा  प्रेसा  किसान  को  क्यों  न  वह  मजदूरों  को
 श्यादाी  भिसे  ।  ढ़ांचे  में  सुधार  किये  वर्गर्ड  दशकਂ  मनाने  का  कोई  मतलब  नहीं  रह  जाता
 एफ०  सी०  आई०  को  कितना  घाटा  हो  रहा  कितना  पैसा  वहां  के  अधिकारियों  ने  कितना
 पैरकोज्रेट  होता  कितना  अनाज  घूहे  खाते  हैं  और  कितना  आदमी  खाते  हैं  क्या  इसको  कभी  आपने
 देशा  ?  भयवान  जाने  किस  ढंग  से  वहां  काम  हो  रहा  है  ?  इस  बारे  मैं  हमें  एक  नीति  बनानी
 जब  तक  हम  इस्र  करे  में  ठोक  ढंय  से  नहीं  सोचेंगे  तब  तक  कुछ  भी  विकास  नहीं  होगा  ।

 फड  एग्रो  प्रोसेसिंग  का  शोर  बहुत  मचाया  जाता  इसका  मतलब  कया  है  ?  इसकी

 डैंफिनेशन  क्या  असल  बात  यहू  है  कि  इसे  आप  किसान  से  अलग  करना  चाहते  हैं  ।  जो  चीज
 किसान  पैदा  करता  है  उसकी  पैदा  की  यई  चीज  को  उद्योगपति  तैयार  करे  यह  कसा  इन्साफ  है  ?  आप
 इसको  किसानों  के  हाथों  में  दें  ओर  उरो  उद्योगपति  का  दर्जा  आप  उसके  लड़के  को  ऐसी  पढ़ाई  क्यों
 नहीं  देते  जिक्नसे  कि  बह  आने  चलकर  शहर  वालों  का  मुकाबला  कर  सके  !  गांवों  में  उसे  पढ़ने  का  मौका
 हो  नहीं  मिलता  न  तो  वहां  सेंट्रल  स्कूल  न  पब्खिक  स्कूल  है  और  इंग्लिश  मींडियम  के  स्कूल

 8  इंठे  की  बजास  यहां  केवल  दो  घंटे  स्कूल  खुलते  सातवीं  कक्षा  तक  पढ़ाई  करने  के  बाद  वह्‌
 कफिसो  टूसरे  इंग्लिश  मोडियम  के  स्कूल  में  जाना  चाहता  है  कि  वहां  उसे  एडमिशन  ही  नहीं  मिलता
 है  क्योंकि  उच्ले  ए-बीनसी  ही  नहीं  आता  हमें  बुनियादी  बातों  पर  विचार  करना

 इनपुट्स  कास्ट  के  बारे  में  मैंने

 ॥  ७
 जिक्र  किया  जब  तक  किसान  अपनी  पेदा  की  हुई

 चोजों  को  कीमत  खुद  तय  नहीं  करेगा  और  उसको  नहीं  बेचेगा  तब  तक  इस  देश  के  किसानों  का  कोई
 भला  नहीं  होगा  ।  आपको  इसके  बारे  में  सोचना  किसान  जो  मेहनत  करते  हैं  उसका  फायदा
 क्चिलिये  उठा  रहे  केशव  कृषि  या  उद्योय  नीति  बनाने  से  काम  नहीं  आप  अपनी  उद्योग
 कीति  में  थी  सुधार  धाप  किसान  दशक  मना  रहे  इस  कारभ  ऐसी  कृषि  नीति  बनायें  जिससे

 खड़े  शीघ्र  किक्षाय  का  सत्रा  हो  आप  उद्योग  नीति  ओर  कृषि  नीति  साथ-साथ  बना  कर  सीधे  किसान  को

 हडड
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 यदा  पहुंचायें  और  कृषि  को  उद्योग  का  दर्जा  आप  इस  सम्बन्ध  में  एक  काम्प्रीहैंसिव  बिल  लायें
 ओर  अच्छे  तरीके  से  किसानों  के  बारे  में  इतना  ही  सरकार  से  दरख्वास्त  करते  हुए  मैं  अपनी  बात
 समाप्त  करता

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  इस  बिल  के  लिये  समय  चार  बअ्कर  सत्तावन  मिनट  पर  प्रा  हो  जाता
 मेरे  ख्याल  से  टाइम  हो  गया  इसको  चाहे  जितना  टाइम  दिया  जा  सकता  है  लेकिन  बिल  पर  ही

 भाषण  अगर  खेती  पर  होगा  तो  वह  एक  अलग  विषय  बन  आप  सब  बोर्ड  बनाने
 के  सम्बन्ध  में  अपने  सुझाव  दे  सकते  अगर  बिल  पर  भाषण  नहो  और  कृषि  पर  भाषण  हो  तो
 जिस  का  यह  बिल  उनका  समय  चला  जांता  हो  सकता  है  ऐसे  में  उनका  बिल  भी  न  आ  सके  |

 )

 [  प्रशुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  विधेयक  पर  बोल  रहे  हैं  तो  मैं  आपको  उतना  समय  दे  सकता
 जितना  आप  चाहते  यदि  आप  विषय  से  सम्बद्ध  नहीं  बोल  रहें  हैं  तो  कुछ  कठिनाई  हो  जाती

 पास  वक्‍ताओं  लम्बी  सूची  मैं  सदस्यों  से  प्राथंना  करता  हूं  कि  वे  कृषि  पर  न  बोलकर  विधेयक
 पर  कृषि  महत्वपूर्ण  १रन्तु  हम  अनाज  बो  र॒रर्

 पर  ही  अपने  विचार  व्यक्त  करने  च  हियें  ।
 24  तर  4  4

 |  हिन्दी  |

 ही ।  33  ही  ८7 |
 श्री  हुक्मवेव  नारायण  यादव  प्राथंना  :  उपाध

 बोले

 [  प्रनुवाद ]

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :  एक  भिनट  मेरा  विचार  है  कि  हमें  समय  बढ़ाना  कया

 हम  इसे  5.30  म०प०  तक  बढ़ा  सकते  हैं  ?

 झनेक  सानतोय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  तो  ठीक  हम  इस  विधेयक  पर  चर्चा  5.30  म०  प०  तक  समय  बढ़ाते

 )

 श्री  धममेश  प्रसाद  वर्मा  :  अगला  विधेयक  कब  ज्ञिया  जाएगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यही  बात  मैं  अभी-अभी  कह  रहा  मैं  आपको  यह  बताना  चाहता  हूं
 कि  यवि आप  विधेयक  से  बाहर  किसी  बिषय  पर  बात  करते  हैं  तो  अन्य  सदस्यों के  विधेयकों  पर  फर्क
 पड़ता  है  ।  मापके  विधेयक  पर  फर्क  पड़ता  मैं  यही  बात  कह  रहा  मैं  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन

 करता हूं  कि  वे  सदन  में  विधेयक  पर  ही  चर्चा  करें

 क्री  धमंश्  प्रसाद  वर्भा  :  अगले  विधेयक  पर  भी  आज  ही  चर्चा  की  जानी
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 होदय  :  हम  प्रयास ।

 /
 4

 झो  हुक्मवेव  नारायण  यादव  :  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  कई  वक्‍त।ा  जब  बोल  रहे  थे  तो  आपने
 उनको  इस  ओर  इशारा  किया  कि  बिल  की  परिधि  में  रहें  और  विधेयक  की  परिधि  बोर्ड  तक  है  लेकिन
 मैं  यह  कहता  हें  कि  बोर्ड  को  बनाने  का  कारण  कया  जब  तक  उस  कारण  पर  भी  आये  नहीं तो  बोर्ड
 बनाने  की  बात  कहां  से आई  जौर  कारण  का  निराकरण  जब  तक  नहीं  चौधरी  चरण  सिंह  भारत

 के  oe  +

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उस  कारण  पर  दूसरे  सम्माननीय  सदस्यों  के  दो  विचार  नहीं  एक  ही
 विचार  कारण  उसको  दूर  कंसे  फिथा  जाय  ।

 श्रो  हुकमदेव  नारायण  यादव  :  तो  बह  भारत  की  भयावह  अर्थ  नीति  नाइटमैयर
 आफ  जो  चौधरी  चरण  सिंह  ने  लिखी  उसमें  उन्होंने  एक  चेप्टर  लिखा  था  कि  व्यापार  के
 जरिये  किसानों  का  शोषण  होता  है  और  जेसे  आपने  प्रश्न  किया  माननीय  मान्धाता  सिह  जी  बोल
 रहे  तब  कि  राज्य  में  जो  एफ०सी०आई  ०,  व्यापार  निगम  राज्य  के  जो  व्यापार  चलाने  वाले

 जब  बोर्ड  बन  जायेगा  तो  उन  सबत्रों  का  क्‍या  होगा***

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  जो  स्टेट  गवनंमेण्ट  की  प्रिक्थो  रमेण्ट  की  पावर  बह  इस  के  नीचे
 आयेगी  कया  ?  उन  सबों  का  क्‍या  होगा  ?

 क्रो  हुक्मवेव  नारायण  यादव  :  मैं  यही  कह  रहा  हूं  कि  एक  है  जो  निजी  व्यापारी  ध्यापार  करता
 गल्‍ले  का  और  एक  है  जो  सरकार  के  नियन्त्रण  में  गल्‍ले  का  व्यापार  है  और  तीसरे  श्री  यादवेन्द्र  दत्त

 जी  ने  प्रस्ताव  रखा  है  कि  एक  बोर्ड  बनाया  दो  भ्रणालियां  हमारे  सामने  हैं  लेकिन  मैं  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  जो  किसानों  के  गलल्‍्ले  के  व्यापार  में  सबसे  अधिक  व्यापार  कर  रहा  भारतीय  खाद्य
 निगम  है  और  भारतीय  खाद्य  निगम  बीच  में  बिचोलिया  बनकर  जितना  मुनाफा  कमा  रहा  है  और
 जितना  किसानों  को  लूट  रहा  है  ओर  किसानों  के  नाम  पर  जितनी  सज्सिडी  ख्वा  रहा  शायद  इतना
 कोई  प्राइवेट  बिजनेसमेंत  भी  तिमंतापूर्वंक  अन्याय  नहीं  करता  होगा  ।

 उसका  उदाहरण  मैं  केवल  यह  देना  चाहता  मेरे  पास  यह  कागज  198  2-83  में  710
 1983-84  में  835  1984-85  में  1100  यह  केवल  राज्य  भारत

 सरकार  के  द्वारा  सब्सिडी  इस  केन्द्रीय  खाद्य  निगम  को  दी  यह  जब  हमसे  गेहूं  खरीदता  जो
 खाद्य  निगम  भण्डार  में  रखता  है  और  उपभोक्‍ता  को  देता  है  तो  हमारे  और  उपभोक्ता  के  बीच  में  50
 और  40  रुपये  क्विंटल  का  अन्तर  भाता

 मेरा  »  ग्रह  है  कि  किसान  से  खाद्य  निगम  ने  खरीदा  और  उपभोक्ता  को  इसके  बीच  में
 :  खाद्य  निगम  द्वारा  47-50  ह5पये  प्रति  क्वंटल  का  मुनाफा  कमाया  जा  रहा  है  तब  भी  भारतीय  खाद्य
 :  निगम  को  घाटा  लगा  ।  मैंने  तो  आप  को  1984-85  तक  का  तीन  वर्ष  का  आंकड़ा  ही  दिया  जो  लगभग

 2500  करोड़  जिसमें  भारतीय  खाद्य  निगम  कों  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  2500

 अनुदान  देना  घाटे  की  पृूति  के  लिए  सौर  बीच  में  उपभोक्ता  से  50  रुपये  क्विंटल  जो  मुनाफा
 सो  अलग  ।

 (5  290
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 मैं  बताता  हूं  कि  कौन  सा  रोजगार  हो  रहा  हम  किसान  हमको  जो  कीमत  दी  जाती  है  तो

 एक  सीधी  नीति  आनी  जैसे  समाजवादी  आन्दोलन  डा०  लोहिया  के  आ  न्दोंलन  में  हम  लोग
 नारा  लगाते  थे  कि  के  दाम  का  घटना  बढ़ना  आने  सेर  के  अन्दर  चाहे  मार्केटिंग  बोर्ड

 बाहे  वह  सरकार  चाहे  निजी  व्यापारी  करे  लेकिन  एक  फसल  से  दूसरी  फसल  के  बीच  किसानों  के
 गल्‍ले  की  कीमत  में  एक  सेर  पर  एक  आने  से  ज्यादा  का  अन्तर  नहीं  जब  चेत  महीने  माचं-अप्रल
 में  हम  गेहूं  बेचें  तब  ओर  अक्टूबर-नवम्बर  में  गेहूं  खरीदें  तब  के  बीच  तो  यह  है  असल  में  व्यापार  के
 जरिये  किसानों  का  इसको  कैसे  रोका

 5.00  म०  प०

 अब  बोर्ड  बन  बोर्ड  का  संचालन  होगा  **'लेकिन  चौधरी  चरण  सिंह  जी  जिस
 समय  वित्त  मन्त्री  तो उस  समय  उन्होंने  एक  प्रस्ताव  दिया  था  कि  हर  पंचायत  में  एक  ऐसा  गोदाम
 बनाना  चाहिए  जहां  किसान  अपना  गल्‍ला  रख  सके  और  वहां  एक  शाखा  बेक  की  रहनी  चाहिए  तथा
 उस  समय  जो  मार्केट  प्राइस  खेती  की  पेदावार  का  उसका  80  प्रतिशत  किसान  को  बैंक  के  जरिए
 फाइनेंस  कर  दिया

 उस  पेसे  को  लेकर  किसान  तात्कालिक  तौर  पर  अपना  काम  कर  ले  और  फिर  जिस  समय  उस
 के  गल्‍ले  का  भाव  अच्छा  तो  अपनो  मर्जी  से  किसान  उसको  बेचे  और  उसका  लौन  एडजस्ट  कर  दिया

 जाए  तथा  बकाया  पंसा  किसान  को  दिया  जाए  और  उस  पंसे  को  लेकर  किसान  अपने  घर  को
 जैसे  व्यापारियों  और  अन्य  उद्योगपतियों  के  साथ  होता  है  ।

 अगर  यह  बोर्ड  बनें  और  उस  बोर्ड  का  उसका  कारोबार  हर  पंचायत  स्तर  पर  कर
 गोदाम  बनाकर  ऐसी  व्यवस्था  कर  दी  तो  हम  लुटने  से  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जब

 तक  खेती  की  पेदावार  के  व्यापार  का  नियन्त्रण  किसानों  की  मुट्ठी  में  नहीं  तब  तक  आप  चाहे
 कोई  भी  व्यवस्था  कर  उससे  कोई  बचने  वाला  नहीं  चाहे  आप  बोड  चाहे
 एफ०सी ०  आई०  चाहे  प्याज  खरीदने  का  जिस  प्रकार  से  महाराष्ट्र  प्रें  इन्स्टीचूशन  बन  गया  वह
 बन  जाए  या  कोई  अन्य  बन  लेकिन  उसमें  भी  किसान  का  शोषण  जारी

 उपाध्यक्ष  मैं  अपनी  बात  इस  बात  को  कह  कर  खत्म  करूंगा  कि  किसान  तीन  तरह  के

 होते  दो-छाताधारी  और  तीोन-हलघारी  ।  बंगला  घारी
 टाटा  ओर  यहां  से  लेकर  वहां  तक  चारों  तरफ

 फामंस  हैं  )
 *  **

 मेरी  रात  मैं  तो  आपकी  नजर  में  बहुत  बड़ा  जमींदार  हूं  ।  लेकिन  मैं  क्या  मेरा
 दुर्भाग्य  है  ।

 एक  साननोय  सवस्य  :  आप  एम०पी०  तो  हैं  ।

 भरी  हुक्मदेव  नारशयण  यादव  :
 मैं  कहां  कहता  हूं  कि  मैं  एम०  पी०  नहीं  लेकिन  एम०पी०

 रहने  के  बाद  भी  जब  हुक्मदेव  नारायण  यादव  अपने  गांव  जाता  तो  अपने  हाथ  से  हल  चलाता  है  और
 अपनी  खेती  करता  जो  आप  नहीं  करते  कोई  दूसरे  करते  हैं***  लिए  मैं  कहता
 हूँ  छि  बंगलाधारी
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  छाताधारी  कौन  हैं  ?

 थ्रो  हुक्म  देव  नारायण  यावव  :  बंगलाधारी  वे  जो  गाड़ी  में  गांव  में  काम  वहां कोई  कर
 रहा  है  ओर  जाते  समय  कहेंगे  थोड़ा  भूट्टा  डाल  थोड़ा  हरा  चना  डाल  थोड़ी  फलां  चीज  डाल

 बच्चा  लोग  न  न  न  न  न  भेंस  को  लेकिन  वे  हैं  किसान  ।

 दूसरे  हैं  जो  खेत  की  मेड़  पर  खड़े  रहते  हैं  और  मजदूरों  से  काम  करवाते  अपने  थेत  में

 मजदूर  से  काम  करवाने  के  लिए  मजदूरों  का  सहयोग  करते  उनको  रोटी  ला  देते  पानी  ला  देते

 उनके  पास  रहते  हैं  तथा  उन  का  सहयोग  करते  हैं--वे  हैं  छाताधारी  ।

 तीसरे  हलधारी  हैं---जो  अपने  हाथ  से  हल  का  मठ  पकड़कर  पसीना  बहते  हैं  और  खेत  में  पैदा
 करते  ये  तीन  तरह  के  किसान  मैं  पक्षघर  हूं--हल  का  मूठ  पकड़  कर  चलाने  वाले  किसान  को
 नम्बर  छातावाला  नम्बर  दो  ओर  बंगलावाला  नम्बर  तीन  का  बिरोघी  यह  जो  तीन  नम्बर

 बाला  किसान  जब  तक  इनका  नाम  किसानों  के  ऊपर  चलता  तब  तक  यह  असली  किसान  के
 ऊपर  नकली  किसान  छाए  मैं  प्राथंना  कर  रहा  था  कि  नकली  किसानों  से  असली  किसानों  को

 मुक्त  किसानों  को  मुक्त  करने  के  लिए  यह  बोर  बनें  या  कोई  भी  व्यवस्था  लेकिन  मैं
 प्राथंना  करूंगा  कि  नीचे  से  लेकर  ऊपर  तक  एक  सिस्टम  ऐसा  बनाना  जिसमें  व्यापार  का
 नियन्त्रण  किसानों  के  हाथ  में  हो  ।

 जब  तक  खेती  की  पंदावार  के  व्यापार  का  संचालन  किसानों  के  हाथ  में  नहीं  तब  तक
 राज्य  फे  जरिए  तो  उपाध्यक्ष  महोदय  फर्क  इतना  ही  है  कि  जंसे  बिरला-टाटा  बैंक  से  लोन  लेता  है
 कोर  उस  पंसे  से  हमारा  गल्‍ला  खरीदता  है  ओर  हमारे  ही  पैसे  से  हमारे  बच्चों  का  नाश  करता  है  तो

 दूसरी  तरफ  सरकार  को  दे  तो  सरकारी  अधिकारी  यही  करते

 उधर  व्यापारी  मोट्मल  तो  इधर  अंग्रेजी  में  ग्हाइट-एलीफेंट  ।  इस  एलीफेंट के  जंगल  में  किसान
 उनके  पेरों  तले  कुचला  जा  रहा  उनसे  इन  किसानों  को  मुक्त  तो व्यापार  का  नियन्त्रण
 इनके  हाथ  में  आ  जाए  ।

 इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 [  ध्रशुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  कुसुम  कृष्ण  मृति  अनाज  बोर्ड  विधेयक  पर
 वि  ५

 हि श्री  कुसुम  कुष्ण  सूति  :  उपाध्यक्ष  इस  अनाज  बोर  विधेयक  को
 स्तुत  करने  के  लिए  मैं  श्री  यादवेन्द्र  दत्त  की  प्रशंसा  करता  इस  विधेयक  की  महत्ता  के  बारे  में  कोई

 मतभेद  नहीं  प्रत्यक  सदस्य  ने  इस  बोर्ड  के गठन  की  आवश्यकता  ओर  किसानों  की  कठिनाइयों  के
 बारे  में  विचार  ब्यक्त  किए  हैं  ।  कृषि  मन्त्रालय  के  अन्तगेंत  हम  इस  मामले  पर  अनेक  बार  चर्चा  कर  के
 हैं  ।  हम  किसानों  की  कठिनाइयां  जानते  हैं  परन्तु  आज  हमारे  समक्ष  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  अनाज  बोडं
 के  बतठन  का

 .  हमारे  यहां  पहले  से  ही  भारतीय  खाद्य  निगम  इसका  महत्वपूर्ण  उद्देश्य  किसानों
 के  हितों  की  रक्षा  करना  है  ओर  उन्हें  उनकी  फ़सल  का  लाभकारी  मुल्य  दिलाना
 दुर्भाग्य  से  जब  आप  भारदोय  खाद्य  निगम  के  कार्यों  का  विश्लेषण  करते  हैं  तो  इन्हें  निराश  करने

 हट
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 पाते  मेरा  व्यक्तिगत  रूफ  से  विचार  यह  है  कि  जिस  उद्देश्य  के  लिए  इसका  गठन  किया  गया
 बह  पूर्णतः  व्यर्थ  सिद्ध  हुआ  हमने  हाल  ही  में  इसका  एक  उदाहरण  देखा  आन्ध्र  प्रदेश  तूफ  से

 बुरी  तरह  प्रभावित  हुआ  किसान  भी  इससे  बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  यह  इस  बोडं  से  पूरी
 तरह  से  जुड़ा  हुआ  प्रधान  भम्त्री  ने  भी  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दो  बार  दौरा  करने  की  कृपा  की  थी  ।
 उन्होंने  भारतीय  खाद्य  निगम  को  किसानों  की  सहायता  करने  केਂ  निर्देश  दिए  थे  ।  इन्होंने  इस  प्रकार  का
 आभास  दिया  था  जंसे  कि  ये  वास्तव  में  किसानों  की  सहायता  कर  रहे  हमने  भ!रतीय  खाद्य  निगम
 से  महत्वपूर्ण  स्थानों  पर  क्रय  केन्द्र  खोलने  का  निवेदन  किया  परन्तु  इन्होंने  ऐसा  नहीं  किया  तथा  अवनी
 नीति  का  कडाई  से  पालन  नहीं  किया  विचोलिए  अस्तित्व  में  आ  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि
 भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारियों  ने  दलालों  के  मांध्यम  लाखों  रुपए  कमाए  और  इन्होंने  अपने
 लाभ  के  लिए  किसानों  को  लूटा  |  परन्तु  किसानों  को  कुछ  नहीं  मिला  ।  उन्हें  सभी  प्रकार  की  कठिनाइयां
 झेलनी  पड़ी  ।  किसानों  को  दलालों  की  मनचाही  कीमत  पर  अण्ने  उत्पादन  वेचने  पर  बाध्य  होना  पड़ा  !
 इस  जिस  उदहेश्य  के  लिए  इस  निगम  की  स्थापना  की  गयी  वह  पूरा  नहीं  हुआ  ।

 माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रस्तृत  यह  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक  मैं  इस  प्रकार  से  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि जब  वह  इस  बोर्ड  का  गठन  करें  तो  कृपया  यह  सुनिश्चित  करें-*****

 उपाष्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  यह  बौर्ड  किस  प्रकार  अलग  तरह से  कार्य
 करेगा  ?

 श्री  कुसुम  कृष्ण  मूर्ति  :  मैं  इसी  बात  पर  आ  रहा  हूं  ।

 मैं  सरकार  को  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  बोर्ड  का  गठन  करते  समय  विशेष  रूप  से  सीमांत
 और  छोटे  किसानों  को  महत्ता  दी  जानी  चाहिए  ।  जब  आप  इस  बोडड  के  अध्यक्ष  की  नियुक्ति  करें तो
 आपको  यह  पद  किसी  अधिकारी  को  नढीं  देना  यह  उस  व्यक्ति  को  दिया  जाना  जो
 किसानों  के  दुख  और  उनकी  कठिनाइयों  को  समझता  इस  प्रकार  के  व्यक्ति  को  बोर्ड  का  प्रभारी
 बनाया  जाना  चाहिए  ताकि  जब  भी  कोई  निर्णय  लिया  जाए  तो  वह  उन  उद्देश्यों  को  समझ
 सके  जिनके  लिए  बोर्ड  का  गठन  किया  गया  है  ।  एक  लोकतान्त्रिक  ध्यवस्था  में  मुख्य  निर्णय  केवल
 बहुमत  के  आधार  पर  लिए  जाते  इस  बोडे  की  संरचना  किसानों  ओर  व्यापारियों  के  क्रमण:ः
 2:1  में  होनी  चाहिए  ताकि  जब  मुख्य  निर्णय  लिए  जाएं  तो  किसानों  की  वास्तविक  परेशःनियों  और
 कठिनाइयों  को  उचित  रूप  से  प्रतिबिम्बित  किया  जा  सके  ।

 जंसेकि  आप  सब  जानते  कृषि  पर  प्रकृति  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  का  प्रभाव  पड़ता
 उद्योगपति  विशेष  रूप  से  अपने  लाभ  और  अन्य  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपने  औद्योगिक  उत्पादों के  मूल्य  निर्घारित  करते  परन्तु  जहां  तक  कृषि  उत्पादों  का  सम्बन्ध  किसानों  द्वारा  इनके  मल्यों  का
 निर्धारण  करना  असम्भव  कृषि  उत्पादों  के  मूल्य  अनेक  बातों  से  प्रभावित  होते  कभो  कभी
 प्राकृतिक  आपदाएं  इनके  उत्पादों  को  क्षत्रि  पहुंचाती  छोटे  और  सीमांत  किसान  प्रतीक्षा  -
 सकते  क्‍योंकि  किसानों  को  वित्तीय  स्थिति  सभी  प्रकार  के  दवावों  से  प्रभ।वित  होती  है
 समस्याओं  का  दबाव  नहीं  सह  इसलिए  वे  इस  प्रकार  के  दबाव  में  भा  जाते  है  |

 इसलिए  जब  आप
 मतदान  द्वारा  बड़े  निर्णय  लेने  के  लिए  उन्हें  अवसर  दे  रहे  तो  बड़े  निर्णय  बहुमत  के  अनसार  लिए

 किसानों  को  भी  इसमें  अपनी  आवाज  उठाने  का  अवैस्तर  मिलना  तभी  हम  किस  मो
 को  लाभकारी  मूल्य  या  समयंन  मुल्य  उपलब्ध  कराकर  उनके  हितों  की  रक्षा  कर  पाने  में

 सफस  हो
 पाएंगे  ।

 हीं  कर
 वे  इन  वित्तीय



 अनाज  बोर्ड  विधेयक  24  1990

 '
 [  श्रो  कुसुम  कृष्ण  मूर्ति

 नतञ  पा  ्प+  -/२/२३२३-_-््प्८  ़््््््््ल्न

 जब  आप  इस  तरह  का  बोर्ड  गठित  कर  रहे  हैं  तो  इस  बोर  की  वित्तीय  सुदृढ़ता  भी  बहुत  महत्व -
 पूर्ण  यह  बोर्ड  निर्णय  ल ेसकता  किन्तु  इसे  लागू  कौन  करेगा  ?  उन  निर्णयों  का  क्रियान्वयन  बहुत
 आवश्यक  है  ।  यदि  हम  कोई  बोर्ड  या  निगम  गठित  कर  सकें  तो  वे  निर्णय  ले  है  ।  बोर्ड  वेः  निर्णय
 को  लागू  करने  के  उनके  पास  सरकार  द्वारा  समर्थित  आर्थिक  सुदृढ़ता  अवश्य  होनी  चाहिए  ।  उनके
 पास  कतिपय  स्वतन्त्र  आर्थिक  सुदुढ़ता  होनी  तभी  वे  किसानों  की  दशा  को  सुधा  रने  में  सफल  ह्दो
 सकते  इससे  किसानों  को  अवश्य  सहायता  मिलेगी  ।  बोर्ड  का  गठन  ओर  आधिक  दोनों

 महत्वपूर्ण  बाते  हैं  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  सरकार  इस  विधेयक  को  पारित  करके  इसे  कानून  बना

 सकती

 ]

 थो  प्रेम  कुमार  धमाल  :  उपाध्यक्ष  जहां  तक  इस  बिल  को  लाने  का  विचार

 है  और  किसान  को  इक्सप्लाइटेशन  शोषण  से  बचाने  की  बात  उससे  में  सहमत  हूं  '
 अन्य  मैं

 समझता  हूं  कि  अलग-अलग  कारपोरेशन  बना  कर  उनको  मल्टीप्लाई  करना  कोई  बढ़िया
 किसान  की  सेवा  नहीं  जो  संस्थाएं  किसान  की  सेवा  के  लिए  वनायी  गयी  उनको  बहुत
 कारी  ढंग  से  प्रयोग  किया  जाए  तो  किसान  के  हितों  की  रक्षा  की  जा  सकताी  है  ।

 बोर्ड  के  गठन  के  बारे  में  जो  सुझाव  दि९  गए  अध्यक्ष  और  मंम्बर्स  कोन-कोन  सांसदों
 का  केन्द्र  सरकार  के  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  के  लोगों  का  फसल  परचेज  के  लिए  विभिन्न
 मन्त्रालयों  के  लोगों  का  उवं रक  मन्त्रालय  का  मैं  नहीं  समझता  इसका  कोई  लाभ
 मुझे  हैरानी  हुई  पढ़कर  कि  गिने-चुने  स्टेट्स  का  नाम  इसमें  मध्य  पश्चिम  बंगाल

 महा  आंध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  ।  बाकी  प्रदेश  जो  उपज  पेदा  करते  क्या  उनका  रिश्रोजेंटेशन
 नहीं  होना  चाहिए  ?  मैं  जहां  फल  पैदा  होता  यदि  बोर्ड  बनाना  है  तो  फल  पैदा  करने  वाले

 अलग-अलग  जो  प्रोडक्ट्स  हैं  किसान  उनके  प्रतिनिधि  भी  इस  बोर्ड  में  हों
 ताकि  उनके  हितों  की  रक्षा  की  जा  विभिन्‍न  सरकारी  एजेंसियों  के  लोगों  को  लेना  ठीक  नहीं  है  ।
 एजेंसियां  तो  बहुत-सी

 मैं  संसदीय  समिति  के  सांथ  आंध्र  प्रदेश  गया  था  ।  वहां  के  किसान  हमें  उन्होंने  कहा  कि
 कुछ  वर्ष  पूर्व  प्याज  का  निर्यात  होता  उन्होंने  खूब  प्याज  पैदा  किया  ।  सरकार  ने  निर्णय  किया  कि
 प्याज  का  निर्यात  नहीं  प्याज  सड़  आलू  पंदा  आलू  की  बोरी  वहां  खाली  बोरीके
 बदले  दे  दी  ।  मांधाता  सिह  जी  कह  रहे  थे  आलू  के  चिप्स  होटल  में  स्व  होते  लेकिन  महंगे  होते  हैं  ।
 मेरा  केबल  मात्र  इतना  ही  कहना  है  कि  और  कारपोरेशत  बढ़ाने  से  सुधार  नहीं
 जो  कुछ  ढांचा  है  उसमें  ही  ठीक  परिवतंन  जाए  ओर  उत्पादकों  के  सही  प्रतिनिधि  लिए  उसमें
 फल  उत्पादकों  के  प्रतिनिधियों  को  भी  री-प्री  जेंटेशन  दी  जाए  तो  मेरे  विचार  में  किसानों  के  हितों  की
 रक्षा  की  जा  सकतो  है  ।  समय  बहुत  क्र  मैंने  जो  महसूस  किया  उसके  बारे  में  सुझाव  दे  दिया  ।

 कृषि  मंत्लालय  में  कृषि  छोर  सहकारिता  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  नोतीश  कुमार  ) :  माननीय
 उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  में  माननीय  श्री  यादवेन्द्र  दश्त  जी  को  धस्यवाद  देना  चाहता

 हूं
 कि  उन्होंने
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 इस  बिल  को  प्रस्तुत  करके  इस  सदन  में  किसानों  के  पक्ष  में  चर्चा  का  एक  अवसर  उपलब्ध

 लमभग  ग्यारह  सदस्यों  ने उनके  बिल  पर  अपने  विचार  व्यक्त  किए  हैं  ।  इस  बिल  के  पीछे  जहां  तक

 भावना  का  सवाल  है  तो  उससे  किसी  की  भी  असहमति  नहीं  हो  सकती  भावना  बह  है  कि  किसानों

 को  उनके  उपज  की  वाजिब  कीमत  मिलनी  चाहिए  और  उपभोक्ताओं  को  सही  कीमत  पर  अनाज  मिलना

 चाहिए  ।  बह  इसका  उद्देश्य  है  ।  इस  उ्दं  श्य  से कोई  असहमति  नहीं  हो  सकती  है  और  उनकी  इस  भावना

 की  मैं  कदर  करता  हूं  और  सवाल  यह  है  कि  क्या  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  के  लिए  ग्रेन  बोर्ड  बनाने  की  जरूरत

 है  था  नहीं  ।  माननीय  सदस्य  श्री  यादवेन्द्र  जी  ने  जो  विधेयक  यहां  पर  रखा  है  ओर  विधेयक  में  जितनी

 बातें  इन्होंने  रखी  हैं  और  स्वयं  भी  इन्होंने  जो  बातें  कही  थीं  वह  इस  विधेयक  के  वायरे  से  हटकर  कही
 मैं  अपनी  बात  ग्रेन  बोर्ड  के  ढांचे  में  रखना  चाहूंगा  ।  समय  क्री  कमी  को  देखते  हुए  यह  अच्छा  होता

 कि  सरकार  की  प्रगति  कृषि  नीति  संबंधी  प्रकाश  डाला  जाए  |

 [  ध्रनुवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आवश्यक  तो  हम  इस  पर  क्षि  नीति  के  अन्तगंत  चर्चा  कर  सकते

 हैं  ।

 क्री  नोतोश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  सरकार  स्वर्ण  भी  एग्रीकल्चरल  पालिसी  रेजोल्यूशन
 लाने  की  कोशिश  कर  रही  जहां  तक  संभव  हो  सका  तो  सरकार  इस  सत्र  में  लाना  चाहती  इस
 सन्न  में  या  अगले  सत्र  में  आगे  भी  विचार  मैं  अपने  आपको  ग्रेन  बोर्ड  की  सीमा  में  रखना  चाहता

 हूं  ।  श्री  यादवेन्द्र  दत्त  जी  ने  जो  कहा  उससे  सहमति  है  कि  किसानों  को प्रोक्‍यु  रमेंट  प्राइस  मिलना

 चाहिए  ।  श्री  मान्धाता  सिंह  ने  समर्थन  मूल्य  की  बात  कही  थी  और  जो  बात  चली  आ  रही  है  तो  मैं
 उनकी  भावना  से  असहमत  नहीं  प्रोक्यु  रमेंट  प्राइस  या  समर्थन  मूल्य  जो  कुछ  भी  कहा  जाए  कह  दोनों

 एक  ही  उसको  तय  करने  के  लिए  यहां  पर  कमीशन  ओन  एग्रीकल्चरल  कास्ट्स  एब्ड  प्राइसेस  बना

 हुआ  उसकी  मेथोडोलोजी  उस  मेंथोडोलोजी  के  हिसाब  से  प्राइस  तय  करते  रहे  उसके  ग्यारह
 फैक्टर  हैं  जिसको  विचार  में  लेते  हैं  जिसमें  स ेकास्ट  आफ  प्रोडक्शन  है  जिसको  लेकर  सी  ०  ए०  सी०  पी०

 एक  कीमत  तय  करती  है  और  सरकार  के  सामने  सुझाव  देती  ह ैऔर  सरकार  मुनासिब  समझती  है  तो
 उनकी  बात  को  मान  लेती  है  कि  यातो  बढ़ा  दे  या  घटा  यह  सरकार  को  अधिकार  है  और  राज्य
 सरकारों  से  कहकर  विभिन्न  हितों  को  अन्तिम  रूप  से  निर्णथ  सैती  सपोर्ट  प्राइस  या  प्रोक्युरमेंट  प्राइस
 की  मंथोडोलोजी  का  सवाल  उसमें  पहले  की  तुखना  में  काफी  सुधार  हुआ

 जब  वर्तमान  सरकार  आई  तो  सरकार  ने  हनुमंत  राव  की  अध्यक्षता  में  कमेटी  बनाई  थी  कि
 कास्ट  आफ  प्रोडक्शन  और  प्रोक्युरमेंट  प्राइस  फी  मेथोडोलोजी  को  तय  करने  के  लिए  सुझाव  दे  ।  उसमें

 इंपा  रटेंट  सुझाव  आया  जिसके'आधार  पर  बीच  में  दाम  बढ़ाया  था  ।  इसमें  यह  है  कि  मजदूरों  को  एक्चुअल
 मजदूरी  मिलती  है  ण्ा  जो  स्टेचुटल  स्टेचुटरी  मिनिमम  वेज  उसमें  जो  भी  ज्यादा  हो  तो  उसको  लेगें  ।

 दुसरी  बात  यह  हे  कि  मनेजमेंट  का  इनपुट  इसमें  हाला  गया  जो  किसान  परिवार  हैं  उसको  मैनेजमेंट
 का  रिम्यून्रेशन  भी  मिलना  जो  उसकी  इनपुट  कोस्ट  हैं  10  प्रतिशत  जो  टोटल  कोस्ट  न
 सिर्फ  विदआउट  बल्कि  इनपुट  कोस्ट  में  मिलाकर  जो  टोटल  कोस्ट  है  उसका  10  प्रतिशत  नया

 इनपुट  तय  करने  में  जोड़ा  गया  है  ।  तीसरी  बात  यह  हुई  कि  जो  प्रोक्‍योरमेंट  प्राइस  है  किसान  की  फ़ुसल
 के  सोइंग  के  पहले  तय  हो  जाती  है  उसमें  इस  बात  का  प्रावधान  रखा  गया  था  कि  जो  इनपुट  वृद्धि

 होगी  कोस्ट  में  उसको  उसमें  समायोजित  किया  जाता  है  ।

 कं  .
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 इसलिए  मेथोडोलोजी  में  यह  भी  सुझाव  दियां  गया  है  कि  अगर  फसल  के  दाम  की  घोषणा
 सरकार कर  देती  है  और  बाजार  में  फसल  कटकर  आती  है  तो  इस  बीच  में  अगर  इनपुट  में  बडे  पैमाने
 वृद्धि

 हो  तो  उसमें  इनकोर्पोरेट  करके  नये  प्रोक्योरमेंट  प्राइस  में  सुघार  लाया  इस  प्रकार
 लोजी  में  परिवतंन  किये  गये  हैं  ।  क्रिर  टम्से  और  द्ेड  को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  1972,  73  और
 74  को  छोड़कर  हर  वर्ष  टम्सं  और  ट्रेड  किसानों  के  हितों  के  पतिकल  रहा  उसको  कैसे  उसके  अनुकल
 बनाया  माजिन  आफ  प्राफिट  क॑से  बढ़ाया  इन  तमाम  बातों  पर  इस  नये  मंथ्डोलोजी  में  ध्यान
 दिया  गया  है  और  हनुभनन्‍्त  राव  कमेटी  ने  जो  कुछ  सिफारिशें  की  थी  उनमें  जो  बातें  अनुकल  नहीं  थीं  उनके
 बारे  में  शरद  जोशी  कमेटी  की  राय  ली  गई  ।

 अन्त  सरकार  ने  और  प्रधान  मन्‍्त्री  ने  निणंय  लिया  जिन  बातों  का  मैंने  जिक्र  किया  हस
 प्रकार  से  किसानों  के  हित  में  पहले  से  बहुत  ज्यादा  बेहत री  ढंग  से  निणंय  लिया  गया  ।  इसलिए  मैं  समझता

 हूं  जो  मंध्डहोलोजी  है  कीमत  को  तय  करने  के  लिए  उसके  लिए  अलग से  ग्रेन  बोर्ड  की  जरूरत  नहीं
 एक्जीस्टींग  जो  हमारे  पास  साधन  हैं  वह  हम  मजबत  कर  सकते  सी०  ए०  सी०  पो०  का  जहां  तक
 सवाल  है  यहां  कई  सदस्यों  ने  कहा  कि  किसानों  को  यह  तय  करना  चाहिए  ।  कई  प्रकार  के  इन्टेरेस्ट  हैं
 जिनमें  किसान  शामिल  हैं  उन  पर  विचार  भन्यन  चल  रहा  है  और  कृषि  मन्त्रालय  की  स्टेंडिग  एडवाइजरी
 कमेटी  है  जो  इस  देश  के  सबसे  बड़े  किल्लान  नेता  शरद  जोशी  को  अध्यक्षता  में  गठित  की  गई
 समय  पर  जो  नीतिगत  मामले  आते  हैं  वे  उन  पर  सलाह  देते  हैं  और  उनकी  बातों  पर  वजन  दिया  जाता

 हससिए  किसान  के  हित  में  कृषि  मन्त्रालय  काम  कर  रहा  है  ।  माननीय  याददेन्द्र  दत्त  जी  की  जो  भावना
 है  उससे  हम  सहमत  हैं  और  किसान  के  हित  में  अधिक  से  अधिक  इस  काम  को  करने  के  लिए  और  उसके
 साथ-साथ  उपभोक्ताओं  के  हित  में  भी  जो  सावंजनिक  वितरण  श्रणाली  है  उसको  हम  मजबूत  करना
 चाहते  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  खाद  में  सब्सिडी  मिलनी  शायद  माननीय  सदस्यों  को

 मालूम  होगा  कि  फर्टिलाइजर के  क्षेत्र  में  चार  हजार  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  सब्सिडी  मिलने  जा  रही  है  ।
 सब्सिडी  इस  क्षेत्र  में  है  उपभोक्ताओं  के  हित  को  देखते  हुए  उनको  सही  दामों  पर  चीजें  मिर्लें  इसलिए
 उपभोक्ता  के  लिए  पी  ०  डी०  एस०  के  माध्यम  से  लगभग  ढाई  हजार  करोड़  रुपये  की  सब्सिडी  है  ।  इस
 पर  पहले  भी  रही  अब  बढ़ाई  गई  है  ।

 जहां  तक  सवाल है  ऋषि के  क्षेत्र  में  आउट  ले  वृद्धि  का  तो  पहले  प्लान के  क्षेत्र  में  चर्चा  कर  रहे
 हैं  ।  पिछले  वर्ष  के  मकाबले  में  इस  वर्ष  15.5  प्रतिशत  प्लान  के  मद  में  बढ़ाया  गया  है  ।  आपको  मालूम
 है  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  घोषणा  की  है  कि  अगला  दशक  कृषक  दशक  होगा  बौर  बजट  के  प्लान  का  आधा
 पैसा  देहात  और  खेती  के  विकास  में  खर्च  किया  माननीय  सदस्य  की  जो  भावना  है  उसकी
 सरकार  कद्र  करती  है  और  किसान  के  हित  में  तथा  उपभोक्ता  के  हित  में  काम  करना  चाहती

 '
 हसके  लिए  काफी  धनराशि  का  प्रबन्ध  करके  इन  तमाम  कामों  को  करना  चाहती  है  ताकि  लोगों

 का  हित  हो  सके  और  समाज  के  हर  वर्ग  के  हित  में  काम  किया  जा  सके  ।  कई  मानरन/य  सदस्यों  ने  ग्रेन
 बोर्ड  से  हटकर  सवाल  उठाये  उस  पर  उपाध्यक्ष  महोदय  इजाजत  देते  तो  मैं  अपनी  बातों  को
 लेकिन  दूसरे  माननीय  सदस्य  का  बिल  है  उसमें  बाधा  न  पड़े  इसलिए  मैं  इतना  ही  कहते  हुए  भ्रपनी  बात

 सभाप्त  करूंगा  और  माननीय  यादवेन्द्र  दत्त  जो  से  अनु रोध  करूंगा  कि  सरकार  उनकी  भावनाओं  से  सहमत

 है  ओर  ग्रेन  बोर्ड  स्थापित  हो  या  न  हो  मैं  एक  ही  बात  पर  इशारा  करके  बंठ  जाता  चाहता  हूं  कि  इन्होंने
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 अपने  बिल  में  फाइने  शियल  मेमोरंडम  दिया  है  वह  पढ़  लिया  जितने  काम  हैं  पब्लिक  डिस्ट्रीब्यूजन
 का  या  अन्य  काम  हैं  उन  पर  ध्यान  दिया  जाएगा  ।  स्टोरेज  की  भी  यहां  बात  उठाई  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  में  स्टोरेज  पर  बहुत  ज्यादा  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ताकि  पेरीशेबल  कमोडिटीज  ही

 डिस्ट्रेस  सेल  करने  के लिए  किसान  मजबूर  न  हो  |  जो  भी  हो  खासकर  इसमें  स्माल  फार्म से  के  हितों
 की  सुरक्षा  की  जाती  जो  हलघारी  किसान  हैं  लेकिन  बिहार  के  हमारे  बहुत  बड़े  किसान  माननौय
 श्री  हुकुमदेव  नारायण  यादव  ने  कहा  था  कि  हम  लोग  उस  काम  को  करना  चाहते  अन्त  में  जो  इनका
 फाइनेंशियन्ष  मेमोरेंडम  है  और  इम्होंने  स्वयं  कहा  भी  उनकी  इस  बात  की  ओर  ध्यान  आंक्ृष्ट  करते

 हुंए  कहना  चाहूंगा  कि  इसमें  रैकरिंग  एक्सपेंडिचर  15  लाख  रुपये  होगा  और  नॉन-रैकरिंग  दस  लाख  रुपये

 आप  स्वयं  समझ  सकते  हैं  कि  ग्रेन  बोर्ड  में  एक  उसके  कई  मंम्बर  और  अन्य  व्यय  ।
 मैं  उनको  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इस  विधेयक  को  बनाने  में  काफ़ी  मेहनत  की  है  लेकिन
 किसानों  के  हित  के  लिए  तो  घनराशि  भी  संभव  नहीं  है  ।  जो  हमारे  पास  एगजिस्टिंग  ढांचा  वह  सक्षम
 है  ।  जरूरत  इस  बात  की  है  कि  दृढ़  द॒"छा  शक्ति  की  जरूरत  संकल्प  शक्ति  की  जरूरत  है  और  उसको

 मजबूती  से  लागू  करने  की  जरूरत  है  ।

 आप  जानते  हैं  कि सरकार  के  पास  इच्छा  शक्ति  नियत  सःफ  नीति  साफ  है  और  सरकार

 देहातों  में  रहने  वाले  किसानों  एवं  गरीबों  के  हक  के  लिए  काम  करना  चाहती  उसके  लिए  एगजिश्टिंग
 मशीनरी  के  तहत  मजबूती  से  काम  किया  जा  सकता  इन  सबों  में  आप  सब  लोगों  के  सहयोग  की
 जाउरत  इसलिए  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  यादवेन्द्र  जी  से  अन॒  रोघ  करूंगा  कि  वे  इस  बिल  को  वापिस
 से  लें  ।  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यादवेन्द्र  जी  आपका  रिप्लाई  बिरीफ  हो  ताकि  दूसरा  विषय  लिया
 जा  सके  |

 श्री  याववेमद्र  दत्त  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  का  आभारी  हूं  कि  मैंने  जिस  सबसिडी  की  बात

 उन्होंने  इसे  एक  प्रकार  से  स्वीकार  कर  लिया  मैं  खाद  की  सबसिडी  के  लिए  उनका  आभारी  हूं  और

 उन्हें  घन्यवाद  देता  उपाध्यक्ष  मैंने  कहना  तो  बहुत  कंवल  एक  बात  कहूंगा  कि  इस  बिल
 की  भावना  स्पष्ट  है  ।  आप  जानते  हैं  कि  प्राइवेट  मम्बर  बिल  एक  चौखटा  मात्र  होता  उसमें  डिटेल्ज

 नहीं  हो  सकती  आपने  फाइनेंशियल  मेमोरेंडम  की  बात  की  यदि  कम  थातो  सरकार  बढ़ा  देती

 परन्तु  अन्तोगल्वा  डिफिनिट  एक्ट  या  बिल  सरकार  को  ही  लाना  यह  तो  एक  संकल्प  मात्र  है  और
 इस  संकल्प  मात्र  से  ही सरकार  का  ध्यान  इस  ओर  आकर्षित  किया  जाता  है  और  इस  विश्वास  के  साथ
 किया  जाता  है  कि  वह  इस  पर  विचार  करे  क्योंकि  जेसा  आपने  कहा  कि  साघन  तो  पर्याप्त  इच्छा
 शक्ति  भी  हैं  हेकिन  कृत  शक्ति  नहीं  उस  कृत  शक्ति  को  जगाइये  ।

 दि

 इस  काम  नहीं  उपाध्यक्ष  आज  कृत  इच्छा  होते  हुए  भी  कृत  शक्ति  नहीं  हो
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 यावदेनत्र  दत्त

 का

 े

 पा  रही  उसको  जगाइये  ।  मुझे  यह  कहने  के  लिए  क्षमा  करेंगे  कि  जो

 प्रयुवाद  ]

 सम्भ्रान्त  परिवारों  से  संबंध  रखने  बाले  प्रशासनिक  अधिकारो

 उअल-_-«+-+नममऊतममम>»-

 |

 जरा  उनको  कृत  से  जोड़िये  |  नंक्सस  देश  के  अन्दर  बहुत  ब्रा  बन  सकता  उसको  तोड़िये और
 मैंने  जो एक  बात  कही  कि  कटल  एण्ड  क्रॉप्स  इंश्योरेंस  हो  तो  किसानों  को  खड़ी  फसल  पर बेंक  से  एडवांस
 मिलना  फसल  कटने  के  बाद  उसको  चाहे  वह  स्टोर  करे  या  उसके  लिए  स्टोरेज  हाउस  बनाये
 ताकि  सेलਂ  में  जाने  का  सवाल  न  रहे  ।  मैं  आज  भी  इसका  विरोध  करता  हूं  भौर  जो  आने
 सपोर्ट  और  भिन्‍न  नाम  से  प्राईस  दी  है  तो  मैं  इस  विश्वास  के  साथ  आग्रह  करूंगा  कि  यदि  मेरी  इस  छोटी
 सी  विनती  को  मान  लें******

 [  हमवाद  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यादवेन्द्र  यदि  आप  अपना  भाषण  समाप्त  नहीं  करते  तो  मन्त्री  महोदय
 को  जवाब  देने  का  अवसर  नहीं  मिलेगा  ।

 श्री  यादवेन्र  दत्त  :  मैं  इसे  एक  मिनट  के  अन्दर  सपाप्त  कर  दूंगा  ।

 अगर  मेरी  इप्त  विनती  भावना  को  एग्रीकल्चर  पालिसी  में  ले  रहे  हैं  तो  उसमें  उसका
 समन्वय  करेंगे  तो  हम  इसको  वापिस  लेने  के  लिए  तंयार

 श्री  नीतोश  कुमार  :  उपाध्यक्ष  एग्रीकल्चर  पालिसो  रेजूल्यूशन  पर  सभी  लोगों  के
 विधार  लिये  जा  रहे  पालियामेंट  के  अन्दर  भ्रो  इसको  रखा  सभी  लोग  फिर  बोलेंगे  ।

 [  प्रनुवाव  ]

 थो  याववेन्त्र  दत्त  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  खाद्यान्न  रूपी  सभो  कृषि  वस्तुओं  की

 न्यूनतम  कीमतें  नियत  करने  के  लिए  एक  स्वायत्त  बोर्ड  की  स्थापना  का  और  उससे  संबंधित
 का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने  को  अनुमति  दी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खाद्यान्न  रूपी  सभी  कृषि  वस्तुओं  की  प्रतिवर्ष  न्यूनतम  कीमतें  नियत  करने  के  लिए  एक
 स्वायत्त  बोर्ड  को  स्थापना  का  और  उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबंध  करने  वाले  |वेधेथक  को  वापस
 लेने की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।
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 शी  यादव्षन्द्र  दश्त  :  मैं  विधेयक  वापस  लेता  हूं  ।

 $.30  झ०प०

 संविधान  )  विधेयक

 263  के  स्थान  पर  नये  प्रनुच्छेद  का  प्रतिस्थापन )

 श्री  घ॒र्मेश  प्रसाद  वर्मा  :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 इस  विधेयक  उद्देश्य  विधेयक  की  धारा  |  के  खण्ड  ख  ओर  ग  में  उल्लिब्ित
 कत्तंथ्यों  क ेसाथ  अन्तर्राज्यीय  परिषद  की  स्थापना  करता  यह  खुशो  को  बात  है  कि  राष्ट्रपति  के
 28  1989  के  आदेश  के  द्वारा  भारत  सरकार  ने  पहले  ही  इस  परिषद  का  गठन  कर  दिया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  आप  अगली  बार  बोल  सकते  हैं  ।

 5.3  भ०  प०

 आधे  घंटे  की  चर्चा

 सारत  पर्यटन  विकास  निगम  झोर  संयुक्त  राज्य  झमरोका  के  होटल  कारपोरेशन
 के  बोच  समझोता

 [

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अब  हम  आधे  घण्टे  को  चर्चा  को

 श्री  बुज  भूषण  तिवारी

 ]

 भरी  बृज  भूषण  तिवारी  )  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  आधे  धण्टे  की  चर्चा को
 इसलिए  उठा  रहा  हूं  क्योंकि  हमारी  आई०  टी०  डी०  सी०  ने  एक  अमे  रिका  की  कम्पनी--रंडिसन  के
 साथ  समझोता  किया  उसके  सम्बन्ध  में  जब  हमने  सदन  में  प्रश्न  पूछा  तो  माननीय  मंत्री  जीने
 उत्तर  में  जो  वक्तव्य  इस  सदन  में  उससे  कई  तरह  की  बातें  उठीं  जो  स्पष्ट  नही ंहो  पायींओऔर
 उसी  के  कारण  आज  मुझे  सदन  में  यह  आधे  घण्टे  की  चर्चा  उठानी  पड़ी  ।  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि
 माननीय  मंत्री  जी  ने  तारांकित  प्रश्न  संख्या  69  के  उत्तर  में  जो  कुछ  बहू  अ  धूरा  उत्तर  ऐसा
 मालूम  पड़ता  था  कि  जानबूझ  कर  उन  कम्पनियों  के  उनकी  व्यापारिक  शर्तों  को  छिपाया  गया

 और  सदन  को  जो  जानकारी  दी  जानी  चाहिए  वह  जानकारी  रोक  ली  मैं  मानता हूं  कि  यदि
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 a  रु  फेर  ट सना

 [  भरी  शुज  भूषभ  तिवारी  ]

 सही  जानकारी  दी  गई  होती  तो  सभी  तथ्यों  पर  पूरी  रोशनी  पड़  जाती  |

 दसरी  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  सदन  में  मंत्री  जी  को  ओर  से  जो  वक्‍त  दिया  सदन  के

 पटल  पर  रखा  उसे  पढ़ने  से  ऐसा  लगता  है  कि  हमारे  अधिकारियों  ने  सरकार  से  एक  ऐसा  निर्णय

 करा  लिया  कि  एक  र।ष्ट्रीय  स्तर  की  संस्था  जिसे  पण्डित  नेहरू  ने  इस  देश  में  होटलਂ  के

 नाम  से  स्थापित  किया  था  और  जिसकी  छ्याति  न  केवल  इस  देश  में  रही  बल्कि  विदेशों  में  भी  जिसको

 स्ष्याति  उस  सावं  जनिक  क्षेत्र  के  राष्ट्रीय  होटल  के  बहुराष्ट्रीयकरण  का  प्रयास  किया

 नेशनेलाइजेशन  का  प्रयास  किया  गया  ।

 मैंने  उत्तर  में  नोट  किया  कि  जो  अमेश्किन  रंडिसन  कम्पनी  उसका  जन्म  -983
 में  हुआ  था  |  यह  भी  कितना  बड़ा  मजाक  है  कि  1983  में  जन्मी  बह  जो  हमारा  तीस  वर्षो

 पुराना  अनुभव  जो  हमारी  पुरानी  रुया।त  जो  हमारो  पुरानी  प्रतिष्ठा  वह  कम्पनी  हमें  विपणन
 के  बारे  प्रबन्ध  के  बारे  ट्रेनिंग  सलाह  उस  कम्पनी  के  साथ  हुए  समझौते  से  एक
 अ्र॑  यह  भी  निकलता  है  कि  दुनिया  के  लोग  यह  समझने  लगेंगे  कि  भारत  एक  ऐसा  देश  है  और

 बहां  कि  वतंमान  सरकार  इस  काबिल  नहों  है  कि  वह  एक  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  होटल  का  प्रबन्ध
 भी  सुचारू  रूप  से  कर  सके  ।  हम  सब  के  लिए  वह  बहुत  ही  शमंनाक  बात  होगी  ।

 जब  मैंने  माननीय  मंत्री  जी  के  पूरे  वक्तव्य  को  पढ़ा  तो  उसमें  जिन  तथ्यों  को  उजागर  करना

 चाहिये  वे  दिये  ही  नहीं  गये  हैं  ।  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  जंसे  अमेरिकन  कम्पनी--रंडिसन
 कम्पनी  --  का  प्रचार  किया  जा  रहा  है  ।  हमारे  अधिक।रियों  हमारी  सरकार  से  रेडिसन  कम्पनी  को
 एडवर्टाइजिंग  एजेंसी  के  रूप  में  पेश  करवा  दिया  ।  उसमें  एगब्रिज्ड  विवरण  दिया  जाना  चाहिये  था  कि
 आपने  किन-किन  होटल  कम्पनियों  से  सम्पर्क  आपकी  शर्ते  क्या  थीं  और  उन  शर्तों  को  किन-किन
 कम्पनियों  ने  कबल  किन्‍्होंने  कब्‌ल  नहीं  किया  ।

 जिस  रेड्सन  कम्पनी  से  आपने  उसका  पूरा  विवरण  कया  क्‍या  शर्तें  यह
 नहीं  बताया  है  ।  आपने  केवल  चुनिदा  चीजें  हमारे  सामने  रख  दी  इससे  ऐसा  लगता  है  कि  पूरी  बात
 हमारी  समझ्न  में  नहीं  आई  है  ।  अगर  आपको  रंडिसन  कम्पनी  के  बारे  में  कोई  खास  बात  लिखनी  थी
 तो  आप  अलग  से  नोट  तेयार  परन्तु  जो  दूसरे  होटल  जिनके  बारे  में  श्रापने  यह  कहा  कि  हमने
 दो  होटलों  से  बात  दुनिया  में  गाज  10  इंटरनेशनल  चेन्प  हैं  और  आपने  केवल  अमरोका  के  दो
 होटल्स  से  बात  की  |  और  जापान  की  कम्पनी  हमारा  ओबेराय  ताज  ग्रुप  इनकी
 सी  इंटरनेशनल  चेन  है  ।  आपने  इन  सारे  तथ्यों  को  सदन  के  पटल  पर  नहीं  रखा  है  ।

 उपाध्यक्ष  एक  और  बात  आती  जो  यहां  लक्ष्य  बताए  गए  उनको  पढ़ने  से  ओर
 इस  समझौते  को  पढ़ने  से  ऐसा  लगता  हैं  कि  आज  हमारी  औद्योगिक  नीति  पर  अं  गली  उठाई  जा  रही

 आज  समालोचनाएं  की  जा  रही  यह  सौदा  इस  बात  को  सही  साबित  करता  है  क्योंकि  हम
 बिदेशों  से  पूंजी  उच्च  तकनीकी  तो  हमारा  क्षेभ  क्या  होगा  ?  सिर्फ  रसोई  खाने  के
 बतन  भाष्डे  खरीदने  के  लिए  और  इतना  ही  मान्यवर  अभी  श्री  बनातवाला  जी  के  प्रश्न  के  उत्त  र
 में  यहू  बयान  दिया  एक  जी०  बी०  हैनीमेन  हम्बर  में  वेस्ट  जम॑ंनी  की  कम्पनी  उससे  सौदा
 हुआ  एअरपोटट  पर  और  अश्लोक  होटल  में  दय  टी  फ्री  शॉप  खरीदने  के  लिए  और  उसको  स्टेण्डटटाइजेशन
 करने  के  लिए
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 उपाध्यक्ष  यह  कितना  बड़ा  मजाक  अगर  इतनी  छट  दे  दी  जाए  और  फिर तो  आप
 रेलवे  की  कर्टारग  और  अन्य  सब  होटलों  की  भी  व्यवस्था  बदल  दीजिए  ।  सव  अमरीका  और  पश्चिमी
 देशों  को  दे  दीजिए  |  इस  प्रकार  से  खुली  छूट  एक  ऐसा  प्रयास  है  मान्यवर  कि  यह  सारे  हमारे
 होटल  उद्योग  यूरोपीय  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  खा  जाएंगी  ।

 उपाध्यक्ष  जो  आकुर्पेसी  व  मान  में  है  और  जो  इस  समझौते  से  दोनों  का  अग्र
 आप  हिसाब  तो  दोनों  का  आघार  मानकर  हमको  यह  साफ  बताइए  कि  इसमें  कितना  फरक  है
 क्योंकि  आपने  जो  यह  वक्‍तव्य  दिया  इसमें  नहों  बताया  गया  है  कि  भारत  सरकार  को  कितना
 आई०  टी०  डी०  सी०  को  कितना  मिलेगा  और  रंडसन  कम्पनी  को  कितना  ।  कोई  भी  समझोता

 होता  तो  इस  प्रकार  के  आधार  पर  विचार  होता  है  और  तय  किया  जाता  है  क्‍योंकि  जो  शर्ते  हैं
 उनके  अनुसार  मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  आपको  ज्यादा  देना  पड़ेगा  ।  आपने  लिखा  है  कि  एक  कम्पनी  थी
 उससे  इसलिए  सोदा  नहीं  हुआ  था  क्‍योंकि  वह  हमारे  मंनेजमेंट  हमारे  प्रवन्ध  हिस्सेदार  होना
 चाहती  तो  अगर  सही  हिसाब  लगाया  तो  रंडसन  कम्पनो  स्वयं  अशोक  ग्रुप  की  प्रभुत्व  बन

 मालिक  बन  अगर  आपने  इस  प्रकार  से  एक  बार  छूट  दे  दी  और  हिसाब  को  गड़बड़
 कर  के  तो  एक  बहुत  बड़ा  खतरा  हमारे  समाने  खड़ा  हो  जाएगा  जिसकी  भयावहता  का  आपको
 अभी  अनुमान  भी  नहीं  है  ।

 आज  हम  अआंखिर  किस  व्यवस्था  को  पंदा  करने  जा  रहे  इस  बारे  में  भी  एक  धारणा
 बनती  जा  रही  है  |  हमारे  जो  तीथंस्थान  हैं  आज  वहां  चले  तो  धर्मशात्राएं  नहीं  हैं  ।  सारी
 घमंश।लाएं  खत्म  हो  गई  हैं  । गरीब  आदमी  अगर  आज  अजमेर  शहीफ  जाना  वृन्दावन  जाना

 अयोध्या  जाना  चाहे  या  प्रयाग  के  मेले  में  जाना  तो  वहां  उसके  ठहरने  और  खाने  की  कोई
 व्यवस्था  नहीं  है  ।  ये  जो  चन्द  लोग  इनके  लिए  इतनी  व्यवस्था  हो  और  इसके  लिए  यह  कहा  जाता

 है  कि  इससे  हमें  फारंन-एक्सचेंज  मैं  कहता  हूं  कि  फारेन  एक्सचेंज  की  भी  एक  लिमिट
 आप  कितना  फारेन  एक्सचेंज  कमाएंगे  और  उससे  कई  गुना  फारेन  एक्सचेंज  इसके  बदले  में  आप
 दे

 असल  में  मामला  यह  नहीं  है  ।  अभी  पता  चला  कि  आई०  टी०  डी०  सो०  के  चेयरमंन  को  भी
 सरकार  ने  हटा  दिया  ।  क्‍यों  हटा  दिया  ?  क्‍योंकि  यह  सब  पुरानी  सरकार  के  ऐसे  लोग  बने  जिसको  कोई

 अनुभव  नहीं  जो  सत्ता  के  दरबार  में  चापलूसी  करते  1960-61  की  अन्डरटकिग  की  रिपोर्ट  आप
 देख  लीजिए  ।  हमारे  ही  अधिकारियों  ने  35-40  कमरे  बुक  किये  जिसमें  अफसरों  बिदेशी  ऐजेंट्स
 को  ठहराते  गुलछरें  उड़ाते  हैं  और  फिर  कहते  हें  कि  आाई०  टी०',डी०  सी०  घाटे  में  चल  रहा'है  ।  यह
 कितने  शर्म  की  बात  है  कि  >।  प्राईवेट  होटल्स  है  बह  तो  मुनाफा  कमा  रहे  इन  सारी  बातों  की

 तरफ  61  वीं  अंडरटेकिग  की  रिपोर्ट  ने  इशारा  किया  इसलिये  उसका  क्‍या  इलाज  है  ?  बजाए

 आआाई०  टी०  डी०  सी०  में  सुधार  सबसे  सीघा  नुस्खा  आपने  सामने  रखा  कि  एक  विदेशी  अमरीकी
 कम्पनी  से  सोदा  कर  दिया  ।

 इसके  बारे  में  भी  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  आपने  कोई  ग्लोवल  टेंडर  इसकी  बात
 समझाइये  ।  मैं  मंत्री  जी  को  दिखाना  चाहता  यह  एक  पत्रिका  इसमें  विज्ञापन  देने  के  लिए  50

 २+  सजा  के
 हजार  रुपया  लगता  इसमें  लिखा  है  :
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 |  भो  बृज  सूषण  तिवारी  ]

 ]
 एक  नई  विश्व  स्तरीय  मेहमाननवाजी  देने  क ेलिए  अशोक  ओर  रेडिसन  संयुक्त  कारबार  के

 लिये  सहमत  हो  गए

 ]

 यह  एक  डेली  न्यूजपेपर  है  जिसमें  आपने  कितना  बड़ा  प्रचार  हिन्दुस्तान  में  रैक्सन  का
 प्रचार  हो  रहा  पता  नहीं  विदेश  में  अशोका  का  प्रचार  हो  रहा  है  या  नहीं  हो  रहा  हमारे  पयंटक

 क॒हां  से  आते  हैं  ?  अमरीका  से  तो  बहुत  कम  आते  अमरीका  की  तरफ  सुविधा  देना  चाहेंगे  तो  सात
 जिन्दगी  $  भो  नहीं  दे  सकते  असम्भव  है  ।  नकल  भीख  मांगकर  नेहीं  दे  सकते  |  अगर  पर्यटन
 में  हमें  लोगों  को आकर्षित  करना  है  तो  हमें  अपनी  मौलिकता  को  दिश्वाना  अन्धी  नकल  नहीं  करनी

 फारेन  एक्सचेंज  के  नाम  पर  ओर  जो  हमारे  आफिस र  कमाते  विदेशों  में  इनके  रिश्तेदार
 इनके  चापलूस  दरबारी  मुझे  मालूम  है ओर  माननीय  सदस्य  भो  जानते  हैं  कि  इन  पांच

 सितारा  होटलों  में  क्या  होता  सारा  इन्तजाम  इन  अधिकारियों  ने  कर  लिया  और  कभी-कभी
 नेतिक  नेताओं  संसद  सदस्यों  को  भी  उसमें  डुबकी  लगाने  का  मौका  मिल  इसलिए  मैं  बड़ी
 सफाई  के  साथ  कहना  चाहता  हुं  छि  इन  प्रेसटीजियस  संस्थाओं  ऐसे  क्षेत्रों  में  अगर  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  विदेशी  पूंजी  कौ  आपने  छूट  दी  तो  इसके  बहुत  ही  घातक  परिणाम  यह  राष्ट्रघाती
 भौर  आत्मघाती  दोनों

 इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  जिस  सरकार  का  जनता  में  विश्वास  जगा  जो  हम।री  स्वावलम्बन  की
 नीति  जो  हम  विदेशी  पूंजी  या  तकनीक  भी  भायात  करना  चाहते  हैं  तो  उसद्यी  भी  प्रायरीटीज  हमारे
 होटलों  में  ड्यूटी  फ्री  शौप्स  खोलने  में  इस  प्रकार  की  कभी  भी  इजाजत  नहीं  दी  जानी  चाहिये  |  मामला
 ग्रंभोर  है  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  सदन  में  इस  पर  बहस  हो  ओर  मंत्री  जी  से  अनु  रोध  करूंग्रा  कि आप  इसको
 खश्म  करें  क्योंकि  अगर  यह  प्रक्रिया  शुरू  हो  गई  तो  फिर  ये  अधिकारी  पता  नहीं  इस  देश  को  और  इस
 सरकार  को  कह  ले  मेरी  समझ्न  में  नहीं  मैं  इन्हीं  शब्दों  क ेसाथ  अपनी  बात  समाप्त
 करता

 [  क्रभुवाद  ]

 थ्रो  भवानों  शंकर  होटा  :  उपाध्यक्ष  जैसा  माननीय  श्री  तिवारी  जी  ने
 अभी  बताया  है  कि  एक  बहुराष्ट्रीय  अमरीकी  होटल  समूह  के  साथ  भारत  परयंटन  विकास  निगम  का
 जो  समझोता  हुआ  है  उसकी  नियम  दूर  शर्ते  किसी  भी  राष्ट्रीय  मानदण्ड  द्वारा  स्वीकार  नहीं

 कई  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनमें  सरकार  जहां  तक  आवश्यक  किसी  विदेशी  कम्पनी  या  विदेशी
 बहुराष्ट्रीय  कम्पनी  के  साथ  समझोता  कर  सकती  है  ज॑से  शिक्षा  सम्बन्धी
 कृषि  तम्बन्धी  विकास  या  औद्योगिक  विकास  इत्यादि  ।  कितु  संसद  सदस्य  होने  के  मुझे  इनमें  कोई
 तक  दिखाई  नहीं  देता  भारत  पर्यटन  विकास  निभम  द्वारा  नियन्त्रित  होटलों  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  में
 सुधार  लाने  के  लिए  सरकार  का  एक  अमरीकी  कम्पनी  एक  होटल  के  छाथ  समझौता  करना  क्यों
 जागश्यक

 “  302
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 श्री  संतोष  सोहन  देव  :  यह  एक  अच्छा  निर्णय  मैं  इसका  समर्थन  करता

 हूं  ।  यह  परयंटन  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  )

 क्रो  मवानो  शंकर  होटा  :  मुझे  समझ  में  नहीं  आता  कि  इतने  वर्षों  के  बाद  भारतीयों  को  एक
 विदेशी  होटल  समृह  के  पास  इस  क्षेत्र  में  सीखने  के  लिए  और  दक्षता  प्राप्त  करने  के  लिये  क्‍यों  जाना

 पड़ता  जैसे  कि  वे  यह  भी  नहीं  जानते  कि  भोजन-सामग्री  को  मेज  पर  किस  प्रकार  सजाते  मैं  यह
 समझ  नहीं  पा  रहा  ।  विशेष  तौर  पर  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  हम  एक  ओर

 7  करोड़  रुपये  खर्च  करेंगे  और  दूसरी  ओर  30  करोड़  रुपये  मुल्य  की  विदेशी  मुद्रा  कमाएंगे  ।  किन्तु

 मुझे  इन  आंकड़ों  में  विश्वास  नहीं  विशेष  तौर  यहां  केवल  एक  देश  का  नाम  मुझें
 उम्मीद  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  ओर  ध्यान  देंगे  ।

 आज  हमें  इस  मृहे  पर  सहमत  होना  कि  यदि  एक  वर्ष  पश्चात  होटल  समूह  सम्बन्धी
 जो  समझौते  के  समय  दिये  गलत  या  असत्य  निकलते  हैं  तो  जो  व्यक्ति  इस  समझौते  के  लिये

 जिम्मेदार  उस  पर  मुकदमा  चलाया  हमें  इस  सम्बन्ध  में  सुस्पष्ट  होना  मैं
 जानता  हूं  कि  यह  सच  नहीं  हो  सकता  |  और  फिर  मुद्दा  यह  है  कि  इतनी  जल्दबाजी  की  जरूरत  भी  क्या
 है  ?  इसकी  इतनी  क्या  आवश्यकता  है  ?  कितनी  ही  अन्य  बातें  भी  हैं  ।  इसके  लिये  विश्वव्यापी  निविदा
 को  आमन्त्रित  क्‍यों  नहीं  किया  गया  ?  मैं  इस  मुहे  को  तकनीकी  दृष्टि  से  विशेष  रूप  से  नहीं  उठा

 रहा  हूं  क्योंकि  मैं  यह  नहीं  मानता  कि  पंचतारा  होटलों  का  नवीनीकरण  किमा  जाना  चाहिये  या  उन्हें
 बढ़ावा  दिया  जाना  और  मैं  यह  भी  मानता  हूं  कि  प्यंटन  विंकास  निगम  के  जंसे  वेलकम

 पैलेस  होटल  आफ  और  यहां  तक  कि  महान  सम्राट  अशोक  के  नाम  पर  रखा  गया  अशोक
 घाटे  में  चल  रहे  हैं  तथा  इन्हें  बन्द  कर  दिया  जाना  और  इनके  स्थान  देश  के  गरीब

 विद्यार्थियों  के  लिए  यहीं  दिल्ली  में  ही  एक  संस्थान  खोला  जाना

 इन  होटलों  की  क्‍या  आवश्यकता  है  ?  हम  इन्हें  क्‍यों  चलाएं  ?  यह  एक  अन्य  विषय  मैं
 पिछले  कई  वर्षों  विशेष  रूप  से  बहुराष्ट्रीय  होटल  समूहों  के  विरुद्ध  अभियान  चल्लाता  रहा  हूं  और
 शौचाल्यों  में  प्रयक्‍त  होने  वाले  कमोड्  और  अन्य  वस्तुओं  के  आयात  हेतु  समझौता  करने  के  लिये  मैंने
 पिछली  सरकार  की  भी  आलोचना  की  मुझे  इस  सबका  पता  अखबारों  से  लगा

 ]

 थो  बज  भूषण  तिवारी  :  इटली  की  टाइल्स  आई

 थ्री  मानो  शंकर  होटा  :  कहीं  से  भी  आई  हों  यह  हम  नहीं  जानते  |  हमने  सब  लोगों  के  सामने
 जाकर  यह  कहा  है  कि  हम  ऐसी  नीति  बनायेंगे  जिस  पर  सब  की  आम  सहमति  हो  ।  हमें  वह  खुद  बनाना

 जो  ज्ञान  हमारे  देश  में  उपलब्ध  है  उसको  यहां  लगाना  होटल  के  लिये  हम  बाहर
 चले  गये  यह  कुछ  अजीब  सा  लगता  है  ।  हम  इसकी  बहुत  पब्लिसिटी  कर  रहे  हैं  लेकिन  इससे  कुछ  होने
 वाला  नहीं  है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  इसके  ऊपर  इस  सदन  में  193  के  अधीन  बहस  हो  ।  इसको  रह  करने
 के  लिए  मैं  आपसे  अपील  करना  चाहूंगा  ।  आप  इस  एप्रीमेंट  को  विदड़ा  करने  की  कोशिश  इसके
 ऊपर  बहस  हो  ताकि  । कपर  बहस  हा  ता

 इस  प्रकार  के  समझोतों  के  प्रति  सारे  दृष्टिकोण  पर  सर्वांगोण  चर्चा  जानी  चाहिये  और

 80%

 «
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 [  भ्रो  भवानो  शंकर  होटा  ]

 सरकारी  नीति  इस  प्रकार  तैयार  की  जाती  चाहिये  जिससे  भविष्य  में  इस  बात  की  पुनरावृत्ति  न

 हो  हे

 [  हिन्दी  ।

 प्रो०  यदुनाथ  पाण्डेय  :  माननीय  उपाध्यक्ष  आपने  जो  आधे  घण्टे  की
 चर्चा  में  मुझ्ने  बोलने  का  समय  उसके  लिए  मैं  धन्यवाद  देना  चाहता  यह  जो  भारतीय  परयंटन
 विकास  निगम  ने  संयुवत  राज्य  अमेरिका  से  समझौता  किया  अभी  माननीय  बृज  भूषण  तिवारी  जी  ने
 भी  कहा  कि  1983  में  जिसका  जन्म  हुआ  आज  वह  हमें  ट्रेनिंग  द ेरहा  यह  ठीक  बात  है  कि  पहले  हमारे
 यहां  लोग  ज्ञान  के  लिये  आते  थे  ।  और  हम  विज्ञान  और  टेक्तीक  सीखने  के  लिये  जरूर  विदेश  जाते

 यह  भी  इन  के  उत्तर  में  है  कि  बहुत  सी  कम्पनियों  से  बातचीत  की  लेकिन  कम्पनियों  ने  कुछ
 रुचि  नहीं  अब  उप्त  कम्पनी  ने  रुचि  नहीं  दिखाई  था  हतवारी  रुचि  उनसे  नहीं  यह  तो

 खैर  मंत्री  महोदय  ही  बताएंगे  ।

 आज  यह  पर्यटन  विकास  निगम  घाटे  में  चल  रहा  इसका  कारण  कया  आज  यह  जो  पांच
 सितारा  संस्कृति  जिसे  पर्यटन  विकास  निगम  ने  अपनाया  जिससे  समाज  में  एक  विषाक्त  स्थिति
 उत्पन्न  हो  बयी  आज  जरूरत  है  कि  इस  पर्यटन  विकास  निगम  के  द्वारा  भारतीय  संस्कृति  के  अनुरूप
 ही  कोई  व्यवस्था  जब  देश  के  या  विदेश  के  पर्यटक  यहां  आते  हैं  तो  उन्हें  महसूस  होना  चाहिए  कि
 हम  हिन्दुस्तान  में  भारत  में  भारतीय  संस्कृति  फे  अनुरूप  ही  उनके  रहने  की  कुछ  व्यवस्था  सस्ते
 में  सुलभ  होनी  आज  यह॒  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  एक  सफेद  हाथी  की  तरह  हमारे
 सामने  मुंह  चिढ़ा  रहा

 हिन्दुस्तान  में  महात्मा  गांधी  ने  किस  भारत  की  कल्पना  की  आज  भारतीय  संस्कृति  में  एक
 तरफ  हमारे  यहां  लाखों  लोग  भूखे  और  रोटी  के  निवाले  तक  उनको  नहीं  मिलते  हैं  और  दूसरी
 तरफ  पांच  सितारा  होटल  में  सारी  सुविधाएँ  प्राप्त  हो  रही  हैंतो  हम  चाहते  हैं  कि  अब  हमारे  देश  की
 जो  नीति  निर्धारण  करने  वाले  मैं  तो  कहता  न  नेता  की  कमी  न  नीति  की  कमी  कमी  है  तो
 नीयत  की  ।  भुझे  एक  शेर  याद  आ  गया  :

 जो  नांब  तो  माझी  पार
 मांझी  जो  नाव  उसे  कौन

 तो  अगर  हम  नीति  निर्घारण  करने  वाले  भारत  के  जो  नाग्ररिक  यहां  भारत  सरकार  के  जो
 मंत्री  वह  अगर  भारतीय  संस्कृति  के  अनुरूप  भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम  का  विकास  नहीं  करेगे
 तो  लोग  उसका  समुचित  लाभ  नहीं  उठा  आज  बंगलोर  जंसे  बड़े-बड़े  शहरों  में
 तो  पयंटन  निगम  है  लेकिन  जेसा  बृज  भूषण  तिवारी  जी  ने  जहां  तीर्थस्थल  बहुत  सी
 छोटी-छोटी  ऐसी  जगह  जहां  पयंटन  का  केन्द्र  बना  हुआ  पर्यटन  के  लिए  बहुत  सी  सुविधाएं  लेकिन
 जैसा  कहा  भया  कि  जहां  धरमंशाला  है  न  कुछ  है  तो  हम  सुझाव  देना  चाहेंगे  कि  वहां  पर  ऐसी  व्यवस्था
 पयंटन  विकास  निभ्म  के  द्वारा  होनी  जो  सब  के  लिए  समान  हो  ।  ऐसी  व्यवस्था  हो  कि  एक
 अनता  होटस  के  नाम  से  हो  जिसमें  सब  फो  कम  पैसे  में  पर्याप्त  सुविधा  हो  ताकि  देश  विदेश  से  जो  पयंटक
 आते  हैं  उनको  रहने  को  सुविधा  हो  ।

 904



 2  1912  आधे  घंटे  की  चर्चा
 -  en  _  विश

 जेसा  पहले  कहा  पहले  चर्चा  भी  हुई  कि  जो  रिसत्च  करने  के  लिए  10  15  20
 दिन  के  लिए  आाते  बहुत  कम  पैसे  में  वह  यहां  रह  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  अपने  भाषण  को  विराम  देता

 संसवोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सथा  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सश्यपाल

 झलिक  |  :  श्री  मेरे  जिस  सम्माननीय  साथी  ने  यह  बहस  शुरू  की  वह  छात्र  जीवन  में  मेरे  सीनियर

 रहे  मुझसे  एक  साल  पहले  इलाहाबाद  यूनिवर्सिटी  में  प्रेसीडेण्ट  रहे  ओर  इतने  अच्छे  वक्‍ता  माने

 जाते  हैं  कि  जब  मेरे  अपने  यहां  मेरठ  में  हड़ताल  चलते-चलते  एक  स्थिति  यह  आती  थी  कि  अब  हड़ताल

 नहीं  हो  सकती  है  तो  हम  इनको  ले  जाते  थे  और  इनके  भाषण  के  बाद  हड़ताल  हो  जाया  फरती  तो

 मैं  बहुत  डरा  हुआ  जब  यह  नोटिस  मिला  कि  माननीय  बृज  भूषण  जी  को  बोलना  चाहे  जितना

 कमजोर  केस  हो,(,वह  ऐसा  कर  देंगे  कि  मेरे  लिए  बहुत  दिक्कत  हो  लेकिन  मैं  अब  कुछ  राहत

 महसूस  कर  रहा  हूं  कि  मैं  शायद  जो  मेरे  पास  जानकारी  उपलब्ध  उसके  आधार  आप  भाषण

 तो  अच्छा  ही  करते  उसमें  कोई  दो  राय  नहीं  मैं  विनस्गरता  के  साथ  माननीय  सदन  के  सामने  रखूंगा
 तो  मेरे  बड़े  भाई  उससे  आश्वस्त  ओर  संतुष्ट  हो  जायेंगे  ।

 सबसे  पहले  यह  स्पष्ट  करना  जरूरी  जो  बातें  मैंने  सुनी  हैं  और  बाहर  भी  कि  काफी

 गलतफहमियां  जंसे  सरकार  फाइव-स्टार  होटलों  के  पक्ष  में  है  और  इस  काम  में  लगी  हुई  हैं  ।  मैं

 बताना  चाहता  हूं  कि  ऐसा  नहीं  यह  हमारे  विभाग  की  बिल्कुल  भी  नीति  नहीं  है  ओर  योजना
 आयोग  की  बिल्कुल  साफ  डायरंवशन्स  हैं  कि  फाइव-स्टार  होटलों  के  निर्माण  और  विकास  में  बड़े  पैमाने
 पर  बिल्कुल  नहीं

 हमारा  जो  बजट  ध्यान  वह  छोटी-छोटी  जंसे  वे-स।इट

 टूरिस्ट  लॉजेज  और  जहां  आपने  कहा  जहां  तीथं-स्थान  वहां  छोटी-छोडी
 यात्रिकायें  अन्य  संगठनों  की  सहायता  से  इस  काम  को  करने  में  हम  लोग  लगे  हुए

 बाकी  हमने  कोशिश  की  है  कि  प्राइवेट  एन्टरप्राइज  के  जो  शोग  उनको  जो  छुट  दे  सकते
 वह  देंगे  ।  श्री  चंकि  हमारे  पास  रिसोर्सेज  भी  नहीं  तो  हम  इस  होटल  के  काम  में  लग  भी  नहीं
 सकते  इसके  अलावा  हम  पुराती  हवेलियों  का  विकास  कर  रहे  कुछ  जगहों  में  जंसे  हिमाचल
 प्रदेश  वहां  हम  दूर  तक  गए  चूंकि  हमारे  पास  जगह  भी  उपलब्ध  नहीं  तो  बहां  जो  लोगों  के
 मकान  उन्हीं  में  हम  कुछ  कमरों  को  सर्टिफाई  कर  देंगे  कि  उनका  इस्तेमाल  किया  जा  समता
 लेकिन  सरकार  की  ऐशी  कोई  नीति  नहीं  है  कि  हम  कोई  फाइव-स्टार  होटलों  के  लिए  देश  की  जनता
 का  रुपया  बहाने  के  पक्ष  में  हैं  ।

 एक  दूसरी  सबसे  बड़ी  जो  मुझे  लगता  इस  बहस  में  यह  आई  कि  लोगों  को  यह
 अंदेशा  है  कि आई०टी  ०डी  ०»  सी  ०  के  जो  होटल  वे  होटलों  के  अलावा  और  चीजें  भी  चलाते  यहां
 मसला  होटलों  का  इसलिए  मैं  होटल  तक  ही  सीमित  हूं  ।  कहा  गया  कि  जाई०टी०डी०सी०  के  होटल
 घाटे  में  चल  रहे  मैं  माननीय  सदस्यों  को  बताना  चाहता  हूं  कि  1966  से  लेकर  आज  तक  कुल
 मिलाकर  आई०टी>डी०सी  ०  के  होटल  कभी  घाटे  में  नहीं  चले  पिछले  1989-90  के  साल

 आई०टी  ०  डी  ०सी०  को  नो  करोड़  पन्‍्द्रह  लाख  रुपए  का  मुनाफा  हुआ  हम  धाटे  में  नहीं  अब
 आप  सवाल  कर  सकते  हैं  कि  जब  धाटे  में  नहीं  तो  यह  काम  श्रमे  की  जरूरत  क्या  थी  ?

 इसको  जरूरत  इसलिए  पड़ी  कि  हमारे  देश  में  दूरिण्म  का  बहुत  महत्व  है  ओर  आशिक  कार्यवाही
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 ..  केक  फनननन-मभ+-कनक-कण-कनम-नकामन मन

 सल्यपाल  मलिक  ]

 हमारे  लिए  बन  गया  आज  आप  देख  रहे  हैं  कि  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी  हमको  जरूरत  है  और  आज

 हमारी  हालत  क्‍या  2400  करोड़  रुपये  के  करीब  हमको  विदेशी  मुद्रा  टूरिज्म  से  मि्रती  है  और

 हमारा  इरादा  है  कि  हम  इस  विभाग  को  टूरिज्म  में  सबसे  ज्यादा  फॉरन-एक्सचेंज  होता
 इसलिए  उस  कार्यवाही  को  हम  बढ़ाना  चाहते  हमें  तो  खबंदार  ऐसा  जो  सबसे  ज्यादा  खबं
 करे  ओर  जब  वह  सबसे  ज्यादा  खच  करेगा  तो  उसको  कुछ  सुविधायें  तो  देनी  ही  होंगी  ।

 मैं  आपको  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  होटलों  में  प्रतिस्पर्धा  जबरदस्त  है  और  इस  कारण  से

 हमें  होटलों  के  साथ  मुकाबला  करना  पड़ता  जो  प्राइवेट  होटल  उन्होंने  पहले  से  ही  अनुबन्ध  किया

 हुआ  चाहे  मौर्य  शरंटन  हो  और  चाहे  ह.यात-रिजेंसी  हो  और  जो  भी  बड़े-बड़े  होटल  उनके  नाम
 ले  लीजिए-**  )  *  दस  बड़े-बड़े  होटल  करीब  देश  में  चलते  लगभग  सब  का  देश  में  इस
 तरह  का  अनुवन्ध  हमारी  दिक्कत  है  कि  हमारा  अनुबन्ध  नहीं  था  ।  इसकी  वजह  से  आज  हालत  यह
 है  कि  जो  विदेशी  टूरिस्ट  यहां  आता  उसका  अनुपात  हमारे  यहां  40  :  €0  का  है  और  हन  प्राइवेट
 सक्टर  के  होटलों  में  65  :  35  का  है  ।  इस  तरह  से  आई०टी०डी०सी०  बहुत  कठिन  परिश्थिति  में  काम
 कर  रही  थी  और  इसलिए  हमको  यह  काम  करना  पड़ा  ।

 सदन  में  टेंडर  मांगने  की  बात  भी  कही  मेरी  जानकारी  के  मुताबिक  ऐसे  सिलसिसे  में
 टैंडर  मांगने  की  कभी  कोई  प्रथा  नहीं  रही  टैंडर  मांगे  नहीं  जाते  इसका  तरीका  यह  होता  है  कि
 जो  मशहूर  होटल  चेन्स  आठ-दस-बारह  उनसे  बातचीत  की  जाती  जो  जानकारी  मेरे  पास
 उपलब्ध  मैं  विनम्नता  के  साथ  बताते  हुए  कहना  चाहूंगा  कि  कुछ  प्रमुख  होटल्स  जो  विदेशों  के
 उनका  आल्रेडी  हिन्दुस्तान  के  होटलों  के  साथ  समझौता  तो  उनसे  बात  नहीं  की  जा  सकत्ती  मान

 शरेटन  का  मौर्या  के  साथ  तो  उनसे  बात  नहीं  कर  सकते  थे  ।

 उनसे  हमारा  मुकाबला  है  ।  काफी  होटल  इस  तरह  से  बाहर  हो  जाते  अभी  तक  के  प्रसिद्ध
 जो  होटल  उनमें  कुछ  ऐसे  होटल  जो  सिर्फ  सुपर  डिलक्स  होटल  ही  चलाते  हैं  और  कोई  कायंवाही
 नहीं  करते  इसलिए  रैडिसन  को  चुनने  के  पीछे  एक  तक  हमारी  जो  आई०टी०डी०सी०  की
 सम्पत्ति  वह  कोई  बहुत  सुपर-डिलक्स  नहीं  मापूली  इसलिए  हमको  यही  चेन-सूट  करती

 600  म०  प०

 मैं  पहले  बता  दूँ  कि  हमने  बातचीत  किन-किन  से  मेरिडियन  होटल  ग्रुप  से  शुरू  जुलाई
 1989  में  बात  की  ।  उन्होंने  कहा  कि  हम  तभी  इसमें  जाएंगे  जब  मैनेजमेंट  आप  हमें  दे  दो  |  उसके  लिए

 न  हम  तंयार  थे  ओर  न  तेयार  होना  हिल्टन  ग्रुप  से  बात  री  जुलाई  1989  के
 तारीख  गोर  से  सुन  ताकि  कोई  शक-शुबहा  न  रहे  ।  उन्होंने  पहले  तो  अनिच्छा  फिर  उन्होंने
 कह  कि  मेनेजमेंट  आप  हमें  दे  अग्रर  जनपथ  होटल  50  साल  के  लिए  आप  हमारे  मैनेजमेंट  में  दे
 दो  तो  हम  इसका  नवीनीकरण  भी  कर  लेकिन  यह  हमें  मंजूर  नहीं  हमने  मना  कर
 इसके  बाद  रेडीसन  के  साथ  नवंबर  1989  में  मेमोरेंहम  आफ  अंडरटेकिंग  साइन  हो  रेडीसनਂ  के
 पक्ष  में  जो  तथ्य  तक  वे  यह  हैं  कि  यह  1983  में  शुरू  लेकिन  दुनिया  की  सबसे  तेज  गति
 से  बढ़ती  हुई  होटल  हास्पीटेलटी  चेन  1983  में  इनके  पास  50  संपत्तियां  आज  315  संपत्तियां

 ,  हैं  और  करीब  68000  कमरे  इन  के  पास  हैं  ।
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 2  1912  भाघे  घंटे  की  चर्चा

 कना  4  मसिडल  फार  आस्ट्रेलिया  तथा
 बुनिया  के  अन्य  हिस्सों  में  यह  फेला  हुआ  इसके  साथ-साथ  इसका  सेल्स  और  बाकी  नंटवर्क  जब  रदस्त
 है  जो  हमको  सूट  करता  था  |  हमारे  जो  हित  उनके  मुताबिक  यह  हमको  सबसे  बेहतर  लगता  था  ।

 कुल  मिलाकर  दुनिया  के  सबसे  10  जो  बड़ी  चेन  उनका  एक  हिस्सा  यह  न  कि  घटिया  तरह  की
 घीज  इसके  अलावा  इसका  जो  मेनेजमेंट  इनफरमेशन  सिस्टम  इन  हाउस  डिजाइन

 सेल्स  सब  कुछ  बढ़िया  था  इसलिए  हम  इसमें  गए  ।

 उपाध्यक्ष  रेडीसन  और  भआाई०  टी०  डी०  सी०  के  बीच  जो  बातचीत  हुई
 मृताबिक  हमको  जो  सबसे  बड़ा  फायदा  होने  वाला  है  वह  यह  है  कि  आन  लाइन  रिजरवेशन  सिस्टम
 की  स्थापना  जहां-जहां  रेडीसन  वहां  सब  जगह  हमारे  लिए  बुकिंग  हम।रे  संपर्क  में  रहेया  ओर

 हमको  उससे  फायदा  हम  उनके  लिए  करेंगे  लेकिन  वह  सारी  दुनिया  में  फेला  हुआ  इसके
 अलावा  एचीवमेंट  प्रोक्यो  सिक्यूरिटी  टेलीफोन  कंप्यूटर

 मीटिय  इन  सब  के  विकास  में  हमारा  सहयोग  करेगा  ।  यह  कहा  जा  सकता

 है  कि  ये  साधारण  चीजें  लेकिन  जिस  हिसाब  से  दुनिया  में  ध्यापार  बढ़  रहा  उसको  देखते  हुए  इससे
 हमको  लाभ  होगा  ।  मैं  कहीं  अभख्रबार  में  पढ़  रहा  था  कि  मसंडीज  जो  जमंनी  की  सबसे  बड़ी  कंपनी
 उसके  चेथरमेैन  के  कमरे  में  लिखा  हुआ  है  कि  जो  लोग  वक्‍त  के  साथ  नहीं  बदलते  वे  जल्दी  ही
 पुरातत्व  का  हिस्सा  हो  जाते

 तो  सारी  देनिया  में  जो  हो  रहा  उसके  मुताबिक  अपर  हम  नहीं  चलेंगे  तो  हम  उनका

 मुकाबला  नहीं  कर  सकते  इस  लिहाज  से  जो  सुविधाएं  मार्क टिग  के  फाइनांस  प्रोजेक्ट  मैनेजमेंट
 के  इसके  अलावा  10  एग्जीक्यूटिव्स  को  डेढ़  महीने  से  लेकर  9  महीने  तक  की  ट्रंंनिय  मुफ्त  उनके
 द्वारा  दी  स्टेंडड  प्रोसीजर  सिस्टम  शुरू  करने  में  हमारी  मदद  करेगा  ।  अब  सवाल  यह  आता

 है  कि  इससे  इन  आउट  फ्लो  कितना  फायदा  होगा  जो
 के

 बकं-अआउट  किया  मोटे  तोर

 होटा  जी  तो  बहुत  सख्त  हो  गए  कि  अगर  नुक्सान  हो  तो  फांसो  पर  चढ़ा  दीजिए  ।

 मैं  यह  नहीं  कह  सकता  टूरिजम  मिनिस्टर  होने  के  नाते  इस  सर्वोच्च  संस्था  में  खड़े  होकर  कहें
 कि  आई०  टी०  डो०  सी०  में  सब  कुछ  ठीक  कोई  धपला  या  गड़बड़ी  नहीं  है  या  माननीय  सदस्यों  ने
 जो  शिकायतें  की  व ेसन  गलत  ऐसी  बात  नहीं  अगर  मैं  ऐसा  कहूंगा;तो  मलती  करूंगा  ।

 आप  भी  मिनिस्टर  रहे  हैं  ओर  जिस  रिपोर्ट  को  आपने  रंफर  किया  उसको  मैंने  देखा  उस
 पर  कार्यवाही  कर  रहे  इसके  अलावा  जो  साल्लाना  रिय्रोर्ट  उस  ओर  भी  मैंने  बहुत  सो  जिन
 पर  ऐत  राज  किया  जा  सकता  बहुत  सुधार  की  गुंजाइश  लेकिन  जो  चीजें  अपने  पास  उनको

 सुधारने  की  तरफ  यह  कदम  है  और  उसकी  बढ़िया  परफारमेंस  के  लिए  हमने  इस  काम  को  किया

 उपाध्यक्ष  शर्तें  जो  पंसा  देने  की  बात  उसमें  एक  लाख  यू  ०  एस०  डालर  हम  एक

 मृश्त  तीन  फीसदी  हम  कमरे  का  टर्न  ओवर  रायल्टी  के  तौर  डालर  प्रति  कमरा
 रिजवेशन  फी  के  तोर  पर  उनको  जो  कमरा  बाहर  बेचा  मैं  कागज  से  पढ़  कर  बता  सकता

 हूं  कि  जो  बाकी  देश  के  होटल  प्राईवेट  होटल  जिन्होंने  वाहुर  टाई-अप  उन्होंने  जो  शर्ते
 मानी  उनके  मुकाबले  हमारी  शर्ते  कहीं  भी  घाटे  की  नही  हैं  ।  कुल  हमने  जो  अंदाजा  लगाया  है  हमें
 नेट  इनफ्लो  11  करोड़  55  लाख  के  करीब  होगा  |  मैं  ईश्वर  से  प्रार्थंता  करता  हूं  कि  यह  हो  ।  न  हमें  किसो
 को  फांसी देने  को  जरूरत  पड़े  ओर  हम  भ्रपमी  संस्था  को  ब्रेहतर  बना  सके  । AA  SEE

 इश्षके  मैं  समझता  हूं  इसमें  भौर  ज्यादा  कहने  की  जरूरत  नहीं  है  ।  मैं  माननीय  सदस्यों
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 का.»

 को  यकीन  दिला  सकता  हूं  कि  जो  मौजूदा  सरकार  की  नीति  है  उसके  चलते  हमारे  विभाग  ने  यह  तय
 किया  है  कि  पर्यटन  के  सिलसिले  में  विदेशी  मुद्रा  के  लिए  जो  प्रयाप्त  वह  अपनी  लेकिन
 जो  हमारे  दंशी  परयंटक  जिनमें  बाहर  निकलने  की  इच्छा  और  जानकारी  बढ़  रही  उनकी

 सुविधाओं  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  जो  हो  सकता  है  वह  हम  कर  रहे  अगले  महीने  सारे  देश  के
 पर्यटक  मंत्रियों  का  सम्मेलन  अगला  साल  हम  ईयर  ऑफ  विजिट  इण्डिया  के  तौरपर  मना

 रहे  हैं  ।

 हम  उसके  लिए  तंयारी  कर  रहे  मैं  ब्रिश्वास  दिलाता  हूं  कि माननीय  सदस्यों  को  एक्टिवली
 इन्वाल्व  ताकि  जो  शिकायतें  आई०  टी०ढी०  सी०  के  सिलसिले  में  हैं  उसके  लिए  पूरी  तरह
 संवेदनशील  ओर  जिम्मेवार  हो  कर  हम  जवाब  दे  सके  |  लेकिन  मैं  बता  सकता  जितना  मैंने  समझा

 यह  संस्था  घाटे  में  नहीं  चल  रही  ।  इसमें  काफ़ी  सुधार  पिछले  सालों  में  हुआ  है  ।  कुछ  चीजें  ऐसी  हैं
 जिन  पर  हम  फर्म  कर  सकते  हैं  कि  दुनियां  के  स्तर  को  चीजें  हमारे  लोगों  ने  बिना  सहयोग  ऊे  की  हैं  ।
 लेकिन  आज

 जो  दुनियां  में  घट  रहा  है  उसके  लिए  यह  सहयोग  करना  जरूरी  मुझे  इसमें  शुबहा कक  ु  ४4
 दिखायी  नहीं  देता  है  ।

 मैं  यह  कह  कर  तमाम  माननीय  सदस्यों  का  घन्यवाद  करता  हूं  ।

 6.07  म०  म०
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 साड़ो  को  स्थिति  के  संबंध  में  बगवाद
 तथा  कुबंत  केक्पने  हाल  में  किए  गए  वोरे  के  बारे  में

 विदेश  सन्त्री  हारा  विया  गया  )

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  पुनः  शुरू  करते  इससे  पहले  कि  मैं
 श्री  सभरेन्‍्द्र  कुष्ह  से  बोलने  का  अ्रनुरोध  मैं  सभी  सदस्यों  को  यह  बतलाना  चाहता  हूँ  कि  मेरे  पास
 ऐसे  सदस्यों  की  लम्बी  सूची  हे  जो  बोलना  चाहते  मैं  सभी  माननीय  सदस्यों  से  अ  नुरोध  करूंगा  कि
 वे  विषय  से  भटक  नहीं  और  संक्षिप्त  रहें  और  बिना  किसी  भूमिका  वा  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  दिए नि  बे  री

 |
 बोलें  ताकि  सभी  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर  मिल  सके  ।

 भरी  इब्बाहीम  सुलेमान  सेठ  :  उपाध्यक्ष  यह  चर्चा  कितनी  देर  चलेगी  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  चर्चा  के  लिए  हमारे  पास  दो  घण्टे

 भी  इश्चाहोम  छुलेमान  तेठ  :  अर्थात्‌  यह  भर्चा  आठ  बज  तक  चलेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोबथ  :  इस  चर्चा  पर  कुछ  समय  पहले  भी  निकल  चुका

 ओओ  इश्ना होम  मुलेमान  सेठ  :  किस्तु  मुझे  नहों  लख्वा  कि  यह  चर्चा  7  बजे  तक  या  आज  समाप्त
 हो  सकती  यह  चर्चा  सोमबार  को  भी  जारी  रखनो  पड़भी  क्योंकि  इसमें  सभी  की  रुचि
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 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मै ंयह  विभिन्न  दलों  के  सचेतकों  पर  छोड़ता  हूं  कि  वे  विचार  विमर्श  कर  के

 मुझे  बता  दें  कि  वे  क्या
 करना  चाहते  वे

 सभा
 के  बाहर  विचार  विमर्श  कर  सकते  ताकि  साथ-साथ

 माननीय सदस्य  चर्चा  जारी  रख  माननोय  आप  इनकी  बात  सुनिये  और  अप  उनसे

 सलाह  कर  सकते  आप  निर्णय  कर  लें  ओर  मुझे  बता  दें  ।  आप  जो  भी  निर्णय  उस  पर  मुझे
 आपत्ति  नहीं  दलों  के  सचेतक  सभा  के  बाहर  निर्णय  कर  लें  भोर  अपने  निर्णय के  बारे  में  मुझे  सूचित
 क्र  २५९००*

 )

 जपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सेट  आप  भी  चर्चा  में  भाग  ले  सकते

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  आज  हम  एक  घंटे  चर्चा  करके  फिर  सोमवार
 को  चर्चा  जारी  रख  सकते  हैं  क्योंकि  काफी  सदस्यों  को  बोलना  )

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पर्यटन  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री
 मलिक  )  :  इसमें  दिक्कत  क्या  मैं  समझा  नहीं  ।  ***  )  ***

 [  भ्रनुवाव  ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  मैं  कह  रहा  हूं  ।  कि  अगर  वे  अपनी  बात  कहना  चाहते  आप
 अपनी  बात  कहना  चाहते  तो  सदन  में  चर्चा  करने  के  स्थान  सचेतक  और  दल में  अन्य  महत्वपूर्ण
 सदस्य  यह  निर्णय  करें  कि  क्या  करना  और  अएप  मुझे  बता  दें  कि  क्या  करना  है  तो  हम  वही  करेंगे  ।
 साथ  ही  साथ  हम  चर्चा  भी  जारी  रख  सकते  अब  आप  कृपया  हमारे  चंम्बर  में  या  अपने  चैम्बर
 में  जाएँ  या  चाय  पीते  हुए  यह  निर्णय  कर  लें  ।

 समरेन्द्र  कुण्ड  जी  ।

 श्री  समरेन्त्र  कुन्डू  )  :  मैं  कह  रहा  था  कि  हमारे  माननीय  विदेश  मंत्री  ने
 एक  बहुत  प्रशंसनीय  कार्य  किया  है  ?  देश  की  इतनी  नाजुर  स्थिति  में  ये  अपनी  राजनयिक  कुशलता  के
 बल  पर  दूध्तरे  देशों  यहां  तक  कि  अमरीका  और  सोवियत  रूस  से  भी  मिद्टी  का  डीजल
 पाने  में  सफल  हुए  यह  कोई  छोटा  का  म  नहीं  है  क्योंकि  देश  में  भय  एक  तरह  से  भय  का  वाता
 बरण  बन  रहा  है  ओर  इसकी  प्रतिक्रिया  स्वरूप  कालाबाजारी  और  ऐसी  ही  चीजें  होंगी  ।  इसके  साथ  ही
 मैं  माननीय  मन्त्री  के  ध्यान  में  यह  तथ्य  भी  लाना  चाहूँगा  कि  मन्‍्त्री  जी  को  कुवेत  और  इराक  से  बहां
 रह  रहे  3000  लोंगो  की  वर्तमान  स्थिति  के  बारे  में  एक  सूची  प्राप्त  हुई  अभी  इनमें  से  कुछ  भी
 इन  लोगों  के  पास  नहीं  कम  से  कम  मैं  तो  इसका  शिकार  हुआ  मैंने  दो  नाम  दिए  मैं  इसका
 प्रयास  कह  रहा  हूं  ।  मैं  बह  पाने  में  सफल  नहीं  हुआ  ओर  आप  इसकी  कल्पना  कर  सकते  ज॑सा  कि  मैंने
 उस  दिन  कहा  यह  एक  राष्ट्रीय  मुद्दा  यहां  के  परिवारों  को  कितनी  मश्किल  हो  रही

 इस  मुह्े  माननीय  मन्त्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  वह  उस  क्षेत्र  में  गए  हां  जाना  वणित
 ओर  उन्होंने  कुछ॑  नाम  ओर  सूचना  एकत्र  करने  के  प्रयास  किन  भभी  भी

 कुछ  करना  है  और  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  उन्हें  यह  सूचना  प्राप्त  करने  के  लि  ए  अपनी  पूरो  शक्ति  का
 प्रयोग  करना  चाहिए  ।
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 समरेग्द्र  कुन्ड  |
 ---  --  जज  —_——  न+

 यह  कहने  के  मैं  विश्व  के  संभाबी  घटना  क्रम  का  उल्लेख  करना  चाहशा  मैं  मंत्री  जी

 द्वारा  पूरी  विश्व  की  स्थिति  को  समझने  के  दृष्टिकोण  का  समर्थन  करता  उन्होंने  कहा  कि  अबर  इस
 तरह  की  बातें  मध्य  पूर्व  में  होती  रहीं  तो  भारत  प्रभावित  होगा  और  भारत  में  ही  नहीं  बल्कि  विश्व  के

 अन्य  हिस्सों  में  भी  इसके  दृूरगामी  परिणाम  उनका  यह  कहना  उचित  है  कि  हमें  भी  वहां
 शांति  और  स्थिरता  स्थापित  करने  के  लिए  मध्यस्थता  करनी  चाहिए  ताकि  भारत  को  अस्वथिरता  से

 बचाया  जा  किन्तु  अगले  मैं  नहीं  जानता  कि  क्‍यों  उनका  खुद  पर  से  विश्वास  उठ  गया  और

 उन्होंने  मध्यस्थता  करने  नहीं  जा  रहा
 ।”  ठीक  यह  सही  है  कि  किसी  से  मध्यस्थता  करने

 के  लिए  नहीं  कहा  ।  भारत  की  छवि  कुछ  अलग  भारत  से  मध्यस्थता  करने  के  लिए  किसी  को  कहने
 की  जरूरत  नहीं  विश्व  के  किसी  भी  भाग  में  शांति  स्थापित  करने  के  प्रयास्रों  में  हमें  अग्रणी  होना
 चाहिए  i  क्‍योंकि  शांति  अनिव!ये  जब  विश्व  में  खतरा  मंडरा  रहा  और  मध्य  पूर्व  में  विस्फोटक
 स्थिति  जब  भारत  पर  और  इसके  पड़ोसी  देशों  पर  भी  खतरा  मंडरा  रहा  है  दो  देशों  न ेसऊदी  गरय
 में  अपनी  सेनाएं  भेज  दी  हैं--इस  स्थिति  में  भारत  चुपचाप  नहीं  बेठा  रह  सकता  |  मैं  सोचता  हूं  कि

 मंत्री  जी  को  भी  प्रयास  करना  चाहिए  और  यह  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  भारत  की  छवि  सही  रूप  में

 प्रस्तुत  हो  ।  इसके  वे  चुपचाप  राजनयिक  प्रयास  कर  रहे  ऐसा  प्रतोत  होता  वक्‍तब्य  से

 ऐसा  लगता  शायद  वे  गुटनिरपेक्ष  देशीं  से  संपर्क  करने  का  प्रयास  कर  रहे  किन्तु  इश्के  सक््भ  ही
 वे  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  ओर  लोग  को  पृष्ठभूमि  में  रख  रहे  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  ग्रुट
 निरपेक्ष  आंदोलन  और  अरब  लीग  की  उपेक्षा  क्‍यों  कर  रहे  हमारे  ओपचारिक  हित  ओपचारिक
 मित्र  यह  वक्तव्य  दिया  गया  किन्तु  कंभी-कभो  भुझे  यह  वक्‍सब्य  भच्ष्छा  नहीं  लगता  ।  हमारे
 सिर्फ  स्थायी  हित  हैं  ओर  स्थायो  मित्र  नहीं  यह  वक्तव्य  उन  लोगों  हारा  दिया  यया  था  जिनके  पास
 अपने  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  वास्तविक  नेतिक  आदर  नहीं  मैं  जानता  हूं  कि  यह  एक  माजुक  स्थिति

 इराक  हमारा  अच्छा  मित्र  इराक  हमेशा  हमारे  साथ  रहा  अश्य  लीग  में  बांग्लादेश  का
 समर्थन  करने  वाले  देशों  में  इराक  एक  था  ।  इराक  में  हमारे  करोड़ों  रुपए  लगे  इसाक्र  ने  कश्मीर  पर
 हमारे  रुख  का  समर्थन  किया  है  ।  इसके  साथ  ही  इराक  में  हमें  यही  लाभ  है  कि  हम  सद्दाम  हुसे  न
 से  सीधे  सम्पर्क  कर  सकते  हमें  सीधे  इस  सम्पर्क  माध्यम  का  प्रथोग  करना  चाहिए  ताकि  इराक  कुवंत
 से  अपनी  सेनाएं  और  वहां  तनाव  कम  हो  ओर  खाड़ो  क्षेत्र  में  पुमः  शान्ति  स्थांप्ति  यह
 करने  के  लिए  गुट  निरपेक्ष  आंदोलन  मे  भारत  को  भी  अग्रणी  भूमिका  निशानी  होगी  ।  जल्दी  से  एक
 बेठफ  बुलाएं  या  भ्ुटनिरपेक्ष  देशों  के  महत्वपूर्ण  नेताओं  की  एक  बंठक  बुलाएं  ओर  उन्हें  स्थिति  को

 सुलझाने  के  लिए  कुछ  प्रयास  करने  के  लिए  अगर  आपने  इस  प्रक्षिया  में  देर  की  मुझे  भय  है  कि
 शायद  अपना  पक्ष  मजबूत  बनाने  में  हम  असफल  न  हो  जाएं  ।

 संयूक्‍त  राष्ट्र  संघ  के  बारे  में  दूसरी  बात  कहता  मैं  नहीं  जानता  कि  वास्तव  में  हुआ  था
 ओऔर  अमरीका  ने  सुरक्षा  परिषद्‌  के  प्रस्ताव  की  अवज्ला  क्यों  की  ओर  नाकाबंबी  कर  द्री  ।  मुझे  बताया
 गया  कि  यह  नाकाबदी  गलत  किन्तु  मैं  नहीं  जानता  ।  भरमरीका  भी  इन  दोनों  देशों  स  विदेशों
 नागरिकों  की  वापसी  पर  विचार  करने  के  लिए  सुरक्षा  परिषद  को  बंठक  बुलाने  के  लिए  सहमत  नहीं

 किन्तु  जब  कुछ  अमरीकी  लोगों  को  बंदी  बना  लिया  तब  ने  सुरक्षा  प्ररिषद्‌  को
 बुलाने  का  निर्णय  किया  ।  किन्तु  वास्तद  में  सही  स्थिति  क्‍या  है  ?  नाकेबंदी  की  क्या  स्थिति  है

 क्‍या  सुरक्षा  परिषद्‌  ने  इस  नाकेबंदी  की  अनुमति  दे  दी  है  ?  यह  स्थिति  हमें  सी  बदलानी  चाह  क्योंकि

 समाचार पत्रों से हम भिन्न-भिन्न खबरें सुनते हैं ।
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 मैं  सोचता  हूं  कि  गुट-निरपेक्ष  आंदोलन  को  तेज  करना  चाहिए  और  संयकत  राष्ट्र  के
 तत्वाधान  में  समाधान  ढूंढ़ना  चाहिए  |  गुटनिरपेक्ष  आंदोलन  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  हिम्मत  से
 फ्ाम  करने  के  लिए  बढ़ाया  देना  चाहिए  जिससे  इस  क्षेत्र  में  शान्ति  और  स्थिरता  हमें  किसी  भी

 एकतरफा  कार्यवाही  का  समझ्झन  नहीं  करना  चाहिए  ।

 मुझे  बताया  गया  है  कि  कुवत  की  मुद्रा  की कीमत  गिर  गई  है  और  इसका  खरीद  मृल्य  नहीं  रह

 सही  स्थिति  क्‍या  है  ?  क्‍या  इराक  मुआटजा  देने  को  तेयार  है  या  कुवंत  मृद्रा  के  बराबर  मल्य  देने
 को  तैयार  है  हमारे  भारतीयों  की  लाखों  की  कुवेती  मुद्रा  बेकों  में  पड़ी  है  ?  इस  पर  हमने  कहा
 फि  हस  क्षेत्र  में  शान्ति  स्थापित  होगी  और  तनाव  कम  हो  जाएगा  जोकि  अपने  देश  के  हित  में  है  और
 इससे  इस  उप  क्षेत्र  में  शान्ति  स्थापित  हो  मैं  चाहूंगा  कि और  अधिक  प्रभावी  कदम  उठाने

 चाहिएं  जो  एक  बहुत  ही  प्रतिभाशाली  और  राजनीति  कुशल  श्री  आई०  के०  गुजराल  द्वारा  किये
 जाने

 झो  याववेसा  दत्त  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  संबंध  में  कोई  वक्तव्य  नहीं  दूंगा
 परन्तु  मैं  छः  अथया  सात  प्रश्न  हसके  दो  पक्ष  हम  अपने  नागरिकों  विशेष  रूप  से  महिलाओं

 वृद्ध  तथा  बौमार  व्वक्तियों  को  उस  युद्ध  क्षेत्र  स ेबाहर  कंसे  निकाल  कर  लाएं  क्‍योंकि  जोर्डन  से
 निकलते  के  मार्स  भी  अंद  हो  गए  हैं  जेसा  कि  समाचार  पत्रों  में  बताया  गया  मैं  नहीं  मैं
 माननीन  क्देश  मंत्री  जी  को  एक  सुझाष  देना  चाहता  हूं  कि  जब  दह  जहाज  द्वारा  दवाईयां
 इत्यादि  कुबेत  में  भेथें  तब  उसी  जहाज  से  क्‍या  वह  बहां  पर  रह  गई  शेष  वद्ध  तथा
 बीमार  व्यक्तियों  को  वापस  से  आमे  पर  विचार  क्या  वह  इसपर  भी  विचार  करेंगे  ?  क्‍या  वह  इस
 पर  भी  विचार  करेगें  कि  अम्मान  के  अलावा  अन्य  सड़क  मार्ग  से  जोडंन  की  थाड़ी  से  होते  हुए
 अकाबा  बंदरबाह  पर  पहुंच  जाए  जहां  से  चार्टर  किए  गए  जद्दाजों  वहां  से  उन  लोगों  को  यहां  पर  साया
 जा  जैसाकि  स  माचा  रपत्रों  मे ंबताया  गया  है  कि  कुरवंत  में  दवाओं  की  भा  री  क  मी  ह ैजिसका  सबसे  अधिक
 असर  कुवेत  में  रह  रहे  हमारे  अपने  ही  व्यक्तियों  पर  पड़ेगा  अतः  क्‍या  आप  कुवेत  में  दवाईयां  भेजने  पर
 विचार  करेंचे  ?  जेसा  कि  वहां  पर  हैजा  फेल  रहा  है  क्‍या  वह  वहां  पर  एक  चिकित्सक  दल  भेजेंगे  जो
 हैजाग्रस्त  मरीजों  की  देखभाल्न  करेगा  तथा  हैजा  से  लोगों  का  बचाव  करने  के  लिए  उन्हें  इंजेक्शन  देभा
 तथा  इस  प्रकार  से  हैजा  फैलने  से  रोक  सकेगा  ?

 यदि  हम  इसे  राजनेतिक  रूपसे  देखें  तो  ऐसा  लगता  है  कि  अत्यन्त  पुराने  इतिहास  को  एक
 बार  दोहराया  गया  हो  |  पहले  जिसे  एसीरिया  कहते  थे  तथा  आजकल  जिसे  इराक  कहते  हैं  वहां
 उत्तर  में  उपजाऊ  भूमि  है  क्योंकि  इन  क्षेत्रों  में  मुछ्य  रूप  से  कृषि  का  ही  काम  किया  जाता  है  ।  अब  यह
 उपजाऊ  भूमि  पेट्रोल  तथा  कच्चे  तेल  के  कारण  दक्षिण  में  आगईहै।अब  लड़ाई  यह  है  कि  अब  पेट्रोल
 तथा  कच्चे  तेल  के  क्षेत्र  पर  किसका  प्रभुत्व  रहता  है  ?  धौंदि  इराक  के  पास  पेट्रोल  तथा  कच्चे  तेल  वाली
 उपजाऊ  भूमि  अधिक  होती  है  तब  यह  जौद्योगिक  रूप  से  विकसित  तथा  विकासशील  राष्ट्रों  को  विनाश
 के  फगार  पर  पहुंचा  देगा  ।  यदि  अमरीका  उस  पर  आधिपत्य  जमाता  है  तब  वह  अरब  देशों  को  भी
 अपने  अधीन  रखेगा  ।  पेट्रोल  वाले  क्षेत्र  पर  प्रभुत्व  जमाने  के  लिए  यहां  यंधर्ष  किया  जा  रहा  स्वयं
 अरब  समुदाय  भी  अपने  को  अक्षम  महसूस  कर  रहा  है  क्‍योंकि  स्वयं  अरब  देश  ही  विभकत  हो  गये

 धर्मं-निगपेक्ष  राष्ट्र  जेसे  सीरिया  तथा  मो  रकको  भी  सऊदी  अरब  में  अमरीकी  लोगों  का  खुलेआम
 समथंन  कर  रहे  लीबिया  तथा  जोडंन  राष्ट्रपति  सहाम  हुसेन  का  खुलेआम  समर्थन  कर  रहे  हैं  ।
 ईरान  अपना  अलग  खेल  खेल  रहा  ईरान  को  यूद्ध  के  अपने  कंदियों  को  बापस  ले  आते  की  स्वतंत्रता
 मिल  गई  है  ।  मैं  नहीं  जानता  परन्तु  यह  मेरा  अनुमान  है  संभवतः  इराक  द्वारा  वही  पुराना  प्रलोभन
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 श्री  यादवेन्त्र  वत्त

 देकर  ईरान  का  समर्थन  खरीदा  गया  अर्थात  टु्रिसल  अरब  के  संयुक्त  अरब  अमिरात  पर
 प्रभत्व  ।  इस  समय  फ्रेंच  तथा  ब्रिटिश  सभी  चाल  चल  रहे  हैं  क्योंकि  उनका  औद्योगिक  आधार

 पूरी  तरह  से  कच्चे  तेल  तथा  पेट्रोल  पर  निभंर  करता  अतः  उन्हें  संधघं  करना  यह  लड़ाई
 काफी  भधिक  समय  तक  चलने  थाली  यह  कोई  छोटा  मामला  नहीं  यह  विशद्ध  रूप  से  केवल
 ताकत  पर  आधारित  राजनीति  है  तथा  हमें  इस  पर  विचार  करना  हमारे  लिए  खतरे  का  चिन्ह  भी

 मैं  इस  संबंध  में  अधिक  नहीं  कहूंगा  ।  मैं  इन  सब  बातों  को  श्री  गुजराल  के  ऊपर  छोड़ता  हूं  क्‍योंकि
 ये  सब  बातें  इतनी  संवेदनशील  हैं  तथा  जो  कुछ  भी  हम  यहां  पर  कहते  हैं  उसका  बुरा  अमर  हो  सकता

 पाकिस्तान  ने  अपनी  सेनाएं  सऊदी  अरब  भेज  दी  हैं  |  बंगलादेश  ने  भी  अपनी  सेनाएं  भेजो
 सेनाएं  भेजने  के  बहाने  से  व ेकाफी  अधिक  हथियारों  से  सज्जित  उन  सभी  भारी  हथियारों  तथा
 शस्त्र-अस्त्रों  की  सहायता  से  हमारी  सीमाओं  को  पुनः  खतरा  हो  गया  हमें  इस  पर  ध्यान  देना  ही

 मेरे  विचार  से  भारत  को  धर्म  निरपेक्ष  आंदोलन  का  नेता  होने  के  उन  लोगों  से
 विमर्श  करना  चाहिए  तथा  अपने  नेतिक  दृष्टिकोण  के  आधार  पर  यह  कट्टना  चाहिए  कि  एक
 शासी  देश  द्वारा  अपने  टैंकों  तथा  अपने  हथियारों  की  सहायता  से  एक  छोटे  देश  पर  आधिपत्य  जमाना
 गलत  है  ।  उन्हें  कुवंत  से  हटना  चाहिए  ।  तत्पश्चात्‌  उस  के  बाद  विदेशी  सेनाओं  को  भी  वहां  से  हटना
 पाहिए  क्‍योंकि  यदि  सेनाएं  वहां  रहती  हैं  तब  आप  कभी  भी  यह  नहीं  कह  सकते  कि  लड़ाई  कब  समाप्त
 होगी  ।  उन्हें  सभी  धमंनिरपेक्ष  देशों  तथा  उन  देशों  का  समर्थन  प्राप्त  करना  चाहिए  जिनकी
 जीविका  पेट्रोत  पर  ही  निभेर  उन  देशों  को  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  वे  इस  सत्ता  को  लड़ाई  में  न  पढ़ें
 क्योंकि  यदि  यह  ताकत  पर  आधारित  लड़ाई  चलती  रहती  है  तब  हमें  काफी  बड़े  संकट  का  सामना  करना
 पड़ेगा  ।  हमारी  अपनी  पेट्रोल  की  मांग  पूरी  करने  के  लिए  विदेश  मंत्री  हमारे  पड़ोसी  देश  बर्मा  से
 इस  संबंध  में  बातचीत  क्यों  नहीं  करते  ?  उनके  पास  बहुतायत  में  कच्चा  तेल  मैं  सुझाव  करूंगा  कि
 तेल  के  बदले  में  हम  उन्हें  उनकी  आक्श्यकता  का  सामान  दे  सकते  हैं  तथा  हमें  मलेशिया
 तथा  दक्षिण  अमरीका  के  बेनेन्जुला  जैसे  छोटे  देशों  का  समर्थन  प्राप्त  करना  चाहिए  ।  विदेश
 मंत्री  को  सीधे  बिन  अथवा  जो  भी  हो  तथा  पेरिस  जाना  चाहिए  तथा
 इस  धर्मनिरपेक्ष  आंदोलन  को  और  तेज  करने  के  पश्यात्‌  उन  सब  देशों  को  भी  इस  दृष्टिकोप  से  सहमत
 कराने  का  प्रयत्न  करना  एक  अन्य  दूसरा  संकट  भी  नाकाबंदी  कर  दी  गई  पोत  अधिरोध
 लागू  कर  फर  दिया  गया  जब  तक  निषेधादेश  लागू  नहीं  किया  जाता  तब  तक  पोत  अधिरोध  तथा
 नाकेबंदी  का  कोई  अर्थ  नहीं  है

 तथा  निषेधादेश  का  तात्पयं  है  कि  नौसेना  भी  तैनात  की  मेरा
 अनुमान  यह  है  कि  जोर्डन  इराक  के  पक्ष  में  हो  गया  उनकी  हेजाज  के  शरीफा  पर  कब्जा  करने  की
 बड़ी  पुरानी  अभिलाषा  थी  जहां  से  उनके  महान  दादा  जी  को  इब्ने  सईद  द्वारा  वहां  से  भागने  पर  मजबूर किया  गया  इब्मे  सईद  उस  समय  नेजद  का  शासक  जिसने  दोनों  राज्यों  को  मिलाया  था  तथा  सऊदी
 अरब  बनाया  संभवतः  इराक  ने  संकेत  दिया  है  क्योंकि  जो  नवीनतम  सूचना  मुझे  मिली  है--तंथा
 यह  सूचना  गलत  भी  हो  सकती  है  कि  हुसेन  ने  अपने  आपको  हेजाज  का  शरीफा  कहना  शूरू  कर
 दिया  यही  सत्ता  की  राजनीति  यहां  पर  बनती  जा  रही  मैं  गलत  भी  हो  सकता  हूं  परन्तु  जो
 मैंने  सुना  था  उसके  आधार

 पर
 मैं  बिदेक्ष  मंत्री  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  जो  व्यक्ति  वापस  आ  गए  है क्या  उनके  पासपोर्ट  किसी  न  किसी  बहाने  से  जब्त  कर  लिये  गये  क्‍या  आप  इस  मामख्रे  को  देखेंगे

 कि  उनके  प/सपोर्द  जब्त  न  किए  जाएं  तथा  लोगों  को  किसी  तरह  की  कठिनाई  का  सा  मना  न  करना
 यह  पांच  अथवा  छः  प्रश्न  मंत्री  जी  को  सम्बोधित  किए  गए
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 जब  हम  इराक  तथा  ईरान  के  बारे  में  बात  कर  रहे  ये  तब  दो  दिन  पूर्व  ही  मैंने  मंत्री  जी  को
 सुझाव  दिया  था  कि  एक  उच्च  सचिवालय  स्तरीय  दल  को  वहां  जाना  चाहिए  तथा  स्थिति  पर  गौर
 करना  परन्तु  उन्होंने  कहा  था  कि  हमारे  राजदूत  के  पास  प्रत्येक  समस्या  का  हल  बदि
 हमारे  राजदूत  के  पास  प्रत्येक  समस्या  का  हल  मोजूद  है  तब  हस  समय  ये  सभी  लोग  परेशानी  क्यों  उठा
 रहे  हैं  ?

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक  ओर  प्रश्न  हमें  इस  आक्रमण  के  बारे  में  क्‍या  पहले  से  पता  नहीं
 चला  ?  कोई  भी  देश  सेना  के  दो  अथवा  तीन  डिवीजन  चुपचाप  वहां  नहीं  भेज  जो  कठिनाइयां
 आ  रही  थी  उनके  बारे  में  बढ़ा-चढ़ाकर  अफवाहें  उड़ाई  जा  रही  तत्पश्चात  यह  अफबाह  उड़ी  कि
 इराक  ने  तथाकथित  चुराए  गए  पेट्रोल  के  बदले  कुवंत  से  बीस  करोड़  अथवा  बीस  अरब  डालर  लेना
 अस्वीकार  कर  दिया  आक्रमण  करने  का  एक  संकेत  दिया  गया  क्या  हमारे  दृतावास  ने  हमें
 इसकी  शी  ध्ष  सूचना  दी  थी  ?  कया  हमें  उचित  रूप  से  सूचना  भेजी  गई  बसरा  अथवा

 कुवेत  में  अफवाहें  अवश्य  फेल  रही  होंगी  क्योंकि  आखिरकार  जहां  कहीं  भी  सेनाएं  तंनात  की  जाती  हैं
 वहां  पर  प्रत्येक  बात  का  पता  चल  जाता  क्या  हमारे  दूतावास  ने  अमरीका  तथा  सोबियत  रूस  से
 सम्पर्क  किया  था  जिससे  उसे  ग्ुप्तचर  उप  ग्रह  से  यह  पता  लग  सके  कि  क्‍या  वहां  पर  सेना  तेनात  की
 जा  रही  थी  या  वहां  अचानक  हमला  किया  गया  था  यदि  ऐसा  हैतब  इसे  तदर्थ  ज्राधार  पर  रखने  से
 काम  नहीं  दुर्भाग्यवक्ष  मैं  इस  संकट  को  युद्ध  रूप  में  विकसित  होने  के  लिए  तीन  सप्ताह  का
 समय  देता  हूं  तथा  ये  तीन  सप्ताह  काफी  संकटकालीन  हैं  ।

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  हमारे  विदेश  मंत्री  इस  सत्ता  की  राजनीति  का  मुकाबला  करने  हेतु
 उचित  तथा  ठोस  कदम  उठाएंगे  जिससे  हमारा  देश  व  सीमाएं  सुरक्षित  रहे  देश  में  गड़बड़ी  चत्पन्न  व

 होने  पाए  तथा  मध्य  पूर्व  में  शान्ति  स्थापित  की  जा

 |

 श्री  मोगेन्द्र  का  बनौ  )  :  उपाध्यक्ष  उिस  तरह  से  यह  घटना  अचानक  घटी  और  जेस
 अभो  हमारे  मित्र  ने  कहा  कि  दो-तीन  हफ्ते  स ेवातावरण  में  कुछ  गर्मो  आ  रही  लेकिन  हर  गर्मी  का
 मतलब  युद्ध  नहीं  होता  है  ।  फिर  भी  कुल  मिलाकर  देखा  जाये  तो  कुवेत  पर  दखल  करने  को  जो  बात
 सामने  वह  अचानक  ही  हुआ  हमारे  देश  के  बहुत  से  लोग  वहां  रहते  थे  और  इस  घटना  के
 बाद  जिस  मुस्तंदी  से  हमारे  दूताबासों  हमारी  सरकार  ने  ओर  खासकर  हमारे  मित्र  गुजराल  साहब  ने
 काम  जितनी  मुस्तेदी  वह  अवश्य  तारीफ  की  बात

 इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  हमारे  लोगों  को  कुछ  दिवकत  हुई  ओर  ऐसे  बातावरण  में  दिक्कत

 होना  स्वाभाविक  है  क्‍योंकि  हमारे  लोग  एक  दूसरे  देश  में  रह  रहे  अपने  देश  में  भी  यदि  ऐसी  मुसीक्‍्त
 भायी  होती  तो  भी  दिक्कत  फिर  वे  तो  दूसरे  देश  में  रह  रहे  थे  जोर  इस  स्थिति  के  लिये  पहले  से
 तेयार  भी  नहीं  यही  कारण  था  कि  अचानक  हुई  इस  घटना  से  उन्हें  कई  तरह  की  दिक्‍्कतें  पेश  आ

 रही  हैं  और  शायद  थागे  भी  आयेगी  ।  फिर  भी  जो  उन  दिक्कतों  को  दूर  करने  के  कम  करने  के
 लिए  बयासम्भव  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  और  जितने  सुझाव  भाए  उनको  ध्यान  में  रखकर  सरकार  हल
 करने  का  प्रयास  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  जिस  बात  की  ओर  मैं  ध्यान  दिलाने  था  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  परिवार  कै
 किसी  व्यक्ति  के  मरने

 से  जितना  खतरा  नहीं  है  उससे  ज्यादा  खतरा  इस  बीमारी  के  फेलने  का  जिस
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 तरह  से  अमरीका  ने  वहां  फोज  भेज  मैं  समझ  रहा  हूं  कि  यह  कोई  अचानक  नहीं  हुआ  है  ।  ब्रहुत  दिन

 पहले  जब  तेल  उत्पादक  देशों  मुख्यतः  अरब  देशों  ने  तेल  की  कीमतें  बढ़ायी  तो  अमरीका  ने
 कर  कहा  था  कि  तेल  पैदा  करने  वाले  कुओं  पर  बह  कब्जा  तो  सोवियत  संघ  ने  कहा  था  यदि  ऐसा
 होगा  तो  सोवियत  संघ  तटस्थ  नहीं  रहेगा  ।  आज  उसे  एक  मौका  मिला  है  तेल  के  कुओं  पर  कब्जा  करने

 का  ओर  जो  स्थिति  ब्रिटिश  समाजवाद  में  सेकड़ों  वर्ष  तक  खासकर  प्रथम  विश्वयुद्ध  की  समाप्ति  के
 उसने  अरबों  को  छिस्न-भिन्‍न  कर  वह  स्थिति  आज  फिर  अमरीका के  नेतृत्व  जिसमें

 ब्रिटेन  भी  शामिल  पंदा  की  जा  रही  है  और  इससे  एक  भयंकर  खतरे  का  सवाल  है  ।

 राष्ट्रसंघ  उसकी  सुरक्षा  परिषद्‌  ने  कुवैत  को  खाली  करने  का  निर्णय  इराक  के
 बहिष्कार  का  निर्णय  और  भारत  सरकार  ने  तय  किया  है  कि  सुरक्षा  परिषद्‌  के  उस  निर्णय  को
 हम  मानते  अपनी  दिक्कतों  के  ईराक  के  साथ  अपनी  दोस्ती  के  लेकिन  उस  निर्णय
 के  उस  निर्णय  के  बाहर  विलायत  और  कुछ  देशों  ने  जो  फौज  भेज  दी  वह
 बहुत  भयंकर  बात  है  ।  मैं  केवल  निर्ग,ट  देशों  की  बात  नहीं  कर  रहा

 अरब  सागर  में  एक  तरफ  हम  दूसरी  तरफ  हमारे  मित्र  अरब  देश  हैं  और  इस  अरब
 सागर  जो  हिन्द  महासागर  का  एक  अंग  है  जिसमें  राष्ट्र  संघ  के  निर्णय  के  आज
 तक  हिन्द  महासागर  शांति  क्षेत्र  इसके  लिए  कोई  सम्मेलन  अमरीका  इसके  लिए  आज  तक
 ढेयार  नहीं  हुआ  और  उसे  आज  युद्ध  क्षेत्र  बनाने  के  लिए  पहुंचा  हुआ  कुरवेत  था  अरब  का

 ये  सब  पड़ोसी  एक  कुछ  यह  पड़ोसियों  में  होता  रहता  मगर  संसार  के
 एक  फोजी  टुकड़े  के  रूप  में  किसने  अमरीका  को  नियुक्त  किया  जो  पुराने  जमाने  की  समुद्री  डकंती  का
 रूप  इसने  ले  लिया  है  ।  हो  सकता  ऐसी  स्थिति  में  अम रीका  की  फोज  कह्टीं  ओर  भी  चलो  कहीं
 भारत  के  गले  पर  आ  किसी  पड़ौसी  के  मामले  में  दखल  दे  सकती  इसलिए  यह  हमारे  लिए
 मुनासित्र  है  कि  हमारे  विदेश  विभाग  के  मन्‍्त्री  ने जो  कुछ  यहां  मैं  समझता  हूं  कि  वह  काफी  नहीं

 इस  देश  82  करोड़  लोगों  की  आवाज  यहां  से  जानी  चाहिए  कि  राष्ट्रसंध  के  निर्णय  के  बाहर
 अमरीका  ने  और  जिन  बाहरी  देशों  जो  फौज  भेजी  हम  उसके  खिलाफ  हैं  ओर  ज॑से  हम

 कहते  हैं  कि  कुवत  से
 इराक  हट  वैसे  ही  हमें  कहना  है  कि  जो  बाहरी  फौज  है  वह  वापस

 जाए  ।  ब्हां  से  हट

 उपाध्यक्ष  राष्ट्र  संघ  का  प्रस्ताव  दक्षिण  अफ्रोका  के  बहिष्कार  का  लेकिन  आज  तक
 अमरीका  या  विलायत  के  अन्य  देशों  ने  वहां  अपनी  फौज  नहीं  भेजी  ।  बार-बार  के  प्रस्ताव  और
 अत्य।चार  के  बावजूद  इजराइल  ने  दखल  दिया  ।  राष्ट्रसंघ  का  उल्लंघन  कर  येरूशलम  को  इजरायल
 दखल  में  रखे  हुए  गाजा  के  इलाके  को  रखे  हुए  जो  लीबिया  के  पश्चिमी  भाग  को  रखे  हुए
 लेकिन  राष्ट्र  संघ  का  उल्लंघन  कर  के  आज  तक  अमरीका  ने  फौज  भेजना  तो  इजरायल  से  कड़े
 शब्दों  में  ओर  रूप  में  कभी  कहा  भी  नहीं  कि  वह  उस  क्षेत्र  को  खाली  कर  क्योंकि  अमरी का  के  बिना
 इजराइल  अपनी  दम  पर  नहीं  लड़  सकता  मैं  जानना  चाहूंगा  मंत्री  महोदय  से  कि  सदृदाम  हुसेन  ने
 खुलेआम  कहा  है  कि  र

 छट्रसंघ
 का  फ़ेसला  इजराइल  67  के  युद्ध  आक्रमण  के  जरिए

 अधिगुहदीत  अरब  क्षेत्र  को  खाली  कर  तो  इराक  भी  कवेत  को  खाली  कर
 ह

 के  वक्तव्य को  मैं  गौर से  शुनर  सुनने
 में  मे

 नहीं  हुईं
 कल  ऊे  वक्‍तव्य  गर  से  सुन  रहा  अगर  सुनने  में  मेरी

 गलती  नहीं  हुई  तो  इसका
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 जिक्र  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  नहीं  किया  मैं  चाहूंगा  व ेइस  बात  को  स्पष्ट  करें  ईराक  ने  जो  कहा  है
 इसका  समन  करने  में  हमें  बया  हिचक  जब  हम  कहते  हैं  कि  कुवंत  को  ईराक  खाली  सही  कहते

 यह  राष्ट्रसंघ  का  निर्णय  उससे  हम  को  और  भी  पुष्टि  मिलती  है  ।  लेकिन  जो  इराक  ने  कहा  है  ,  यह
 आसान  मामला  मध्यपूर्व  एशिया  की  शांति  की  दिछ्ा  में  एक  बहुत  बड़ा  और  कारगर  कदम  हो

 इसी  बहाने  अगर  वह  भी  खाली  हो  इसलिए  इस  पर  भारत  की  आयाज  उठनी  चाहिए  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  इस  संसद  की  एक  आवाज  हस  पर  हो  सकती  है

 इजराइल  ने  आक्रमण  के  णो
 दखल  किया  हुआ  इलाका  हजराइल  उसको  खाली  करे  ओर  कुवेत  को  ईराक  खाली

 उपाध्यक्ष  इसके  अलावा  कुछ  ओर  बातें  भी  अमरीका  तो  फ़ौज  लेकर  वहां  पहुंच  गया
 है  तेल  और  सभी  चीजों  को  इराक  से  आने-जाने  को  रोकने  के  यह  अच्छी  बात  है  कि  अनाज
 भेजने  का  निर्णय  हमने  लिया  है  ।  हमारे  लोगों  को  वहां  अनाज  चाहिए  ।  मगर  यह  स्पष्ट  नहीं  किया
 गया  है  कि  सिर्फ  हमारे  लोगों  के  उपयोग  के  लिए  वह  अनाज  जाएगा  या  उसका  कोई  और  भी  इस्तेभाल

 होगा  ।  यदि  इसको  साफ  करना  मृनासिब  समझा  जाए  तो  साफ  किया  जाए  क्‍योंकि  भारत  अपने  लोगों
 के  लिए  जरूर  है  मगर  सिफ  अपने  लोगों  के  लिए  यह  मुझे  जरा  खटक  रहा  वहां  भी  लोग  मरीज

 वहां  भी  लोग  अस्पतालों  में

 इस  तरह  की  चीज  से  जो  मानवीय  सुविधाओं  के  लिए  होती  उसमें  यथासम्भव  वहां  और
 देशों  के  लोग  पाकिस्तान  के  भी  लोग  और  जगह  के  भी  लोग  मानवीय  आधार  पर  जो  हम
 कर  सके  गर  फोजो  मामले  अपनी  सामथ्यं  को  देखते  हुए  राजनी  तिक  कारणों  से  हमारी  चूक  नहीं  होनी
 चाहिए  बल्कि  उसमें  हमारो  पहल  होनी  निगुंट  देशों  के  बारे  में  कल  के  बयान  मे  बहुत  ही
 नामलिहाजी  जिक्र  अमरीका  को  जो  हमारे  विदेश  विभाग  के  मंत्री  का  वक्‍तव्य  आया  पता  नहीं
 अश्वार  वालों  ने  सही  लिखा  या  गलत  उसमें  कुछ  ऐसी  बातें  थीं  क्योंकि  अब  दुनिया  में  दो  गुट
 नहीं  दो  महाशक्तियों  में  बहुत  से  मामलों  में  सहयोग  का  वातावरण  बना  इसलिए  हमारी  विदेश
 नीति  में  बढ़े  परिवतंन  की  गुंजाइश  यह  परिवतेन  हो  रहा  सुपरिवर्तन  दुनिया  के  पैमाने  पर  हो  रहा

 है  ।  मगर  हमारे  परिवतंन  का  क्या  मतलब  है  ?  भो  निग्रुट  देश  जो  तीसरी  दुनिया  के  देश  जो
 भारत  और  ऐसे  पिछड़े  देश  उनपर  पुराने  साम्राज्यवादी  देश  आज  के  नव-उपनिवेशवाद  देश

 आधिक  फोजी  दबाव  करते  उस  मामले  में  ऐसे  सभी  देशों  को एक  साथ  मिलकर  चलने  में  भी

 कोई  परिवतंत  की  गुजाइश  सोची  गयी

 नव-उपनिवेशवाद  से  अब  वहू  सीधे  फौज  को  भेज  कर  किसी  बहाने  पहुंच  पुराने  जमाने
 में  होता  एक  अफीम  की  लड़ाई  लेकर  चीन  में  विलायती  फौज  पहुंच  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी  ने
 किसी  न  किसी  झगड़ों  का  इस्तेमाल  करते  हुए  भारत  को  अपना  ग्रुलाम  बनाया  ऐसे  ओर  देशों  को  भी
 किया  ।  यह्द  एक  नया  दोर  तो  नहीं  शुरू  हो  रहा  इसलिए  ऐसी  हालत  में  भारत  को  और  भी  सचेत
 होना  अपने  हित  स्वायं  में  और  परमार्थ  में  ।  इसमें  अपनी  भलाई  पड़ोसियों  की  भलाई  है  और
 सारे  संसार  की  भलाई  इसलिए  हमारी  जोरदार  गरावाज  जानी  चाहिए  ।

 भारत  की  नीति  शान्ति  की  रही  निग्र'टता  की  रही  है  और  इसी  हालत  में  हम
 अफ्रीका  के  देशों  को  यथासम्भव  एक  करने  का  प्रयास  करते  रहे  ।  ऐंसी  स्थिति  में  अमर  और
 साम्राज्यवादी  देशों  ने  वहां  फौज  भेजी  उसको  हम  केवल  ईराक  का  मामला  नहीं  समझ  सकते
 केवल  सऊदी  का  नहीं  समझ  संकते  जो  सऊदी  के  सांथ॑  रहे  हैं  उनके  पीछे  अमरीका  कौ  शक्ति

 से  रही  सद  रूप  में  ममरीको  नियंत्रण  वहां  पर  रहा
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 भोगेना

 वह  केवल  सऊदी  की  जनता  के  ऊपर  नहीं  केवल  अरबों  के  कलेजे  पर  नहीं  दक्षिण  ऐशिया
 के  सभी  देशों  के  लिए  खतरे  को  घंटी  बजी  खासकर  जब  आखिरी  रूप  में  परसों  ही  राष्ट्र  संघ  के

 सुरक्षा  परिषद  ने  अमरीका  को  फौज  भेजकर  वहां  पर  घेराबन्दी  करने  की  सलाह  को  मानने  से  इन्कार
 कर  दिया  तब  अमरीकी  राष्ट्रपति  बुश  ने  धमकी  दी  कि  आपका  सहयोग  यह  हम  चाहते  न  भी
 मिले  तो  हम  आगे  ऐसी  हालत  में  हमारे  लिए  आवश्यक  है  कि  राष्ट्रसंघ  को  मजबूत  बनाने  के

 लिए  हम  अपनी  आबाज  को  और  भी  जोरदार  करें  कि  यह  फौज  बाहर  जाएं  और  राजनयिक  के  निर्णय
 के  बाहर  जो  कदम  जिन  देशों  ने  उठाए  खासकर  उसमें  अमरीका  उस  कदम  को  वापिस  लें  ।  जहां
 तक  मामला  हमारे  लोगों  के  आने  का  कुछ  सवाल  उठते  हैं  कि  उनमें  पुनर्वास  का  इन्तजाम  हो  ।  मैं

 नहीं  जो  मैं  थोड़ा-बहुत  जानता  हूं  उस  इलाके  में  एक-आध  बार  जाने  से  या  यूं  भी  कि  हमारे
 सभी  लोग  वहां  से  आना  चाहते  हैं  ।

 हमारे  बहुत  से  लोग  वहां  स्थिर  रूप  में  रह  गए  रिश्ता  नहीं  टूटा  ह ैमगर  जल्दी  भागना  भी  नहीं
 चाहेंगे  ओर  हम  नहीं  चाहेंगे  कि  वे  जल्दी  में  सब  कुछ  बेचकर  बर्वाद  करके  आ  इसलिए

 वहां  उनका  जो  कारोबार  उसकी  भी  सुरक्षा  होनी  चाहिए  |  भगदड़  के  चलते  या  किसी  सिक्‍के  के

 मुल्य  में  गिरावट  के  चलते  उनको  बर्वादी  नहीं  होनी  यह  सुरक्षा  करना  कि  किसी  तरह  से
 भागकर  ले  यह  हमारे  हित  में  नहीं  उनके  हित  में  भी  नहीं  न  अरबों  के  हित  में  न  जो
 भारतवासी  अरब  मुल्कों  में  हैं  उनके  हित  में  न  भारत  के  दूरगामी  हित  में  है  ।  इसलिये  भगदड़  मचाने
 को  बातें  नहीं  होनी  लेकिन  जो  बेसहारा  हो  गये  जो  आने  के  लिए  बेताब  उनको  यथा
 शोध  लाने  का  हम  इंतजाम  इस  सम्बन्ध  में  सुझाव  ठीक  ही  आये  सरकार  भी  सचेत  जो
 बिमान  से  आ  सकेगा  जो  समुद्री  जहाज  समान  लेकर  वह  यथा  सम्भव  ला  सकता

 ऐसा  प्रयास  हमारी  ओर  से  होना

 जिस  तरह  का  मामला  हम  झेलते  आ  रहे  अपनी  सरहद  पर  खास  कर  पाकिस्तान  की  ओर
 आज  से  नहीं  1973  में  स्वर्गीय  जिया-उल-हक  पाकिस्तानी  फौज  के  सेनापति  होकर  जब  अम्मान

 गये  तब  जाडंन  की  फोज  ने  फिलस्ती  नियों  को  कत्ल  करने  से  इन्कार  कर  दिया  था  तब  अमेरिकियों
 के  हुबम  पर  पाकिस्तान  की  फौज  जिया-उल-हक  के  सेनापतित्व  में  वहां  पर  गई  उस  समय  लाशों  की
 दुगंन्‍्न  से  अम्भान  शहर  दुर्॑न्ध  युक्त  हो  गया  था  |  आजादी  की  सड़ाई  में  हमारा  देश  भी  छोटा
 सा  आयरलेड  भी  बंटा  ओर  फिलस्तीन  भी  एक  हिस्सा  इस्राइल  बना  दिया  और  दूसरा  जाडंन
 बना  ।  जो  फिलस्तीनी  लेबनान  में  थे  उनकी  लाशों  के  ढ़ेर  लेबनान  में  भटक  रहे  30  लाख
 फिलस्तोनी  खानाबदोश  हैं।यासर  अराफात  इस  मामले  में  दूसरा  रुख  रखे  हुए  पह  एक  समझने
 की  चोज  केवल  एक  राजनीतिक  दाबपेच  या  सत्ता  संघर्ष  कह  कर  टाल  देना  मुभासिब  नहों

 जिस  पाकिस्तान  ने  अमे  रिक्रियों  के  हुक्म  पर  फिलस्तीनियों  का  कत्ल  करने  के  लिये  अम्मान
 में  फौज  भेजी  थो  आज  फिर  पाकिस्तानी  फोर्जे  वहां  गई  खतरा  यह  है  कि  इस  हाल  में  हमारी
 सरहद  पर  फौजी  कार्यबाही  करने  के  लिए  जो  अमेरिकी  हथिय्रार  उन्हें  मिल  रहे  उसमें  और  तेजी
 पाकिस्तान  के  जरिये  तो  नहीं  आ  सकती  मैं  चाहूंगा  कि  हमारे  विदेश  विभाग  के  मंत्री  इसके  बारे  में
 हमें  ध्रानकारी  दें

 कि  इसी  हमले  को  तैयारी  में  जो  चुनी  हुई  सरकार  श्रोमती  बेनजीर  भुट्टों  की
 उसको  भो  बर्खास्त  किया  गया  ठाकि  आसानी  से  पाकिस्तान  को  फौज  अरबों  के  खिलाफ  जा  सके  और
 भासानी  से  और  फोजी  हथियार  की  मदद  लेकर  हमारे  कपर  फिर  हमले  का  वातावरण  तैयार  हो  सके  ।
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 कया  पाकिस्तान  में  जनतन्त्र  की  हत्या  से  अरबों  के  क्लेजों  पर और  कल  हमारे  क्लेजों  पर  नये  खतरे  की
 आशंका  है  या  नहीं  ?  इन  तीन  बातों  पर  मेल  है  या  नहीं  यहो  आशंका  हमारे  ऊपर  भी  खतरे  की
 आशंका  हैं  ।  बेनजीर  भुट्टो  की  बखस्तगी  का  मामला  इसमें  मिला  हुआ  ऐसी  स्थिति  में  और  भी
 सचेत  होने  की  जरूरत

 सामरिक  दृष्टि  से  जो  बात  होगी  उसको  यहां  कहने  की  जरूरत  नहीं  है  लेकिन  जो  विदेश

 नीति  की  बातें  हैं  उसके  लिये  आवश्यक  है  कि  हम  यथा  शीघ्र  अपने  दोस्तों  से  सम्पक  करके  इस  सम्बन्ध
 में  बातचीत  कर  |

 समाचारों  से  हमे  मालूम  हुआ  है  कि  हमारे  विदेश  विभाग  के  मंत्री  यूगोस्लाविया  जा  रहे
 बहां  जाकर  उनको  भी  तेयार  करने  को  जरूरत  आप  गटनिरपेक्ष  देशों  के  नेताओं  की  ययाशीकघ्र
 बंठक  बुशायें  ।  हम  न  तो  अरब  लीग  में  न हम  कल  उसमें  जा  सकते  हैं  लेकिन  हम  निग  ट

 में

 हमारी  जिम्मेदारी  है  कि  ऐसी  घड़ी  में  आग्रे  आयें  और  कोई  रास्ता  अगर  केवल  अगर
 विलायती  और  इनकी  फौजों  को  बाहर  कर  दिया  जाये  तो  इलाज  निकल  सकता  है  और  उसमें  भारत
 की  अपनी  भूमिका  हो  सकती  है  ।  हमारे  विदेश  विभाग  के  प्रवक्ता  ने  भी  कहा  है  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  केवल  प्वाइंट्स  कहें  । आप  अपनी  बात  को  समाप्त  करें  ।

 श्री  मोगेन्द्र  का  :  मध्यस्थता  करने  की  भूमिका  के  लिए  हमें  नहीं  जाता  न  पंचायती  करने
 के  लिए  जाना  एक  अपना  कत्तेंब्य  पड़ोसी  के  विश्व  के  शांति  प्रिय  देश  के  साम्राज्य  विरोधी
 देश  के  नाते  निभाना  है  ।  दो  महाशक्तियों  के  मेल  के  बढ़ते  हुए  वातावरण  में  हमारी  भूमि  का  खत्म  न
 हो  ज'ये  इसको  देखना  है  ।  मंत्री  जी  के  वक्‍तब्य  से  और  अखबारों  से  जो  मालूम  हुआ  है  उसको  स्पष्ट
 करें  कि  हमारी  नीति  शांति  की  इतना  ही  कहते  हुए  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  इस  सम्बन्ध  में
 अवश्य  ही  कदम  जो  कदम  आप  बढ़ा  रहे  हैं  उसके  लिये  मैं  मंत्री  जी  को  घस्यवाद  करते  हुए
 अपना  कहना  समाप्त  करता  हू  ॥

 शो  सत्यपाल  मलिक  :  उपाध्यक्ष  आज  हाउस  7  बजे  तक  इसके  बाद  यह  मंडे
 को  कंटिन्यू

 |

 थ्री  टो०  बच्चीर  :  उपाध्यक्ष  मैं  यहां  भाषण  नहीं  देना  चाहता  हूं  ।
 मैं  कुछ  विशेष  रूप  से  कुरवत  में  भारतीयों  की  स्थिति  तक  ही  सीमित  रहूंगा  ।  कुवंत  पर  दो  अगस्त
 को  कब्जा  किया  गया  था  |  हमारा  सन्न  7  अगस्त  से  शुरू  हुआ  था  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  अनावश्यक  आप  अपनी  बातें  कहने  के  लिए  जितना  समय  चाहते  हैं
 मैं  उतना  समय  दूंगा  परन्तु  इतिहास  बताने  के  लिये  समय  नहीं  इसकी  चर्चा  मत  की  मैं
 आप्रकी  सहायता  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  मैं  आपको  सम्बद्ध  बातें  कहने  के  लिये  आपकी

 नुसार  समय  दंगा  ।

 श्री  टी०  बशोर  :  शुरू  में  सरकार  निष्क्रिय  उसके  बाद  सरकार  ने  कार्यवाही  की  है
 ओर  मूझे  खुशी  है  कि  मंत्री  महोदय  कुवंत  गए  अपने  लम्बे  वक्‍तथ्य  में  उन्होंने  वहां  को  स्थिति  और

 हुबेत  में  भारतीयों  की  हालत  की  जानकारी  दी
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 गं  वी  न्त
 मैं  कुवैत  में  भारतीयों  की  स्थिति  के  संबंध  में  कुछ  बातों  तक  ही  सीमित  रहँनो  चौहता

 हूं  ।  संच:र  व्यवस्था  अभी  भी  उपलब्ध  नहीं  जहां  तक  रि  श्तेदारों  का  संबंध  सूचना  के

 प्रदान  सबसे  महत्वपूर्ण  पहल  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  संचार  भ्यवस्था

 शरू  करने  पर  विचार-विमर्श  किया  है  ।  यदि  इसे  अभी  शुरू  नहीं  किया  गया  है  तो  मैं  मंत्री

 महोदण्  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  इसे  कब  तक  शुरू  किया  जाएगा  ।  मुझे  खुशी  है  कि  मनन्‍्त्री  महोदय  ने

 वर्हा  कार्य  कर  रहे  भारतीयों  से  अनेक  पत्र  एकत्रित  किए  यह  भी  महत्वपूर्ण  हमारे  दूतावास  के

 कर्मचारी  इन  पत्रों  को  उनसे  लेकर  भारत  में  उनके  रिश्तेदारों  तक  पहुंचाने  के  लिए  क्या  कापवाही  कर

 रहे  हैं  ?  क्या  ऐसी  कोई  व्यवस्था  की  गयी  है  ?  यदि  तो  कया  व्यवस्था  की  गया  है  ?

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  मन्‍्त्री  महोदय  वहां  की  प्राइवेट  सरकारी

 सेवाओं  और  अन्य  काय  करने  वालों  की  स्थिति  स्पष्ट  करें  तो  मुझे  खुशी  मैं  यह  जानना  चाहता
 हूं  कि  क्या  वे  अभी  भी  अपना-अपना  कार्य  कर  रहे  क्या  कुछ  भारतीयों  जो  बहुत  बड़ी  संख्या  में

 रयां  छट  गई  यदि  तो  अब  वहां  उनकी  क्‍या  स्थिति  मैं  इस  बात  पर  मंत्री  मद्दीदय
 से  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 अगली  बात  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  हमारे  कुछ  साथियों  ने  कुवेती  दीनार  कै  सँबंध॑  में  प्रश्न  उठाया

 इन  धटयाओं  से  पहले  भी  उन्होंने  भारत  के  लिए  ड्राफ्ट  भेजे  थे  तथा  2  और  3  तारीख  के  बाद
 हमारे  बैंक  इन  ड्राफ्टों  -  केवल  कुवंती  ड्र/फ्टों  को  ही  नहीं  बल्कि  खाड़ी  के  अन्य  देशों  के  ड्राफ्ट  भी  स्वीकार

 नहीं  कर  रहे  इसलिए  मैं  गह्‌  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  समस्या  से  निपटने  कै  लिएं  सरकार  का

 क्श  करने  का  दिचार  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ईन  द्वाफ्टीं  को  प्रोप्त
 करने  और  उ।का  भुगतान  करने  के  लिये  हमारे  बंकों  को  कोई  निर्देश  देगी  ।

 महोदय  आप  जानते  है  कि  कुवेत  में  भारतीयों  को  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  सम्पत्ति  मुझे  बताया
 गया  है  कि  मेरे  राज्य  के  रल  के  लोगों  की  लगभग  800  करोड़  रुपये  की  सम्पत्ति  में  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्‍या  मंत्री  महोदय  ने  इसके  बारे  में  कुवंत  के  अधिकारियों  से  बातंधोत्त  है  ओर
 भारतीयों  की  इस  सम्पत्ति  का  क्‍या

 अंगली  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  रिपोर्ट  आई  है  कि  अम्मान  मांगे  बन्द  कर  दिया

 है  ओर  विकल्प  के  रूप  में  बसरा  का  मार्ग  खोल  दिया  गया  अनेक  साथियों  ने  बताया  है  कि  वे

 हमारे  दूतावास  और  व।णिज्यिक  दूतावास  के  सीमित  कमंचारियों  के  द्वारा  यह  कार्य  किया  जा  रहा
 है  ।  ऐसी  स्थिति  में  वे  अच्छा  कार्य  कर  रहे  हैं  मैं  इसकी  प्रशंसा  करता  परन्तु  सक्चाई  यह  है  कि
 ऐसी  स्थिति  में  कमंच!रो  तेजी  से  और  प्रभावी  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  सर्कते  इंसमें  सुधार

 करने  के  लिए  सरकार  क्या  कायंबाही  कर  रही  मेरा  सुझाव  है  कि  हमारे  मत्रालियों  में  ऐसे  अंनुभवी
 अधिकारी  हैं  जिन्हें  इन  खाड़ी  के  देशों  में  कायं  करने  का  अनुभव  प्राप्त  आप  इन  अंधिकाररियों  को
 बगदाद  के  दूतावास  और  के  वाणिज्यिक  दूतावास  में  तुरन्त  आपको  एसेउपयोगी  अौर

 अनुभवी  अधिकारियों  को  वहां  तुरन्त  भेजना  मैं  इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  जानना
 चाहता  इससे  हमारे  दूतावास  सुदृढ़  होंगे  और  त्वरित  कार्यवाही  करने  में  सहायता  वास्तव
 में  अभी  तुरन्त  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  है  ।  हमें  बहुत  कंम  समय  में  सभी  कंदम  उठाने  है  हमारे
 पास  समय  बहुत  कम  ठमें

 उत  लोगों  को  निकालने  के  जो  अपने  देश  बापस  आना  चाहते
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 यथा  शीघ्र  कदम  उठाने  हैं  इसके  लिए  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।  अधिक  कमंचारी  भेजे  जाने  चाहिए
 और  दूतावार्सो  को  सुदृढ़  बनाया  जाना

 अब  विदेश  मन्त्री  महोदय  ने  वक्तव्य  दिया  था  तो  उन्होंने  कहा  था  कि  इराकी  अधिकारियों  ने
 हम  से  कुवत  में  दूतावास  को  बन्द  करने  के  लिए  कहा  इसलिये  हमें  भी  कुवेतत  में  अपना  दूतावास
 बन्द  करना  पड़  सकता  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  दूतावास  बन्द  कर  दिया  गया  है  अथवा  अभी
 भी  कार्य  कर  रहा  क्‍या  दूतावास  के  कमंचारी  हमारे  लोगों  की  सहायता  कर  रहे  हैं  ?  वक्तव्य  में

 उन्होंने  बताया  है  कि  भारतीय  समृदाय  के  सर्वाधिक  जरूरतम्नन्द  लोगों  के  लिये  सरकारी  रस्तोईघर  बना
 दिए  गये  हैं  और  हन  रसोईघरों  द्वारा  छः  हजार  से  अधिक  लोगों  को  नियमित  रूप  से  भोजन  व्याजा
 रहा  है  ।  इससे  स्पष्ट  होता  है  कि  स्थिति  खराब  है  |  वहां  खाद्य  सामग्री  आवास  और  क्रय  शक्ति  की

 कमी  इस  वाक्य  से  ही  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  वहां  कितनी  वयनीय  स्थिति  इसलिए  मैं  इस
 संबंध  में  वतंमान  स्थिति  को  जानना  चाहता  हूं  ।  इस  स्थिति  में  सुघार  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  ?

 उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  लोगों  को  निकालने  के  लिए  हम  बसरा  और  अम्मान  को  अपने

 विमान  भेज  रहे  मैं  हस  संबंध  में  एक  सुझाव  देना  चाहता  जर  आप  अम्मान  और  बसरा  के  लिए
 विमान  भेजें  तो  आप  इन  विमानों  से  ही  वहां  खाद्य  सामग्री  भेज  सकते  है ंऔर  वापसी  में  इन्हीं  विमानों
 से  उन  लोगों  को  ला  सकते  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  इस  सुझाव

 पर  विचार  किया
 मैं  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  आपको  देश  के  बाहर  ही  नहीं  बल्कि  देश  के  अन्दर  भी

 कुछ  कदम  उठाने  अनेक  लड़के-लड़कियां  आ  रहे  वे  वहां  विद्यार्थी  थे  |  उन्हें  यहां  अपनी
 पढ़ाई  जारी  रखनी  इस्नलिए  सरकार  को  उन्हें  स्थान  और  सुविधाएं  देने  के  लिए  शिक्षा  संस्थाओं  को

 निर्देश  देने  चाहिए  ताकि  वे  अपने  देश  में  ही  अपनी  शिक्षा  जारी  रख  सके  ।

 )
 र ४4०]

 अन्त  ?,  परन्तु  म्रह  कम  प्रहत्वपूर्ण  ब्रात  नहीं  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  समस्या  के  देश

 में  बिशेषतः  मेरे  राज्य  में  निस्संदेह  गम्भीर  प्रभाव  होंगे  !  मैं  आंकड़े  नहीं  वता  रहा  आप  यह  जानते

 मेरे  राज्य  के  हजारों  लोग  खाड़ी  के  देशों  में  कायं  कर  रहे  वास्तव  में  एक  समय  खाड़ी  के  देशों

 से  केरल  के  लिए  लगभग  7.00  करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  भेजे  जाते  आपको  यह  मालूम  है  !  खाड़ी  देशों
 की  इस  स्थिति  से  अब  निश्चित  रूप  से  वहां  से  लोगों  का  पलायन  शुरू  हो  इसका  केरल  राज्य

 की  अधंव्यवस्था  पर  मिश्चित  रूप  से  प्रभाव  पड़  हम  उन  लोगों  के  जो  खाड़ी  देशों  से  आए

 पुनर्वास  के लिए  योजनाएं  बनाने  के  लिए  बहस  करते  रहे  थे  ।  इंस  संदर्भ  में  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि

 यय्म  प्ररक २  प्रे  छड़ी  देशों  से आने  वाले  भारतीयों  के  पुनर्वास  हेतु  लगभग  750  करोड़  रु०  की  एक

 पश्िमोजुदा  बुनाड्री  है  ।  ***  |  व्यवघान  )**-  यह  इस  संकट  से  पहले  की  बाप  मैं  मन्त्री  महाद

 से  पुरजोर  कि  ख़रुकार  को  इस  मामले  को  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिए  तथा  योजना  का

 स्वीकृत  करना  मैं  जानता  हूं  कि  यह  बात  प्रत्यक्ष  रूप  से  विदेश  मंत्री  से  स  म्बन्धित  नहीं

 परन्तु  श्राप  यग्रप्लीक्न  संबद्ध  मन्‍्त्रालयों  से  विचारविमर्श  कर  सकते  सरकार  को  इस

 छोलनःर  छो  स्क्लीकृत  करना  है  ।  केरल  में  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  हेतु  कदम  उठाए  जाने

 भआहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  मैं  सोचता  हूं  कि  अन्य  सदस्य  सोमवार  को  अपनी  वात  कह  सकते  हैं  तथा

 अपने  विचार  प्रस्तुत  करमे  का  उनके  पास  समय  होगा  ।  परन्त  माननीय  नत्री जी  स्वयं  आज  कुछ
 बातें  कह्नना  ज्राहूते  हैं  ।  जो  बातें  आज  कही  गई  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  तथा  जो  प्रश्न  सोमवार  को
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 किए  उन  सबका  बिस्तृत  ब्त्तर
 उसी  दिन  दिया  परम्तु  वह  अब  हक्ष्तक्षेप

 चाहेंगे  ।
 द

 विदेश  संत्री  इन्द्र  कुमार  गुल  :  आपका  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।  सभा  का  अधिक
 समय  नहीं  मेरा  विचार  अभी  होने  वाली  चर्चा  में  पूछी  गयी  बातों  का  उत्तर  देने  का  नहीं
 है  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मैं  आपके  विचार  विमश्श  हेतु  एक  सूचना  देना  चाहूंगा  ।  आबूधाबी  से

 टेलीफोन  पर  मुझे  बताया  ग्रया  था  कि  मेरे  एक  मित्र  श्री  सुलेभान  जो  केरल  के  उन्होंने  टेलीफोन  पर
 बताया  कि  बगदाद  में  हमारे  हजारों  भारतीय  रुके  हुए  आपके  कुवेत  से  वापस  आने के  पश्चात  काफी
 लोग  बगदाद  चले  गए  हैं  ।

 उनके  अनुसार  यह  संख्या  20,000  से  भी  अधिक  वे  वहां  फंसे  हुए  उन्हें  कोई  आश्रय
 नहीं  मिल  रहा  है  ।  उनके  सामने  भोजन  की  समस्या  हमारे  दूतावास  द्वारा  किए  ग्रए  प्रबन्ध  पर्याप्त
 नहीं  है  ।

 700  पभ्र०  प्‌०

 अतः  उन्होंने  मुझे  आपसे  अनुरोध  करने  के  लिए  कहा  है  कि  आप  बगदाद  के  राजदूत  को
 संभव  सहायता  करने  के  लिए  निर्देश  दें  ।  उसने  आबृधाबी  से  यह  भी  कहा  था  कि  वे  आपके  दूतावास  के
 माध्यम  से  कुछ  धनराशि  बगदाद  भेजने  की  द्यवस्था  कर  रहे  थे  ।  परन्तु  जब  वे  कुछ  डालर  लेकर  अबूधाबी
 स्थित  हमारे  दूतावास  में  पहुंचे  तब  द्वितीय  सचिष्ष  ने यह  घनराशि  बगदाद  दूतावास  भेजने  से  इंकार  कर
 दिया  ।  मैं  आप  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  तुरन्त  एक  संदेह  भेजिए  तथा  पता  करिए  कि  बगदाद
 में  कितने  व्यक्ति  असहाय  होकर  रह  रहे  हैं  तथा  उन  व्यक्तियों  की  देखभाल  कीजिए  |

 थ्रो  उसब्र  फुमार  गुजराल  :  मैं  अभी  हस  चर्चा  का  उत्तर  देना  नहीं  चाहता  तथा  यदि  मैं  ऐसा
 करता  हूं  तो  यह  इस  सदन  के  लिए  इसे  उचित  नहीं  होगा  क्योंकि  अभी  कई  माननीय  सदस्यों  को  बोलना

 परन्तु  मैं  इस  अवसर  पर  केवल  एक  या  दो  बातें  कहना  चाहता  हूं  क्‍योंकि  मैं  नहीं  चाहता  कुछ
 अत्यन्त  ज्वलंत  मामलों  से  सम्बन्धित॑  कुछ  प्रश्नों  का  उत्तर  अगले  दो  दिनों  तक  दिया  ही  न  जा  सके
 क्योंकि  इस  मामले  में  हमारी  जनता  सम्बद्ध

 मैंने  दूसरे  सदन  में  घोषणा  की  थी  तथा  मैं  दोहराना  चाहता  हूं  कि  जिन  थ्यक्तियों  की  मृत्यु  हुई
 थी  तथा  जिनके  बारे  में  मैंने  कल  घोषणा  की  उनको  सरकार  25000  5०  की  अनुग्रह  राशि  देगी  ।
 अब  वह  राशि  बढ़ाकर  1,00,000  to  कर  दी  गयी  मैं  एक  यही  बात  कहना  चाहता

 दूतावास  के  बन्द  किए  जाने  के  बारे  में  कुछ  गड़बड़  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहूँगा  कि  इन
 परिस्थितियों  में  दूतावास  फो  बन्द  होने  से  नहीं  रोका  जा  इस  स्थिति  में  हमने  इराक  तथा

 कुवेत  के  विलय  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  तथा  सुरक्षा  परिषद  के  संकल्प  662  विषय-साम  2

 कर  लिया  है  ।  परन्तु  भारत  स्थित  कुवत  का  दूतावास  बसे  ही  कार्य  करता  रहेगा  जंसा  कि  व
 सामान्य  परिस्थितियों  में  कर  रहा  था  ।

 ।

 थी  इब्  हो  म  सुजेम!त  सेट  :  क्या  आपने  कुबत  द्िथित  अपने  दूतावास  को  बन्द  कर  दिया  है  ?
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 भो  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  मैं  उस  म॒द्दे  पर  भा  रहा  कुत्रत  के  तेल  मन्‍्त्री  अस्रसे  दो  अ्रद्यवा
 तीन  दिनों  में  मुझ  से  मिलने  के  लिए  आ  रहे  हमारे  अतिथि  के  रूप  में  उनका  स्वागत  हमें  वहां  पर
 व्याप्त  परिस्थितियों  क ेकारण  ही  अपने  वृतावास  को  बन्द  करना  पड़ा  स्थानीय  अधिकारियों  ने

 कहा  था  कि  आज  से  विद्युत  तथा  जल  से  मशीनों  का  कनेक्शन  काट  दिया  जाएगा  तथा  राजनथिकों  को  के

 सुविधाएं  प्रदान  नहीं  की  जाएंगी  जो  उन्हें  अभी  तक  दी  जा  रही  अतः  हमने  यह  किया  है  कि  हम
 क्षपने  सभी  राजनयिकों  को  बसरा  भेज  रहे  हैं  तथा  मेरा  सुझाव  है  कि बसरा  वाणिज्य  दूतावास  को

 सुदृढ़  किया  हम  एक  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  जिसके  अन्तगंत  स्वेज्छिक  संगठन  तथा  कुछ  कमिष्ठ
 नीय  कमंचारी  हमारी  इमारत  स्थित  कार्यालय  से  ही  काय॑  करते  रहेंगे  तथा  वहां  पर  स्थित  हमारे
 रिकों  को  सहायता  प्रदान  करते  रहेंगे  तथा  हमारे  राजनयिक  भी  बसरा  से  का  कर  रहे  हैं  ।  वे  उनसे
 खभ्भ्रत  प्रतिदिस  ही  मिलते  रहेंगे  तथा  देखेंगे  कि उनको  कोई  समस्या  न  हो  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुशियम  :  बसरा  से  यह  कितनी  दूर  है  ?

 भरी  हरख  कुसार  सड़क  मागे  से  डेढ़  घंटे  लगते  द्री  अधिक  नहीं  एक  अन्य
 कठिनाई  जो  उठ  खड़ी  हुई  है  तथा  जिसका  उल्लेख  कई  अन्य  सदस्यों  ने  भी  किया  है  वह  जोडेन  के  मारग॑
 के  बारे  में  है  । महामारी  के  बारे  में  कुछ  खबरें  मिली  हैं  तथा  वहां  पर  असंख्य  शरणाथियों  के  आने  की

 भी  कुछेक  खबरें  मिली  आज  से  हमने  दिन  में  दो  उड़ानें  आरम्भ  कर  दी  हैं  तथा  शटल  लगातार  चत्र

 रही  है  तथा  हम  बहुत  शीघ्र  ही  भोर्डन  मार्ग  को  खाली  कर  परन्तु  समस्या  गम्भीर  हमने
 अपने  राजमयिकों  से  कहा  है  कि  वे  इस  बात  का  पता  लगाएं  कि  क्‍या  ईरानी  सरकार  अपने  देश
 से  हमें  अबने  खोगों  को  वापस  लाने  की  अनुमति  दे  सकती  है  ।  एक  अन्य  कठिनाई  उत्पन्न  हो  मयी

 थरो  इृश्माहोम  सुलेमान  सेट  :  क्या  हम  किसी  ऐसे  स्टीमर  की  व्यवस्था  नहीं  कर  सकते  जो  2000

 झणवा  3000  व्यक्तितों  को  ला  सके  ?

 हो  इमा  कुमार  जिस  दिन  तक  मैं  वहां  था  अर्थात्‌  परसों  तक  शतुल  अरब  से  होकर
 घ्वो  मांगे  ईरान  को  जाता  है  उस  मार्ग  से  केवल  ईरानी  नागरिक  ही  जा  सकते  थे  तथा  अन्ध्र  नाम्नरिक  नहीं
 जा  सकते  हम  ईरानी  सरकार  से  अनु  राध  फर  रहे  हैं  कि  वह  उस  मार्ग  से  हमारे  लोगों  को  भी
 जाने

 दूसरी  बात  मैं  निधि  के  अंतरण  के  सम्बन्ध  में  कहना  चाहता  था  जिनकी  मेरे  मित्रों  ने  भी  प्रांत्र

 की  है  |  सामान्य  तोर  पर  खाड़ी  के  इन  दो  देशों  के  बीच  राजनयिक  संबंध  इस  प्रकार  के  हैं  कि  उनमें

 निधि  के  अन्तरण  का  मुझे  कोई  व्यवहारिक  उपाय  नजर  नहीं  परन्तु  मैं  इस  बात  की  ओर  ध्यान

 दूंगा  जिससे  निधियों  का  अन्तरण  किया  जा  मेरे  माननीय  मित्र  का  यह  कहना  ठीक  है  कि  हस

 समय  बगदाद  में  काफी  अधिक  संख्या  में  हमारे  नागरिक  रह  रहे  जिस  दिन  मैं  वहां  से  चला  था

 उस  समण  वहां  पर  लगभग  1600  नागरिक  थे  ।  परन्तु  यह  संख्या  भी  दो  दिन  पहले  की  और  अधिक

 व्यक्ति  वहां  आ  गए  होंगे  ।  मैं  आज  रात  उनकी  ठीक  प्राप्त  करने  का  मैं  प्रयत्त  बगदाद  से

 ही  उन्हें  हवाई  जहाज  द्वारा  लाने  का  हम  प्रबन्ध  कर  रहे  उसमें  एक  कठिनाई  हो  रही  है  जिसको  मैं

 अभी  अस्तर्राष्ट्रीय  वीमा  अधिकारी  अथवा  जो  कुछ  भी  उन्हें  कहा  जाता  है  यह  एक
 ब्रक्रार  का  क्रहायता  क्षंष  होता  हे  जो  सभी  हवाई  जहाजों  के  बीमा  तथा  पुनर्वीमा  का  कार्य  करता

 उन्होंने  उस  सुविधा  को  वापस  ले  लिया  इस  समय  हम  इस  बारे  में  पता  कर  रहे
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 जहां  तक  इराक  में  एयर  इंडिया  की  उड़ानें  भेजने  का  सम्बन्ध  इसमें  कुछ  दिक्‍्कतें  भा  रही
 हम  इस  सम्बन्ध  में  जांच  कर  रहे  है  तथा  ऐसा  करने  के  लिए  कोई  वेकल्पिक  उपाय  पता  छ्षगाने  का  प्रयत्न
 कर  रहे  हम  जोडंन  अम्मान  हवाई  पत्तन  के  अलावा  कुछ  अन्य  हवाई  पत्तनों  को  इस्तेमाल  करने  पर
 भी  विचार  कर  रहे  परन्तु  यदि  ईरान  हमें  सहयोग  करे  तथा  यदि  ईरानी  सरकार  हमें  हमारे  लोगों
 को  वहां  से  लाने  की  अनुमति  दे  दे  तब  हमारे  लिए  यह  कायं  ओर  आसान  हो  जाएगा  क्योंकि  वहां  से
 इसे  काफी  कम  रह  जाती  है  तथा  ईरानी  हवाई  पत्तन  तथा  ईरानी  बन्दरगाह  से  ईरानी  बन्दर  गराह  से
 अपने  लोगों  को  लाना  संभवतः  और  भी  अधिक  आसान  हो

 इस  समय  मैं  केवल  इतना  ही  कहूंगा  परन्तु  अपने  उन  सभी  जो  मेरे  प्रति  इतने  उदार  रहे

 का  धन्यवाद  किए  बिना  नहीं  बेठना  मैं  सोमवार  को  उनका  और  अधिक  विस्तृत  में
 घन्यवाद  करूंगा  ।

 भी  इन्द्र  जोत  एक  माननीय  सदस्य  चाहते  थे  कि  मन्त्री  जी  उन  भ्यक्तितयों
 के  नाम  बतायें  जो  मारे  गए  हैं  जिससे  इस  संबंध  में  अटकलबाजी  समाप्त  हो  सके  ।

 भ्री  इरद्र  कुमार  मुझे  नाम  ज्ञात  मैं  अभी  बताता

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  का एक  व्यक्ति  जाज॑  उसका  शव  वहां  पर
 पिछले  लगभग  दो  सप्ताह  से  पड़ा  हुआ  आक्रमण  के  पहले  अथवा  दूसरे  दिन  उसकी  मृत्यु  हो  गई
 हो  सकता  है  शायद  सदमे  से  उसकी  मृत्यु  हुई  हो  तथा  युद्ध  स ेउसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हो  परन्तु  उसका
 शव  अभी  भी  वहां  पर  पढ़ा  हुआ  है  ।  उसकी  मृत्यु  कुवेत  में  हुई  थी  ।

 थरो  इन्द्र  कमार  गुजराल  :  आप  कृपया  मुझे  इसके  बारे  में  विस्तार  से  बताइये  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  मैंने  कल  आपको  एक  पत्र  भेजा  है  ।

 भरो  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  मैं  इसे  तुरन्त  पढ़ूँगा  ।

 श्री
 जाजे

 को  कुबेत  में  दफनाया  यह  सूचना  वहां  से  प्राप्त  हुई  हमारे  दो  भारतीय

 अप

 गोलाबारी  का  शिकार  हुए  उनके  नाम  श्री  सनी  जोन  तथा  श्री  हसन  हैं  ।  दोनों  ही  केरल
 ।

 प्रो  पो०  ले०  कुरियन  :  केरल  में  कहां  के  हैं  ?

 भरी  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  इस  सम्बन्ध  में  आपको  मैं  बाद  में

 जंसी  कि  हमने  घोषणा  की  हम  एक  लाख  २०  की  अनुग्रह  राशि  देने  जा  रहे  हैं  ।

 प्रो०  पो०  जे०  क्रियन  :  श्री  जाज॑  मेरे  निर्वाचन  स्थान  के  कम्बनाद  से  हैं  जो केवल  50  कि०मी ०
 दूर  क्‍या  आप  मुझे  बता  सकते  हैं  कि  उन्हें  किस  तारीख  को  दफनाया  गया  था  ?

 थी  इन्द्र  कुमार  गुजराल  :  मैं  इस  सम्बन्ध  में  विस्तार से  पता  करके आज  रात  को  हो  क्षापको
 ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  22  1990  को  समवेत  होने  के  लिए
 स्थगित  होती

 7.08  म०  प०

 तत्पइचात  लोक  समा  सोमवार  27  1990]  5  1912
 के  ग्यारह  बजे  म०  पू०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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